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“मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा' का यह नवीत संस्करण नए 
परिवेश में आपके समक्ष ग्रस्तुत है। नवीनतग आऑँकिड़ो और अनेक स्थलों पर नई 
सामग्री का समावेश कर पुस्तक को अ्रधिक समृद्ध और उपयोगी बनाने का पूरा 
प्रयास किया गया है | पुस्तक 0 अध्यायों में विभाजित है जिनमे मजदूरी नीति 
झौर सामाजिक सुरक्षा के सैंद्धान्तिक सथा व्यावहारिक पहलुओ पर विवेचन 
किया सय्रा है। विपम-सामग्री भारत, ब्रिटेन और ग्रमेरिका के सन्दर्भ में है पु 
विपय-साभग्री के संयोजत की दृष्टि से पुस्तक की उपादेयता तिसदिग्ध है | इसमे 
अ्रमन्बाजार, श्रम की माँग एवं पूर्ति, मजदूरी के सिद्धान्तो, श्रम के शोपण, 
मजदूरी तथा उत्पादकता, राष्ट्रीय ग्राय-वितरण में श्रम का थोगदान, मजबूरी- 
मुगतान की पद्धतियों और रीठियो, मजदूरी के राजकीय नियमव, श्रमिकों 
के जीवन-स्तर, मजदूरी नोति, रोजगार तथा आधथिक विकास, रीजगार सेवा 
संगठन, श्रमिक भर्ती, मानव-शत्ति नियोजन, सामाजिक सुरक्षा के सगठत और 
वित्तीयन, कारखाता अधिनियम, श्रमिकों के आवास, अ्रम-कल्यारा योजनाओं 
आदि विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक के अन्त में, कुछ 
अध्ययन योग्य परिशिष्ट जोडे गए हैं जिनमे देश के श्रम मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन तथा वर्तमान श्रम कानूनों में सजोधघन पर प्रकाश डाला गया है । 
भारत सरकार के विभिन्न स्रोतो से प्रचुर सहायता ली गई है जिससे पुस्तक की 
उपयोगिता विशेष रूप से बढ़ गई है ॥ 


सुधार हेतु सुझाव सहपे आमन्त्रित हैं । जिन प्रामारिएक खोतों से सहायता 
ली गई है उनके लिए प्रकाशक हृदय से आभारी हैं । 


““शकाशक 
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3 श्रम बाजार को विशेषताएं, श्रम की माँग एवं पति फिण 222 

(एपथ:ग्टल्तांच्रींटड वा 7,06च7 फैशाटप, ४0० शोक. 2 

शाए छफए9) 

श्रम का अर्थ और महत्त्व (2) श्रम की विशेषदाएँ (4) श्रम का 
वर्गीकरण (7) श्रम की कार्येक्षषता और उसको प्रभावित करने 
वाले तत्त्व (8) श्रम की मॉग एवं पूति (2) श्रम बाजार 
(5) श्रम वाजार की विशेषताएँ (5) भारतीप श्रम बाजार 
(6) श्रम बाजार का मजदूर पक्ष (7) प्रबन्ध और थम बाजार 
(77) भारत में श्रमिकों का विभाजव * कार्यशील जनसंख्या (8 ) 
2 मजदूरी के सिद्धाग्त, सीमान्त उत्पादकता, संस्थात्मक और 
सतौदेकारी सिद्धान्त, श्रम दंग शोषण, मजदूरी में प्रन्तर 

के कारण ९४ जल ८८ के व 
(एण्ड परपलण०5, धभएणए्शे थिण्वेणटचं।ए, ग्रचरा।एतंणरो 
जात फ्रश्र्रअंपांगड ॥7९07०5, (एण्ड रण 7,90फ, 

(४०५९५ ण॑ '़ग्ट८ 7)लिलाए25) 
मजदूरी का आर्थ (2!) मौद्रिक मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी 
(22) वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने बाले तत्त्व (23) 
मजद्वूदी का महत्त्व( 24) मजदूरी निर्धारणके सिद्धान्त (24) मजहूरी 
का जीवन-निर्वाह सिद्धान्त अथवा चोह सिद्धान्त (25) मजदूरी का 
जीवन-स्तर सिद्धान्त (26) मजदूरी कोप सिद्धान्त (27) मजदूरी 
का अवशेष अधिकारी सिद्धान्त (28) मजदूरी का सीमान्त 
उत्पादकता का सिद्धान्त (29) मजदूरी का बदट्टायुक्त सीमान्त 
उत्पादकता का सिद्धान्त (3]) मजदूरी का आधुनिक सिद्धास्त 
अथवा भजदूरी का माँग व पूर्ति का सिद्धान्त (32) मजदूरों का 
सौदाकारी सिद्धान्त (33) श्रमिक शोषणा की विचासवारा (36) 
आधुनिक विचारधारा (38) मजदूरी मे अन्तर के कारण (39) 
मजदूरी में अन्तरो के प्रकार (4) 

3 मजदूरों और उत्पादकता, ऊँची मजदूरों की मितव्यमिता, राष्ट्रोय 
आय-वितरर में श्रम का भाग, प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की 

पद्धतियाँ, भारत में मजदूरी भुगतान को पद्धतियाँ कब 42 
(फणग्डर् शात छाए०गालाराए £टकणाऱ 9 प्रा! १४३४2९६, 
उधा0ए 5क्‍्रार० वा पिशरींण्य्थ वार्तणल,... छ5तएत0त 
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] 
मजदूरी और उत्पादकता- (42) श्रम की उत्पादकता को प्रभावित 
करने वाले तत्व (44) श्रम उत्पादकता की आलोचना (4७) 
उत्पादकता सम्बन्धी विचारो के प्रकर (46) भारत में श्रप् 
उत्पादकता एवं उत्पादकता आन्दोलन (47) भारत भें उत्पादकता 
आत्दोलन (47) ऊँची मजदूरी की मितव्ययिता (50) सजदूरी 
मुगतान की रीतियाँ (52) समयानुसार मजदूरी (52) कार्यातुतार 
पद्धति (54) कार्यानुसार पद्धति के कुछ रूप (56) प्रेरणात्मक 
भजदूरी भुगतान की रीतियाँ (57) एव अच्छी प्रेरणात्मक मजदूरी 
वी विशेषताएँ (64) श्रेरणात्मक मजदूरी योजना की बुराइयो के 
सप्यन्ध में सावधानियाँ (62) लामभाौश-भागिता (63) लाभाश- 
भागिता की वाँछनीयतता (63) लाभाँण भागिता योजना की सीमाएँ 
(64)भारत में लाभांश (बोनस) योजना इतिहास और ढांचा (64) 
युद्ध बोनस (65) मजदूरों को अधिकार (65) बम्बई उच्च 
स्यायालय का फैसला (66) वोबसत विवाद समिति (86) 
विचारार्थ विषम (66) समित्ति के निष्कयं (66) अहमदाबाद 
की समस्या (67) स्वैच्छिक मुगतात (67) श्रमिक अधिकार 
(67) अनजाने सागर' की यात्रा (68 )श्रमिक अपीलौय द्विव्यूनल 
फार्मूला (68) बोतस आयोग (70) 969 मे बोनस अधिनियम 
में सगोघन (72) राष्ट्रीय. श्रम आयोग की सिफारिश (73) 

बोनस पुनरीक्षए समिति कौ गठन (73) 972-73 व 973- 
74 के लिए न्यूनतम बोनस (75) बोनस मुगतात (संशोधन) 

अध्यादेश [975 का जाये होना (76) बोनस. अन्तिम फैसला 
(आस्त 2977) 980 से 4985 तक की स्थिति (77) 

श्रम भन्त्रालय के अतुंसार 985-86 में मजदूरी नीति और 

उत्पादकता (79) ऋजदूरी का प्रभाषीकरछा (80) 


4. ब्रिटेन, अमेरिका शोर भारत में मजदूरी का राजकीय निधन; 
भारत सें श्रोौद्योगिक एवं कृषि मजदूरों को मजदूरों; भारत से 
श्रमिकीं का जीवन-स्तर 
(546 प&णेडा०75. ण १४४8४०७३० ए. #,, ए0, 5. 8, कराते 


ह09; (०8९5 ० वावए5 2] बात ॥एचंट्पापसव! २ ०त:श्र्८ 
जगह; छाशावेंडत्त बक्याड रण णग्रशड ॥9 09) 


भजदूरी का राजेत्रीय नियमन (83) सजदूरी निर्धारण करने के 
सिद्धान्तों की आवश्यकता (83) राजकीय हस्तक्षेय की रीतियाँ 
(84) मजदूरी नियमन के सिद्धान्त (85) मजदूरी की विचार- 


क्व 


///7०2६ अनुक्रमरिका गो 
घारा (86) ह्युनतम उचित एवं पर्याप्त मजदूरी की विचार- 
घाराएँ (87) स्यूनतम मजदूरी (87) न्यूनतम मजदूरी बे हचु>व्नन्् चर 
(88) न्यूनतम मजदूरी के उद्देश्य (89) न्यूवतम 








०१५७९, 
क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ (90) पर्याप्त मजदूरी (93) / जो] 
मजदूरी का विर्धारण (95) कठिनाउयाँ (95) मजदूरी का, 5८०, $ 
(95) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (96) भारत में मजा: 4] 
राजकीय नियमव (97) श्रमजीवी प्रत्रकार अधिनियम 2 


पालेकर न्यायाधिकरण (98) ठेका मजदूरी (99) स्त्री 
पुरुष श्रमिकों के लिए समात पारिश्रमिक (99) (क) 
सजदूरी अधिनियम 948, अधिनियम का उद्गम (00) 
अधिनियम की सृष्टि, उसकी मुख्य व्यवस्थाएंँ (02) 
(ख) अधिकरण के ग्रतर्गत मजदरी नियमन (705) (ग्) वेतन 
मण्डलो के अंतर्गत मजदूरी नियमत (!05) बेंतन मण्डनों की 
सीमाएँ (07) (घ) मजदूरी भुगतान अधिनियम !936 (09 ) 
आलोचना (!0) अधिनियम में सशोधव (72) (४) बाल 
श्रमिक (नियेघ वे चियमन) विधेयक 986 (2) समीक्षा 
(१4) कृषि उद्योग मे न्यूनतम मजदूरी (5) नए बीस सूत्री 
कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन (6) ग्रामीण अ्रमिको की 
स्थिति (87) कृषि श्रमिको की कम मजदूरी के कारण (8) 
कृषि श्रमिकों के निम्न जीवन स्तर का कारण (20) कृषि , 
श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए सुझाव (20) खेतिहर मजदूरों 
पर सरफारी कार्यनीति और कार्यान्वयन की एक समोक्षा (22) 
बन्धुआ मजदूर. मुक्ति की चुनोतियाँ (727) कलून का विकास 
(28) बन्धुआ मजदूरी कया है २ (29) खोज की कार्य-प्रणाली 
का अभाव (3व) 'मुक्ति की कार्य-विधि (32) जरूरत है 
नई दृष्टि की (32) समर्पण की भावगा आवश्यक (33) 
स्वृतन्त्र किए गए व्यक्तियों का पुरर्वास (33] पुनर्वास का 
स्वरूप (34) कार्यक्रम कारगार हो (!34) कमियाँ (436) 
चसार्मा( ५४१), यरयुआ 'मजपूरे। ची संच्या/( ५५०) इप्लेण्ड मेमजचूरि। 
का नियमन (42) अमेरिका में मजदूटी का नियमन (743) 
स्यूवत्ण मजदूरी, अधिकतम कार्य के धण्टे और श्रमिक (/44) 
भारत मे औद्योगिक श्रमिको को मजदूरी (47) भारत मे मजदूरों 
की समस्‍या का महत्त्व (47) ऐतिहासिक सिहावलोकन (448 ) 
भारतीय कारखानों में श्रमको की मजदूरी (50) मजदूरी की 
नवीनतम स्थिति (985-86) पर सामूहिक दृष्टि (57) 
जीवन-स्तर की अवधारणा (57)'जीवन-स्तर का अर्थ (857) 


79 ग्रमुक्रमशिका 


» शीवन-स्तर के निर्धारक तत्त्व (58) जीवन-स्तर का माप 


पा 


(60) भारतीय श्रमिको का जीवन-स्तर (62) भारतीय 
श्रभिको के निम्न जीवन स्तर के कारण (763) जीवन-स्तर ऊँचा 
करने के उपाय (65 ) 

सज्नदूरों नोत्ति, रोजगार एवं प्राथिक विकास बदन 
(१४92४ 707709, एफाफ़ण्जाएशाई बाप ॥7९००0॥णएाट 0005 ९०कुआला।) 
मजदूरी नीति (68) भारतीय श्रमिक सम्बन्धी नीति के आधार- 
भूत.तत्त्व (69) मजदूरी नीति के निर्माण में समस्‍्याएँ (470) 
मजदूरी और आथिक विकास (72) विकासशोल अर्थ-व्यवस्था 
से मजदूरी नीति (73) पंचवर्षीय योजनाओं में मजदूरी नीति 
(।75) समीक्षा (79)' सातवी योजना मे हमारी श्रम वीति: 
कितनी सार्थक (87) भजदूरी नीति और राष्ट्रीय श्रम आयोग 
की रिपोर्ट [969) श्रम और मजदूरी नीति को तभावित करने 
वाले सम्मेलन तथा अन्य भहत्त्वपूर्णा मामले (985-86) (9व) 
अन्तर्राप्द्रीय बैठकें और सम्मेलन (92) राष्ट्रीय सम्मेलन (97) 


«» रोजगार (205) पूर्ण रोजगार की शर्तें (206) बेरोजगारी के 


प्रकार (207) भारत में रोजगार की स्थिति का एक चित्र (209 ) 
रोजगार की अभिनव योजना (22) व्यावसायिक संस्थान की 
स्थापना -की आवष्यकता क्‍यों ? (23) व्यावसायिक सस्थान 
का प्रारूप (244) योजना पर अनुमानित व्यय (25) योजना 
शो सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण बिन्दु (2!5) 

बिटेन श्रौर संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार-सेवा संगठन 
संगठन, कार्य एवं उपलब्धियाँ; भ्रारत में भमिक भर्तो को पद्ध तिमाँ; 
अएरत में रोजगार सेवा-संगठन 

(एाइथां$9०9, इफ्राटॉ05 & 4९९१९. 04 पर ए/0१५ 
प्राशा।-567एशंटर 0कशांड्शांगा घ 7९ ए. #. शाएं ए. 5. 8. 
 ठलाश+#।3 ९005 ण॑ ॥,क.रैठणा हिट्टाएंणिला। उंच गिवेण; 
छएफ9ज्शाक्षां 5९7४४९९ 07टजांड्न्ा0च व वरातां॥) 

रोजगार या नियोजन सेवा संगठन (27) रोजगार कार्यालयों के 
उद्देश्य (28) रोजगार दपतरो के कार्य (209) रोजगार दफ्तरो 
का महत्त्व (220) इस्लेंण्ड मे रोजगार सेवा समठन (22]) 
अमेरिका से रोजगार सेवा सगठव (222) भारत में श्रम भर्ती के 
दरीके (223) मध्यस्थों द्वारा भर्ती (223) मध्यस्थो द्वारा भर्ती 
के गुण-दोप (224) मध्यस्थों द्वारा भर्ती की वर्तमान स्थिति और 


“भविष्य (225) (ल) उकेदारो द्वारा भर्ती (226) (ग) प्रत्यक्ष 


भअती (227) (घ) बदली प्रथा (227) (ड) श्रम अधिकारियों 


468 


27 


| 
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द्वारा भर्ती (227) श्रम संगठनों व रोजगार के दपतरों द्वारा भर्ती 
(228) विभिन्न कारखानों में भर्ती (228) भारत में रोजगार 
सेवा सगठन (230 ) रोजगार कार्यालयों को शिवा राव समिति 
का प्रतिविदद (23) भारत में रोजगार व प्रशिक्षण महा- 
निदेशालय का संगठन (232) क्षेत्र कार्यालय दर्शाते हुए संगठनात्मक 
संरचना का विवरण (233) राष्ट्रीम रोजगार सेवा की कार्य 
प्रगति (235) रोजगार कार्यालय (रिक्तियो की अनिवायें अधि- 
सूचना) अधिनियम 959 (239) केन्द्रीय रोजगार कार्यालय 
दिल्‍ली (240) फालतू छंटनी घोषित किए गए केन्द्रीय सरकार के 
कर्मचारियों की नियुक्ति करवा (24) रोजगार बाजार सूचना 
(24]) रोजगार का्यालिय (रिक्तियों की अनिवार्य श्रधिमूचना) 

अधिनियम 959 (246) रोजगार कार्यालयों का आलोचनात्मक 

मूल्यांकन (247) सुझाव (247) 

मसानव-शक्ति नियोजनः अवधारणा और तकनीक, भारत में मानव- 

शक्ति नियोजन कम नर 


(शभा-कृु०क्तश शयाणड ४ ए०7९टएॉ5ड 2०0 पल्णापंवुएव5: 
$[2-90फ67 ए[शाग्राएड् 7 ॥749) 


मानव शक्ति नियोजन (249) भारत मे मानव शक्ति नियोजन 
(253) भारत में शिक्षण प्रशिक्षण (258) श्रम मन्त्रालय की 
वापिक रिपोर्ट : 985-86 के अनुसार श्रमिकोी की शिक्षा और 
उनके प्रशिक्षण की कुछ प्रमुख योजनाएँ झौर कार्यक्रम (26) 
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (262) औद्योगिक कर्मकारो के लिए 


'अ्रशकालिक कक्षाएँ (264) भ्रृतपूर्व सैनिकों का प्रशिक्षण (264) 


शिक्षुत्रा प्रशिक्षण योजना (265) व्यवसाय परीक्षा (267) 
स्नातक तथा तकनीशियन शिक्षु (268) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण 
(269) उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण (270) इलेक्ट्रानिक्स एण्ड 
प्रोसेस इंस्ट्मेटेशन सम्बन्धी उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम (274) 
फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान बगलौर और जमशेदपुर (272) 
व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में गनुसन्धान, कर्मचारी प्रशिक्षण 
ओर पशिक्षण सामग्री का विकास (273) राष्ट्रीय श्रम 
संस्थान (274 ) 

सामाजिक सुरक्षा का संगठन शौर वित्तोयन; ब्रिटेन, संयुक्त राज्य 
अमेरिका शौर सोवियत संघ में त्तामाजिक सुरक्षा का सामान्य 
विवरण; भारत में सामाजिक सुरक्षा को स्थिति .्ड 
(एाइड्फंडशाएा. जाएं ईक्मासंण्ड एणु 5005ंग- 582०7 वंच् 


पा, 8., ह. 5. &. कराए ए. 5. 5. ए., ठक्ततन एण्जंफार्ण 
$6टएंग्रों 5ल्‍९णाए म॥ वात 


248 


277 
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सामाजिक सुरक्षा का श्रर्थ (277) सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य 
(279) सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र (279) सामाजिक सुरक्षा 
का उद्यम और विकरास- (280) इंस्लेण्ड में सामाजिक सुरक्षा 
(28 ) प्राचीन व्यवस्था (28: ) बेवरिज योजना से पूर्व सामाजिक 
सुरक्षा की व्यवस्था (283) बेवरिज योजना झौर भ्रन्य व्यवस्थाएँ 
(285) योजना क्षेत्र (285) योजना के ख्रतगंत पझ्रशदान 
(286) योजना के लाभ (286) इग्लैण्ड में सामाजिक सुरक्षा फी 
वर्तमान स्थिति (288) कतिपय नए सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी 
लाभ (290) अमेरिका में सामाजिक सुरदा (290) रूसमें 
सामाजिक सुरक्षा (294) रूस में सामाजिक वीमे की विशेषताएँ 
(295) भारत में सामाजिक सुरक्षा (297) भारत में सामाजिक 
सुरक्षा की,वतंमान झवस्था (298) (() श्रमिक क्षतिएुर्ति 
अधितियम 923 (30]) लाभ एवं व्यवस्था (3202) दीप 
(303) (2) मातृत्व लाभ या प्रसृति श्रधितियम !96] (304) 

(3) कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम 948 भ्रौर उप्तके प्रधीन 
बनाई गई योजना (305) (4) कमंचारी भविष्य निधि और 
परिवार पेस्शन निधि श्रधितियस 952 और तदाधीन बनाई गई 
मोजताएँ (308) (5) कर्मचारी 'जमा सम्बद्ध (लिक्ड) बीमा 
मोजना 976 (33) (6) उपदान भुगतान ब्रधिनियम 972 
(34) सामाजिक सुरक्षा फी एकीकृत योजना (35) 

भारत में यर्तेंमान कारखाना प्रधिनियम ््ड ड्डड 

(5गॉला। फ#ट्मऑए९5 ण॑ 7९४९०. एटणज 7.९हरंडश/ं0 8 

79) ' 

कारखाना अधिनियम 88! (38) कारपसाना अधिनियम 
489 (39) कारखाना अधितियम 9! (39) कारखाना 

अधिनियम 922 (39) कारखाना झ्धिनियम 7934 (320) 

सशोधित कारखाना अधिनियम 946 (320) कारवानता 
प्रधिनियय !948 (32) भारतीय कारखाना प्रधिनियम 948 

के दोष (324) 

भारत में श्रमिकों का श्रावास; नियोजक व धम-संघों तथा सरकार 


द्वारा दो गई श्रम कल्याण सुविधाएँ 

(प्र०ण्ञाड ० [.390ए7 गे वीगठा॥; हैंकर०्ए कालनितर तल ०5 
वाण्जांत्रल्त एज "दक्ाफ्रोणए्ण5, प7श्घत2 एएं005 श्ञाएं 60धाजालाए) 
भारत मे श्रमिको का आवास (326) खराब श्रावास व्यवस्था के 
दोष (328) आवास: किसका उत्तरदायित्व (329) गन्दी 


» वेस्तियों की समस्या (320) भारत में श्रमिकों तथा प्रत्य वर्यों के 


347 


326 
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धो हा ५०] 
आवास पर कार का दिन श 985-86 (33) 
आवास 2820५: फुंड॑पीय योजनाञ्री के झतगेंत * 


आवास योजनाएँ (332) सर्मिजिक झावास योजनाएँ (333) 
आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना (334) आवास वित्त 
(335) शहरी विकास (335) श्रम मन्त्रालय वापिक रिपोर्ट 
985-86 का विवरण (336) आवास समस्या के हल के लिए 
निर्माण एजेन्सियॉ और सरकारी योजनाएँ (337) निर्माण 
एजेन्सियों (337) मौयोगिक आवास से सम्बन्धित विधान 
(339) आवास योजनाओं की धीमी प्रगति के कारण (339) 
सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास की सफलता हेतु उपाय (340) 
श्रम कल्यारा की परिभाषा और क्षेत्र (34!) श्रम-कल्यारा के 
सिद्धान्त (342) श्रम-कल्यारा कार्ये का वर्गीकरण (344) 

+ अ्रम-कल्याण काये के उद्देश्य (345) भारत में कल्याण काये की 
आवश्यकता (345) भारत में कल्याण कार्य (346) | केन्द्रीय 
सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याए कार्य (347) काम की शर्तें 
और कल्याण (348) वार्षिक रिपोर्ट 7985-86 का विवरण 
(350) चिकित्सा एवं देखरेख (35) शाज्य सरकारों हारा किए. 
गए श्रम-कल्याण काये (355) नियोजक्नों या सालिकों द्वारा 

कल्याण काये (356) श्रम्त संघों द्वारा कल्याण कार्य (357) 
समाज-सेवी सक्ष्याओं द्वारा कल्याण कायें (358) नगरपालिकाओं 
द्वारा श्रम-कल्याश कार्य (359) श्रम-कत्याण कार्य के विभिन्न 
पहलू (359) 


शैएएधापाड : 
३ श्रन्न सम्त्रालय का ढाँचा और कार्य बन हर > कर 363 
2 भ्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रम संगठन न न >>... 366 
« 3 च्ंभान श्रम कानूनों में संशोधन हे नल लत 340 
4 506९8 छापण्ड्राकराज बब्न- हल री] 372 





' श्रम-बाजार की विज्नेषताएँ, 
श्रप की माँग एवं पूति 
((७०४०८६०७४5७८७ ण॑ ६,870प7 #सै ७, 
570०7 एस2505व५ ०5४७ 59999) 





श्रम! उत्पादन का एक सक्तिय (&०॥४०) ओर महत्त्वपूर्ण साधन है ॥ एक 
देश में विभिन्न प्रकार के प्रचुर प्राकृतिक साधन बेकार होगे यदि श्रम द्वारा उत्तका 
समुचित प्रयोग न किया जाए ) कँरनक्रास के शब्दों मे, “यदि भ्रूमि अथवा पूँजी का 
उचित प्रयोग नही होता तो केवल इत साधनों के स्वामियों को थोडी आय की हानि 
होगी, किन्तु यदि श्रम का उचित प्रयोग नही होता (प्रर्थात्‌ वह बेरोजगार रहता है 
झथवा उससे अ्रत्यधिक कार्य लेकर उसका शोपण किया जाता है) तो इससे न कैवल 
पुरुषों और स्त्रियो में हीनतो ठथा. निर्घनत्ता का प्रसार होता है, वस्नु सापाजिक 
जीवन के स्वरूप में ही मिरावट भ्राती है !” श्रम के बढते हुए महत्त्व ने ही 'श्रम 
अ्रथेशास्त्र ([.8000/7 8००००77०४) का विकास किया है प्रोर आज अथंशास्‍्त्र के 
एक महत्वपूर्ण विषय के रूप मे इसका अध्ययन जया जाता है। श्रम अर्थशास्त्र के 
अम्तर्गत श्रम सम्बन्धी समसस्‍्याएँ, सिद्धान्त और नौतियाँ सन्चिहित हैं । आथिक और 
सामाजिक प्रक्रिया मे श्रम के योगदान मे दृद्धि करता किसी भी सरकार का मुख्य 
दाभित्व है। उपयुक्त मात्रा मे निपुण श्रम-शक्ति देश को विभिन्न क्षेत्रों मे उन्नति के 
शिखर पर पहुँचाने की कुंजी है ! एक देश की सम्पन्नता बहुत कुछ इसी बात पर 
निर्मर है कि वहाँ के श्रम का किस तरह सूजनात्मक कार्यों में अधिकतम उपयोग 
किया जाता है । 

प्राचीन समय भे श्रम के सम्बन्ध में दो इष्टिकोछों की प्रघानता थी | प्रथम, 
वस्तु इष्टिकोर ((०प्रण०कां> 38777०४०ा)--जिसके अन्तर्गत श्रम को वस्तु को 
भाँति खरीदा और वेचा जा सकता है | श्रमिक को कम पारिश्रमिक देकर उसकी 
सहायता से अधिकतम लाभ अजित करना पूंजीपतियों का उद्देश्य रह्म । द्वितीय, 
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उदारताबादी दृष्टिकोण (एतरक्षाग्र०फ़रां० ज़लश7० 4997०४०६)--जिमके 
अन्तगंत श्रमिकों को एक निम्न वर्ग और आधिक इप्टि से दुवंल माना जाठा है और 
इसीलिए उनकी मदद करना धनिक वर्ग अपना कर्तव्य समभता है। प्राज के युग में 
मानवीय सम्बन्ध दृष्टिकोण (प्रष्चशा एेशुत्वाता 5577०००॥) प्रधावता पाता 
जा रह है, परम्परागत विचारधारा [प्राग्तााणाणजों ४ए्ा०४णा) का महृत्त्त 
समाप्त हो रहा है। भारत में पंचवर्षीय योजनागो में जो श्रम-नीवि ग्रपनाई गईं है 

हु अमानवीय सम्बन्ध इब्टिकोण पर भ्राधारित है। देश की पौचवी योजना मे ब्यूह 
रचना इस प्रकार की गई है कि सम्पूर्ण ग्रथे-व्यवस्था में श्रम-जनित उत्पादकता 
बढाने के विश्चित प्रयासों को निरन्तर बल मिले | "इस सम्बन्ध में योजना में प्रच्छे 
भोजन, पोषण तथा स्वास्थ्य के स्तर, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के उच्च स्तर, ग्रनुशात्तन 
पक्षया न॑तिक प्राचरण में सुधार और श्रधिक उत्पादनशीत तकनीकी तथा प्रबन्धीत्मक 
कार्यों की परिकल्पना की गईं है 3 


श्रम का श्रर्थ श्रौर महत्त्व 
(शल्य शाऐ ॥9079॥00 ० ],90007) 


श्रम-बाजार और श्रम की माँग एवं पूर्ति के विवेचन पर ग्ने से पूर्व श्रम के 
अ्रथ॑, महृत्त्त श्रौर उसकी विशेषताओं पर ध्ष्टिपात कर लेना प्रासयिक होगा। 
अर्थशास्त्र मे श्रम का अभिप्राय उस शारीरिक और मानसिक प्रसत से है जो 
आधिक उद्देश्य में किया जाए। कोई भी कार्य चाहे वह शारीरिक हो या मे 
जिसके बदले से मौद्विक पारिश्रमिक मिले, श्रम_ कहलाता है । इस इष्दि से 
प्रबेन्धक, वकील, प्रध्यापर्क डॉक्टर, नौकर आदि सभी के प्रयत्त श्रम के प्न्तर्गंत 
श्री जाते हैं । मार्शल की परिभाषा के अनुसार “श्रम से हमारा प्र्थ मनुष्य के उस 
मानसिक प्लौर शारीरिक प्रयास से है जो श्रशत या पूर्णतया, कार्य से प्रत्यक्ष 
प्राप्त होने वाले प्रामन्‍न्द के अ्रतिरिक्त, किसी लाभ की हृच्टि से किया जाए।" 
इस प्रकार श्रम के लिए दो बातों का होता झ्रावश्यक है--(क) मानवीय श्रम 
भे शारीरिक भर मातसिक दोनों प्रकार के प्रयत्न मस्मिलित है, एवं (ख) केवल 
वें ही श्रयत्त सम्मिलित है जिनके उद्देश्य आध्थिक हैं । 








श्रम का महत्त्व श्राज के युग में स्वय स्पष्द है। समाचार-पत्रों को उठा 
ततीजिए, श्रम-सम्बन्धी सूचनाग्रों की प्रशुबदा पाई जाती है। श्रम के बढते हुए महृत्तत 
पर प्रो गैलब्रेथ ने कहा था--“आजकल हमे श्रपने औद्योगिक विकास का भ्रधिकाश, 
अधिक पूंजी विनियोग से नही बल्कि मानवीय भ्रसाधत मे उन्नति करने से उपलब्ध 
( 
].प्रांचवी योजता के ब्ति इष्टिकोश (974-79), भारत प्रकार योजना प्रायोग (जनवरी, 
7973), बृष्ठ 54. 
2. छब॒#/वार : 'छए04ए०४शाज' 8फ77ड विण्पाछथए 968, 9 540 
3. किवकाओीण 5 शापद्षए्गौ०5 गण 80070फ०5, 9. 54. 
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होता है। इस प्रसाधन से हमें विनियोग की श्रपैक्षा कही अधिक प्रतिफल मिलता 
है ।४ दर्याप्त और कुशल श्रम के माध्यम से साधनों का अधिकतम उपयोग क़रके 
अर्थ-व्यवस्था को सम्पन्न और सफल बवाया जा सकता है। श्रप्तिको को सहायता से 
देश की विभिन्न योजनाएँ पूरी को जातो हैं। श्रम के आथिक महत्त्व को इन बिन्दुओं 
में रा जा सकता है-- 

7. ग्रधिक उत्पादन को माँग (7९040 लि वटा९5९१ ?700ण्सांणा ) --- 
श्राधुद्विक युग में उत्पादन मे तेजी से दद्धि करने की माँग जोर पकड़ रही है । 
श्रौद्योगिक विकास हेतु उत्पादन में वृद्धि होना श्रावश्यक है। झोद्योगिक उत्पादकता 
को प्रभावित करने वाले तत्त्वो में श्रम की कार्यकुशलता का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
आरत मे राष्ट्रीय उत्पादन मे दृद्धि आन्दोलन चलाने के -लिए राष्ट्रीय उत्पादकत्ता 
परिपद्‌ (उएआ०णाने शः०वप्रणाशाए 0०णाथ) की भी स्थापना की गई है । 

2. होब प्रौद्योगोकरण . (िग्फाए ॥ता७धयंभाबशध00)--ब॒र्तमान युग 
झौद्योगीकरणा का युग है। विश्व में तीम्र श्रौद्योगीकरए की होड़ सी लग गई हैं। 
कृषि-प्रधान देशो, जैसे--चीन, भारत, पाकिस्तान आदि में भी अपनी-अ्रपनी अर्थे- 
व्यवस्थाओं का तीक्ष औद्योगीकरण करने की विभिन्न योजताओं के क्रियान्बघत का 
मांगें अपनाया है। तोंब्र श्रौद्योगोकरण द्वारा देशवासियों के जीवन-स्तर को उन्नत 
बनाया जा सकता है। उत्पादव के साधनों मे श्रम और पूंजी. महत्त्वपूर्ण है, लेकिन 
श्रम सबसे महत्त्वपूर्ण उत्पादन का साधन है । इसके सक्रिय सहयोग के बिना उत्पादन 
की कोई भी क्रिया सुचाह रूप से नहीं चलाई जा सकती । 


3. झाघुनिकोकरण ('०४शपां5४४09)--वर्तमान युग ' में गला-काड 
प्रतिस्पर्धा (2ए-0702६ (०प्रए७४00) का बोलवाला है। इस प्रतिस्पर्धा में 
वही देश सफल हो सकता है जिसने ठीब् प्रोद्योगीकरण के साथ-साथ उत्पादन के 
साधनों का भ्राघुनिकतम उपकरणों, विधियों के साथ उपयोग किया है। झ्राछुनिकतम 
उत्पादन के तरीको से वस्तु का उत्पादन बडे पैमाने पर निम्न लागत पर किया जा 
सकता है श्र वस्तु की किस्म भी अच्छी होती है। इसके लिए श्रम-विभाजन, 
विशिष्टीकरण, नवीनीकरण, विवेकीकरण और प्रमापीकरण का सहारा लेना 
नितान्त प्रावश्यक है ' विवेकीकरणा व झ्राथुनिकीक रस से श्रम प्रभावित होता है । 
परिण्यामस्वरूप श्रम अधिक जागरूक हो गया है | 

4. प्रबन्ध में श्रप्तकों को भागोदारी (फक्राहलंफुआण ण्‌ !.ब00 पा के 
ह[था2 8००९० )--प्राचीत समय में प्रौद्योगिक लाभ तथा उद्योग-घन्धों के प्रवस्ध 
का का पूंजीपतियो व प्रधन्धकों के हाथ में घा। उस समय “ंग्रछे का नियम' 

(१एं४ ० प्रधण्णप०) का बोलवाला था । वतेमाव समय में इस विचारधारा में 
परिवर्तन किया गया है। श्र झ्ोद्योगिक श्रजातस्त्र (00७ 960०८ 2९५) 
का विचार झोदोमिक क्षेत्र मे पनपने लगा है। इसके अन्तर्गत श्रम को केवल मात 

गा अयचाक 
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उत्पादन का एक साधन ही नहीं समझा जाता बल्कि उसको प्रौद्योगिक प्रजातत्त्र के 
श्रन्तगंत धवन्ध के क्षेत्र मे भौ महत्त्वपूर्ण भागीदार समझा जाने लगा है। भारंत 
सरकार ने भी ग्रपनी श्रम नीति में एक नर्या ग्रध्याय श्रप्मिकों को श्रौद्योगिक क्षेत्र में 
अवन्धकों के साथ भागीदारी देकर जोड़ दिया है १ ध्मिक्रों को 'प्रवन्ध में भागीदारी 
न केवल सावंजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ही दी है बल्कि निजी क्षेत्र के उद्योगों में भी 
यह भूमिका प्रदान की गई है । 

5, श्रोद्योगिक शास्ति को प्रावश्वकता (]भ९९० 407 ॥0बाल॥ ?६४८९)- 
तीब् प्रौद्योगिकरण के माध्यम से देश का तीन आधथिक विकास इस दात पर निर्मर 
करता है कि उस देश मे श्रौद्योगिर वातावरण कंसा है। औद्योगिक उत्पादन में 
बृद्धि उत्पादन के साधतो के सक्रिय सहयोग पर तिमंर है। उत्पादन में साधनों में 
श्रम भौर पूंजी महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा करते हैं । इन दोनों साधनों में यदि संक्रिय 
सहयोग नही होगा तो उत्पादन में बाधा पडेगी॥ मालिक और मजदूरों में अच्छे 
सम्बन्ध न होने पर॑ आए विन हडतालें- दालांबन्दी/ घेराव, घीमो गति से कार्य 
करता आदि ग्रौद्योगिक उत्पादन में वाघाएँ डालते हैं। इस प्रापसी मतभेद को दूर 
कर, स्वच्छ एवं मधुर झौद्योंगिक संम्बस्ध स्थापित करने सम्बन्धी चुनोती का सामना 
प्रत्येक राष्ट्रीय सरकार के सामने है । हु 

6, श्रम कांनूनों को बाढ़ू. (0९604 ० 7.400ए [.39७5) --श्वतिको के 
कार्य की दशाप्रो एवं उनके जीवन-स्तर को उन्नत करने की ओर अरःरण्ट्रीय श्रम 
संगठन (वशश्याब्राणाल ॥.9०0 0:ट275ग07) एक महत्त्वपूर्ण काये कर 
रहा है। प्रत्येक देश मे इस संगठन द्वारा निर्धादित प्रस्तावों को लागू करने के लिए 
सरकार को थम कानूनों से सशोघन करने तथा नए कानून बनाने पछते हैं। 
सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कुछ वर्षों में सथोच्न हुए हैं. ताकि श्रमिक व उसके 
ग्राश्चितों को भविष्य की अनिश्चितता का सामना न करना पड़े ! 

7 अ्मिकों की राजनीति में रचि (62०५६ ० ॥,8०ण ॥ 7?०ा(०5) 
किसी भी देश में श्रमिको का बाहुल्‍य होता स्वाभाविक है । वे अपने मताधिकार द्वारा 
देश की राजनीति को प्रभावित करते है | इग्ल॑ण्ड मे श्रम्तिको की सरकार बंती है । 
हमारे देश मे भी थ्रमिक नेता विभिन्न दतो की झोर से चुनाव जौत कर ससद्‌ तथा 
विघान-सभाझो मे श्रमिकों का हित देखते हैं । 

ध श्रस की विशेषताएँ प 
(ड्िग्रम्लंधांडपं८४ ण 7.०० ) 

श्रम उत्पादन का एक महत्त्वपूर्णा एवं आवश्यक साधन है। यह्द अन्य साधनों 
की तुलना मे भिन्न है। इसको भ्रपनी कुछ विशेषताएं होती है, जो कि अन्य साधनों 
से नहीं पाई जाती हैं। इन विज्ञेपताप्रो के कारण ही श्रम, सम्बन्धी विभिन्न 

समस्याएँ उत्पन्न होती हैं । श्रम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखिंत॑ हैं-- न्‍ 

3. श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन (#८॥ह० एड०/० )---उत्पादन के अन्य 
साघन जैसे भूमि व पूँजी निष्क्रिय (३5७४४) साधन हैं॥ वे भपने झ्राप उत्पादन 
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नही कर सकते, लेकिन श्रम बिना अन्य साधनों की सहायता से भी उत्पादन कर 
सकता है । 

2, श्रम को श्रमिक से परयकू नहों किया जा सकता ([.8000 5 ग056॥4- 
एकी९ दिए रीं॥६ 7,20077९ )-उत्पादन के अन्य साधतों को उनके सवा मियो से पृथक्‌ 
किया जा सकता है, जैसे भूमि को भू-स्वामी तथा पूंजी को पूंजीयति से पृथक्‌ किया 
जा सकता है, लेकिन श्रम को श्रमिक से पृथक्‌ तही किया जा सकता । यदि एक 
श्रमिक अपना श्रम बेचना चाहता है तो उसे स्वय को जाकर कार्य करना पड़ेगा । 

3. श्रमिक श्रम देचता है लेकिन स्वयं का मालिक होता है (7.बरण्प९ 
इशे)६ छा ]8800४ 800 8९ छ[ए७९[ 5 छ$ फ़३४(९८०]---श्रमिक झपना श्रम वेचतता 
है। वह भपने को नहीं वेबता त्तया जो भी गुण व कुशलता उसमे होते है, उनका 
वह मालिक होता है । श्रम पर फ्रिया गया विनियोग [प्रशिक्षण व दक्षता) इस 
हृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता है । 

4, श्रम माशवान है [॥,.000०77 5$ फएशां5४०)०)--श्रम ही एक ऐसा 
साधन है जिसका संचय नहीं किया जा सकता | यदि एक श्रमिक एक दित कार्ये 
नहीं करता है तो उसका उस दित का श्रम सदेव के लिए चला जाता है। इसी 
कारण श्रमिक झपना श्रम बेचने के लिए तेयार रहता है । 

5 श्रमिक की सोदाकारी शक्ति बुर्बंल ([,#0०ए७ ॥35 8० फश्बार 
ए0भह8कांगए8 ए०७९०)--श्रमिक भपना श्रम बेचता है तथा श्रम के क्रेता पूंजीपति 
होते हैँ । मालिको की तुलना में श्रमिक्रो की सौदा करने की शक्ति कमजोर होती 
है क्योंकि श्रम की प्रकृति नाशवान हैं, वह प्रतीक्षा नहीं कर सकता, वह झाधिक 
हृष्दि से दुर्देल होता है, वह झश्नाती, अभिक्षित व झ्नुभवहीन होता है । श्रम संगठन 
दुर्बेल होते हैं, बेरोजगारी पाई जाती है। इन्ही बातों के कारण श्रमिकों को निम्न 
मजदूरी देकर पूंजीपति उनका शोपण करते हैं | 

6, श्रप्त की पू्ति में तुरन्त कमी करना सम्भव नहीं (50999 ७०६ 8४0७ 
९४४0०६ ७९ ६७४४४॥६४ 497/९0७(श५)---मजदूरी मे कितनी ही कमी क्यो न 
ऋरदी जाए श्रम की पूत्ति तुरन्त घढायी नही जा सकती । श्रम फी पूत्ति मे तीन रूपो 
मे कमी की जा सहुती है-जनसख्या को कम करना, कार्येक्षमतां मे कमी करना 
तथा श्रमिकों को एक व्यवक्षाय से दूसरे व्यवसाय मे स्थानान्तरित करना परन्तु इसमे 
समझ लगेगा । 

7 श्रम पूजो से कम उत्पादक [उ,क0७ ॥5]७७5 ए/०ऐफ्लीएर पिया 
६०ए५४०)--श्रम को अधिक उत्पादन हेतु पूंजी का सहारा लेना पड़ता है| पूँजी की 
तुलना में श्रम कम उत्पादक होता है। मशीन से अधिक उत्पादन सम्भव होता है। 

8. श्रम पूंजी से कम गंतिशोल [उ.#9०ण7 35 ॥९5५६ छणँी8 हिशा 
कफ्ो(0)--श्रम मानवीय साधन होने के कारण कम गतिशील होता है। यह्‌ 


वातावरस, फेशन, आदत, रुचि, घम्में, भाषा भ्रादि तत्तों से प्रभावित होता है 
जबकि पूंजी नही । 


6 मजदूरी नीति एवं साम्ताजिक सुरक्षा 


9. श्रम उत्पादन का साधन ही नहीं बल्कि साध्य भी (4,807 *ैंड ॥0( 
एज 43 4९97 ण छा00फ्रटांखा मप्र 4$ ॥]50 80. थाएँ ७ ए7007007)--श्रम 
ने केवल उत्पादन में एक साधन के रूप में योग देता है बल्कि यह ब्रत्तिम उत्पादित 
चस्तुप्रों का उपभोग भी करता है तथा उत्पादन सम्बन्धी समस्याओ्रो का भी इसमें 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। श्रम की निर्धनता, प्ावास समस्या, वेकारी की समस्या 
आदि भी उसे प्रभावित करती हैं । 

70, श्रम मानवीय साधन [78007 4$ डैणाबा 4000७ )--श्रम एक 
सजीव उत्पादम का साधन द्ोने के कारण यह न केवल प्राधिक पहलू से प्रभावित 
द्वौता है बत्कि नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक श्रौर प्राथिक पहलुप्रो का भी इस 
पर प्रभाव पहता है | इसलिए श्रम समस्याप्रों के झ्ृध्ययन में इन सभी का समुचित 
समावेश करना होगा । 

4, श्रम में पूँजी का विनियोग (0970 विरट४।एथा 00 ॥9007)-+ 

झ्रत्य उत्पादन के साधनों के समान श्रम की कार्वक्षमता में ब्रद्धि करनी पढ़ती है| 
श्रम की कार्यक्षमता ही उसके जीवम-स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। 
परम्परागत नियौजक (॥7294009 छत ०:25) श्रम की कार्यकुणलता में ढृढ्धि 
पर किए गए व्यय को ब्रपव्यय (१/४४७४०) समभते हैं, लेकिन प्राधुनिक तिमोजक 
(%09000 2079098/8) श्रम की कार्यक्रुशयता में ब्रद्धि करने के लिए कई 
बाल्याणकारी कार्य (शल्शिल उताशधंध) औ्रौर शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर व्यय 
करते हैं । इससे श्रमिकों की कार्यकरुशलता में दृद्धि होती है श्रीर परिएाामस्गरूप न 
केवल श्रमिकों को ही लाम होता है बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन में दृद्धि होती है तथा 
जिधोजकों (पशाए०)८७६) को लाभ प्राप्त होता है। इस तरह के व्यय को 
“मानवीय पूंजी! (्णया87 (४) अबवा मानवीय साधनों पर विनियोग 
(7ए०ग्रग्राध०0 णा प्रप्पा2॥  फं2०७०७5) कहा जाता है। इसके प्रस्तर्गत कार्य की 
दक्याप्रों में सुधार, प्रावास व्यवस्था में सुधार शिक्षा एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सूत्रिधाप्रों 
मे हद्धि प्रादि पस्मिलित हैं। यही कारण है हि भारत सरकार ने भी श्रमिकों की 
शिक्षा हेतु एक केन्द्रीय चोर्ट (एथधवा 80470 [0 शतक! 80५००॥००) 
की स्थापना 958 में की थी । 

निष्कर्षतः, धरम के साथ एक वस्तु के समा व्यवद्ार नद्दी करना चाहिए 

बयोकि वस्तु की विशेषताएँ श्रम की विशेषताओो से मिन्‍न होती हैं। यही कारण है 
कि चतंमाव समय में कल्याणकारी तथ्य (१/०६४:८ 526) की स्थापना में श्रम के 
सम्भन्ध में परम्परागत बिचाराबारा (प्रोह्रतरेतणाओ 2979702९) जो कि बह्तुयत 
इष्टिफोण ((०॥॥0097 #979702०0) कहलाता था उसका महत्त्व भ्रव समाप्त 
हो गया है। इसके साथ द्वी प्राधुनिकतम इध्टिकोए्ट, जिसे कि मानवीय सम्बन्ध 
इप्टिकोश (स्ुद्ठात5७ एछ2४०७ 8997००४०॥) कहा जाता है, का मार्ग घीरे-धीरे 
प्रशस्त हो रहा हैं। भारत में विभ्रिश्न पंचवर्षीय योजनाश्रों मे श्रमनतीति में नए-तए 
अध्याय जोडकर इसी विचारधारा की पुष्टि की जा रही है । 
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श्रम का वर्गोकरस 
((ाऊज्ञील्थांण्प ग 7.०07) 

भ्रम के मुख्य प्रकार निम्नलिखित बताणु जाते हैं-- 

() उत्पावक तया झनुत्पादक श्रम--इस सम्बन्ध में अयशास्त्रियों मे मतभेद 
सहा है। वशिकरवादी अ्र्यशास्त्रियों का मत था कि वही श्रम उत्वाइक है जो 
निर्यातक वस्तुओ्रों का उत्पादन करता है। निर्वाबाबादी भअर्थजास्त्रियों ने प्राथमिक 
उद्योग (कृषि) में लगे श्रम को ही उत्पादक माना है। दाद में प्रतिष्ठित 
अययंश्रास्त्रियों ने भौतिक वस्तुग्रों (मेज, दर्तन, मशीन ग्रादि) के उत्पादन में लगे श्रम 
को उत्पादक बतलाया तथा अमौतिक वस्तुओं (डाक्टर, वक्नील आदि की सेवाएँ) में 
लग्ने श्रम को झनुत्यादक माता। मार्णल ने उत्पादक श्रम का झौर अधिक विस्तृत 
दृष्टिकोण लिया और यह मत रखा कि जो प्रयत्व उपयोगिता का सृजन करता हैं 
और प्रपनी उद्देश्यन्यूति मे सफच होता है उसे “उत्पादक श्रम” कहना चाहिए, इसको 
दिपरीत दक्षाप्रों में श्रम को अनुत्तादक समानता चाहिए! 

आधुनिक अर्वशास्त्रियों ते, मार्नत की भाँति, उत्पादक श्रम का प्रयोग अधिक 
विस्तृत इष्टिकोर से ही किया है । आवुनिक मत के अनुसार वह कोई भी प्रयत्न 
जो उपयोगिता का सृजन करे उत्पादक श्रम है ग्रौर जो उपयोगिदा का सृजन न करे 
वह अनुउत्पादक श्रम है। वहाँ उपयोगिता क्ा झ्ाशय है 'ग्रावर्यक-सन्तुष्टि को 
शक्ति! (एए४० 5४5५78 7०फ८ ) । प्रो> टाँमस ने 'ठपयोगिता सृजन! के स्यान 
पर “मूल्य मृजन' (९7040८॥०४ ए ४४४८) का प्रयोग झविक उपयुक्त माना है । 
उनका मत है कि भनेक वस्तुओों में उपयोगिता तो बहुत अधिक हो सकती है पर 
मूल्य का झमाव ही सकता है, ग्रतः उत सभी श्र्मों को जो घूल्प-मृ जन करें (न कि 
उपयोगिता सूजन करें), उत्पादक श्रम कहा जाना चाहिए ॥ कभी-क्रमी श्रम उत्पादक 
ग्रौर ग्रनुत्पादक नहीं होता । उदाहरुय के लिए यदि एक चोर चोरी करठा है तो 
वह प्रपने उद्देश्य मे तो सफन हो जाता है पर दस श्रम को उत्पादक नहीं कहा 
जाएगा क्‍योंकि यह काम समाज-विरोधी है । प्रो० टाजिय ने ऐसे श्रम को समाज- 
विरोधी श्रम की सन्ना दी है । 

(2) कुशल एवं प्रकुशल श्रम-मावसिक एवं शारीरिक श्रम को पूरा करने 
में यदि शिक्षा, प्रशिक्षण, निपुणता आदि की आवश्यकता है तो यह कुशल श्रम है, 
जँम अच्यापक, डॉक्टर, मशीन-चालक आदि का श्रम $ दूसरी और झकुशल श्रम वह 
है जिसे करने के लिए किसी विरेद अखिक्षझ, जान अवबा निवुखता की आवश्यकता 
नहीं होती, जँसे घरेलू तौकरी, कुली, चपरासी आदि का श्रम । झकुशल श्रम की 
लायत कम होने के कारण ही उसको मजदूरी कम होती है । 

(3) सानसिक तथा शारीरिक शअम--जिस श्रम में शरीर को अपेन्ना 
मल्विष्क अथवा बुद्धि की प्रवानता हो उसे मानसिक श्रम कहा जाएगा जैसे वकीच, 
डॉक्टर जज झ्ादि का श्रम $ दूसरी ओर जिस श्रम में मस्तिष्क अथवा बुद्धि की 
अपेक्षा शरीर का अधिक श्रयोग होता हो उसे शारीरिक श्वम कहा जाएगा, जैसे 
उद्योग में काम करने वाले मजदूर, कुली, घरेलू नौकर श्रादि का श्रम । सह बात 
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अ्ज्ञान्ति, अराजकुता अएदि के वातावरण में श्रमिकों की कार्पक्षतता का ह्ाप्त 
होता है । 

(3) कार्य करने की दशाएँ-कार्य करते की दक्षाएं श्रमिज्नों की कार्यक्षमता 
को श्रनुकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है-- 

(7) रुचि के अनुकूल क्रार्यं--भ्रमिक को अपती इच्छा श्रौर रुचि के प्रतुकूल 
कारें मिलता रहे तो उसकी कार्यक्षमता विकछ्चित होती है। भ्ु्चिपूर्ण कार्यों से 
श्रमिकों की कार्यक्षमता का ह्वाप्त होता है । 

(४) उचित परारिशक्षमिक--श्रमिक के ग्रनुकूल उचित पारिश्र मक मिलसे 
पर श्रमिकों भे कार्य के प्रति लगन प्रौर उत्माह दता रहता है । आप अधिक होने से 
सुक्त-सुविधाधों के कारण उनके स्वास्थ्य पर उचित प्रभाव पडता है जिससे उनकी 
कार्य क्षमता बढती है | बोस, पेन्शव, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा आदि की 
दशाएँ श्रमिकों को प्रधिक कार्य करने की प्रेरणा प्रदात करती हैं । 

() कार्ये-सथान --श्रमिक जिस स्थान पर कार्य करता है यदि वही का 
वातावरण गन्दा और प्रस्वास्थ्यकर है तो निश्चित रूप से उसकी कार्यक्षमता कम 
होगी | पर यदि स्थान रत्रच्छ है, हृवादार श्रौर स्वास्थ्यफर हैं तो श्रम्रिक्ोंकी 
कार्यक्षणता बढेगी। चे भ्रसन्नचित्त होफर काम करेंगे जिसमे उत्पादन भी 
भ्रधिक होगा । 

(९) श्रच्छो मणोनों, भ्रच्छे प्रौजारों श्रादि की प्राप्ति--जित श्रमिकों के 
पास काम करने के लिए ग्रच्छी मशौनें, प्रच्चे ग्रौजार प्रादि पलव्य होगे उनकी 
कार्येक्षमत्ता उन मजदूरों की कार्यक्षमता से भ्रधिक होगी जिनके पाय काम करने 
के लिए पुरानी किस्म की मशीने हैं और जिनके प्रौजार ग्रच्छे नही है | अ्धिकाँश 
भारतीय कारखानों का श्राधुनिकोकरण न होने से ओर कार्य करने की समुचित 
सुविधाओं का ग्रभाव होते से थमिक्रों की कार्यक्षमता नीची है। 

(४) कार्य की प्रब्धि--क्रतिकों को यदि उचित्त समम्र से भ्रधिक कार्य 
करता पड़े ग्रौर विश्राम तथा प्रवकाश की निव्तितता न हो तो उनकी कार्यक्षमता 
पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ॥ 

(भं) भावी उन्नति की दशा--श्रमिकों के लिए भावी उन्नति की झ्राशा 
एक प्रेरक शक्ति होती है । यदि कार्य करते रहने पर भी भविष्य में उन्नति की आशा 
ने हो तो श्रमिक की कार्य के प्रति रुचि नहीं बसी रहेगो और ते हां बह कार्य 
कुशलता पर ध्यान देगा । 

(शँ) कार्य-परिवर्तत एवं स्वतन्त्रता-यदि श्रमिकों के कार्य में धरेदा-बहुत्त 
परिवर्तन किया जाता रहे तो कार्य के प्रति उनमे शुष्कता या उदासीनता के भाव 
जाग्रत नही होगे। कार्य करने की इच्छा बनाए रखने के ए यह भी उचित है कि 
श्रमिकों को समुचित स्वतन्त्रता दी जाए । 

(4) प्रबत्ध को गोग्यवा--श्षमिकों को कार्य-कुशतता संग्रठनकर्ता अथवा 
प्रवन्वकर्ता की योग्यता पर भी निर्भर करती है। यदि प्रबम्धक योग्य और झनुभवी 
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हैं तो वह श्रमिफों के बीच उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य का वितरण 
करेगा | एक निपुण श्रबन्धकर्ता उत्त्तादत के ग्न्‍्य साधनों के साथ श्रम को 
प्रमुकुततम अनुपात में मिलने की चेप्टा करेगा और श्रमिद्रों को डकचित सुद्िघाएँ 
देने की व्यवस्था करेगा) इन सब बातो के फलस्वरूप श्रमिकों की कार्य-कुशनता 
विकसित होगी | यदि प्रवस्धक अयोग्य श्रौर अ्रकुशल है'त्ब न तो वह श्षमिकों का 
उचित संगठन और समस्वय ही कर पाण्या और न ही ऐसी दश्ाएँ उत्पन्न कर 
सकेगा जो श्रमिकों की कार्यक्षमता को बंढाती है । 


(5) विधिघ कारण--कुछ और भी तत्त्व है जो श्रमिकों की कार्यक्षमता 
को प्रभावित करते हैं। ये निम्त है-- 

(0) श्रमिक संघो का प्रभाव--विघटनकारी श्रमिक संघ श्रमिकों की कार्ये- 
क्षपता का हास करेंगे जबकि व्यवस्थित श्रौर शक्तिशाली श्रमिक सघ धमिकों की 
सौदेगाजी की शक्ति को वढा सकेंगे, उनके लिए स्वस्थ कार्य दणशाएँ उत्पन्न करा 
सकेंगे, श्ौर इस प्रकार श्रमिकों की कार्यक्षमता को विकसित करते मे सहापक होगे । 

६) श्रमिकों तथा मालिकों में सम्दन्घध--यदि श्रमिकों झ्ौर मालिकों के 
बीच सहयोगपूर्ण सम्बन्ध हैं तो श्रमिकों की कार्यक्षमता भ्रधिक होगी झौर उत्पादन 
ग्रच्छा भौर भ्रधिक हो सकेगा | इसके विपरीत इन दोनो के सम्बन्ध तनावपूर्ण हैं तो 
हृड्तालों, असहयोग भ्रांदि के दौर चलेंगे जिससे न केवल उत्पादन घटेगा बल्कि 
श्रमिक्रों की कार्यक्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेया । 


(४४) सरकारी नौति--सरकार उपयोगी श्रम ग्रधितियम पारित कर 
श्रप्तिकी की कार्यक्षमता मे वृद्धि कर सकती है । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के विस्तार, 
श्रमिकों की शोषरठ से सुक्त करने सम्वन्धी कानूनों के निर्माए आदि द्वारा मरकार 
श्रप्तिको की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि ला सकती है | पर यदि निष्क्रिय है तो 
श्रमिकों के शोपरणत करिए जाने के द्वार सर्देत खुले रहेगे । 

(४) अ्रप्तिकों का प्रवासी होता--यदि श्रमिक किसी व्यज्साथ में जमकर 
कार्म करने की अपेक्षा लुडकते लोटे' हैं और जल्दी ही जल्दी व्यवस्ताय तथा स्थान 
परिवत्तन करते हैं तो वे किसी भी काम में विधुश नही हो सकेंगे । 

(४) भारत में श्रमिकों की कार्यक्षमता--भारत में श्रमिक्रों की क्ार्येक्षमता 
विकसित राष्ट्रों के ्रॉसको की कार्यकुशलधा की तुलना में बहुत कम है । सॉल्यिकोय 
झाँकड़ों से पता चलता है कि लोह-इस्पात उद्योग में अमेरिकी श्रमिकों को कार्यक्षमता 
अन्य देशो के श्रमिक्षों से लगभग 0 ग्रुनी अधिक है । बहुत कुछ इसी प्रकार की 
स्थिति अनेक दूसरे उद्योगों में है। भारतीय श्रमिको मे अशिक्षा, प्रशिक्षण की कमी, 
स्वस्थ कार्य-दगाओ की कमी, कम वेतन आदि विभिन्न कारणों से निरणा का 
वातावरण अबल है ! उनको कार्यक्षमता में दुद्धि के लिए राजनीतिक और आधिक 


परिस्थितियों, कार्यो की दशाओ्रों, संगठन की योग्यता ग्रादि विभिन्न तत्वों में प्रभावी 
परिवर्तन करने होगे । 


2 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


श्रम की माँग एवं पूर्ति 
(0६एशाह 300 5ण्ञोफ ० ॥,70077) 

श्रम की माँग (0डफ्थ्यव णी 7.०४) 

श्रम की मांग किसी वस्तु या सेवा के उत्पादकों हारा को जातो है क्योकि 
श्रम की सहायता से उत्पादत-कार्य सम्भव होता है। दूसरे शब्दों में श्रम की माँग 
उसकी उपयोगिता के कारण नहीं को जातो है, वल्कि श्रम की उत्वादकता पर ही 
उसकी मांग निर्मर करती है अ्र्थात्‌ श्रम की माँग एक ब्युत्पन्न माँग (00028 
90०७9०७॥४) है । जिप्त दम्तु का उत्पादन श्रम की सहायता से किया जाता है उप 
वस्तु की माँग पर श्रम की मांग तिर्मर करती है। यदि वस्तु की माँग अधिक है तो 
श्रम की माँग भी अधिक होगी अन्यया नहीं । एक फर्म श्रम की उम्र समय तक माँग 
करती रहती है जब तक कि श्रम को दी जरने वाली मजदूरी उसकी मीमात्त ग्रागम 
उत्पादकता (]थैआ8॥73] १९ए८४ए८ श०वंघ८तएा७) से क्रम रहती है | एक दी 
हुई मजदूरी दर पर विभिन्न उत्पादकों द्वारा जितनी मात्रा में श्रम की माँग की जाती 
है उसके योग को श्रम की कुत माँग (प009| 7020376 /ि' 7007) कहते हैं । 
हूसरे शब्दों मे, एक उद्योग की विभिन्न फर्मों के माँग वक्रों को मिलाकर सम्पूर्ती उद्योग 
का जो माँग वक्त बनेगा वही श्रम की साँग को बताएगा । श्रम की माँग को प्रभावित 
करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं-- 


३, श्रप्त की उत्पादकत्ता प्लौर उप्तको दिया जाने बाला पारिप्रमिक श्रम 
की मजदूरी से यदि उसकी सीमान्त उत्पादकता का मुल्य [१०0० ० व छ्गराशं 
ए7०तप्रध्मशार ० ५ ध ? ) अधिक होता है तो श्रम की माँग <विक होगा । 

2, उत्पादन की मात्रा-यदि किसी वस्तु का अधिक उत्पादन किया जाता 
है श्ौर उप्मे श्रमिक अधिक लगाएं जाते है तो श्रम की अधिक माँग की जाएगी । 

3, उत्पादन विधियाँ ([?000९८णा प्र॒थ्ताशंवु००5)--जिस वस्तु का 
उत्पादन पूंजीगत उत्पादत विधि द्वारा होता है, उसमें मशीनें अधिक लगाई जाती हैं 
तथा श्रम की माँग कम की जाती है । 

4 श्राधिक विक्ाप्त का स्तर--ऊँची दर से आविक्ष विक्षास करने हेतु श्रम 
की अधिक माँग की जाती है तथा धीमी गति से विकास करतें पर श्रम की माँग 
कम होती है । 

5, उत्पादन के प्रन्य साधनों का पुरस्कार [फिएण्ाथअ०ा ) तथा कम 
के प्रतिस्थापत की सध्मावना--यदि उत्पादत के अन्य साधन महेंगे है तथा श्रम की 
उतपकी जगह लगाकर उत्पादत सम्भव होता है तो श्रम की माँय अधिक होगी । इसके 
विपरीत पन्य साधन सम्ते तथा श्रम के स्थानापन्‍न सम्भव ते होते पर श्रम की माँग 
कम ही होगी । 

एक उद्योग मे श्रम की माँग विभिन्न फर्मों के माँग वक्त का योग होती है । 
उद्योग में श्रम का माँग वक्र (उच्यवाएे एपएट रण 7.89007 ) बाई से नीचे दाई 
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ओर गिरता है जो मजदूरी तथा श्रम की माँग के बीच विपरीत सम्बन्ध को प्रदर्शित 
करता है पर्थात्‌ ऊँची सजदूरी पर कम थम की माँग को जाती है तया नीची मजदूरी 
पर अधिक श्रस की सॉग होगी । श्रम की माँग अल्पकाव में बेलोचदार होती है 
जबकि दीघेकाल में यह पोचदार होती है। 

श्रम की पूर्ति ($फफ9 ण०0०७) 


इसका श्रर्थ विभिन्त मजदूरी दरों पर किसी देश की कार्यशील जनसस्या 
(फ्रण्यताड़ ९०७णैजञा०७) का कार्य के कुल चण्टो (0६ रूणा:एढ़ 0005) 
पर काये करने के लिए तैयार होता हे । ऊिसी भी देश में श्रम को पूर्ति अनेक तत्त्वों 
पर निर्मर करती है, जैसे-मजदूरी का स्तर, देश की कार्यशील जनसब्या, श्रमिकों 
की कार्यकुशलता, काये करने के घण्टों की सख्या और देश की जनसंद्या में दृद्धि की 
दर श्रादि । देश की जनसस्या मे दृद्धि होने पर तथा कार्येशील जनसरया का भाग 
अधिक होने पर श्रम की पूृत्ति में दृद्धि होगी तथा कार्यकुशलता में छंद्धि होते पर भी 
श्रम की पूर्ति के गुणात्मक पहलू (९४०७॥॥।४०४ 859००७$) पर भी प्रभात पड़ेगा । 
श्रम के कार्य-आाराम प्नुपात ('णा-ाढाइण० एकव०) तथा श्रम सपों (77906 
एक्र005) का भी श्रम दी पूर्ति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । 

श्रम की पूर्ति के निर्धारक तत्व--किसी भी देश में श्रम की पू्ति के निर्धारक 
तत्त्व या उसे प्रभावित करने वाले तत्त्व (घटक) चार है-- 

], जनसश्या, 

2, कार्य एवं आराम अनुपात, 

3» श्रमिको की कार्वक्रुशलता, एवं 

4. वास्तविक मजदूरी की दर । 

4. जनसंख्या तथा श्रम-पुति---जनसस्या और श्रम की पूर्ति से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है--+ 

() अन्य बातों के समान रहते हुए, जनसख्यां का प्राकार जितना ब्रधघिक 
होगा श्रम की पूर्ति भी उतनी ही अधिक होगी । उदाहरणार्थ, भारत और चीन की 
जतसंख्या विश्व मे सबसे ग्रधिक है और इन देशों में श्रम की पूर्ति भी सर्वाधिक है । 

(४) उनसह्या बढ़ने की ग्रति जितनी तीब्र होगी उत्तती ही श्रम-शक्तति मे 
भी तेजी से रद्धि होगी । उदाहरणाये, भारत मे जनसक्ष्या बद्धि की दर लगवग 
2.5 ब्रतिशत है और श्रम की पूशत में मी तेजी से जद्धि हो रहो है । 

(७) श्रस की पूत्ति और जनसस्या दृद्धि में समवान्दर (५७5 (88) 
होवा है। आज जो बच्चा जन्म लेता है वह लगभग 5 वर्य बाद ही श्रम की पूतति 
में सह्दायक्र होता है। गरद्धे विकसित कृषि प्रवान अध्े-व्यवस्थाओं मे अधिकाँश याम्मीण 
क्षेत्रों के बच्चे स्कूल ग्रादि नही जाते, श्रतः बे जन्दी से ही श्रम मे प्रवेश कर जाते 


हैं। दूधरी ओर उद्चत और विकसित राष्ट्रो मे बच्चे थ्रम शक्ति मे देर प्ले प्रवेश 
करते है । 
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(४४) यदि कार्यशील जनसंस्या मे मृत्युदर कम और जन्मदर ग्रधिक है ग्ौर 
साथ ही चच्चो की मृत्युदर मे भी कमी है तो श्रम की पूर्ति तीत्र बेग से बढ़ती है । 
पिछडी अर्थ-व्यवस्याओ्रो मे बच्चों की भृत्युदर श्राय बहुत अधिक होती है प्लोर नए 
चच्चों मे लगभग 50 प्रतिशत ही थ्रम करने की झायु तक जीवत रहते है । 

(५) जनसंस्या की सायुनवर्ग सरचना (88० 0०॥००४४०7) भी श्रम की 
पूर्ति को ही प्रभावित करतो है । झ्राधिक इृष्टि से प्राय 5-60 ग्रायु-वर्गे को 
जनसझ्या उत्पादक मानी जाती है, भ्रतः जिस देश में इस प्रायुन्दर्ग का श्रतिशत 
जितना अधिक होगा वहाँ श्रम की पूति भी उत्तनो ही अधिक होगी ॥ एक झध्ययत 
के अनुसार विकप्तित अर्थ-व्यवस्थाग्रो की लगभग 62 से 65 प्रतिशत जनसख्या इस 
आयु-वर्ग मे प्राती है जबकि पिछडे देशों मे यह अनुपात 55 प्रतिशत के आसपास ही 
पाया जाता है | साथ ही जहाँ विकसित राष्ट्रों मे इस आायुनवर्ग मे काम न करने 
योग्य लोगो का प्रतिशत बहुत कम होता है वहां पिछडे देशों मे यह प्रद्धिंशत काफी 
अधिक पाया जाता है । 

(४४) जीवन काल का भी श्रम की पूर्ति पर प्रभाव पडता है। यदि देण' मे 
ओपन गाय कमर है त्तो कायंशील जनसख्या में यह श्रम बहुन कम समय तक रह 
पाएगा और यदि जीवन-काल अधिक है तो वह श्रम कार्यशील जतसख्या में प्रधिक 
समय तक टिक सकेगा और श्रम की पूति अपेक्षाकृत ग्रधिक होगी। प्रद्ध-विकर्तित 
देशों मे औसत आयु प्राय नीची थाई जाती है । भारत मे 95] में औसत झ्ायु 
32 वर्ष की थी जो 97] में बढ़कर 52 वर्ष हो गई । 

(५४) लोगो की प्रकृति झौर श्रम की पूति में भी सम्पस्ध है। यदि 
कार्यशील ग्रायु वर्ग के व्यक्ति ग्रालसी, कामचोर और काये करने के गनिच्छुक है 
तो श्रम की पूर्ति उसी सीमा तक कम हो जाएगी । थास्तव में लोगो में काम करने 
को रुचि और प्रबल इच्छा से श्रम-शक्ति मे वृद्धि होती है । 

(५॥॥) देश की जतसल्या का विदेशों में प्रवास होने से श्रम की पूर्ति कम 
होती है । जबकि देश मे विदेशों ते जनसख्या का प्राप्रवास होने पर श्रम की पूर्ति 
बढदी है । 

(75) जनसंख्या की मनोवेज्ञातिक स्थिति भी श्रम की पूर्ति को प्रभावित 
करती है | यदि जनसंख्या का भानभिक स्वर ऊँचा है झ्ौर जीवन आर्काक्षाओ शोर 
अभिलापाश्रों से पूणे है तो श्रम-शक्ति का विकास होगा और मदि जतसल्या 
मतोवेज्ञानिक तिराशा से पीडित है तो श्रम की पूर्ति कम होगी । 

2 कार्य एवं प्लाराम अनुपात--जिस श्रकार जनसंस्या श्रम की मावरात्मक 
पूर्ति को प्रभावित करती है उसी प्रकार काम के घण्डो और शान्तिपूर्ति मे भी सम्बन्ध 
है । यदि धमिक कम्त आराम और अधिक कार्य करता चाहता है तो श्रम की पूर्ति 
यढेगी और यदि अधिक झ्राराम व कम कार्य करता है तो श्रम की पूर्ति धदेगी। 
मजदूरी बढते पर श्रमिक अधिक आ्लाराम भी कर सकऊता है था अधिक कार्य कर 
सकता है । यह मजदूरी बढ़ने का प्रंतिस्थापन प्रभाव (90950 फ़ाल्लि 0 
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एफआएा555०१ ए/३४८ ४०४(०) कहलाता है । इस स्थिति में मजदूरी मे बृद्धि होने 
पर श्रम का पूर्ति बक दाएँ ऊपर की प्रोर उठेगा क्योकि श्रमिक्र मजदूरी बढ़ने के 
कारण पअ्रधिक कार्य करेंग!। दूसरी ओर मजदूरी बढ़ने पर श्रमिक अधिक 
आरामतलब भी हो सकता है जिसके परिस्थामस्वरूप श्रम-पूर्ति वक्र ऊपर उठने की 
बजाय बाई झोर आुकप हुआ (83८०० पेदावण्ाढ) होए और यह मडदूरी 
चृद्धि का आरा प्रभाव (00009० 88८०४) कहा जाएगा । 

3. श्रम की कार्यकुशलता--कार्यकुशता अधिक होने पर उत्पादन पर वैत्ता 
ही प्रभाव होगा जँसे कि श्रप्त की पूर्ति वढाने पर अधिक उत्पादन सम्भव होगा । 
इसके विपरीत कार्यकुशनता कम होने पर अधिक श्रमिक लगाते के बावजूद भी 
उत्पादन अधिक प्राप्त सही किया जा सकेगा । 

4, घास्तविक मजदूरी की दर--सामान्यता मजदूरी की दर में दृद्धि श्रम 
की कुल पृत्ति को बढाती है ) प्रायः होता यह है कि प्रारम्भ में वास्तविक मजदूरी की 
दर बढ़ाने के साथ-साथ श्रम की पूति भी बढती है अर्थात्‌ श्रमिक प्रतिदिन अ्रधिक 
धण्टे काये करते है । लेकिन एक सीमा के बाद मजदूरी की दर में इृद्धि होने के 
फलस्वरूप श्रम की पूर्ति में कमों आरम्भ हों जाती है क्योंकि पहले की अपेक्षा 
कस समय सक काम करने पर हो, पहले जिंउसी झ्राय प्राप्त होने लगती है अतः 
श्रमिकों में कम्त समय काम करने, अधिक अवकाश लेने और विधाम करते की प्रद्नत्ति 
बढती है। इस प्रकार आरम्भ मे जहाँ श्रम की पूर्ति का वक्त भ्रागे की ओर ऊपर 
उठता हुग्रा होता है, वहाँ बांद मे पीछे की ओर मुडठा हुआ होता है ग्रथात्‌ एक 
सीमा के बाद श्रम की पूर्ति तथा मजदूरी को दर में ऋणात्मक सम्बन्ध हो 
जीता है-- 

(3) जनसंण्या के आकार मे ठृद्धि होती है, और 

(४) श्रम की कार्यकुशलता में दृद्धि से श्रम की पूर्ति बढ जाती है) 


श्रप्त बाजार 
[.#ंणाए #श्व$९९) 

श्रम वाजार वह बाजार है जहाँ पर धम का क्रय-विक्व क्या जाता है 
अर्थात्‌ श्रम को बेचने वाले (श्रमिक) व श्रम को खरीदने वाले (मालिक-नियोजक) 
श्रम का सौदा करते है । श्रम के केवा और विक्रेता के सम्बन्ध एक वस्तु के क्रेता 
विक्रेता की भाँति अस्थायी नहीं होते हैं ॥ क्रेहा-विक्रेता जो कि श्रम का सौदा करते 
हैं, व्यक्तिगत तरवो से काफी प्रभावित होते है | 

श्रम बाजार की विशेषताएँ 
(एआशाशस(टांबधंटड ० [०५४ पब्तःट ) 
श्रम बाजार, जिसमे श्रम की माँग और पूतति वाले पक्षो का अध्ययन किया 


जाता है, वे स्थानोय होते हैं प्रौर इस दाजार की अग्रलिखित विशेषताएँ हमें देखने 
को मिलती हैं-- 
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. श्रम में गतिशीतता का प्रभाव पाया जाता है। श्रमिक एक स्थान से दूसरे 
स्थान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग को गतिशील नही हो पादा है। परिणामस्वरूप 
मजदूरी में भिन्नताएँपाई जातो है तथा मालिक भी उसको कम मजदूरी देकर 
उसका प्राथिक शोषण करने मे सफल हो जाता है। गतिशीलता में कमी श्रम 
फी प्रशिक्षा, अदभिन्नता, भाषा, धर्म, रीजि-रिघाज आदि कारणों का परिणाम 
होती है । 

2. क्रम बाजार मे श्रम रांघो के सुर होने वालें स्थानों को छोडकर पेता- 
घिकारी (५०7०95०79) की स्थिति देखने को मिलती है। जहाँ श्रम सप सुद्दा 
होते है, दे श्रपनी पूर्ति पर निमम्त्रण करके भ्रधिक मजदूरी लेने मे सफल हो सकते 
है और इस तरह एकाधिकारी (१४०0०09०५) की स्थिति उत्तन्न कर सकते हैं । 
लेकिन व्यावहारिक जीवन मे हमे यह स्थिति भपवाद के रूप मे मिल सकती है। 
झधिकाशतः श्रम बाजार मे क्रेताधिकारों (]४७7०७$०77७9) की स्थिति देखने को 
मिलेगी । इससे प्रबन्धक मालिक सगठित होकर क्षम का क्रम करते है तथा उसको 
कभ सजदूरी पर खरीदते है । 

3 श्रम बाज़ार एक अपूर्ण बाजार होता है जिसमे सामान्य मजदूरी 
(९०708 १४७३०७) देखने को नहीं मिलती है । मजदूरी वी विभिष्नताएँ देजने को 
मिलती हैं । 

भारतीय भ्रम बाजार 
(एकंआ ॥.900प7 2-०) 

भारत एक विकासशील झ्ौर जनाधिक्य वाला (0,श9०फणंश८९४) राष्ट्र 
है जहाँ पर भारी बेरोजगारी भी है। इस विशेषता का प्रभाव यहाँ के श्रम बाजार 
पर भी पड़ता है। भारतीय श्रम बाजार की निम्तलिसित विशेषताएं हमे देखने को 
मिलती हे-- 

3, भारतीय प्र्थव्यवस्था मे विभिन्न क्षेत्रों मे भ्रद्धेंबेरोजबारी (छाावंध- 
€७॥0।0977९0। ) देखने को मिलत्ती है । कृषि क्षेत्र भे देश की 80% जनसस्या लगी 
हुई है लेकिन प्रो नरकंसे के झनुसार भरद्धं-विकम्तित या विकासशील देशो में 5 से 
209५८ तक कृषि क्षेत्र मे छिपी हुई बेरोजगारी (70580866-ए०॥००फ़ञाॉ०जाउव) 
देखने को मिलती है। यहाँ तक कि श्रम की सीमान्त उत्पादकता (उभ्राहाओं 
शिण्दाद्ाशा।) शुन्य (2००) है । गेरकृपि क्षेत्रों मे भी बेरोजगारी 

विद्यमान है। 

2 भारतीय श्रम बाजार की दूसरी विशेषता यह है कि श्रम्म की पूर्ति 
सभी नौकरियों की सस्या से अधिक होते हुए भी कुछ नौकरियों के लिए ्रम 
का अ्रभाव हैं, जैसे तकनीकी व सुपरवाइजरी पदो के लिए भ्धिक श्रमिक नहीं 
मिल पाते हैं । 

3 प्रस्पिर श्रम शक्ति (ए॥४४७७ [.8०००८ ००४) भी भारतीय श्रम 
दायार की एक विशेषता है जिसमे श्रमिक औद्योगिक कार्य हेतु तेयार नहीं होगे 
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क्योकि वे ग्रधिकाशत. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना व रहना पसन्द करते हैं। अतः 
श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रे की ओर आकपित करना तथा एक स्थायी 
ओझद्योगिक श्रम शवित तैयार करता भी एक समस्या वत गई है । 

4. भारतीय श्रम जनसख्या (7.800प7 ?०7ए4707 ) में अधिकाँश श्रप्तिक 
ग्रुवक हैं। इस प्रकार के श्रमिकों के लिए सामाजिक विनियोग (8009] [0५४६5६7/60६ ) 
शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सुदिधाएँ आदि के रूप ८ करना पड़ेगा । 

श्रस बाजार का मजदूर पक्ष 
(पक हफएा०४९९ 96 ण॑ (8 .बकैएण फैंशाएटा ग 
श्रम बाजार भी अन्य बाजारों की भाँति है, लेकिन जब भी हम श्रम का 
अध्ययन करते है तब हे यह ध्यान रखना होगा कि हम वर्णर्य करने वाले मानवीय 
पक्ष का अध्ययत कर रहे है । इसमें श्रम की माँग और पूर्ति दोनों पक्षों को ध्यान में 
रुखते हुए अ्ध्ययत करना पड़ेगा । श्रम बाजार के मजदूर पक्ष मे हम श्रम की पूर्ति 
पक्ष (87फछोए अंते& ० १,800०ए-४7फ्रॉ०/८७) का अध्ययन करदे है । 
श्रम शक्ति के रूप मे सक्रिय भाग लेने की प्रवृत्ति जिसे श्वम शक्ति प्रदत्त 
(7.890ण #070४ 97०थाञ(9) भी कहा जाता है, न केवल जनसंख्या की इृद्धि 
की दर द्वारा ही प्रभावित होती है, वल्कि जनसंख्या इड्धि के खोतो तथा इसके आयु 
एवं लिग-वितरण (248० 470 $6% तांड790008) द्वारा भी प्रभावित होती है| 

सामाजिक रौति-रिवाज भी जनसंख्या के कार्य करने वाले ग्रनुपात को 
प्रभावित करते हैं ॥ विकम्तित देशों मे शिक्षा के अधिक प्रसार के कारण श्रम शक्ति 
के रूप मे जनसख्या का भाग कम होने लगता है जबक्कि एक विकासशील देश (जंसे, 
भारत) में जहाँ जतसलस्या का भ्रधिकाश भाग अशिक्षित होता है, श्रम शक्ति में 
जनमख्या का ग्रसुषात कार्य के रूप मे लग्रेगा 

व्यावभायिक परिवर्तेन (0८०07थ074) 8४08), साधनों का प्रावण्टन 

(8,॥0८400०7 ० ॥९5००:८९$) , तकनीकी परिव्तेन (7९८0ए०02॥000 ९(8872९७ ) 
झादि भी श्रम शक्ति में जनसख्या के लगाए जाने वाले भाग को प्रभावित करते है । 
डदाहरणत एक विकासशील देश में जहाँ ध्रम-प्रधान उत्पादन के त्तरीके (7800७ 


गे] ((75४९४ ९९४॥/५४९५ 07 छ700ए८(०॥ ) अपनाए जाते है, वहाँ श्रम की अधिक 
माँग होगी । 


श्रम की व्यावप्ताथिक गतिशीलता तथा भौमोलिक गतिशीलता (0०एणएथ- 
पिणाक्ष भव 50०892फुमग्ररथे एठछोध्ष॑ंद5 ० 43000) में इद्धि मजदूरी बढाने 
से की ज्ञा सकती है, सेकिन भजदूरी में इृड्धि के झतिरिक्त जो अधिक प्रभावशाती 
तत्त्व इसमें बाधक हैं, वे है--मामराजिक रोति-रिवाज, परिवार व स्थान से लगाव, 
धर्म, भापा, रहन-सहन, खान-पान । अभ्रव आधुनिकता एवं शिक्षा के प्रसार के साथ- 
साथ गतिशीतलता मे बद्धि हो रही है हे 
प्रबन्ध और श्रम बाजार 
(४७०४इशफला६ & व ्फेण्चा कॉक्राईट ) 
प्रबन्धक या नियोजक श्रम की माँग करता है ॥ श्रम की सहायता से मालिक 


अल 
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उत्पादन करता है। एक गतिशील भ्र्वध्यवस्था में नियोजक श्रम की माँग करने मे 
पूर्द यह प्रनुभान लगाएगा कि वितना उत्पादन उसे करना है | साथ ही उस बस्तु 
की माँग, उत्पादन लागत, उस वस्तु का बाजार, सास झांदि सभी विययों पर तिश+ 
करके श्रम की एक निश्वित गझ्या को रोजगार ब्रदान करेगा । 
प्रवन्धक व्यवसाय से संगठन के विधय में भी निर्णय लेगा कि सगंठने का 
ब्राधार तया प्रकार क्‍या होगा ? सगठन-5शथी, या (गिल था 87 & [8 प्रबत्रा 
फक्रियात्मक संगठन [श्पिशाण्िवों 07/कशांइआ0्क) में से कोई भी प्रपतायां जां 
सकता है । 
मदेशवाहन (0०णगरगापरगशंठा ), कार्य करने बाती टीस, तिथों को वा 
संगठन या सच (6.७०८।७४०॥ 0 एत्फ्ां0८८७) , नियोजको की श्रमिकों की भर्ती 
(#ष्एणायादव), चयन (इटाललां०0),. अ्ग्िक्षण कार्यक्रम [पाशणाए 
जछग्हाशगाल), कार्मिक व्यवहार (25०१९ थि्वट/०९) प्रादि के सस्वस्ध में 
भी एक निश्चित नीति का निर्धारण करना पद़ेगा। इस सबका प्रभाव में केवल 
इ्यवाय के सगझन पर ही पड़ता है बल्कि ये दोनों पश्नौं--माजिक व मजदूर पश 
को भी प्रभावित करते हैं । इस सबके झलुकून 4 मफत होने पर सम्पूर्ण व्यवसाय या 
उद्यांग गफल होगा जिसगे न केवज दोनों पढ् बल्कि उपभीक्ता, रामाज त्र राप्ट्र भी 
लाभान्वित होंगे । 
इस प्रकार श्रम दी विशेषताएँ, श्रप्त वाार की विशेषनाएँ पालिए प्रौर 
मजदूर इष्टिकौरा व व्यवहार तथा व्यवसाय का संगठन व ढाँचा एक-दूसरे पर पूर्ण 
रूप में प्राश्रित हैं। ये एक-दूसरे को पूर्णो हूप से प्रभावित करत हैं । प्त ही हुँ 
स्थिति था दन्माप्रो मे उचित मीतियों व कार्यक्रमों की सहायता से किसी भी उद्योग 
को सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है । 
भारत में श्वसिकों का विभाजन : कार्य शील जनसंएपा 
(5079० ण १४००्ताह ?707ण॑9॥०॥ 0 ग्राध9) 
देश के सबिधान में उल्लिल्षित राज्य के नीति निर्देशक तत्तों पर ही भारत 
की श्रम नीति मूल एप से ब्राधारित है। नीति-निर्देशक तत्त्व समान कार्य के लिए 
समान वेनस, काम की समुचित्त श्रीर मानवीय ह्थिति श्लौर सभी मजदूरों के विए 
एक प्रादीजिका मजदूरी का प्रादेक्ष द्वेत्ते हैं। मरकार देश में मजदूरों के मगित 
दोश्रों के करयाएं को महत्व देती है, विशेष तौर पर स्वतन्त्रता के बाद से । यह 
दस तष्य से भी प्रकाशित होता हैं कि 2947 के आद सामामिक्र सुरक्षा, सुरक्षा 
एवं बच्याएं ग्रादि के क्षेत्र मे एक बड़ी सख्या में श्रधितियम पारित हुए हैं जबकि 
ओऔद्योगीकरणा के प्राएम्मिक वर्षों मे श्रम नीति सुस्यत श्रम दलो के समठित क्षेत्रों 
के साथ जुडी हुई थी । सगठित छोबों के श्रमिकों की वास्तविक श्राथ और हार्य॑ 
स्थिति के युधार को ध्यान से रखते हुए, प्राजक॒ल प्रसगठित क्षेत्रों के श्रमिकों 
के हितों की ग्रोर ध्यान दिया जा रहा है। अ्सगठित क्षेत्रों के लिए भी ढुर्ख 
प्रधिनियम पधौर नियम तैयार किए गए हैं ! स्थुततम मजदूरी ध्रधिनिंयम, ।948 का 
इस क्षेत्र के बहुत से श्रसिक वर्गों पर लागू किया गया है। 
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तथापि भारत की अर्थव्यवस्था के विश्वस्त आँकड़ें केवल सग्रठित क्षेत्र के 
बारे मे उपलब्ध हैं! श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा पास किए गए 
अधिकाँश कानून इसी क्षेत्र मे श्रमिकों की भलाई के लिए है। इन श्रमिकों के 
लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ भी चल रही है। इनमें फंक्ट्री एक्ट, 
मजदूरी अ्रधिनियम और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, जँसे--कर्मचारी राज्य 
बीमा यौजना, कर्मचारी भविष्य-निधि योजना, श्रमिकों और उनके परिवारों 
के लिए मृत्यु राहत झौर परिवार पेन्शत सम्मिलित है। कुछ नियम असगठित क्षेत्र 
के लिए भी बनाए गए है । न्यूनतम सजदूरी अधिनियम, 948 इस क्षेत्र के बहुत 
से श्रमिक वर्गों पर भी लागू होता है। 
श्रम एक समवर्ती विषय है | श्रम कानून केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों 
दोनी के द्वारा बनाए जाते हैं और सचालित होते है । सामान्यत- श्रम कानू नो को 
क्रियान्वित करना राज्य सरकारी की जिम्मेदारी होती है तथा ये कुछ केन्द्रीय क्षेत्रों 
में काम करने बाते श्रमिक जैसे रेलवे, वन्‍्दरगाह, सान, नेकिय और बीमा-कम्पतियाँ 
सीधे केन्द्रीय सरकार के भ्रधिकार क्षेत्र मे आते हैं ) 
भारत में श्रमिकों की सख्या 98। मे लगभग 24 46 करोड था देश की 
कुल जनसंख्या का 36 77 प्रतिशत थी । भारतीय भ्र्थव्यवस्था के सगठित क्षेत्र मे 
सर्वाधिक श्रमिक फंक्टरियों मे काम करते हैं।ः 98व मे, चालू फंव्टरियों मे, 
जिनके ग्रॉकडे उपलब्ध है, श्रतिदित का श्रनुमानित श्रौसत रोजगार 72 7] 
लाख था । 
महाराष्ट्र मे फेक्टरी कर्ंचारियो की सस्या सबसे अधिक थी(]2,53,755)। 
इमके पश्चात्‌ पश्चिम वगाल (9,25,053), तमिलनाडु (7,9,6व ), गुजरात 
(6,68,059) तथा आरान्श्न प्रदेश (5 62,390) आते है । 978 में सभी खानों 
में काम करने वाले श्रमिकों की प्रतिदिन औसत सख्या 7,4,777 थी (3,0,]70 
खानो के अन्दर, 2,06,]2] खान की सतह पर तथा 2,25,486 खानो के बाहर) 
अग्रिम सारणी में श्रमिकों की स्थिति (लिग और कार्यव्वार) दिखाई गई है?--- 


] फेंक्टरी भ्रधिनिमम, ]£48 के श्रस्तयंत फैक्टरी को परिझादां इस अ्कार की गई है--कोई 
भी एँसा स्थान, प्रांगण सहित, जहाँ पर 40 या ]0 से भ्रश्निक श्रमिक कार्य कर रहे हो, 
या पिछले ।2 महोनों मे किसी दिन भी कार्य करते रहे हो, और उसके किसी भी भाग में 
निर्माण कार्य के लिए. विजली का उपयोग किया जा रहा हो ! जहाँ बिजली का प्रयोग न 
किया जाता हो बहएँ शमिको की सख्या 20 या उससे ऋधिक हीनी चाहिए । 

अधिनियम से श्रमिक उस व्यक्ति को कहां गया है जिसका निर्माण प्रत्िया से या 
किसी भमशोनरी या उसके हिस्से प्रथवा स्थान की सफाई में उपयोग किया जाता हो, या 
किसी प्रन्य ग्रकार के काम भे, जिसका सम्बन्ध निर्माण अक्रिया के विषय से सम्बन्धित हो 
और जिसकी सीधे या किसी एजेंसी के द्वारा नियुक्ति की जाती हो, चाहे उसे मजदूरी दी 
जाती ह्वो या नही । 


2. भारत 3985, पृ. 557-58. 
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श्रम-उत्पादन में गद्धि तभी स्वाभाविक है जब श्रमिकी को समुचित कार्य के 
लिए समुचित्त मजहुरी दी जाए। पर्याप्त मजदूरी के भ्रभाव में थ्रमजीवियो से 
सामान्ण्तः यह ग्राशा नहीं को जा सक्रती कि वे लगन से काम करेंगे । अपयप्ति 
मजदूरी का उनकी कायंक्षमता पर विपरीत प्रभाव पडता है । इससे उनमे भ्रमन्‍्तोष 
जाग्रत होता है और मालिकों भ्रथवा नियोजकों तथा श्रमिको के सम्बन्धों में दूरियाँ 
उत्पन्न होती है। वस्तुतः मजदूरी (५/०७४०५) वह घुरी है जिसके चारों ओर श्रम- 
समस्‍्याएँ चक्कर लगाती हैं। अर्य-ध्यवस्था चाहे विकसित हो, चाहे विकासशील, 
मजदूरी पर निर्भर रहने वाले लोगों की संस्या प्राय. अधिक होती है श्र इस प्रकार 
समाज के आथिक ढांचे से इन लोगो का प्रमुख स्थान होता है । विकसित देशो में 
मजदूरी पर तिर्मर लोगो की सढ्या विकासशील देशो की तुलना में प्रायः इसीलिए 
अधिक होती है कि विकाससील देशो में जनसस्या का एक बडा भाग कृषि पर निर्मर 
करता है 'मजदूरी' प्रयंशास्त्रियो के लिए एक दिमागी कसरत्त रही है श्ौर इसके 
विभिन्न सिद्धान्त का भ्रतिपादन किया गया है । मजदूरी के सिद्धान्तों के विवेचन पर 
भ्राने से पूर्व पृष्ठभूमि के रूप मे आवश्यक है क्लि हम 'मजदूरी' के बर्य और महत्त्व 
को अच्छी त्तरह समझ लें । 

भजदूरो का प्रर्थ 
(3३९३० छा (३४४०5) 

“श्रम! उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधत है। कुन उत्पादन में से 'श्रम' 
को जो भाग अथवा पारिश्रमिक दिया जाता है उसे साधारणतया “मजदूरी” कहते 
है | दूसरे शब्दों मे, उत्पादव-अक्रियाग्रों के अन्तर्गत श्रमिक द्वारा दी गई सेवाओं का 
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जो मूल्य है वही 'मजदूरी' है। प्रो फेल्प्स (2४० ?॥००७७) के आनुप्तार, “वब्यक्तिव 
सेबाग्रो के लिए दिया जाने वाता मूल्य ही मजदूरी है” प्रो के. एन वेद के अनुसार 
“एक श्रमिक को किसी कार्य की मात्रा करने पर सुद्रा के रूप में पररिश्रमिक दिया 
जत्ता है १४! * 
प्रो, संबसेना के अ्रनुसार, “मजदूरी एक प्रसचिदा भाय (०४0४४ 
0009०) है जो कि मालिक व मजदूर दोत्तो के बीच निश्चित की जाती है, शिसके 
ब्रस्तर्गत श्रमिक मुद्रा या वस्तु के बदले झपना श्रम बेचता है। सजदूरी की एक 
विस्तृत परिभाषा मे वे सभी परारिश्रमिक, जिन्हें छुद्रा मे व्यक्त किया जा सकता है 
और जो कि रोजगार के प्रसविदे के अतुसार एक श्रमिक को देय होते हैं ।”* इस 
प्रकार मजदूरी में यात्रा भत्ता, प्रोविडेस्ट फण्ड में दिया गया योगदान, किसी मंकात 
सुविधा या कल्थाणकारी सेवाओ हेतु दिया जाने वाला द्वव्य का भाग शामिल नहीं 
किया जाता है । श्र्थशास्त्र मे मजदूरी शब्द व्यापक है तथा इसके श्रन्तर्गंत न केवल 
विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक ही सम्मितित किया 
जाता है, बल्कि फर्मों तथा फेकिट्रयो कै मेनेजर, उच्च ग्रधिकारी, सरकारी झ्रफसरों 
को दिया जाते बाला वेतत, व्यावसायिक लोगो (९/०(८३४7009| 7४०//०) जैते 
वकील, भ्रष्यापक,, डॉक्टर झ्ादि को दिया जाने वाला पुरस्कार (उर८:शघ7८३४(07)+ 
बीनस (807॥0$), रोयल्टी (॥094॥/9) तथा कमीशन ((0गरधा5507) झादि 
को शामिल किया जाता है । 
सोद्रिक मजदूरों एवं वाह्तविक मजदूरी 
(07९9 ५४9४९5 श0 ९४ १४७४८७ ) 
नकद या मौद्रिक मजदूरी बह मजदूरी है जो श्रमिक को उसके श्रम के बदले 
मे मुद्रा के रूप मे प्रदान की जाती है, जैसे 3 रुपये भ्रति घण्टा, 0 रुपये प्रति दित, 
300 रुपये प्रति माह आदि । लेकिन नकद मजदूरी से हमे श्रमिक की वास्तविक 
आविक स्थिति का पता नहीं लगता ओर इसलिए उसकी मौद्रिक मजदूरी के साथ- 
साथ उसकी वास्तविक मजदूरी के विषय मे भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो 
जाता है । 
वास्तविक मजदूरी (८४ ५०७१८४) वह भजदूरो है जिसके अन्तर्गत अमिक 
को उसकी सेदाश्ो के बदले कितती वस्तु सश्रा सेवाएँ प्राप्त होती है झर्थातु थ्मिक 
की मौद्विक मजदूरी के द्वारा श्रमिक कितनी वस्तुएँ तथर सेबाएँ खरीद सकता है । 
उदाहरणार्थ, यदि एक श्रमिक को अपनी नकद सजदूरी से अ्रधिक वस्तुएँ तथा सेवाएँ 
प्राप्त हीती हैं और वह भ्रपनी न्यूदतम ग्रावश्यकता्रों को ग्रासारी से पूरा कर लेता 
है तो हम निप्कर्प निकाल सकते हैं कि उसकी वास्तविक मजदूरी ऊँची है | इसके 
विपरीत यदि अधिक नकद मजदूरी के वावजुद भी वह अपनी स्यूवतस झ्रावश्यकताम्रो 
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को पूरा नही कर पाता है तो हम कह सकते है कि उसकी सौद्धिक आय की वास्तविक 
ऋय-शक्ति कम है। मुद्रा-स्फीत के अन्तर्गत मुद्रा की क्रम-शक्ति गिरने के कारण 
श्रमिक अ्रधिक मौद्रिक आय की माँग करते है जबकि मुद्गा-मपस्फीति (2लीक्षात०णा) 
के अन्तग्रेंत मुद्रा की क्रय-शक्ति अ्रधिक होने के परिणामस्वरूप श्रमिकों को आर्थिक 
कठिनाइयों का सासना नही करना पडता है । वर्तमात समय में भारत मे बढती हुई 
कीमतें इस वात की द्योतक हैं कि श्रमिक्रों की वास्तविक मजदूरी (६७) "४०2६५) 
में गिरावट आ रही है । 

वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्त्व 

एक व्यक्ति की वास्तविक आशिक स्थिति का ज्ञान उसकी नकद मजदूरी से 
नही बरिक उसकी वास्तविक मजदूरी से होता है। विभिन्न व्यवसायों में वास्तविक 
मजदूरी भिन्न-भिन्न पाई जाती है। व॥स्तविक मजदूरी की प्रभावित करने वाले 
निम्नलिबित तत्त्व होते है-- 

4. मुद्रा की क्र-शक्ति (?ण८४॥४»आ8 ?0फ्रशः ए 'शणा९१) -यह वास्तविक 
मजदूरी को निर्धारित या प्रभावित करती है यदि कीमतें नीची है तो प्रधघिक बस्तुएँ 
तथा सेवाएँ खरीदी जा सकेगी, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक मजदूरी ग्रधिक 
होगी । इसके विपरीत ऊँची कीमतों पर वस्तुओं व सेवाओ के मिलने पर मुद्रा की 
ऋय-शक्ति कम होने के कारण वास्तविक मजदूरी कम होगी । 

2. अतिरिक्त आय (एफ £शएं॥४5)--यदि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त 
आय प्राप्त होती है तो उसकी वास्तविक ग्राय बढ़ेगी । उदाहरएत एक प्राध्यापक 
को उसकी किताव पर मिलने वाली रोयल्टी तथा श्रमिकों व मैनेजरो को प्रतिरिक्त 
आय ध्राप्त होती है। इससे उनकी वास्तविक आय बढ़ेगी । 

3, श्रन्य सुविधाएँ (00॥2/ 'र्नं॥(९५)--किसी भी व्यक्ति था श्रप्तिक 
को मिलने बाली निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएँ, उसके मकान, बच्चो की निःशुल्क 
शिक्षा आदि भी वास्तविक मजदूरी भे दृद्धि करते वाले तत्त्व है। 

4. कार्य की दशाएँ अच्छी होने पर, कार्य रुचिकर होने पर, कार्य की 
नियमितता आदि से भी वास्तविक मजदूरी मे वृद्धि होती है। यदि कार्य की दश्चाएँ 
अच्छी नहीं है, कार्य रुचिपूर्ों नही है, कार्य अस्थायी है, ती मौद्रिक मजदूरी अधिक 
होने पर भी बास्तविक्र मजदूरी कम होगी । 

5 प्रशिक्षण का समय तथा व्यय--व्यावतप्ताघिक सेवाग्रो (शए६6५॥४०७॥ 
इ6शं०४६) जैसे डॉक्टर, इजीनियर, आदि के लिए प्रशिक्षण पर व्यय करना पढ़ता 
है तथा इसमे समग्र भों लगता है। अत वास्तविक मजदूरी ज्ञात करते समय 
इस प्रकार के श्रशिक्षए हेतु किया गया व्यय तथा भ्रवधि को भी ध्यान में रखना 
पडत्ता है । 

6. भादी उच्नति के श्वसर-जिस व्यवसाय या उद्योग मे भविष्य ने उन्नति 
के झधिक अवसर हैं तो प्रारम्भ मे कम नकद मजदूरी होने पर भी वास्तविक 
मजदूरों अधिक होगी । 
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भजदूरी का महत्त्व 
(॥फ्रणा7०९४ ७ (४०४९5) 
मजदूरी सम्बन्धी प्रश्न न केवल श्रमिकों के जीवन-ध्तर तथा उत्की प्रति 
व्यक्ति झ्राय में वृद्धि करने के रूप मे ही महत्त्वपूरों है, वल्कि मह उत्पादन में वृद्धि 
के लिए भी आवश्यक है। श्रमिक का जीवन-स्तर, उसकी कार्यकुशलता सभी मजदूरी 
पर निनर करुती हैं । मजदूरी श्रमिकों को उनकी सेवाग्रो के लिए किया जाने वाला 
भुगतान है आर वह उतकी प्राय है| दूसरी ओर नियोजक शक्षमिको की सहायता से 
उत्पादन क्रियापों का सम्पादन करते है श्रौर उनके लिए यह उत्पादन लागत का एक 
अग माना जाता है। श्रमिक सम्राज का एक महत्त्वपूर्ण श्रग है। अरब प्राचीन 
इृष्टिको ए--बस्तु इप्टिकोए ((०घ्ा700(9 4997०9०४) बिल्कुल समाप्त-सा हो 
गया है । श्रब श्रसिक अपने कर्तंब्यो तथा अ्रधिकारों के प्रति सजग हो गया है तथा 
तियोजको से सौदा करने में पीछे नही है ! शभ्रब श्रमिक को उद्योग मे एक साभेदार 
के रूप मे माना जाने लगा है। मजदूरों मे न केवल भ्राथिक पहलू ही आते है 
यहिक यह गेर्ग्राथिक पहलुगप्रो को भी प्रभावित करने वाबा प्रश्त है जिसका 
अध्यपन श्रमिक अपनी आय के इृष्टिकीण से तथा नियोजक (£09)0)७78) अपनी 
उत्पादन-लागठ के दृष्टिकोण से करते है ! मजदूर झ्लाविक मजदूरी तथा वियोजक 
आर्थिक लाभ चाहने वाते उद्देश्यों मे फंसे हुए हैं। इन दोनो प्नो के उ्े श्य एक- 
दूसरे के विपरीत हैं। प्रो. जीन मार्कल के अनुसार, “श्रमिक यह चाहते हैं कि 
मजदूरी को एक वस्तु का मुल्य नहीं माता जाता चाहिए बल्कि एक ग्राय मानी 
जानी चाहिए, ताकि वे उद्यमियों के माध्यम्त से ग्रपनी सेवाएँ देकर एक पुवे-तिर्धारित 
जीवन व्यतीत कर सके ॥7१ 
प्रो पन्‍्त के अनुसार मजदूरी का उपभोग, रोजगार एवं कीमतो पर भी 
हत्वपूण प्रभाद पड़ता है (£ श्रत किसी भी देश में श्रमिकों के लिए एक प्रभावपूर्ण 
एवं प्रगतिशील मजदूरी नींति-निर्धारण के लिए मजदूरी की समभ्या का पूर्ण 
अध्ययन प्रावश्यक है । 
मजदूरी निर्धारण के सिद्धान्त 
(व8€०तं९३ ण एम्ड० 020शफांत्र॒धं०7 ) 
मजदूरी की समस्याग्रों को दो भागों में बॉटा जा प्कवा है, प्र्थात्‌ सामान्य 
मजदूरी की समस्या (?700[50 6 इक्षाध्व० ७०8९५) और तुलनात्मक मजदूरी 
की समस्या (?70067 ता एशैवधए६८ ७०९०४) । सामान्य मजदूरी की समस्या का 
सम्बन्ध इस बात से है कि राष्ट्रीय आय से से उत्तादव के साधव के रूप में श्रम को 
किस ग्राघार पर हिस्सा दिया जाए । दूसरी ओर तुलनात्मक या सपिक्ष मजदूरी की 
समस्या इस वात का श्रध्ययन करती है कि विभिन्न स्थानों, समय तथा श्रमिकों की 
4. उहबज मवतीया. चागहल प्रशषणाऊ बण्व 50) छागएएछ 70 एण्ग०७, 3, 7. (86% 
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मजदूरी किस शाधार पर निर्धारित की जाएगी । सामान्य मजदूरी वि्धारिश किन 
आधारों पर हो, इसका अध्ययत मजदूरी के सिद्धान्तो (7960765 ०7 ७४8०५) के 
अन्तर्गत किया जाता है। अ्रत यहाँ सक्षेप से उन सभी मजदूरों के सिद्धान्रों का 
अध्ययन करता है, जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा भिन्न-भिन्न काली में प्रतिपादित 
किए गए है। 

मजदूरी फा जीवन-निर्वाह सिद्धान्त अथवा लोह सिद्धान्त 

(8णेछ5रक्रा०६ प#0ण5 ० १५४३६९5७ ० कि& पणा ॥.9ज9 ०६ १५०७४९5५) 

सर्वप्रथम इस सिद्धान्त का प्रतियादत फ्रॉंस के प्रकृृतिवादी अर्थशास्त्रियों 
(0प्डाठ्टाक्ष३) ने किया था । उन्होंने फ्रॉस में उस समय श्रमिक्र के जीवन निर्वाह 
की स्थिति को व्यान मे रखते हुए इस सिद्धान्त का निर्माण किया ! यह सिद्धाल्त 
]9दी शताब्दी में सभी सोयो द्वारा माना गया । प्रसिद्ध प्रध्धंशास्त्री शिकार्डो ने भी 
आग चलकर माल्यस के जनसंख्या के सिद्धान्त के आधार पर इस सिद्धान्त का समर्थन 
किया । समाजवादी अर्थशास्त्रियों वे भी इसी सिद्धान्त के ग्राधार पर पूंजीवादी 
अर्थव्यवस्था की कडी आलोचना की और कार्ल मावर्स ने इसे अपने शोपरा के सिद्धास्त 
(7४००५ ० ऊफ्राणा॥700) पर आधारित किया। जर्मन श्रर्थशास्त्री लसाले 
(.0554॥6) ने इसे 'लोह सिद्धान्त' (०7 7.89 ० ११३४०५) का ताम दिया । 

इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी का निर्धारण श्रमिक व उसके परिवार के 
जीवन विर्वाह्‌ के लिए ब्यूततम साधनों के आधार पर होता है। मजदूरी इतनी होनी 
चाहिए जिससे श्रमिक को निर्वाह हेतु स्युनतम राशि प्राप्त हो सके । जीवित रहने 
के लिए श्रावश्यक राशि के बराबर मजदूरी दी जानी चाहिए। यदि मजदूरी इस 
न्यूनतम जीवन निर्वाह व्यय से ग्रधिक दी जाती है तो श्रमिको को शादी करते का 
प्रोत्साहन मिलेगा और उनके परिवारों में तथा श्रमिक संख्या में वृद्धि होगी ग्रोर 
इसके परिणामस्वरूप मजदूरी गिरकर जीवन निर्वाह क दराबर हो जाएगी । इसके 
विपरीत यदि मजदूरी न्यू तम जीवन निवहि से कम दी जाती है तो शादियाँ झौर 
जन्म-दिन हतोत्साहित होगे और कम पोसए से मृत्यु-दर वढेगी झौर फवस्‍्वरूप 
अ्रप्रिकों की पूति पे जिरावद झाने से मजदूरी मे वृद्धि होगी और पुनः मजदूरी 
जीवन निर्वाह के बराबर ही जाएगी । 

झालोचना (८:४४२४$७ )---गह सिद्धान्त बडा ही निराशावादी है और 
स्पपष्ठतत भाल्यम के जनसख्या सिद्धान्त पर आधारित है। यह आधार ही गलत है 
कि भजदूरी में बृद्धि के साथ-साथ जनपमख्या में भी वृद्धि होगी । यूरोपीय देशों का 
उदाहरण हमारे सामने है कि नहाँ मजदूरी और झाय बढने के साथ-साथ जनसब्या 
पे वृद्धि होने के स्थान पर जीवन-स्तर उन्नत हुआ है और जनसर्पा में कमी हुई है । 

] थह सिद्धान्त श्रम के पूर्ति पक्ष पर आधारित है । इसमें श्रम के माँन 
पञ्ष की उपेक्षा की गई है । किसी भी बस्तु के मूल्य-निर्धारण मे जिस प्रकार पूति 
झौर मॉग दोतो का होता आवश्यक है उसी प्रकार मजदूरी-विर्धारण में भी दोनों 


पक्षों का होता जरूरी है। द्तः मजदूरी-निर्माण का यह सिद्धात्द एकनपक्षीयर 
(07०-भंव९6 [060०) ० ए४8० वेशा्राबाा07) है । 
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2 यह सिद्धान्त विभिन्न व्यवसायों में पाई जाने वाली मजदूरी की 
विभिन्नतात्रों (४४३८ वर्शीचधायाथ्यं$) के कारणों की व्याख्या करने में पूर्ण रूप से 
प्रसफल रहा है। 

3. यह सिद्धास्त सजदूरी मे दृद्धि से शमिक की कार्यक्रुशतता में दृद्धि और 
उत्पादन मे वृद्धि के सम्बन्ध की उपेक्षा करता है। जब श्रमिको की मजदूरी बढेगो 
तो इससे उनका जीवन-स्तर उन्नत होगा तथा परिणामस्वरूप श्रमिको की कार्य- 
क्षमता से वृद्धि के माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा । 

4 जीवन निर्वाह से अधिक मजदूरी देने से श्रमिकों की जनसझ्या में वृद्धि 
होगी श्रौर मजदूरी वाविस गिरकर जीवत निर्वाह व्यय के बरावर हो जाएगी-- यह 
बास्तविक्ता से परे की वात है। आज हमारे सम्मुख विभिन्न विकसित देशों का 
उदाहरण है कि वहाँ मजदूरो मे बृद्धि करने से जीवत-स्तर में वृद्धि हुई है नकि 
जनसंख्या मे वृद्धि । 

5. यह सिद्वास्त उत्पादत के तरीको में सुधार, श्रमिक सरो तथा ग्राविष्कारों 
श्रादि के कारण मजदूरी मे दृद्धि होने के कारणो की व्यास्या करने में असमर्थ है । 
आधुनिक समय में श्रमिक सघो, उत्पादन रीतियो में मुघार तथा भिन्न आविष्कारों 
के कारण भी समय-समय पर मजदूरी दरो मे परिवतंन करने पउत है । 

6 जीवन निर्वाह के स्तर को भी ज्ञात करना कठिन है व ॥कि विभिन्न 
श्रमिकों व उनके परिवारों का जीवन-निर्वाह-स्तर उनकी झ्राव्यकताप्रों, सदस्य 
संख्या ग्रादि के कारण भिन्न-भिन्न होता है । 

सजदूरी का जीवन-स्तर सिद्धान्त 
(776 छशावेआहे 6 4.9व8 70९079 ण॑ शम१९५) 

यह सिद्धान्त जीवन निर्वाह सिद्धान्त का एक सुधरा हुआ रूप है। 9वीं 
शताब्दी के अन्त मे 'जीवन-निर्वाह के स्थान पर “जीवन-स्तर' का प्रपरोग करना 
अधिक उपयुक्त माता जाने लगा। इस सिद्धान्त के श्रनुमार मजदूरी श्रमिक के 

जीवन निर्वाह के ग्राघार पर निर्धारित न करके उसके जीवन-स्तर के आधार पर 
निर्धारित की जानी चाहिएं। जिस प्रक्नार के जीवन-स्तर ध्यतीव करमे के श्रमिक 
प्रभ्यस्त हो गए हैं उसके अनुसार ही उनको मजदूरी दी जाती चाहिए । श्रमिक 
उनके जीवन-स्तर से नौची मजदूरी स्वीकार नही करेगे । ऊँचा जीवन-म्तर श्रमिक 
की कार्यक्रुशलता मे वृद्धि करता है, अत मजदूरी अधिक होनी चाहिए । मजदूरी के 
जीवन-स्तर के बराबर होने से एक ओर श्रमिकों की कार्यकुशलता मे वृद्धि होने से 
उत्पादन में वृद्धि होगी तथा श्रमिकों की सोदा करते की शक्ति (फैआहबए॥8 
9०% था) में भी वृद्धि होगी क्योकि श्रमिकों की कार्यक्ुशलता में वृद्धि और उच्च 
जीवन-स्तर से जनसख्या पर नियम्त्रण रखा जा सकेगा । 

झालोचना--। इस सिद्धात्त मे श्रम की माँग पक्ष की उपेक्षा की गई है ! 
श्रम की पू्ति को ध्यात मे रखकर ही मजदूरी विर्धारण करना एक-पक्षीय है। 
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2 जोवन-स्वर के अनुमार सजदूरी दी जाए ग्रथवा मजदूरी के आधार पर 
जीवत-स्तर निर्धारित किया जाए-यह निश्चय करता कठिन है। वास्तविक जीवन में 
श्रमिकों के जीवन-स्तर में वृद्धि करने के लिए मजदूरी में बृद्धि करना आवश्यक है । 

3 जैसा जीवन-स्तर हो उसी के आधार पर मजदूरी का निर्धारण किया 
जाए-यह भी गलत्त है क्योकि केवल ऊँचा जीवन-म्तर ही नहीं बल्कि श्रप्तिकों की 
सीमान्त उत्पादकता में वृद्धि होने पर मजदूरी में वृद्धि सम्भव हो सकती है । 

4 जीवन-स्तर स्वय एक परिवतेतशील तत्त्व है / इसमें समयन्‍्समय पर 
परिवर्तन होने के कारणा मजदूरी में १रिवर्तन करना पडेया लेकिन इस विपय में 
इस सिद्धान्त मे कुछ भी नही कहा गया हैं । 

सजदूरी कोप सिद्धान्त 
(7#6 १४०४० #ष्णऐं [8९०७५ ) 

इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्रारम्भ में कई प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों 
(९,5आ९4व 2८००७095)95 ) का हाथ रहा, लेकिन अन्तिम रूप देते वाले प्रो जे» 
एस. मिल (0 $ )»॥॥) ही माने जाते हैं । प्रो. मिल के अनुसार मजदूरी जनसख्या 
तथा पूँजी के अनुपात पर निर्मर करती है । यहाँ जनसख्या का सम्बन्ध धमिकों को 
सख्या से है, जो कि काये करने के लिए तेयार हैं। पूंजी का एक भाग क्षप्तिकों को 
मजदूरी का भुगतान करने हेतु रखा जाता है। मजदूरी में वृद्धि तभी सम्भव होती 
है जबकि भजदूरी कोप मे वृद्धि की जाए अयवा श्रमिकों की संख्या में कमी हो । 
सिद्धान्त में मजदूरी कोप की निश्चित माना है । इसमे वृद्धि या कमी सम्भव नहीं 
है । मजदूरी 'मजदूरी कोप” (५४७४८ ५००) में से दी जाती है जो कि पूँजीपति 
द्वारा निश्चित किया जाना है तथा जिसे स्थिर माना गया है । दूसरी ओर श्रमिक्रो 
की संख्या प्राकृतिक कारणों पर निर्मर है। अ्रत मजदूरी की सामान्य दर (796 
श्ध्याट्ाशं 52९ गा) मजदूरी कोप में श्रमिक्रों की सख्या का भाग लगाने से ज्ञात 
की जा सकती है -- मजदूरी कोप 
अमिको की संख्या 

उदाहरपत यदि सजदूरी कोप 000 ₹. है तथा श्रपिकी की सब्पा 200 
है ठो मजदूरी दर 5 रू होगी। 


मजदूरी दर 


इस सिद्धास्त के अनुसार मजदूरी में वृद्धि तव तक सम्मब नहीं जब तक कि 
जन॑सस्या नियन्त्रण द्वारा श्रमिक अपनी संख्या पर नियन्त्रण नहों करते । यदि किसी 
उद्योग विशप मे मजदूरी की दर मे बृद्धि हो जाती है तो दूसरे उद्योयो मे मजदूरों 
को कंस मजदूरी मिलेगी उयोकि मजदूरी कोप स्थिर या निश्चित है। 

आ्रालोचना--. यह पिद्धान्त मजदूरी कोप को दिया हुआ मानता है। 
मजदूरी कोप पहले ही तिर्धारित नही होता है । इसमे परिवर्तन होता रहता है । 

2. मजदूरी में दृद्धि मजदूरी कोप तथा मजदूरों को सख्या के आधार पर 


सम्भव न होकर श्रमिक की कार्यकुशलता में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन में 
बुद्धि होने से होती है । 


28 मजदूरी नोति एवं सामाजिक सुरक्षा 


3 यह मार्यता कि थदि मजदूरी अधिक दी जाएगी तो पूजीव्तियों का 
लाभ कमर हो जाएगा, यवत है | वस्तुस्थिति यह है कि मजदूरी बड़ने से श्रमिक की 
कार्य-कुशलता मे वृद्धि होती है, उत्पादन बढ़ता है और परिणा्स्वरूप न केवल 
श्रमिक की मजदूरी ही बढती है, बल्कि पूंजीपतियों का लाभ भी वढता है । 

4 यह मान्यता भी कि मजदूरी में दृद्धि होने से श्रमिद्यो की सख्या में दृद्धि 
होगी, गलता है । मजदूरी मे वृद्धि होने से जीवन-स्तर ऊँचा होगा और फलस्वरूप 
जनसब्या में अधिक वृद्धि नही होगी । 

5. यह सिद्षान्त थ्रम्िकों की कार्य-कुशलता में भिन्नता के कादण मजदूरी 
पाए जाने वाले श्रन्तरों (000०7०९५) की व्यारया करने मे श्रसमर्थ रहा है । 

6 इस भिद्धान्त ने सुदड श्रमिक सपो (50०58 फ्ाक्षत& छशशा०ा$) द्वारा 
सामूहिक सौदाकारी ((०॥6८४ए९० फ्रयाइआगधाष्ठ) से मजदूरी में वृद्धि करा लेने 
की परिस्थितियों की पूर्ण उपेक्षा की है । जिन उद्योगों में मजबूत श्रमिक संघ है. थे 
मजदूरी बढ़ाने मे सफत हो गए हैं । 

मजदूरी का प्वश्ेव भ्रधिकारी सिद्धान्त 
(व6 ॥९अं१णण] (शापश्ा। त56०५ ० १४७2९5) 

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन श्रमेरिकरी श्रयंशास्त्री बाहर (शधात्टा) ने 
क्रिया । बाकर के अनुसार श्रप्तिक उद्योग के श्रवशिष्ट उत्पादन (उर९कतंएवा 
97000९४) का ब्रथिकारी होता है। उद्योग के उत्पादन में ये उा दन के प्रन्य 
साधतों को लगान, व्याज ता लाभ का भुगतान करने के प्र-भार नो पवणिष्द 
भाग बचता है धह मजदुरी को मजदूरों के रूप में वितरित कर या जाता है । 
लगान, ब्याज तथा लाभ का निर्धारण कुछ पिश्चित नियमों द्वारा (।था हैं, परन्तु 
मजदूरी निर्धारण भे कोई निश्चित मिद्धान्त काम में नहीं जिया जाता है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार यदि श्रमिकों की कार्यकुशलता मे वृद्धि होने से राष्ट्रीय श्राय में 
वृद्धि होती है, तो श्रमिकों की मजदूरी भी बडेगी-- 

मजदूरी +>कुल उत्पादन-- लगान +ब्याज न- लाभ 

अ्रालोचना--] यह सिद्धास्त श्रमिकों की मॉँग-पक्ष का अध्ययन करता है 
से कि पूर्ति पक्ष (897४ ४02) का । मजदूरी निर्धारण में दोनों पक्षों का होना 
प्रावश्यक है | भ्रत थह सिद्धान्त एक-पक्षीय (028-508 ४००7५ ) है । 

2 इस सिद्धान्त के अनुसार सबसे बाद में भुगतान मजदूर को मजदूरी के 
छप में किया जाता है पर यह गलत है। वास्तविक जीवन में सबसे पहले मुगतान 
श्रमिक को किया जाता है नथा प्रन्त में अवशिष्ट का अधिकारी ( एट्डापाबो 
(टशाछव०) साहसी अथवा उद्यमी होता है । 

5 यह छघिद्धान्त अभिक सघो की मजदूरी को बढ़ाते के प्रयासों की उपेक्षा 
करता है । 

4, जब लगान, ब्याज तथा लाभ के लिए निश्चित सिद्धान्त काम में लाए 
जाते हैं तो फिर मजदूरी निर्धारस हेतु क्यो यही इन्ही सिद्धास्तो का उपयोग क्या 
जाता है, यह बनाने मे सिद्धास्त ग्रसमर्थ है । 
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मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता का दिद्धान्त 
[प& काशिज्ंशण एच्णाथांत्राए 79009 ० ५४५४०३) 

यह सिद्धान्त उत्पादन के सभी साधनों के मूल्य-निर्धारण के काम में लाया 
जाता है । जब जितरण के अन्तयंत इस सिद्धान्त द्वारा भी उत्पादन के साधनों का 
मूल्य निर्धारित किया जाता है तब इस वित्तरर का सामान्य मिद्धान्न (ठछाधर्श 
पृ॥४०79 ०6 0098 9009७) कहा जाता है ! श्रमिक का प्रारिश्वमिक निर्वारित 
करते से इसे मजदूरी का सीमान्‍्त उत्पादकता सिद्धजत कहा जाता है । इस सिद्धान्त 
के अनुसार थमिक को दिया जाने वाला पारिथमिक (ि९००ए४८०४४०7) उसके 
सीमान्त उत्पादकता (उर्धध8778] 700प०४श६७) के बरावर होना चाहिए । यदि 
सीमान्त उत्पादकता श्रधिक है तो प्रारिश्रमिक्र भी भ्रधिक होगा झौर यदि सीमान्त 
उत्पादकता कम है तो पारिथमिक भी कम होगा । सीमास्त उत्पादकता किसी उद्योग 
में एक अतिरिक्त श्रमिक को लगाने से कुल उत्पादन (+ण० शःण्तपटां००) में जो 
बृद्धि होगी, वही सीमान्त उत्पादकता होगी। उदाहरणनव* ॥00 श्रप्तिको द्वारा 
किसी वस्तु बी 4000 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है तथा 0 श्रधिक उसी 
उद्योग में लगाने पर उत्सदन बढ कर 4050 इकाइयाँ हो जाता है हो ये 50 
इकादर्याँ सोमान्त उत्पादन हुआ । 

मजदूर की मजदूरी उसके सोमान्त उत्पादन के मुल्य (४३/७९ ० फैडएशय 
#70006%7एश9 +, ७ ५ ४ ?) के बराबर होनी चाहिए। यदि श्रमिक को 
मजदूरी उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम (१४८४ श 7.) दो जाती 
है तो श्रमिक का शोपण होता है तथा इससे अधिक (५४५ 2/ ९ ) होने पर 
साहती को हानि उठानी पडेगी । अत' दीघेकाज में मजदूरों (७४९०५) श्रमिक 
के सीमास्त उत्पादकता के मुल्य के बराबर (४०-०५ ३. ए ) होगी । 

मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त कुछ मान्यताप्रो पर आधारित है 
जो निम्माँकित हैं-- 

।. श्रम की सभी इकाइयाँ समरूप (छु०णछा0०2९४८००५) होती हैं। सभी 
इकाइयाँ कार्य-कुशलता में समान होती हैं ! उनमे अन्तर नही होता है । 

2 यह सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता (एटा (०क्राएशाो0॥) को मान्यता 
घर आब्रारित है । साथनो का पूर्णा यतिशील, बाजार दशाओ का पूर्ण ज्ञान, उद्योग 
से प्रवेग 3 छोड़ने की स्वतन्त्रता आदि इसके अन्तर्गत ग्राते हैं 

3 साधन की इकाइयों में पूर्ण स्वानापन्र (शिदाल्टि। 50०0) की 
स्थिति विद्यमान होती है । 

4 साधन की माता में दूसरे साधन के साथ वृद्धि अथवा कमी करना सम्भव 
है । एक साधन की मात्रा अधिक झयवा कम की जा सकरी है । 

5. यह सिद्धान्त पूर्णो रोजगार (छी एफएएफ़ाक्का) की मान्यता पर 
ग्राघारित है । सभी साधनी को शेजगार मिला हुआ होता है । 
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6 यह्‌ मिद्धान्त उत्तत्ति ह्वाम नियम (7.8७ ० छीग्रांएधाग्रठ रिटाणा75) 
पर ग्राधारित है | इसका प्र यह है कि किसी साधन की मात्रा गेर-प्रानुपातिक रूप 
में बढाने से कुत उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है । 

पर. उत्पादन के साथन के रूप में श्रम पूर्ण गतिशील (?श॥९०१३७ 3०07०) 
होता है । जहाँ प्रधिक मजदूरी है वहाँ श्रमिक कम मजदूरी वाले उद्योग को छोड़कर 
झा जाएँगे । 

8. दीघकाल में ही मजदूरी श्रम के सीमान्त उत्पादकता के मूल्य 
(१४७5५. 2! 2 ) के बराबर होगी । ग्रल्पकाल में इनमें ग्रसन्‍्तुलन ([)5९पण[- 
9#ण) हो सच्ता है । 

9. किसी भी उत्पादन के साघन की सीमान्‍्त उत्पादकता उसकी अतिरिक्त 
इकाई लगाने से ज्ञात की जा सऊती है । 

श्रालोचना--इस सिद्धान्त की प्राय ये आलोचनाएँ की जाती हैं-- 

]. यद्ट मानना कि श्रम की सभी इकाट्याँ समरूप होती हैं, गलत है । 
घाम्तविक जीवन में हम यह देखते हैं कि कार्य-कुणलता के पग्राघार पर श्रम के तीन 
भेद किए या हैं--कुमल (50॥88), ग्रद्धंछुशल ($6॥-90॥00) और ब्रकुशल 

(एफ-डा!८१) । 

2. भिद्धान्त द्वारा पूर्ण प्रत्तियोगिता का मान्यता को लेकर चलना भी 
अब्यावज्ञारिक है क्योकि व्यवहार में हमे अपूर्स प्रतियोगिता ही देखन को मिलती है । 
बाजार की अपूणझाताएँ (3धश]८९ [फश८७०॥७) जंसे बाजार की दशाों का 
पूर्य ज्ञान न होता, कृत्रिम वाघाएँ झ्रादि हमे देखने को मिलती हैं 

3 वोई भी साधन पूर्ण स्थानाप्न (८70० 5005096) नही है | एक 
साथत की विमभिश्न इकाइयों मे श्वसमानताएँ पाई जाती हैं तथा विभिन्न साधनों मे 
भी स्थानापन्न एके सीमा तक ही सम्मव है । 

4, यहू मानना कि एक साधन की मात्रा मे वृद्धि ग्रथवा कमी दूसरे साधन 
के साथ संम्भव है, गलत है क्योकि एक सीमा के पश्चात्‌ साधन की मात्रा में वद्धि 
या कमी से विभिन्न साबनों के बीच ग्रसन्तुलन उत्पन्न करके उत्पादन को सुचारू 
रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न हो जाती है । 

$ पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित यह सिद्धान्त ध्यावहारिकता से 
दूर है बयोकि धनी से घनी प्रथवा विकसित से विकसित देश में भी 5 से 7 प्रतिशत 
बेरोजगारी पाई जाती है। वास्तव मेपूर्ण रोजगार से कम ([.658 (7 णि! 
€गा0]0970274) की स्थिति हमे देखते को मिलती है + 

6 इस मिद्धान्त द्वारा यह मानना ऊफि हमेशा उत्पत्ति छास नियम [[.३छ ० 
0५ णष्ट रिशिणाग॥5) लागू रहता है, ग्रसत्य प्रवीद होता है क्यो कि उत्पत्ति वृद्धि 
निम्रम ([.89 ० [0६७५४02 रिश्षण्पप5) भी उत्तत्ति के प्रारस्मिक काल में खागु 
होता है। इसके पश्चातु उत्पत्ति समठा नियम ([.389७ ० एणाडशा। रिध्वणाा॥5) 
लागू होता है तथा ग्रन्तिम स्थिति में उत्पत्ति ह्वाम नियम छा होता है । 
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7 पूर्ण गतिशीतता की मान्यता सही नहीं है। क्योकि श्रमिक न केवल 
उत्पादन का साधन ही है, वल्कि वह एक मानव भी है! झत' मजदूरी में वृद्धि करने 
मात्र से ही मजदूर कमर मजदूरी से अधिक मजदूरी वाले स्थाव की गौर गतिशील 
नही द्वोता है वल्कि वह अन्य तत्वों जेसे साया, स्थान, वातावरण, धर्म, जान" 
पहचान, वेशभूषा, रीति-रिंवाज आदि से भी प्रभावित द्वोता है, अत उसमें गतिशीलता 
नहीं पाई जाती है । 

8 बह सिद्धान्त मजदूरी का निर्धारण केवल दी्घकाल मे ही करता है । 
अल्पकालीन मजदूरी निर्धारण इससे असम्भव है ! जैसा कि प्रो. कीन्स ने कहा है कि 
“हुपारी अधिकॉश भ्राथिक समस्याएँ अल्पकालीन है । दी्घेक्ाल में हम सत्र मर 
जाते है और कोई समस्या नहीं रहती है |” 

9 कुछ उत्पादन के साधनों की सीमान्‍्त उत्पादकता मापत्रा सम्भव नहीं है । 
साहसी या प्रदन्धक उत्पादन के साधन के रूप में एक-एक ही होते है । किसी भी 
उद्योग में दूसरा प्रवन्धक या साहसी लगाया नहीं जा सकता है । भ्रत साहसो या 
संगठनकर्त्ता की सीमान्त उत्पादकृृता मापने में यह भिद्धान्त प्रसफस रहा है । 

0 सीमास्त उत्पादकता सिद्धाल्त मजदूरी निर्धारण में श्रमिकों की मॉग 
को ध्याव मे रखता है। लेकिन मजदूरी को प्रभावित करने में श्रमिक की पूर्ति भी 
महत्त्व रखती है। अ्रत- यह सिद्धान्त मजदूरी निर्धारण का एक-पक्षीय सिद्धान्त 

(07४-श०१९० 7८०३५) है 3 
मजदूरी का बढ्ायुक्त सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त 
(786 0॥8९0070४ ७॥शह्डाएग श०00०४/ ५ १९०४७ ० १४०६९५) 

इस छिद्धान्त का प्रतिपादन अमेरिकी अ्र्थशास्त्री प्रो दाउसिग (श० 
प्‌४७४४४) ने किया । प्रो टाउप्तिग ते मजदूरी के सीमान्त उत्पादकत्ता सिद्धान्त की 
आलोचना करते हुए अपना मजदूरी का सिद्धान्त दिया जिसके प्न्तर्यत्त श्रमिक को 
मजदूरी उसके सीमान्‍्त उत्पादकता के मूल्य से कम दी जाती है बयोकि भजदूरी का 
भुगतान उत्पादित बर्तु की बिक्री के पूर्व ही उद्योगति को करना पड़ता है। 

उद्योपति अध्विम रूप मे मुगतान करते समय वर्तमान ब्याज दर पर बट्ढा काट कर 
सजदूर को मजदूरी उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम देता है । इसलिए 
इसे वट्ठायुक्त सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार मजदूरी निम्न प्रकार दी जाएगी-- 
मजदूरी की सामान्य दर « सीमास्त उत्पादवता--वर्तमान ब्याज दर से बट्दा 
इस प्रकार पूंजीपति जब भी मजदूरी का भुगतान करता है तब बह वर्तमान 
वप्राज की दर के आधार पर सीमान्त उत्पादकता मे से बद्दा काट कर ही श्रमिक को 
मजदूरी चुकाता है क्योकि वर्तमान मे श्रम द्वारा उत्पादित वस्तु की बिक्री करने में 
समय लगता है क्योकि मजदूरी कप भुगतान पहने ही करना पड़ता है । 
शभ्रालोचचा--इस छिद्धान्त को निम्दाँक्ित आलोचना की गई है-- 
यह सिद्धाल्त 'धुबचा एवं अमूर्ती' (007 क्षाते 4052० 7४०५) 
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कहा जाता है वयोकि व्यावहारिक जीवन में मजदूरी निधरिण में रस सिद्धान्त की 
कोई उपयोगिता नही है । 

2 उत्पादन के अन्य साधनों जेसे पूँजी, भूमि तथा साहतसी को क्रमश 
ब्याज, लगान तथा लाभ प्रथगा हानि के रूप मे किए जाने वाले भुगतान में से बह्दा 
क्यों नहीं काटा जाता है ? मजदूरी का भुगठान करते समय ही बट्टा क्यों काटा 
जाता है ? इन प्रण्त के उत्तर हमे इस सिद्धान्त मे नही मिलते है । 

3 इस सिद्धान्त से श्रम को पूर्ति (57979 ० ,80007) को निश्चित 
या दिया हुआ मानकर सजदूरी छा निर्धारण किया जाता है जो कि एक-पक्षीय 
सिद्धान्त का एक नमूना है । दोनों पक्षो के विना मजदूरी का निर्धारण सही तौर पर 
सम्भव नही हो पाता है । 

4 इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त पर सीमान्त उत्पादकता सिद्धास्त की 
सभी प्रालोबनाएँ लागू होती है ५ 

मजदूरी का आधुनिक सिद्धान्त श्रथवा मजदूरी का 
माँग व पूर्ति का सिद्धान्त 

यद्यपि मजदूर एक मानवीय उत्पादन का साधन (पघ्रणाक्षा ख़ालंत 
ए्०00०0०7) है न कि एक वस्तु, फिर इसका मूल्य निर्धारित करते समय हमे श्रम 

की मॉग और श्रम की पूछि दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा । प्रो० मार्शल के 
ग्रबुमार मजदूरी का निर्धारश श्रम की माँग धौर पूति की शक्ति पर प्रावारित होगा 
लो कि भिन्न-भिन्न पाई जए्ती है । 

किसी भी उद्योग मे मजदूरी का निर्धारण उस बिन्दु पर होगा जहाँ पर श्रम 
की माँग इसके पूर्ति वक्त को काटती है । 

श्रप्तिक की माँग ([[0श॥3एवें 0॥ ह.४४०००)--श्रपिक की माँग सियोजक 
या उद्योगपति द्वारा उत्पादन करने हेतु की जाती है । उत्पादक श्रम को मांग करते 
समय उसके सीमाम्त उत्पादकता के मूल्य (५४४॥०९ 6 फाक्षाएआा03) शिठ्वालावाए 
०7 ५ ॥6 ? ) को ध्यान में रखता है। भत्येक उत्पादक श्रम की उस समय तक 
माँग करता रहेगा जहाँ तक कि श्रम को दिया जाने वाला पारिश्रसिक उसमे सीमान्त 
उत्पादकता के 50 के बराबर (८ ५ व 7 ) होता है। कोई भी उत्पादक 
श्रमिक की उमके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से अधिक पारिश्रमिक देने को तंयार 
नहीं होगा क्योंकि इससे उसको हाति उठाती घडेंगी । 

श्रम की माँग एक ब्युत्पन्न माँग (6ए८० )2थ0270) है। झत जिस 
वस्तु की माँग ग्रधिक है तो श्रमिक की भी पग्रधिक माँग की जाएगी । इसके विपरीत 
श्रमिक की माँग कम होगी । 

श्रम की माँग भ्रन्य उत्पादन के साधनों की कौमतो द्वारा प्रभावित्र होती 
है | यदि श्रन्य साधनों की कीमतें अधिक है तो श्रमिक की माँग प्रधिक होगी 
प्रन्यथा कम । 


मजदूरी के सिद्धान्त 33 


अमिक की माँग तकतीकी दशाग्रों (7०८छगंव्य ए०फ०ा०05) द्वारा भी 
प्रभावित होती है। यदि उत्पादन का श्रम गहन तरीका [[-20०ण वरणाश्ाड0७ 
पृल्क्ाण॑पृष्ड जी ?7०वए०८४०४) अपनाया जाता है तो श्रमिकों की माँग अधिक 
होगी और पूँजी गहत उत्पादन के तरीके (0829 वाधाअए्ड पृ९्टाधंवाार ता 
ए:00प्र८७00) के ग्रन्तर्गत श्रमिकों की साँग कम होगी । 
श्रम की पूर्ति (5एएफए ० [.40००)--श्रम॒ की पूर्ति का श्र्थ है विभिन्न 
मजदूरी दरो पर कार्य करने वाले श्वमिको की संख्या से अलग-अलग मजदूरी दर पर 
कितमे-करितने श्रमिक कार्य करने हेतु तैयार होगे । सामाल्यत्त: श्रम की पूति और 
भजदूरी दर में सीधा सम्बन्ध (07०८६ १९९/७४००) होता है अर्दाद्‌ अ्रधिक मजदूरो 
पर अ्रधिक श्रमिक तथा कम मजदूरी पर कम श्रमिक कार्य करने हेतु तैयार होगे । 
दीघंकाल मे मजदूरी श्रमिक के सीमास्त उत्पादकता के मुल्य के बरावर 
होगी । ग्रल्वदाल में यह कम अथवा अधिक हो सकती है । मजदूरी सीमान्‍्त उत्पादन 
तथा झौसत उत्पादन दोनों के वरावर (१४७७%६,ए २+6& ९.) होगी । यह पूर्ण 
प्रतियोगिता के; भ्रन्तर्मंत दीघंकाल में ही होगी । 
मजदूरी का सौदाकारी सिद्धान्त 
(8गष्डभंधरणड 70०००३७ ण॑ ५४३१४५) 
प्रं। घिलवरमेन (रण. आशध्यगा50) के प्नुस्तार सामात्यतः मजदूरों 
श्रमिक के सीमान्‍्त उत्पादन के बरावर होती है, लेकिन यह पूर्ण प्रतियोगिता को 
मान्यता पर आधारित है जो कि व्यवहार में नहों पाई जाती है । अतः वास्तविक 
मजदूरी का निर्धारण श्रमिकों व नियोजकों की सोदाकारी शक्तियों (छ878ए१ 
90फ९75 ० 0६ १४०फश३5 क्ा4 8ए900)००४) द्वारा निर्धारित होता है | सीमान्त 
उत्पादन का मूल्य मजदूरी की श्रविकतम सीमा निर्धारित करता है । यदि झपूण 
प्रतियोगिता और श्रमिकों की सौदाकारी शक्ति (फ्रशइब्ेगयाह 20फ९० 0 
२४०४१४८४$) दु्बंल है तो मजदूरी सीमान्त उत्पादन के मूल्य से कम होगी । 
प्रो रप़ुराजसिह के अनुसार आ्ावुनिक श्रथे-व्यवस्थाओं में सामान्यत, मजदूरी 
तोन तरीकों से विश्चित की जातो है ४) ये तरोके हैं--व्यक्तिगत सौदा कारी, सामूहिक 
सोदाकारी और कानुनी निममन 
व्यक्तिगत सोदाकारी (॥700ठ92 फ्रैथइछाणाग8) के अन्तर्गत प्रत्येक 
अ्रभिक् अपने नियोजक से व्यक्तिगत रूप से मजदूरी का सौदा करता है। एक ब्यक्ति 
की सौदा करने की शक्ति कमजोर होने से उसे उसके सीमान्त उत्पादन के मूल्य से 
कम सजदूरी मिलेगी और इस प्रकार व्यक्तिगत सोदाकारी के अन्तर्गत शोपण की 
प्रवृत्ति पाई जाती है । 
सामूहिक सीदाकारी (05प्र८८४४६ छ489ंप्रण१) के भन्तर्मत श्रम के जेंता 
(नियोजकू) तथा वि्तेता (श्रमिक) सासूहिक रूप से मिलकर मजदूरी निर्धारण का 


3. न्‍8हए अग 5७ह4 ? क्त0६८५७६१६ ० एए३६२६ फर [8055, छ- 27. 
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कार्य करते हैं। इसके ग्रन्तगेत मालिक शुरू मे न्यूनतम मजदूरी देता चाहेगा जबकि 
श्रमिक भ्रधिकतम मजदूरी का श्रस्ताव रखेंगे। इसके अन्तग्रेत वास्‍्तविक मजदूरी दर 
का निर्धारण धमिको और नियोजकों की सौदाकारी शक्ति तथा उनकी दक्षता पर 
आधारित होता है । जो पक्ष जितना अधिक सुसगठित तथा सुहृढ [ श/०]-०१३थांइल्त 
28200 50०78) होगा उतनी ही सफलता उसे अधिक मिलेयी । एक विकासशील देश 
(जंसे भारत) में छुसपित तथा सुध्श श्रमिक सचो का अभाव होने से यहाँ के 
श्रमिकों की सौदाकारी शक्त दुर्बंल होने पर उनका शोपण होता है तथा मजदूरी 
दर वियोजओों या माल्रिको के अ्रधिक झ्रनुकुल है । सामूहिक सौदाकारी के प्न्तर्गत्त 
निर्धारित वास्तविक सजदूरी किसी भी उद्योग या व्यवसाय में वहाँ के श्वम्िकी की 
सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के बराबर हो सकती है तया नहीं भी हो सकती है । 
कभी-कभी नियोजक तथा श्रमिक सामूहिक सौदाकारी द्वारा मजदूरी-निर्धारण 
में प्रसफन हो जाते है तब मजदूरी का विर्धारण ऐल्छिक सुनह प्रथवा पचर्फसले 
(#ए०४४०४००) के श्राधार पर होता है। यह निर्धारण दोनों की सहमति तथा 
समभोौते पर भ्राधारित होने के कारण दोनो पक्षो की सौदेकारी शक्षित तथा कुशलता 
को प्रदर्शित करता है । पंचफंसले के अन्तगंत जो भी पच नियुतत्र होता है वह सजदूरी 
निर्धारित करते समय न केवल दोनो पक्षी की सौदेकारी शक्ति व कार्य-कुशलता 
को ही ध्यात में रखता है बल्कि वह उद्योग या नियोजक की मुगतान क्षमता, अमिको 
की जीवत-निर्वाह्‌ लागत, श्रमिक्रों की उत्पादकता, वर्तमान में पाई जाने वाली 
मजदूरी दरें ग्रौर राष्ट्रीय हित झादि बातो को भी ध्यान मे रखता है ६ 
इनके झतिरिक्त मजदूरी-निर्धारण का कार्य किसी वैधानिक मण्डल द्वारा भी 
किया जा सकता है । उदाहरखार्थ, हमारे देश मे विभिन्‍्त उद्योगों के लिए समय- 
समय पर वेतन मण्डल (१४७४० 80०9705) नियुक्त क्रिए गए है तथा उनकी सिफारिशों 
के ग्राधार पर सरकार ने मजदूरी निश्चित की है। ये सण्डल मजदूरी निर्धारित 
करते समय देश के ग्रीद्योगिक स्तर, ग्राथिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पहलुओं को 
ध्यान मे रखते हुए मजदूरी विर्धारित करते हैं । 
मजदूरी का सौदाक़ारी सिद्धान्त सर्वेप्रवम प्रद्चिद्ध अर्थंशास्‍्त्री बेब्य ने 
प्रतिवादित किया था । इसके बाद से ही यह छिद्धान्त श्रमिक सधो का मूलभूत 
पिद्धाल मन गया। प्रो.मिलिस एवं मोन्‍्टगोमरी (छर्ण 2॥॥)5 & १४०॥७४०॥८:५) 
के अनुसार मजदूरी, कार्य के धण्दे और कार्य की दशा से दोनो पक्षों की सापेक्षिक 
सौदेकारी शक्ति का मामला है। सुमगठित प्रवायों के माध्यम से सजदूरीं, कार्य 
के धण्टी तथा अन्य महत्त्वपूर्ण क्रम प्रसविदो भर उनके पशावन भे महत्त्यपूर्ण सुधार 
किया जा सकता है ।? 
हाल ही के वर्षों मे, विशेष हूप से तीसा की महाव्‌ मन्‍्दी के पश्चात्‌ से ही 
सौदेकारी सिद्धान्त ने मजदूरी दरो तथा भसल्यकालीव मजदूरी विभिन्नद्ाप्रो के 
विर्धौरण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । 
3 अआशाज्म 4 & शाा३णााशण के. 4 2३956 .80507, 9, 36, 
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प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रमिक अपनी मजदूरी बढ़वाने में असमर्थ 
थे, लेकिन आधुनिक समय में समाजवादी विचारधारा और सुसंगठित तथा सुदढ 
श्रमिक संधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि नियोजक (99050 )अपनी इच्छानुम्तार 
कार्य की दशाएँ, काम के धण्टे, मजदूरी, सगठन का प्रशासन आदि निर्धारिव नहीं 
कर सकता। अब श्रमिक एक वस्तु की तरह क्रम नही किया जा सकता । प्रतिष्य्ित 
अशेशास्त्री पूर्ण प्रतियोगिता की दशायों को मानकर चलते थे जो क्रि व्यवहार में 
नही पाई जाती हैं । 

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है कि इस धिद्धास्त के प्रनुततार श्रमिकों को 
सुसगद्धित तथा मुझ्ढ होना चाहिए और मजदूरी में कमी करने के किसी भी दवाव 
का डटकर मुकाबल्य करना चाहिएं। सामूहिक सौदे द्वारा ही श्रमिक अपनी मजदूरी, 
कार्य के घण्टे, कार्य की दशागओं आदि में महत्त्वपूर्ण सुधार करवाने में सफल हो सकते 
है । यह मिद्धान्त 'सगठन ही शक्ति है' (एफाणा 3$ कप्रथ्ण8४) पर आधारित है । 

प्रो कीन्स की 2936 मे सामान्य सिद्धान्त' नामक पुस्तक के प्रकाशित हाने 
से प्री वेब्स के सौदाकारी सिद्धान्त को एक महत्त्वपूर्ण सैद्वान्तिक सहारा मिला । 

प्रालोचना--मजदूरी के सौदेकारी सिद्धान्त की भी उसी प्रकार से श्रातोचना 
के गई है जिस प्रकार से मजदूरी के सीमान्‍्त उत्पादन की-- 

]. मह प्रश्व किया गया है कि वया मजदूरी निर्धारण करने में श्ौदेकारी 
सिद्धान्त उपयुक्ष एवं वाछनीय प्रभाव डालता है? मजदूरों निर्धारित करते समय 
उद्योग की भुगतान-क्षमता, विभिन्‍न उद्योगों मे पाई जाने वाली मजदूरी दर, सहकारी 
नीति ग्रादि तत्त्व भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं । 

2. नियोजक (प090925) इस सिद्धान्त की आलोचना करते हैं फ्योंकि 
साधन-बाजार [खिश०ा (८८) में प्रतियोगिता के अभाव की भाग्यता पर यह 
सिद्धान्त श्राधारित है । हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग, वेज्ञानिक और भ्रव्य तकनीकी 
पंदो के लिए कर्मचारी प्राथ' नहीं मिल पते हैं । 

3 सामूहिक सौदेकारी द्वारा मजदूरी मे इतनी शीघ्र दुद्धि नहीं हो पाती है 
जितनी कि व्यक्तिगत सौदेकारी म--यह मान्यता भी गलत है क्योकि व्यवहार मे 
हम देखते है कि ब्यक्तितिगत सौदेकारी के अन्‍्तर्गेत श्रमिक को उसकी सीमान्त 
उत्पादकता के यूल्य से कम मजदूरी मिलती है जबकि सापुहिक सौदेकारी के अन्तर्गत 
यदि सुदृढ एवं सूसगठित [$धणाड़ शाएं छल] ०2०05००) अ्मिक है तो मजदूरी 
कभी भी सीमान्व उत्पादकता के मूत्य से कम नहीं हो सकतो है 

4. सामूहिक सोदेकारी के आधार पर हुए मजदूरी निर्धारण के समभौते की 
भी झालोचना की गई है क्योकि सामुहिकत सौदेकारी सिद्धान्त द्वारा निर्धारित मजदूरी 
जरूरी नहीं है कि सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के बराबर हो अथवा उद्योग की भुगताम 
क्षमता, राष्ट्रीय नीति श्रादि के भनुकुल हो | इस सिद्धान्त द्वारा हुए समभोते को 
सही नहीं मात सऊते । चाहे इसे साधवो के कुशल आवण्टन, मूत्य-स्थिरता अथवा 
समात कार्य हेतु समाद मजदूरी को ध्यान में रखकर बअध्ययत किया जाए । 
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5. सामूहिक सौदेकारो सिद्धान्त के ग्रत्तग्ंत हुए मजदूरी समकौतो को 
मामाजिक तथा झ्राथिक लागते (500०व) ब्कते €एणाए्यराट ०05 07 छकहुढ 
दा5ए५/४ $शावध्णश्या5) भी होती है जो कि राष्ट्रीय प्रगति मे बाघक होती हैं-- 
जैसे हड़तालें, ताना-बन्दियाँ, मध्यस्थता, पचर्फंतला झादि। इनको भी ध्यान मे 
रखकर इस सिद्धान्त की उपयुक्तदा का अध्यपन करना होगा 

6 सौदेकारी सिद्धान्त की सबसे प्रभ्ावपूर् दुर्दंलदा इसका अ्वसरवा । सुख 
(0एए०एप्रगाइप्रंद टए०2८८7) है । यह झपने आप में मजदूरी-निर्धारण का एक 
पूर्ण सिद्धान्त (0०77एॉ८७ प्र8४०79) नही है क्योक्ति यह दीघेकालीन रूप रेखाएँ 
प्रस्तुत ही करता। जब दोनों पक्ष सगठित हो झौर मजदूरी का विर्धारण सौदेकारी 
प्रिद्धान्त के ग्राधार पर हो जाए तो ह#िर ग्रागे क्‍या कार्यक्रम होया---इसते बताने में 
यह मिंद्धान्त भ्रसफल रहा है । 

प्रो कीस्स के अनुसार मजदूरी न केवल सौरेकाररी शक्ति द्वारा ही निर्धारित 
की जाएं, बल्कि इसके झतिरिक्त इसमे निम्नलिखित वातें भी घ्यान मे रखनी होगी-- 

. एफ राष्ट्रीप मजदूरी नीति (# गक्राएपथ १४७४० एण॥०४), 

2 एक स्थिर नकदी मजदूरी स्तर (/& 5६806 ॥(०००४ ४४३४० 7.09९)), 

3. दीोघेकाल में बढता हुप्रा नकदी मजदूरों खर (8 छिझ्तड़ (०७९४ 

ए2४६ 7.5एव ॥ पा [.००६ एप्प) । 
श्रमिक शोयण को विचारधारा 
(एगासथ्ए्‌६ ०६ 'एफ्रेगे।व9०0 ण 7.908००7 ) 

श्रमिक शोपणा की विचारधारा समाजवादी ब्र्यशास्त्रियों की देव 4 काले 
साक्स (#40 (७७) ने प्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 035 (४फाईओ' में पूँजीवादी 
अर्थ-व्यवस्था को श्रमिक शोररा के लिए उत्तरदायी बताया है। उन्होंने इसी 
विचारधारा के भ्राधार पर मूल्य का बचत सिद्धास्व (50705 6०9 ० एबए०) 
प्रतिपादित किया है। इसके भ्रन्तगंत श्रमिक को पूँजीपति उसकी सीमान्‍्त उत्पादकता 
के मूल्य से कम भजदूरी देकर उसका शोपण करते हैं। साय ही पूँजीवादी अर्थ 
व्यवस्था मे जो लाभ है बह श्रमिकों के शोएश का परिणाम माना है 

श्रमिकों का शोयण श्रम्रिको ब मालिकों की झममान सौदेकारी शक्ति के 
कारण होता है क्योकि श्रमिक प्राय विकासशीव देखों मे सुर्ठ तथा घुसगठित ने 
हाने के कारण उनकी मो भाव करने की शक्ति (छ3820॥08 ९०७८८) कमजोर 

होती है झोौर उतको जो मजदूरी दी जाती है वह उतके कुय उत्पाइन में किए गए 
योगदान (00000एणएरणा 40 008 .70०0४०४०॥) के मूल्य से कमर होती है भौर 
इस त्तरह उतका शोपर होता रहता है । 

प्रतिष्छित अयेंशा ध्त्री (00350 £००४०४७५३३ ) वस्तु बाज"र (एएक्राए० ०59 
उध्य ८८८) तथा साथन बाजार (ए&0६०४ ७८८८५) मे पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता 
की माव कर चत्े ये। झ्त उस सप्रप्र किमी थी साधव के शोयण होते का प्रशत 
नही उत्पन्न द्वोता था, चेके। हप वाल्तदिक जीवन में देजते हैं कि न तो वस्तु 
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बाजार और न ही साधा बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता याई जाती है । व्यवहार में 
अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण साधन के थ्ोयण की स्थिति उत्पन्न होतो है । 

साधारण व्यक्ति की दृष्टि में जब लाभ अधिक हो और मजदूरी काफी कम, 
श्रम का शोषण माना जाता है | प्र्यशास्त्रियों ने श्रधिक्त का शोपरा विभिन्न रूपो मे 
परिभाषित किया है । श्री. पोंगू के अनुवार, जब थ्रमिक्र को उसके सीमान्त भौतिक 
उत्पादन के मूल्य (शएड ० धवाहांतवो शशएअंप्व 27009०४) से कम मजदूरी 
दी जाती है तो श्रमिक णोयण होगा जबकि श्रीमती जाँत रोवित्सत (शा इ0ग्या 
ए०७ांकगा) ने श्रमिक्र के शोषण को सीमास्त विशुद्ध उत्पादकता (उवैक्वाहाएव वेट! 
ए04००ए/५) के रूप मेईपरिमापित किया हैं | इसमें सीमानत विशुद्द उत्रदकता 
से ब्रथे है--सीमान्त भौतिक उत्पादहुता को फर्मे के सीमास्त अरगम (कैडाइएश 
एथएलाए८ 07 ४४ ६ ) से ग्रुणा किया जाता। श्रीमती रोडिन्सन के प्रमुमार, 
श्रथिक का शोवण श्रम बाजार की अूर्सताप्रो के कारण होता है जगकि प्रो, पीगू 
की श्रप्त शोपए सम्बन्धी विचारघार। व्यापक है। उप्तके प्रनुमार श्रमिक का शोषण 
ले केवल श्रम बाजार की अपुएंताशों का परिणाम है, बल्कि इस शोयण मे वस्तु 
बाजार की गपूर्राताओों का भी हाय है। वस्तु दाजार में जब अदुर्ण प्रतियोभिता 
होती है तो सीमास्त आगगम कीमत से कप (॥(४883 हि०४८छ७६ 3५ (६३४ फ्बत 
एफ९९ ७7 %7९ <?) होता है $ 

पूछ प्रतियोगिता के अन्तर्गत श्रमिक्त शोषण के पध्ययत हेतु हमें सीमान्‍्त 
आमप्र उत्तादकता (४४808| ४प८४७० ?7098000४४४५) को घ्यान में रखता 
चारए। वास्‍्तबिक व्यवहार में हमे पूर्ण प्रतियोगिता ते केवल साधन बाजार 
(छ2७० (४37६०) में बल्कि चल्चु बाजार (ट०0ण००५ 337:५६) में भी 
देखने को नही मिलती है। यदि नियोक्ता त्रभी उत्पादन के साधनों को उनके सीमान्त 
उत्पादन के मूल्य (४७७६ ०६ १४804 ?7०४७०) के बराबर भुगतान कर देवा 
है तो स्वय उश्चका शोयण होगा। श्रप्तिकों के शोष्ठ के कारणों का गप्रष्यकषत 
अग्रलिखित विन्दुश्नो के अच्तर्गं कर सकते हैं-- 

4 अपूर्स वस्तु बाजार ([छफुआ४०५ 00फक्र०009४ ध४/४) के कारण 
अमिक का शोषण होता है बरोकि प्रत्येक उत्तादव के साचर का सीमान्‍्त झागस 
उत्पादन इसके सीवान्त उत्पादव के मूल्य से कम (ाएए< एए 6 शाह पथ 
(९८ए2४४ए९ ९7०वए८( ४8 [२5५ घीढप एगप८ ० िआश्ञातथ 2706००६) हीझ है। 
इस प्रकार का शोपश सभी साधनों का होता है। जहाँ तक कुछ सीमा तक 
एकाधिकारी तत्त्व क्षी हिति देवने को मित्रेगी, थरमिक्षों का शोरण भी होता 
रहैया। इस स्थिति से मजदूरी बढाने से घोयझ समाप्त नहीं छिया जा सकता क्योकि 
ऐप्ता करने से रोजवार तवा उत्लादत में करीझ्ा जाटगी। इस कृपी का काटा 
मजदूरी बढाने से उद्योग की उतस्पाइत लागत में बृढ्धि हो जातो है । इस णोयख को 
ममाध्त करने के लिए एकाविकारी द्वारा उतना उत्तादत करना होगा जो कि उसकी 
ओऔपब लागत तया क्ोमत दीतो को बराबर (वैश्थ2ड० 075(-- श८००) करता 
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हो । यदि मजदु री चीची है तो हम यह नही कह सकते कि श्रमिक शोपण होता है। 
यह तभी कहा जा सजता है जबकि श्रमिक की उत्पादकता को ध्याव मे रखा जाए। 
उत्पादकता कम होने पर मजदूरी भी कम होगी ओर इसे हम श्रमिक्र के शोपरा के 
नाम से नहीं पुकार छकते 

2. श्रम बाजार (7.890ए7 ?/५7८८) के अपूर्ण होने की स्थिति में भी श्रम 
का शोपगा होता है क्योकि इसके अन्तगंत नियोत्ता मिलकर श्वम के ऋय हैतु समझौता 
कर लेने है। यह शोपणा उप्त स्थिति में भी सम्भव है जहाँ पर श्रम की पूर्ति पूर्ण 
लोचदार से कम होती है । श्रम की पू्वि पूर्ण लोचदार से कम उस स्थिति में हो 
सकती है--जव श्रमिक्ष एक स्थान से दुसरे स्थान, एक उच्चोग से दूसरे उद्योग में 
गतिशील त हो श्रौर वालू मजदूरी-दरो पर कार्य करने को तत्पर न हो । 

जहाँ त्रेताघधिकार (7४070.5०09) की स्थिति श्रम बाजार में विद्यमात 
होती है वहाँ श्रमिक का शोषण होता है। श्रमिक-संघ क्ताधिकारियों पर मजदूरी 
बढाने हेतु दबाव डाल सकते है लेकिन उनको भ्रधिक सफलता नहीं मिल्र सकती 
क्योकि भ्रधिक दबाव डालने पर श्रमिको के रोजगार पर भी विपरीत प्रभाव पड 
सकता है । 

3, श्रमिकों की भिन्नता (परलाध०:०)८॥३ ० 7.80प7) के कारण भी 
श्रप्ोेकों का शोषण सम्मव होता है बयोकि श्रमिकों को झलग-अलग वर्गों मे 
विभाजित किया जा सकता है--जेसे कुशल, अद्धं-कुशल एवं ग्रकुशल । कार्य-कुशलता 
के झ्राधघार पर विभिन्न वर्गो वाते श्रमिकों को ग्रलय झलग पारिश्रमिक दिया जाता 
है । एक ही वर्ग जेसे कुशल में भी कितने ही श्रमिक होते हैं। सबसे घटिया दक्षता 
वाले श्रमिक को जितनी भजदूरी दी जाती है श्ौर उतनी ही उससे झ्रधिक दक्षता 
रखने वाले श्रमिक को दी जाती है तो यह भी श्रमिक शोपण को उत्पन्न करता है । 

आधुनिक विचारधारा 

उपरोक्त मजदूरी-निर्धारण के विभिन्न सिद्धान्तो का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भी मजदूरी-निर्धा रण का सिद्ान्त प्रपने श्राप 
में पूर्ण एवं व्यावहारिक नहीं है। इस तरह किसी भी राष्ट्र मे मजदूरी-निर्धारण 
सम्बन्धी कार्य एक जटिल विपय है। प्राचीन ससय में मजदूर को एक वस्तु की भाँति 
समझकर मजदूरी का निर्धारण कर दिया जाता था लेकिन प्रब॒ समाजवादी 
विचारधाराग्रो तथा कल्याशकारी राज्य की भूमिका ने मजदूरी-निर्धारण सम्बन्बी 
बिचार को पूर्ण रूप से बदल दिया है । झव श्रमिक के वस्तु इप्टिकोण के स्थान 
पर मानवतावादी हृष्टिकोश प्रपनाया जाता है। अब शक्षमिक का सम्बन्ध निबोक्ता 
के साथ मालिक-मजदूर कान रहकर सहभागिता (फ्ेशधाधाध्शाए) का सम्बन्ध 
हो गया है । प्रौद्योगिक प्रजातन्त्र [07४/0 70ध7003०५) के विकास से 
अमिक उद्योग के प्रशासन पे भी हाय वेंटाते हैं। प्रधिकाश देशो मे मजदूरी-निर्धारण 
में कई महत्त्वपूर्ण तत्त्व प्रभाव डालते हैं-जँसे श्रम की उत्पादकता क्षमिकरी व 
नियोक्ताग्नो की सौदेकारी शक्ति, सरकारी विधान एवं हस्तक्षेप, श्राथिक विकास का 
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स्तर, राष्ट्रीय आय, जीवन निर्वाह लाभ, उद्योग की मुगताव क्षमता, सामाजिक लाभ 
नियौक्ता का उपभोग भौर विनिषोग एवं उसकी एकाधिकार तत्त्व की स्थिति आदि । 
मजदूरी निर्धारित करते समय इन वातो को ध्यान मे रखना पडेगा । 
भजदूरो में अन्तर के कारण 
((ब5९5 ण॑ फहु९ जाथिशाएंग5) 

मजदूरी से सम्बन्धित समस्या सापेक्षिक मजदूरी (९०४४८ ५४४४८७) है। 
इसके अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायो, विभिन्न रोजगारो, विभिन्न स्थानों मे मजदूरी में 
अन्तर होने के कारणों का ग्रष्ययद किया जाता है। भिन्न-भिन्न व्यत्रसायों मे मजदूरी 
की दर समान नहीं होती है ! एक ही व्यवसाय और विभिन्न व्यवसायों मे मजदूरी 
में पाए जाने वाले कारणो का अध्ययन करना उचित होगा । वे तत्त्व जिनके कारण 
विभिन्न व्यवमायो, विभिन्न रोजगारों तथा स्थानों मे मजदूरी मे भ्रन्तर पाया जाता 
है, निम्ताँकित है--+ 

$. कार्यकुशलता में श्रस्तर (जग्रशकाप्९5 49 £ग्रिधेंशा०३ )--एक ही 
व्यवसाय तथा विभिन्न व्यवसायों मे मजदूरी में भिन्नता का कारण श्रमिकों की कार्य- 
कुशलता में अन्तर का पाया जाना है। श्रमिक कुशन (90066), प्रद्धं-कुशल 
($०णा-अंीव्त) एवं अकुशल (छ8790॥०6) होते है । यह कार्यक्रुशलवा का 
अन्तर जन्मजात गुणों (7007 पृ/क्षे।65), शिक्षा, प्रशिक्षण एबं कार्य को 
दशाग्रो श्रादि के बारण से होता है । भ्रठ. जब कार्यकुशलता अलग्-प्रलग होगी तो 
मजदूरी में अस्तर होता भी स्वाभाविक है । 


2. बाजार की श्रपूर्ठताएँ (॥शं० इ/फ्र्शा४०४००५६)--श्रम का पूर्ण 
गतिशील न होना, एकाधिकारी तत्व तथा सरकारी हस्तक्षेप श्रादि बाजार की 
अपूर्शताओं को उत्पन्न करते हैं । इन्ही अपूर्णातायों के कारण मजदूरी में भ्र्तर पाए 
जाते है । क्रिप्ती व्यवसाम में सुदड श्रम-सघ का होना, सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी 
अधिनियम, श्वमिको में भौगोलिक गतियीलता का ग्रभाव एवं श्रम की गतिगीजता 
में सामाजिक तथा सस्थागत बाधक तत्त्व आदि के कारण बाजार की अपूर्णात्ताएं पाई 
जाती हैं। परिणासस्दरूप मजदूरी मे अन्तर देखने को भिलते है 

3. किसी व्यवसाय को सीखने को लागत श्रथदा कठिनाई के कारण किसी 
व्यवसाय विशेष में श्रप्तिको की पूर्ति उनकी माँग को तुलना में कम होती है। 
परिणामस्वरूप उसकी मजदूरी अन्य वर्यो से अधिक होंगी और मजदूरी में प्रन्तर 
पाए जाएँगे । उदाहरणत. डॉक्टर व इन्जीनियर को एक साधारण स्नातक से प्रधिक 
बेतन मिलता है । 

4 का को प्रकृति (४०7८ ०४ १४०७5)--हुछ कार्य स्वायी होते हैं तथा 
कुछ सामयिक्त (८3507) होते है। स्थायी कार्यो में लगे शमिको को मजदरी दर 
कम होती है जबकि अस्थायी प्रकृति वाले कार्यों मे लगे शमिको को प्राप अधिक 

मजदूरी दी जाती है । ये सभी कारण मजदूरी भे अन्तर को जन्म देते हैं। 
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5 भावी उन्नति में श्रन्तर (िएकशा८८5 वध कपाशार 7705फ९८() के 
कारण भी मजदूरी में अन्तर पाए जाते हैं । जिस व्यवस्ताय या उद्योग में धमिको 
को भविष्य में उन्नति के श्रधिक अवसर होते है, उसमे श्रमिक प्रारम्भ में कम मजदूरी 
पर भी कार्ये करने को तेयार हो जाते है । इसके विपरीत जिन व्यवप्तायों में भादी 
उन्नति के ग्रासार कम ग्रथवा नही होते है, उनमे प्रारम्भ में श्रमिकों को ऊँची 
मजदूरी क। मुगतान किया जाता है। अत, इस भिन्नता के कारण अलग्रन्ग्नतग 
व्यवसायों मे मजदूरी मे भ्रन्तर देखने को मिलेंगे । 

6 रोजगार का समाज में स्थान (5०लंग ए५४९पघा एणफा०प्रशा)-+ 
निग्न कार्य के लिए अधिक मजदूरी देकर श्रमिको को झाकृषपित करना पडता है 
क्योकि सभाज में ऐसे कार्य करने वाले को हेय इप्टि से देखा जाता है जबकि समाज 
में अच्छी निगाह से देखे जाते वाले रोजगार के लिए कम मजदूरी देने पर भी श्रमिक 
कार्ये करने हेतु तैयार हो जाएँगे । 

7. ब्ण्वसाथ को जोखिम (एछांऋ ता 0८००फण००7 )--जिन॒व्यवसायों 
में कार्य ग्रधिकत खतरनाक अ्रथवा जोखिमपूर्य होते है, उनमे कार्य करने वालो को 
झधिक पारिश्रमिक दिया जाता है जबकि मजदूरी और प्रासान कार्य करने वालो को 
कम मजदूरी दी जाती है। श्रमिक व सैनिक दोनो की मजदूरी में ब्न्तर मुख्यत- 
इसी कारण पाया जाता है। 

$ निर्वाह लागत (८०४ ० 7.0०४)--जिन स्थानों या शहरो मे जीवन- 
तिर्वाह लागत झधिक होती है वहाँ पर कार्य करने वालो को ऊँचा वेतन दिया जाता 
है जबकि दूसरी झोर सस्ते जीवन-निर्वाह लागत वाले शहरों में मजदूरी कम दी 
णाती है। इस प्रकार जीवन-निर्वाह लागत मजदूरी मे अन्तर उच्धन्न करती है। 

मजदूरी में विभिन्नता एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्त्वपूर्ण देन है। इस 
अर्थव्यवस्था का श्र्थ-त्न्त्र ही ऐसा है जो कि मजदूरों में प्रन्तर तथा श्राथिक 
प्रसमानता को जन्म देने में सहायक होता है। फिर भी विभिन्न श्रमिकों की कार्य: 
कुशलता की विभिन्नताम्रों के कारण मजदूरी मे अन्तर होना परमावश्यक 
(०७४0०) है। एक अमेरिका जंसी स्वतन्त्र प्र्थव्यवस्था में मजदूरी का 
निर्धारण बाजार दशाप्रो के प्राघार पर होने के कारण मजदूरी की विभिन्नताएँ 
उत्पन्न होती हैं । एक समाजवादी म्र्थव्यवस्था से भी मजदूरी में पाई जाने वाली 
विभिन्नताग्रो को भ्रभी समाप्त नही किया जा सका है, यद्यपि इन देशों में उत्पादव 
के सभी साधन सरकारी स्वामित्व मे है तथा निजी सम्पत्ति के अधिकार को पूर्ण रूप 
से समाप्त कर दिया गया है । 

मजदूरी में अन्तर श्रमिको के शारीरिक और मानसिक गुणो के अलग-अलग 
होने का परिणाम है। श्रमिकों में मौलिक तथा प्राप्त ग्रुणो के अन्तर के कारण 
उनकी दक्षता भी भलग-अलग होती है ओर स्वाभाविक है कि उनको मजदूरी भी 
झलग-प्रलग दी जाएगी । विभिन्न श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता भी इससे प्रलग- 
अलग होगी । 


मजदूरी के सिद्धात्त 4ा 


सजदूरी-अन्तरों के प्रकार 
(उचुष्ड थ॑ एब2० एविशथाव25) 

मजदूरी में अ्रन्तरों को निम्नाकित वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है?--- 

]. रोजगार बाजार दो अपूर्णातात्रों (एफुशस्टिणा5 ण॑॥8 £फएफ्रो०ण- 
आशा द्ध४९६) के कारण भी मजदूरी में अन्दर उत्तन्न होते हैं। धमिक को कार्य 
बी जानकारी आ न होना, शक्षमिद्त की भौगोलिक एवं व्यावसायिक गतिगीचता का 
ग्रभाव थादि मजदूरी में अन्तर को प्रोत्साहन देते हैं । 

2 लिंग, झायु आदि के कारख भी मजदूरी मे अन्तर प्राया जाता है । 
स्त्री को पुरुष से रूम मजदूरी दी जाती है और दालक को वबस्क में कम मजदूरी 
दी जाती है । 

3. व्यावसापिक्ष मजदूरों में श्न्तर (0८९०एगाण्ण्नों जहर एगहिला- 
पैश$)--ब्यवसायों को भी मानसिक तथा शारीरिक कार्य करने बातों के आधार 
पर वर्नीद्त क्थि। जा सकता है । रोजग्रार दाजार में कितनी हो पूर्णाताएँ क्यों न 
हों किर भी ब्यादसायिक मजदूरी मे ग्रस्तर मिलेंगे। किती एक उद्योग के प्रवन्धक 
को बेतन दधा इसी संस्थान के विभिन्न विभागों के विभागाव्यक्षों को मिलने वाला 
बेतन अलग-अलग होता है। शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की मजदूरों भी 
मानमिक्त कार्य करने बाले श्रमिकों से अलग होगी ॥ 
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मजदूरी श्रॉर उत्पादकता, ऊँची 
मजदूरी की मितव्ययिता, राष्ट्रीय 
ग्राय वितरण में श्रम का भाग, 
प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की 
| पद्धतियाँ, भारत में मजदूरी 
भुगतान की पद्धतियाँ 
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मजदूरी और उत्पादकता 

(५४9६९७५ था0 छाणण्लांत्रार ) 
मजदूरी को भ्रभावित करने में उत्पादकता का महत्त्वपूर्णा स्थान है । जब भी 
मजदूरी मे दृद्धि की जाती है तो यह सोचा जाता है कि उत्पादकता में भी बद्धि होगी 
प्रथवा मही । यद्यपि उत्पादकता के भ्राघार पर ही मजदूरी मे वृद्धि वारता वाछतीय 
होगा, लेकिन स्वय उत्पादकता को सापना बड़ा कठिन है । किसी वस्तु के उत्पादन में 
उत्पादनें के विभिन्न साधनों का सहयोग होता है । एक साधन द्वारा एक बस्तु के 
उत्पादत में कितना योगदान रहा है, वह उच्च साधन की उत्पादकता होती है ॥ श्रम 
की एक इकाई द्वारा कितना उत्पादत किया जाता है वही उसकी उत्पादकता है । 
रोजगार की दी हुई मात्रा के साथ राष्ट्रीय आय की मात्रा श्रम की उत्पादकता पर 
पिर्मर करती है । उत्पादन को अधिकतम करने हैतू हमे मानवीय शक्ति को रोजगार 
देकर उससे ग्रधिकतम उत्पादन करना होगा | अधिक रोजगार होने के बावजूद भी 

उत्पादन प्रधिकतम सम्भव नही हो पाता यदि श्रमिकों की उत्पादकता कम है।। 
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उत्पादन के यम्त्रो, उत्पादन के तरीकों, प्रबन्ध-कुशलता, अन्य साधनों की 
पृ्ति झ्रादि को दिया हुआ मानकर चलें तो हम कह सकते हैं कि क्षमिक उत्पादकता 
उसकी कार्यकुशलता पर निर्मर करती है । कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में सीधा 
सम्बन्ध है । यदि कार्यकुशलता अच्छी है तो उत्पादकता में इृद्धि होगी अन्यथा नहीं । 
उत्पादकता की परिभाषा 
[9च्वीणएणा एणी 2000० ४५) 

उत्पादकता किसी बस्तु के उत्पादन की मात्रा और एक या अधिक उत्पादन 
के साधमों का प्रतुपात बताती है, जो कि मात्रा में ही मापी जाती है । इस विचार 
के अनुसार उत्पादकता विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे--श्रम उत्पादकता, पूंजी 
उत्पादकत्ता, शक्ति उत्पादकता एवं कच्चे माल की उत्पादकता, भादि | 

प्रो. गॉगुली (ऐ0 घे., ८ 05थ78०॥) के अनुसार, उत्पादकता का श्रर्थ 
सामान्यतया किसी सृजन करने की शक्ति या क्षमता से होता है (2०१प०एश9 
एडएकषोए प्राट्आ0$ 9055४5ड07 ण 756 0 घाढ 909८7 40 ८7८४४९)। उत्पादकता 
को निष्ताँकित सूच से ज्ञात किया जा सकता है?-- 

श्रम उत्पादकता --*ं। की उत्पद्दन (009०८ ० ए८४॥७४) 

श्रम साधन (प्राण ० 4.80००) 
उपयोग भौर महत्त्व 
(0965 800 8807004750०) 

श्रम उत्पादकता के उपयोग व महत्व को निम्न रूपो मे देखा जा सकता है-- 

]. किसी भी देश में विकास झोर प्रगति की दर एक सम्बे समय तक किस 
तरह परिवर्तित रही हैं। उत्पादकता को किसी भी समाज की उन्नति का वैरोमीटर 
कहा जा सकता है। अधिक उत्पादकता है तो इससे उध्पादन में बुद्धि होगी भौर 
राष्ट्रीय श्राथिक विकास की दर मे वृद्धि होगी । 

2. उत्पादकता सुचकाँकों की सहायता से विभिन्न सरकारी, व्यावस्माथिक 
एवं श्रम संघ नीतियो जिनका सम्वन्ध उत्पादन, मजदूरी, मुल्य, रोजगार, कार्य के 
घण्टो और जीवन निर्वाह से होता है, निर्धारण आसानी से किया जा सकता है । 

3. भजदूरी दरो के सम्बन्ध में सौदा करने की सुविधा उत्पादकता के 
कारए ही सम्भव होती है क्योकि उत्पादकत्ता में बृद्धि होते ही श्रमिक मजदूरी में 
दुद्धि करने की माँग कर सकते है 

4. उत्पादकता की सहायता से हम विभिन्न उद्योगो की उत्पादकता का 
तुलनात्मक अध्ययन कर सकते है तथा यह पता लगा सकते है कि साहसी निम्न 


उत्पादकता उद्योग से अधिक उत्पादकता उद्योग मे अपनी पूंजी निवेश करता है 
अथवा नहीं । 


हु हल, 6. ८. + हाट पन्‍श७६०७5 छा शण्ठ॑णक & एएऐफ्सीजाए वय वरातीशा 
इछतण्ञ्ाफ, 9. 90 
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5, उत्पादकता में हमे यह भो पता चलता है कि किसी प्रौद्योगिक इकाई 
है वित्तीय, प्रवस्धकीय एवं प्रशामकीदय एकीकृत नीति का उसकी उत्पादकता पर 
यया प्रभाव पडता है 3 

6, उत्पादकता सुचकँको के सहारे किसी भी ध्ौद्योगिक इकाई में विवेकी- 
करण ([रक्षांणाबीउश्रध०7) तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध (88007 ]श४5४88०7067!) 
की योजताप्री के लागू करने से लिकते परिणाम ज्ञात किए जा सकते हैं । 

7. कारखाना प्रवन्धक उत्पादकता के माध्यम से नवीन मजदूरों भुगतान 
तथा प्रेरगपत्मक मजदूरी सुगतातों की सफलता के बारे मे भी जानकारी प्राप्त कर 
सकता है । 
श्रम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले त्ततत्व 
([सलग$ बडिया॥ढ 6 ए/०व40८४णजाए ० 0077) 

प्र हम इस बात का अध्ययत करेंगे कि श्रम उत्पादकता क्िच-किन तत्तवों 
से प्रभावित हीती है। भपरन्तर्राष्ट्रीय श्रम समठन (क्ाह्यायौतणणवा 7.9900 
089गॉ528807 ) के श्रनुमार श्रम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्त्वों 
को तीन वर्गों मे बांटा जा सकता है!-- 

]. सामान्य तत्व (ढशा०/) ए५९०0०5)--श्रम उत्पादकता को प्रभावित 
करने में सामान्य तत्त्व भृृत्तपूर्ण हैं) सामान्य तत्तो के अन्तगंत जलवायु, कच्चे 
माल का भोगोलिक वितररा भ्रादि आते हैं। जहाँ गरम जलवायु होती है वहां के 
श्रमिक लम्बे समय तक कार्य नहीं कर पाते हैं तथा उनकी कार्ये-क्षमता कम होने से 
उत्पादकता भी कम होती है । भारतीय श्रमिक्र यूरोपीय श्रमिक की तुलना में कम 

उत्पादकता देता है क्योंकि हमारे देश की जलवापु गम है। जहाँ कच्चा माल श्रासाती 
से झौर शीक्ष सुलम होता है वहां श्रमिक उत्पादकता भ्रधिक होगी और इसके 
विपरीत कम उत्पादकता होगी । 

2. सगठन एवं तकनीकी तत्व (07एक्रपरंडब[0त & एल्टाप्रंट्शा ९९००५) - 
श्रम की उत्पादकता उद्योग के संगठन तथा उनमे काम लाई गई तकनीकी द्वारा भी 
प्रभावित होती हैं। इसके ग्रन्तगेंत कच्चे माल की किस्म (0एक॥0 07र8७ 
$(98679] ), प्लान्ट की हिथिति एवं सरचना, मशीनों एवं श्रौजारों की चिसाबद आदि 
आते हैं । 

3 मानवीय तत्त्व (प्रष्याशा फबणिड) --मानवीय तत्वों से भी श्रम को 
उत्पादकता प्रभावित होती है मानवीय तत्त्वों के ग्रस्तर्गत श्रम-प्रवन्ध सम्बन्ध, कार्य 
की सापाजिक एवं मवोजेज्ञानिक दशाएँ, क्रम-सत्र व्यवहार आादि ग्राते हैं। जिस 
संस्यान से श्रम-प्रवन्ध सम्यन्ध झच्छे एवं मधुर होते हैं वहाँ हडताल, ताला-बल्दियाँ, 
घीमे कार्य कौ प्रदृत्तियाँ आदि न होने से श्रम की उत्पादकता में दद्धि होती है। इसके 


३ खत, दे, 0.2 हह३३5ए/लाडव6 00 छ8ए9क्‍0चॉाणा < गाखवपलाएए ॥ए वतीबर 
]565४39, 9- 9- 
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विपरीत बातें होने पर श्रम की उत्पादकता घटती है । कार्य की दशाएँ अच्छी होने 
पर तथा थम समस्यात्रों को मानवीय इष्टिकोस से देखने पर श्रमिकों की मवोदशा 
गौर समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ने से श्रमिक उत्पादकता मे वृद्धि होती है । अमिक 
संघो का व्यवहार भी झच्छा होने पर उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । 
श्रम-उत्पादकता की माप ()घ०४४प्रपशाक्षाई 0,490 छःण्क्परलाचाए)- 
श्रम उत्पादकता को कई तरीकों से मापा जा सकता है। कित्ती उद्योग में एक ही 
उत्पादन (शंगष्टठॉ8 07060०४) होने पर श्रम उत्पादकता ज्ञात करता आसान है । 
उत्पादकता मापने हेतु तिस्‍्तलिखित सप्रीकरए काम में लाया जाएगारे-- 
एज 
प्र 
का प्र्थ है उत्पादकता, 4 उत्पादन की मात्रा या इकाइयों तथा हा मानव 
चण्टो की सख्या को प्रदर्शित करता है । दो समयो (]9४० ९०४००५) भे उत्पाइकता 
में हुए परिवर्तनों को इस प्रकार लिख सकते है इनमें ७ और + ग्राघार 
बर्षे एवं चालू बर्षे को प्रदर्शित करते है । 
लेकिन उपरोक्त समीकरण द्वारा मापी गई उत्तादकता वास्तविक जीवन मे 
मापी जाने बाली उत्पादकता से झआसात है| वास्तविक जीवन में उत्पादकता मापना 
श्राप्ताव रही है क्योकि एक ही उद्योग द्वारा एक से प्रधिक वस्तुओं का उत्पादन किया 
जाता है। विभिन्न दस्तुओ की भौतिक मात्रा तथा प्राकार-प्रकार अलग-प्रवग होते 
हैं । इस समस्या को दो विधियों द्वारा हल क्विया जा सकता है--+ 

, उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के सूचकौंक प्राधार तथा चालू वर्षो के 
लिए तैथार किए जा सकते है श्रोर इनके श्राधार पर चालू वर्ष में आधार वर्ष के 
झ्राधार पर हुए उत्पादकता के परिवर्तन के अनुपात को मापा जा सकता है। चालू 
ब्ष में हुए उत्पादकता के परिवर्तन को निम्त प्रकार ज्ञात किया जाएगा-- 

झट 

इस सूत्र भें ? तया & उत्वादक सूचकाँक तथा रोजगार सृचकाँक को प्रदर्शित 
करते हैं। 

2. श्रम उत्वादकना मापने की दूपरी विधि के अन्तर्गत प्रति मानव घण्टा 
उत्पादन (0प्र( फुश' प्राका पैणपा) का विपरीत (णंए०००४7) उपयोग करके 
उत्पादकता मालूम की जा सकती है । इस प्रकार उत्पादन की प्रति इकाई पर किया 
गया मानव घण्टों का व्यथ ज्ञात किया जाता है भ्र्थाव्‌ एक वस्तु को एक इकाई के 
उत्पादन से कितने पावव घष्टों (॥(88-8०७7७) का व्यघ हुआ । इसे हम “इकाई 
अ्रम जहरत! (एग्रा। 7.800प7 उ२९दृण्पप्थ्णथा() के नाम से भी पुकारते है । 


व कक 6 ८.: :ऊापादपाउपछ ता शत्वंप-0व & ए3त॑वरपरा५ चर ॥9 एताव0 
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श्रम उत्पादकता की आलोचना 
((एमॉंसेंडात एा 7,9580ए7 ए7०4०८( ५ ) 

१. यदि हम श्रमउत्पादकता का श्रध्ययन करते है तो इससे श्रम को ही 
उत्पादन बढाने के लिए झनावश्यक महत्त्व दिया जाता है जबकि उत्पादन में दृद्ध 
हेतु न केवल श्रम की उत्पादकता से इृद्धि करना आवश्यक है, बल्कि उत्पादन के 
अन्य साधनों के महत्त्व को भी स्वीकार करना है । 

2. किसी भी संस्थान, फर्म अथवा उद्योग से प्राप्त कुल उत्पादन को श्रम के 
रूप में व्यक्त नही कर सकते है। उद्योग अथवा फर्म की कार्यकुशलता भी भौतिक 
उत्पादन श्रौर भ्रम प्रयासों के झनुणात के रूप मे नापता कठिन है । 

3. प्रति व्यक्ति घण्टे को उत्पादकता का सूचकाँक मानकर चलना भी उचित 
नही है क्योकि यह प्रम्तर-साधन एक उत्पादन कुशलता मे परिवर्तत को भी बताते है। 

4 श्रविकसित देशो में अपनी श्रम उत्पादकता जानने, इसे मापने झादि के 
सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी का अभाव है । श्रत, बहाँ इस विचारघारा का सही एव 
उचित उपयोग सम्भव नही हो सकता । 

+ श्रम उत्पादकता के सूचकांको की सहायता से सरकारी नीत़ियोका 
ज़िर्धारए केवल एक झनुमान मात्र है। जिस भ्राधार पर सूचकांक तंयार किए जाते 
हैं, वे अपने झ्राप में सही नहीं हैं । 

उत्पादकता सम्बन्धी विचारों के प्रकार 
(737९५ ० छः०काल्तरोए (०7०९७७) 

उत्पादकता सम्बन्धी विचार विभिन्न संदर्भों तथा अर्थों में काम भ्राते हैं-- 

7 भौतिक उत्पादकता (एशाज्अंट्या 87000८६सं ७३ ) ---जब किसी उत्पादन 
के साधन का उत्पादन मे कितना योगदाद है, उसे भोतिक रूप में व्यक्त करते हैं तो 
वह भोतिक उत्पादकता कइलाती है, जैसे प्रत्ति मानव घण्टा तीन मीटर कपडा 
भश्रादि। 

2. मुल्य उत्पादकता (/शपढ ए्र०वालाधाह )-- उत्पादकता समसूप 
(707708००९००$) नही होने पर तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुप्रो के उत्पादव से 
तुलना सम्भव नही होने पर उन वस्तुओं की भौतिक मात्रा को बाजार मूल्यों पर 
गुणा करके मूल्य में व्यक्त करते हैं तो यह ग्रूत्य उत्पादकता कहलाएगो, उदाहरणत- 
3 मीटर कपडा, 4 क्लो सूत श्रादि का मूल्य ज्ञात करके उत्पादकता के हप में 
व्यक्त करना । 

3. श्रीसत उत्पादकता (50०7९ प्रयणगालप्त्नं(/) ->जब कुल उत्पादकता 
(पण9॥] ॥70१0थाशाए) में श्रम की लगाई गई इकाइयो का भाग लगाया जाएगा 
तो हमे औ्रौमत उत्पादकता प्राप्त होगी । उदाहरखारथे, कुल उत्पादकता 500 इकाइयाँ 
हैं तथा श्रमिक सख्या 00 है तो औसत उत्पादकता 5 इकाइयाँ होगी । 

4. सोमान्त उत्पादकता ('धश्यहांगश 27०7ण्लांशंब१ )--किसी वस्तु के 
उत्पादन में श्रम कौ एक अतिरिक्त इकाई के लगाने पर कुल उत्पादकता मे जो इृद्धि 
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होती है, वही सीमान्त उत्पादकता होगी, जैसे 200 श्रमिकों की कुल उत्पादकता 
500 इकाइयाँ है तथा 0] श्रमिको की 50 इकाइयाँ तो सीमान्त उत्पादकता 40 
इकाइयाँ होगी । 
भारत में श्रम उत्पादकता एवं उत्पादकता झान्दोलन 
[,्०घह ?077एटीचए थाए शि०१०८६ंचोए ०१शशशा ग। ग्रागभं9) 
भारत एक विकासशील देश है जो पचवर्षीय बोजनाग्नों के माध्यम से 
सुनियोजित रूप में अपने तीव्र विकास के लिए प्रयत्वशील है । छ. पचवर्षीय योजनाएँ 
पूरी करने और सातवी पंचवर्षीय योजना में प्रवेश करने के उपरान्त भी हमारी 
औद्योगिक उत्पादन क्षमता बहुत कम है और उत्पादन लागत बहुत अधिक है| 
हमारे उद्योगो को उत्पादकता अत्तर्राष्ट्रीय श्रौद्योगिक क्षेत्र की उत्प'दन की तुलना मे 
काफी कम है । श्रत. भारत में उत्पादकता वृद्धि तथा उत्पादकता झान्दोलन का 
झपना विशेष महत्त्व है। उत्पादकता आज समृद्धि का प्रतीक है और भारत के लिए 
तो यह जीवन-मरण का प्रश्न है। हमे उत्पादन की विक्रतित और आधुनिकतम 
पद्तियों, नवीनतम मशीनों और उपकरणों, श्रेष्ठ मानवीय सम्बन्धी एवं प्रबन्ध- 
गतिविधियों द्वारा श्रौद्योगिक उत्पादकता को तेजी से वडाना होगा, ताकि जन-सामान्य 
का जीवन-स्तर वाँछित रूप मे ऊँचा हो सके । 
स्वर्गीय प० नेहरू के ये शब्द भ्राज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है कि “यद्यपि 
हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में सस्ती श्रम-शक्ति उपलब्ध है, फिर भी हंम अन्य देशों 
से उत्पादन-कता व लागत आदि मे प्रतिस्पर्धा नही कर संकते, यहाँ तक कि हम देश 
के आान्तरिक सुरक्षित बाजार में भी अधिक दिनो तक नहीं ठिक पाते । इस 
वास्तविकता का उत्तर केवल एक ही बात में निहित है कि हम अपने सीमित साधनों 
का सर्वोपयुक्त ढग से उपयोग करें और उत्पादन की विक्रत्तित तकवीक एवं प्रवन्ध 
की श्षेष्ठतम प्रणालियों को मान्यता प्रदान करें |” स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने 
भी उत्पादकता के महत्व को इंगित करते हुए कहा था कि “हमे लोगो का जीवन 
स्तर उच्चतर करना है ॥ उत्पादकता बढाने से उत्पादन की लागत कम होती है 
जिससे वस्तुएँ कम कीमत पर वेची जा सकेती है और बाजार का विस्तार होता है 
तथा विश्व के बाजारों मे हमारी वस्तुएँ महत्वपूर्ण ढय से प्रतियोगिवा कर सकेनी 
है ।” झॉं० जाकिर हुसेन ने भी कहा था “यह एक विरोधाभास लगता है कि यद्यपि 
व्च्च विकासित राष्ट्रो की तुलना में हमारे यहाँ मजदूरी का स्तर नीचा है लेकिन 
जो वस्तुएँ हम तैयार करते हैं, वे सस्ती नहीं है बल्कि अधिक लागत को है, जिसमे 
उनके बिकने में कठिनाई बनी रहती है । इसका एक ही उत्तर है कि हम अपनी जन- 
शक्ति एवं अन्य साधतो का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करें ताकि उत्पादकता में 
वृद्धि हो सके ।! 
भारत मे उत्पादकता आन्दोलन 
हमारे देश में उत्पादकता सम्बन्धी विचार नया नहीं है। कई सरकारी, सैर - 
सरकारी संस्याप्रो एवं संगठतो ने उत्यादकता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न 
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औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्‍न प्रकार के कार्यक्रमो का आयोजन समय-समय पर किया 
है | फिर उत्पादकता के सम्बन्ध में उद्योगो मे उस समय ग्रधिक ध्याव दिया ग्रया 
जब 952 ग्रौर 954 में अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठच (। 7.. 0.) की दीमे हमारे 
देश में आई। इन ठीसो ने अहमदाबाद और वम्बई की सूती वस्त्र मिलो तथा 
कलकत्ता के कुछ इजी निर्यारिय सस्थानों को अपना कार्यक्षेत्र चुना । विभिन्‍न प्रबन्धको 
तथा भ्रम-सघ नेताओं को यह वत्ताया गया कि थोड़े से परिवतंनो के माध्यम से 
उत्पादन के तरीको से उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है | श्रम सम्बन्धों तथा 
कच्चे माल के उपयोग के सम्बन्ध मे भी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए । प्रस्तर्राष्ट्रीय 
श्रम सगठन के इस मिशने के कार्य तथा सिफारिशों को ध्यान मे रखते हुए भारत 
सरकार के श्रम सन्‍्तालूय ने बम्बई मे 955 मे उत्पादकता केन्द्र (०47०४ चणोए 
(८४४४४) की स्थापदा वी । इस केन्द्र द्वारा कार्य-अ्रध्ययन पराद्यक्रम, उच्च प्रबन्धकीय 
सेमीनार एवं कार्यक्रम, सयुबत थ्रम प्रबन्ध कार्य अध्ययन विभिन्‍न उद्योगों में रखे 
जाते हैं | 
हमारे देश मे उत्पादकता सम्बन्धी सही श्रांकडो का श्रभाव है। हमारी 
उत्पादकता का सुचकाँक अ्रधिकाँश डिकसित देशो के उद्योगों के सूचकाँकों से कम है! 
इस दिशा में हमे सूचकांक देयार करने चाहिए जिससे हम न केबल श्रम्य देशों के 
उद्योगों के सूचकांको से तुलना कर सके बल्कि विश्व-बाजार मे सफलता प्राप्त कर 
सके। हमारे देश में विभिन्‍न उद्योगों में बड़े पैमाने पर उत्पादकता आन्दोलन को 
प्रोत्साहित करने हेतु ।956 में भारत सरकार के व्यापार एवं उद्योग भन्व्रालय ने 
डॉ विक्रम साराभाई की भ्रध्यक्षता मे एक टीम 6 सप्ताह के भ्र्ययन हेतु जापात 
भेजी । अध्ययन दल की सिफारिशों के विचार के लिए सरकार ने 957 में श्क 
सैमीनार आ्रायोजित किया जिसमें आन्दोलन की प्रगति के आधारभूत सिद्धान्त निश्चित 
किए गए, जो सक्षेप में इस प्रकार है।-- 5 

4- उत्पादकता आल्दोलन को वल देने हेतु राष्ट्रीय उत्पादकता प्ररिषद की 
स्थापना की जाए । 

2 सूघरी हुई तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा और शु/ण् मे 
सुधार किया जाए । 

3 रोजगार सम्भावनाओं मे वृद्धि उत्पादकता वृद्धि पर ही निर्भर है । 

4 उत्पादकता वृद्धि के सम्पूर्ण लाभ सभी वर्यों-भ्रम, पूँजी तथा उपभोक्ता 
में समान रूप से वितरित किए जाएँ । 

+ उत्पादकता बृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने के लिए 
ओऔद्योगिक सम्बन्ध मधुर बनाए जाएं । 

6. उत्पादकता प्रान्दोलन का क्षेत्र विस्तृत बनाया जाए प्र्थात्‌ लधु एव 
वृहृद्‌ तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी उद्योगों मे इस आन्दोलन को एक 
साथ लागू किया जाए । 


] बी. सी. सिन्हा - श्रम भर्वशास्त्र, यू कब 


///728 सजदूसे और उत्पादकता 49 
_//““८ ऊः 


टीम की सिफारिशों के ग्राधार पर 958 मे एक राष्ट्रीय उत्पादकता 
परिषद्‌ (7रडा०्ग शिण्वादांत्रोॉए एण्णालों ० 9. ८.) को स्थापना की 
गईं। इसका गठन एक स्वायच्त सबठन के रूप में हुप्रा झिसकी सदस्य संख्या 
अधिकतम 50 है। इन सदस्यो में नियोक्ताप्रो, श्रमिकों, सरझार और भ्रन्म लोगों 
के प्रतिनिधि होते है। वम्बई, मद्रास, बंगलौर और कानपुर जेंसे महत्तपुरं 
झौधोगिक केन्द्रों पर राष्ट्रीय उत्पादकता परियद्‌ के अन्तर्गत प्रादेशिक निदेशालय 
(8६8700० 096९०४४०7४४४७) स्थापित्त किए गए हैं । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ 






मनाया गया । ५ | > 
भारत सरकार ने उत्पादकता की प्रेरणा((विवाए, हट्ननू की द्ष्टिश्वे 
956 से “'श्रमवीर' नामक राष्ट्रीय पुरस्कार के व्यवस्था की है| देश 
झौद्योगिक उत्पादकता प्रान्दोलन में राष्ट्रीय उत्पादशैतसरिपद्‌ के अतिरिक्त प्र 
सस्थाग्रो के योगदान भी उल्लेखनीय हैं--(!) *ूसड्षेआं| डियकीई' हवन, 
कलकत्ता में विदेशी विशेषज्ञों को आमन्त्रित कर साँशि 
प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया है। (2) अहमदाबाद टैबपटाइत इण्डस्ट्रीन रिसर्च 
एसोसिएशन ने वस्त्र उद्योग में गुणा तियन्त्रश कला का विस्तार किया है। 
(3) राष्ट्रीय दिकास परिददो के अन्चर्गत प्लाण्ट प्रोटेक्ट कमेटी एवं योजना की 
झौद्योगिक प्रबन्ध अनुत्तन्धान इकार्ड तथा अन्य अनुसन्त्रान सम्धाग्री द्वारा उत्पादकता 
वृद्धि से सम्बन्धित तकनीक में छानबीन के प्रयत्व किए जाते हैं। (4) अन्तर्राष्ट्रीय 
धरम ममठन ने भारत को विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कर दस प्रान्दोलन की 
प्रोत्साहित किया है । (5) अमेरिका के तकनीकी सहयोग भिशन ने भी विशेषज्ञो 
की सेवाओ तथा प्रुस्तको के हप मे राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ को सहमोग 
दिया है 

नई दिल्‍ली मे राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ द्वारा मार्च, 2972 में उत्पादक्रता 
पर जिपक्षीय सेमीनार श्रायोजित किया गया | इस सेघीनार में उत्पादकता बुद्धि 
के प्रयासों मे और तेजी लाने तथा उत्पादकता वृद्धि में धम एव भ्रतनन्ध के योयदान 
पर विचार-विमर्श किया गया । 

भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारे देश की गरीबी दूर 
करने हैतु विभिन्न क्षेत्रों मे उत्पादन को बढ़ाना होगा। आज हमे कम से कम 
लागत पर ग्रधिकृतम उत्पादन प्राप्त करने वाली योजताम्ो को प्राथमिकताएँ 
देनी होगी । 

अब प्रश्न यह उठता है कि उत्पादकता बग्यास्दोलन के परिराामस्दरूप देश 
में उत्पादन में जब वृद्धि होठी है दो बस बडे हुए उत्पादत के लामो का हिस्सा क्रिस 
तरह से प्राप्त क्रिया जाए। यदि तभी वडे हुए उत्पादव के लाभ को श्रमिकों मे 
वितरित कर दिया जाता है तो इससे विभिन्न उद्योग्रों में मजदूरी में भिन्नताएँ 
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उत्पन्न हो जाएंगी । इस तरह से इसके हिल्‍्मे का वितरण श्रमिकों, मालिकों ग्रौर 
उपभोक्ताओ्रों में सन्तुलित रूप से किया जाना चाहिए | यदि इसके लाभों का विवरण 
श्रमिको व मालिकों पर छोड दिया जावा है तो दोनो पक्ष समाज के झ्रत्य वर्गों के 
लिए कुछ भी नही छोडेये | इसलिए एक उच्चित तरीका यह है कि इसका वितरण 
तोनों पक्षो--भ्रमिको की मजदूरी में वृद्धि, सालिको के प्रतिफल में वृद्धि भौर 
समाज को अच्छी किस्म व कम्म कीमत पर वस्तुओं की उपलब्धि के रूप मे क्रिया 
जाना चाहिए । 

राष्ट्रीय उत्पादकता परिपद्‌ द्वारा नियुक्त त्रिपक्षीय समिति ने उत्पादकता 
के लाभो के [विवरण के लिए निम्द मार्गदर्शक तत्व सुझाव है-- 

3 इस योजना के अच्तगंत केवल प्रबन्धरों और श्रमिको के बीच में ही 
लाभ की सहभागिता का'वितरस नही होना चाहिए बल्कि इसका हिस्सा उपभोक्ताओं 
प्रौर समाज को भी मिनैना चाहिए ! 

2, इसके अन्तर्गत निरस्तर प्राथिक विकास की उन्नति का समभौता नहीं 
किया जाता चाहिए । ३ 

3 इस<यूज्ञनाकी क्रियाशीलता मे किसी तरह का व्यक्तिगत प्रभाव नही 
होता चाहिए ।ग्स्थाट” 

4 इस प्रकार की योजना के लागू करने से पूर्व इसका प्रकाशन करता 
आवश्यक है । 

लाभो की सहभागिता के सम्बन्ध मे रिजर्व बैंक ने सन्‌ 964 में एक 
स्टीरिंग ग्रुप नियुक्त किया ॥ इस भ्रुप ने मजदूरी, ग्राय और कीमत नीतियो के 
सम्बन्ध में अध्ययन किया और एक प्राय नीति के सम्बन्ध में निम्न सांर्गंदर्शक तत्त्वो 
की सिफारिश की-- 

] नकद मजदूरी में परिवर्तेत के नियमन हेतु ग्र्थव्यवम्धा की पाँच वर्षीय 
गतिशील झौसन उत्पादकता की ध्यान से रखना होगा । 

2 मजदूरी प्राय समायोजन हेतु हमे श्रधिकतम सीमा उत्पादकता की 
प्रवृत्ति को ध्यान पे रखना होगा 

3 विभिन्न क्षेत्रे और उद्योगों मे मजदूरी और नकद आय का समायोजन 
अर्थव्यवस्था में होने वाली उत्पादकता की दर के अनुसार होना चाहिए जिससे 
उद्योग प्रथवा क्षेत्र में उत्पादकता मे वृद्धि की दर के झनुधार ही समायोजन या 
निघमन सम्भव होगा । 

4 उत्पादबला से जुडी हुई सबदूरी योडताफरो मे इस बए़ का ध्यात रखना 
होगा कि उत्पादकता मे हुई वृद्धि का लाभ समाज को भी अच्छी किस्म तथा बिम्त 

कीमत वाली वस्तुग्नी के रूप से प्राप्त हो । 
ऊँची मजदूरी की मितव्यगिता 
(छ००३०ण३ ० प्ाह्ा ७9६९5) 
साधा रणत, यह समझा जाता है कि नीची मजदूरी सस्ती होती है किन्तु यह 
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चारणा हमेगा सही नही होठी । कारण यह है कि नीची मजदूरी पाने वाले श्रमिकों 
की कार्य-कुणलता कम होती है, जिससे उत्पादत कम होता है और परिणामस्वरूप 
उत्पादन लागत ऊँची रहती है। इस तरह नीची मजदूरी वास्तव में ऊँची मजदूरी 
होती है । 

इसके विपरीत, ऊँची मजदूरी की दशा मे श्रमिकों की कार्य-क्षमता बढ़ती 
है, उत्पादन बढ़ता है और परिणामस्वरूप उत्पादन लागत कम पड़ती है । इस 
प्रकार ऊँची मजदूरी वास्तव में 'सस्ती' मजदूरी होती है । 

किप्ती भी वस्तु का उत्पादन मजदूरी पर व्यय/ ([0ण!99 ०. फ०४४) 
तथा उत्पादत के सम्बत्ध को दृष्टि से रखता है। इस विचार का आधुनिक श्रव॑- 
शास्त्री 'मजदूरी को लागता (१४७४० ८०५४४) कहते है । ऊँची नकदी मजदूरी 
(सराए0 १०७०५ ४४०७४०५) के कारण यदि श्रमिक प्रधिक उत्पादन करते हैं तो 
उत्पादक को वास्तव में मजदूरी की लागत नीची पड़ती है। इसके विपरीत यदि 
नीची नकदी मजदूरी देने पर श्रमिक कम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन कम होता 
है श्लौर यह तीथी नकदी मजदूरी ऊंची मजदूरी मे परिवतित हो जानी है क्योकि 
उरपादन लागत बढ जाती है। अ्रत उत्पादक तीची द्वाव्यिक मजदूरी के स्थान पर 
मीची मजदूरी लागत (0७ ९४७४९८-००४५४) पर ध्यान रखता है । प्रत यह कहा 
जाता है कि थदि ऊँची नकदी मजदूरी से मजदूरी लागत नीची श्राती है तो यह 
उत्पादक को प्राप्त होने वाली मिवव्यधिता होगी। इसे ही ऊँची मजदूरी की 
मितव्ययिता ([80070779 ० प्ताहा। ४४३४०७) कहा जाता है। ऊँची मजदूरी 
निम्त कारणों से मितव्यमितापूर्णा होती है-- 

. ऊँची मजदूरी से श्रमिकों का जीवन-हतर उठता है, उनकी कार्ये- 
क्षमता बढती है, उत्पादन बढ़ता है श्रौर परिग्यामस्वरूप उत्पादन लागत कम 
आती है । दूसरे शब्दों मे नीची मजदूरी-्जागत [7.0४ १४०४० ९०४७) 
आती है । 

2 ऊँची मजदूरी देने से मालिक को अच्छे श्रमिक बाजार से ध्राप्त होते 
है। परिणामस्वरूप उत्पादन अ्रधिक होता है ग्लौर उत्पादन लागत कम होने से 
नीची उत्पादन-लागत पड़ती है । 

3. ऊँची मजदूरी होने से श्रमिकों और मालिकों के वीच मधुर सम्बन्धों को 
प्रोत्माहुन मिलता है। हइताले, वालाबल्दी, धीमे छा की प्रवृत्ति आ्रादि की कोई 
स्थान नहीं मिलता है। श्रमिक रूचि लगाकर उत्पादन करते है और इसके 


परिणामस्वरूप उत्पादन नियमित और अधिक होता है जिससे नीची मजदूरी लागत 
पडती है । 


ग्रत: ऊँची मजदूरी देने से उत्पादन अधिक होता है तथा नौची मजदरी- 
लागव (.०0छ फेव४ट2 (०५७७) आती है और इसी के फतस्वरूय बचते या 
मितब्ययिता प्राप्त होती है ॥ 
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मजदूरी भुगतान को रोतियाँ 
[फन्‍लापठत5 6 एएए० एड5फाशाई) 


मजदूरी श्रम को उत्पादन के साधन के रूप में दिया जाने वाला पारिशक्षमिक 
है । भजदूरी भुगतान का तरीका खमिकों की आमदनी को प्रभावित करता है * 
अ्रलग-प्रलग देशी मे मजदूरों भुगतान करने की भिन्न-भिन्न रीतियाँ है। एक आदर्श 
ग्रजदूरी मुगतान प्रणाली ऐसी होनो नाहिए कि वह दोनो पक्षो श्रमिकों 4 मालिकों 
के झनुकूल हो । इसके साथ ही उत्पादन मे वृद्धि करने हेतु श्रमिकों हो प्रेरणात्मक 
मुगतान देते का भी प्रावधान हो। इसमे झौद्योगिक भगडो को दूर करने तथा 
उद्योग की सफलता हेतु दोनो पक्षो मे मधुर सम्बन्ध उत्पन्न करने का गुर! भी होता 
जरूरी है । 

मजदूरी के भुगतान की विभिन्न रोतियाँ पाई जाती है फिर भी मजदूरी के 
मुगतान की रीतियो को मोटे तौर पर दो भागों मे विभाजित किया जा सकता है-- 
(!) समय के ग्रनुभार मजदूरी, और (2) कार्य दे फ्रनुसार मजदूरी ! 

६. समयामुसार मजदूरी 
(प्रायाढ ७७३४० 5५5९७) 

यह मजदूरी मुगतान का सबसे प्राचीन तरीका है । इसके श्रस्तगंत मजदूर 
को मजदूरी का भुगतान समय के झनुमार, जैंसे--भ्रति धण्टा, प्रति दिन, प्रति 
सप्ताह, प्रति माह के हिसाव से किया जाता है। प्रत्येक श्रमिक को यह विश्वास 
रहता है कि उसे एक निश्चित समय पश्चात्‌ निश्चित मजदूरी प्राप्त हो जाएगी । 
इसके अन्‍्तगेत काये की माचा तथा किस्म (९४७॥५७) के सम्बन्ध में कोई शर्तें 
नही रज़ी जाती हैं । मालिक द्वारा इस तरीके के अन्तर्गत भुगताव उस स्थिति मे 
किया जाता है जबकि कार्य कोन त्तो मापा जा सकता है और न ही उसका 
नरीक्षण सम्भव होता है तथा कार्य की माप के स्थान पर कार्य की किस्म को 
अधिक महत्त्व दिया जाता है ॥ 

समयानुसार मजदूरी पद्धति के लाभ (607०॥9265 ० परंचार १४३४९ 
898०0 )--दस पद्धति के अनुस्तार भुगतान करने के निम्न लाभ हैं-- 

4 सरल प्रशाली-यह पद्धति श्रत्यन्त्र सरल होने से श्रमिकों व नियोजको 
को ग्रायानी रहती है । भारतीय श्रमिक श्रधिकाँहत- अशिक्षित होने के कारण यह 
प्रणात्री विशेष रूप से उपयोगी है ॥ 

2. लोकप्रिय प्रशाली--यह प्रणाली श्रमिजो के प्रत्येक बर्मे तथा उनके 
संगठनों द्वारा पसन्‍्द्र बी जाती है। इसके अन्तगंत सभी श्रमिक वर्मो में एकता की 
भावता को प्रोत्माहुन मिलता है । 

3. निश्चितता एवं गियमितता--इस पद्धति के अन्तर्गत मजदूरी के मुगतान 
सें निश्चितता तथा नियमितता पाई जाती है। प्रत्येक श्रमिक कौ निश्चित वेतन 
नियमित रूप से सिलने का विश्वास रहता है। बाय की निश्चितता दथा नियमितता 
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के कारण प्रत्येक श्रमिक अपने ग्राय तथा व्यय में समायोजन द्वारा एक विश्चित 
जोवन-स्तर बनाए रखने का प्रयास करता है । 

4, उत्पादन के साथनों का उचित उपयोग--इस पद्धति मे कार्य सुचाह छूप 
से एवं तसलदी से होने के छारण यन्त्र, औजार, कच्चे माल श्ादि साधनों का 
उपयोग ढग से होता है । 

5. प्रशासनिक व्यप कम एवं श्लातानी से पूर्ण--इस पद्धति मे निरीक्षण 
करने की भ्रधिक आावश्यक्रता नहीं होती है तथा उस पर व्यय भ्रधिक ने 
करते से प्रशासतिक व्यय भी कम होता है तथा आसानी से प्रशासन किया जा 
#,.कहा है 

6 विभिन्न रुकावट के अस्तगेंत उत्पादन होने पर भी यह पद्धति लाभपूर्ण 
है । प्राकृतिक कारणो जँस वर्षा आदि के कारण कार्य में रुकावट गाते पर कार्य 
बन्द हो जाता हैं । उस स्थिति में यह पद्धति उचित होती है । 

समपानुद्ार मजदूरी पद्धति के दोष (76एश(७ एणी॑ प्राणल १४8० 
85809) --समयानुस्तार मजदूरी पद्धति के अन्तर्गत हमे निम्न दोप देखते को 
मिलते हैं-- 

, छुशल अभिरों को कोई प्रेरणा नहों--इस पद्धति के अनुसार श्रमिक 
मन लगाकर तथा ईमानदारी से काम नही कर सकते क्योकि उन्हे यह माबूम रहता 
है कि एक निश्चित मजदूरी नियमित रूप मे मि् जाएगी चाहें वे कम काम करें 
अथवा ग्रधिक । 

2. कुशल-श्रकुशल सय बराबर--इस पद्धति के श्ननुमार चाहि कुशल श्रमिक 
हो अथवा भ्रकुशल सभी को समान मजदूरी मिलती है। परिणामस्वरूप कुशल 
श्रमिक भी कम रुचि रख कर कार्य करने लगते है और उनकी कार्य-क्षमता घट 
जाती है । 

3. अकुशलता की प्रोस्साहद--कुशल श्रमिक व श्रकुशल श्रमिक दोनों को 
समान मजदूरी मिलने का श्रयं है कि अ्रकुशन श्रमिक को पुरस्कृत किया जाता 
है भर कुशल श्रमिक को दण्डित किया जाता है । इससे अ्रकुशलता को प्रोत्साहन 
मिलता है । 

4 काम-चोरी--जब निश्चित मजदूरी नियमित रूप से मिलती है तो 
श्रमिक एक दिए हुए काम को एक लस्‍्बे प्र्से के दाइ समाप्त करता है। वह काम 
से जो चुराता है । 

5. धम-पूँजी सघर्ध--इस पद्धति के अनुस्तार भुगतान करने से अकुशल वे 
कुशल दोनो प्रकार के श्रमिकों को समान मजदूरी दी जाती है जिससे कुशल श्रमिक 
हडताल, घीमे काम की प्रदृत्ति का सहारा लेते है 

लिष्कर्षे--समयातुसार मजदूरी के गुण-दोपो को देखने से हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि जिन कार्यो को मापा नहीं जा सकता--जसे चित्रकारी का कार्य, 
प्रध्यापक व डॉक्टर का कार्ये आदि, उनमें यह पद्धति उपयुक्त है | 
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2 कार्यानुसार पद्धति 
(९०९ ० १७३४९ 5५56० ) 

कार्यानुसार मजदूरी का प्र्थ उस मजदूरी से है जहाँ श्रमिक्र श्रपने किए हुए 
कार्य के अ्रनुरूप वेतन पाता है । इस पद्धति के अन्तगंत भुगतान की दर किए हुए 
कार्य के अनुरूप होती है भर इसमे समय की व्यवस्था का मापन नद्वी होता । इसमे 
श्वरप्तिको की मजदूरी कार्य के अनुसार घटती-वढती रहती है | जहाँ कर्मचारी कुशल 
न होगे श्रथवा आलसी होते या कार्य न करने पर भो वेवन-भोगी होगे वहाँ इस 
पद्धति में उन्हें हुंगनिं उठानी पड़ेगी १ 

कार्यानुसार मजदूरी भुगतान के लाभ--कार्यानुसार दी जाते बानी मजदूरी 
पद्धति के तिम्नाँकित लाभ है-+ 

इस पद्धति के अन्तग्रत मजदूर को उसके फार्यानुसार मजदूरी दी जाती है चाहे 
उसमे कितना ही समय क्यो नही लगे |! जब मालिक कस लागत पर श्रधिक उत्पादन 
की माजा चाहता है, तव यह पद्धति झपताई जएती है । कार्य की भाजा ही सझदूरी 
के भुगताव का आधार होता है । जो श्रमिक ग्रविक कार्य करता है उसे प्रधिक मजदूरी 
दी जाती है तथा जो कम कार्य करता है उसको कम मजदूरी मिलती है । 

 योग्यतातुसार भुगतान--प्रधिक कार्य करने वाले योग्य क्षमिक को 
अधिक मजदूरी का भुगतान तथा कम कार्य करते वाले अ्पोोग्य मजदूर को कम 
मजदूरी का गुगतात किया जाता है । 

2. प्रेश्शात्मर् पंद्धति--म्रधिक कार्य करने वाले को श्रधिक मजदूरी देकर 
प्रोत्साहन दिया जाता है । इसके कार्यक्रुशत क्षसिकों को अधिक कार्य करने की प्रेरणा 
मिलती है । 

3. श्रधिक उत्पादन--श्रमिको को कार्यानुसार मजदूरी मिलने से वे अधिक 
सप्तय तक कार्य करते है जिससे उत्पादन में झ्धिक वृद्धि होती है । 

4, उत्पादन-व्यय कम--इस पद्धति के ग्रम्तगंव उत्पादन ग्रधिक करते के 
कारण प्रति इकाई उत्पादत लागत कम झाती है और परिणामस्वरूप शमिक्रों वे 
समाज के संदस्यथी को कम्र कीमत पर वस्तु सुलभ हो जाती है । 

5 समय का सदुक्योग--इस पद्धति के ग्रन्तगेंत श्रमिक अपने खाली समय 
में इधर-उधर घूमने की बजाय अपने आप को कार्य मे लगाए रखता है जिससे उप्तके 
समय का सदुपयीग भी होता है भ्ौर उसे श्रधिक मजदूरी भी प्राप्त हो जाती है। 

6. श्रमिक-मालिकों में मधुर सम्बन्ध--कार्य की सात्रा के ग्रनुसार श्रमिक्रो 
को मुगतान प्राप्त होता है इसलिए थे धीमे कार्य बरने की प्रबुत्ति तव्रा हडताल 
आशदि करने का फ्रयास नहीं करते | दोनो पक्षों में प्राय, मधुर सम्उन्‍्ध बते रहते है । 

प श्रमिकों को गतिशीलता में कृद्धि-कार्यानुधार मजदूरी मिलने के कारण 
जहाँ भी भ्रधिक मजदूरी लिलेंगी श्रमिक वही जाकर कार्य करना श्रधिक्र पसरद 
करेगा । समयानुप्ताश भजदूरी की तुलना मे फायतुप्तार मजदूरी पद्धति के प्रन्तर्गतत 
श्रभिकी में भ्रधिक गतिशीलता पाई जाती है । 


मजदूरी और उत्पादकता 55 


8 अतिकों के जीदन-स्तर में सुधार--कार्यानुसार मजदूरी मिले के कारण 
अधिक मजदूरी अधिक काये करने वाले व्यक्तियों को मिलती है । उनका जीवनस्तर 
ऊँचा उठता है और कार्य-क्षमता बढती है । 

9, निरीक्षरत व्यय में कमी--इसके अन्तर्गत निश्चित कार्ये की मात्रा तथा 
किस्म विश्चित होने से कार्य निरोक्षय झ्रादि करने की जरूरत नही होने से निरीक्षण 
व्यय कम होता है । 

0, उपभोक्ता दर्ण को लाम--उत्पादन अधिक होता है । उत्पादव लागत 
कम आती है। परिणामस्वरूप वस्तुओ्रों की कोमत भी कम हीती है । इससे उपभोक्ता 
चर्ग को लाभ होता है । 

कार्यातुसार मजदूरी पढ्ति के दोष (शाशा5 ण॑ वश फेव३९ 
59507 )---इस पद्धति के निम्नलिखित दोप हैं-- 

] मजदूरों मे कटौत्ती--कभी-कभी यह देफने में आता है कि जब धमिक 
श्रधिक कार्य करके प्रधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने लगता है तो नियोक्ता मजदूरी दर 
में कटौती करके पारिथ्रमिक में से कटौती कर लेते हैं। 

2 स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव--अधिक कार्य अधिक मजदूरी! के लोभ में 
श्रमिक ग्रथिक कार्य करने लगते हैं। वे अपने स्व्रास्थ्य का ध्यान नहीं रखते । बाद 
भें इसका परिणाम यह होता है कि श्रमिक बीमार रहने लग जाता है। उसकी 
कार्यक्षयंदां घटने लगती है। 

3, उत्पादन की निम्न किस्म--श्रमिक अधिक मजदूरों प्राप्त करने के लोभ 
में भ्रधिक कार्य तेजी से करता है। इससे उत्पादन की मात्रा मे तो इूद्धि होती है, 
लेकिन उत्पादन की किस्म बढ़िया के स्थाव पर घटिया गाने लगती है । 

4. मजदूरों को अ्रतियमिता तथा अ्रनिश्चितता-अ्रमिक्त की मजदूरी 
निश्चिचत तथा नियमित नही होठी है । वीमार होने पर अयवा कारखाना बन्द होने 
पर श्रमिक को कुछ भी मजदूरी नहीं मिलती है । 

5. कलात्मक तथा बारीकी दे कार्यों में अ्रनुपश्रुक्त--यह पद्धति कलात्मक 
कार्यों जेसे चित्रा री, खुदाई तथा अन्य बायेकी वाले कार्यों में उपयुक्त नहीं है। 

6. श्रमिक संघों पर विपरीत प्रभाव--करार्यानुखार मजदूरी देने के कारण 
ख्षमिक 'प्रधिक कार्य प्रधिक मजदूरी” के लोभ मे पढ़े रहते हैं। वे अपने संगठन के 
लिए समय नहीं निकाल पाते । इसका परिणाम सुद्ठ एवं सुसगठित श्रमिक-संधों का 
अभाव होता है। 

7 अमिकों से पारस्परिक एकता की श्रभाव--कार्यानुस्तार मजदूरी के 
अन्त अनेह कुगव अद्धेन्कुशचन एवं झकुशव वर्गों में वंट जाते हैं। वे प्रायः 
एक-दूयरे के नजदीक नही आते हैं ॥ उनमे आधिक ग्समानता उत्पन्न हो जाने से 
प्राय. परस्पर स्नेह तथा एकता नही हो पाती है । 

जब कम लागत पर अधिक उत्पादन करना होता है तथा योग्यतानुत्तार 
चेतन दिया जाना हो वहाँ पर कार्यानुसार सजदूरी मुगतान पद्धति उचित है । 
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कार्यानुसार पद्धति के कुछ रूप 

प्रीमियम बोनत्त पद्धति--इस पद्धति के कारण कार्यानृस्तार मजदूरी के दोपों 
की समाप्ति हो जाती है श्रौर मजदूरी दर एक वारगी ऊँचाई के साथ प्रारम्त की 
जाती है । फिर भागे घटती दर से बढती है । इसे प्रेरणात्मक प्रगतिजशीज प्रणाती, 
प्रीमियम बोनस पद्धति एवं प्रोत्ताहन मजइरी पद्धति के नाम से जाता जाता है । 
पह पद्धति प्रमाणी समय पर प्राधारित है। इसमे किसी कार्प को करने के लिए एक 
विश्चित समय की अ्रवधि निर्धारित कर दी जाती है । समय से पहले कार्य समाप्त 
करने पर उस व्यक्ति को झतिरिक्त मजदूरी प्राप्त हो जाती है। इसी प्नतिरित्त 
मजदूरी को बोनस ग्रथवा प्रधिलाभाश कहते है। इसकी जिवेचनां अनेक विद्यानों ने 
की है जिसमे श्री रोवन, हाल्से, टेलर, मेरिक, यंण्ट श्रादि प्रभुव है । इनके विश्लेषण 
का सश्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-- 

रोवन पद्धति->सन्‌ 898 में थी डेविस रोवन ने इस पद्धति का विकास 
क्रिया | इस पद्धति मे किसी कार्य को निर्धारित अबधि से ही समाप्त कर देता 
पडता है । उसके लिए सजदू रो भी निर्शारित कर दो जाती है ) यदि कोई मजदूर 
निर्धारित अवधि के पूर्व ही उस कार्य को पूर्रो कर लेता है तो बचे हुए समय के 
प्रतिशत के दरप्रबर ही उसको प्रतिशत लषभाौश दिया जाता है-+ 


बचा समय * निर्धारित वे 
पर्थाव, लबरित प्रवद्षि है लिया हम्मा समय 2 निर्धारित वेतन दर 


इस सूज को इस अ्रकार समका जा सकता है--मान लिया किसी कार्य को 
6 घण्टो मे पूरा फरवना है परन्तु कोई श्रमिक उस कार्य को केवल 4 घण्टे मे हो पूरा 
कर लेता है, तब इसी बचे समय के लिए उसे अ्रतिरिक्त मजदूरी मिलती है। इसी 
झतिरिक्त भजदूरी को रोवत पद्धति मे मजदूरी-निर्धारण कहा जाता है। इससे 
श्रसिकों की मजदूरी घ्ें हुए समय की दर के ग्रनुसार बढ़ती है ६ 

हसल्से पद्धति--श्री एफ ए हाल्से ते सन्‌ 890 में इस पद्धति को उिनसित 
किया था । इसके गझ्नुसार किसी कयर्य को सम्पन्न करने के लिए एक समप निश्चित 
कर दिया जाता है और यदि कार्य समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया याता है त्तो 
उस बचे समय मे कार्य करने पर अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाती है । इच्त पद्धति 
के अन्तर्गद प्रतिद्यत का कोई झगड़ा नही रहता । इसकी प्रमुज॒ विशेयता यहू है कि 
उत्पादद का प्रभ्ाप तथा भ्रमाएित समय पहले से ही निश्चित रहते है। प्रत्येफ 
श्रमिक के लिए एक म्यूवत्म मजदूरी भी रिज्चिव रहती है । 

टेलर पढति--इस पद्धति से मजदूरी दो प्रशार से दी जाती है- प्रथम, 
साधारण कार्यानुत्तार एवं द्वितीय, श्रमाणित कार्यावुत्तार। दोनो पद्धतियों वी 
मजदूरी की दरो मे बहुत अन्तर रहता है । कभी कभी तो दूने का अन्तर भी पद् 
जाता है। इस पद्धति में मजदूरी की दो दरें होती है-- एक उदित पर्यात श्रीर दूनरी 
निश्चित पद्धति । इसका निर्धारण कार्य के अनुसार होता है! दोनों दरो मे निश्चित 
समय से भ्रधिक कार्य करते पर उचित दर से श्रौर कम काम करने पर तीची दर से 
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भुगतान किया जादा है ( कुशल कारीगरो के लिए यह पद्धति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे 
वयोंकि इस पद्धति में आधिक कार्य करने दाने को पुरम्कार एवं कम काय करने वालों 
को स्वत्त: ही दण्ड मिलता है । टेलर के इस सिद्धान्त की बुछ चुटियों को समाप्त 
करने के लिए मैरिक ने एक पड़ति विकसित की जिसे मेरिक पद्धति कहते है । इसमे 
सीमावर्ती कठोरता को कम करने का प्रबत्व किया गया है । इसमे मजदूरी की दो 
दरो के बजाय तीन दरें होती है । ये तीवो दरें तीन प्रकार के मजदूरो, जैसे नए 
सजदूर, औौसत मजदूर एवं कुशल-मजदूर के लिए झलय-अ्रलग निश्चित होती है । 
मजदूरी दर का उद्देश्य श्षमिको को उचित मजदूरी प्रदान करना है 
गैक्ट पद्धति---गरण्ट पद्धति के अनुसार यदि कोई श्रमिक आदेशों के अनुसार 
चले और किसी कार्य को एक निश्चित समय के अनुसार पूरा कर ने तो उसे दंनिर 
दर हे प्रतिरिक्त एक निश्चित बोनम भी प्रदान किया जाता है और यदि उसने दिए 
हुए कार्य को समयातुसार पूरा नहीं किया तो उसे मात्र उस दिन का बेतन ही 
दिया जाता है । 
प्रेरणात्मक सजदूरी भुगतान की रोतियाँ 
(4९६१४००5 ० ॥0९९॥४९ १४४९९ ॥29) ए९०(५) 
मजदूरी भुगतान कार्योनुसार तथा समयानुमार दो रूपो में क्रिया जाता है । 
लेकिन इन दोनों तरीकों द्वारा दी गई मजदूरी की आतोचता समय-समय पर 
विभिन्न वैज्ञानिक भ्रवस्घ विशेषज्ञों ने की है। इन दोनो ही रीतियों के अपने-अपने 
लाभ तथा दोप हैं। इन दोनो ही रीतियो के मिलने से एक प्रगतिशील मजदूरी 
पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ है जिसे प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति (?:08६59ए8 १४०४९ 
898७7) अथवा मजदूरी मुगवान की प्रेरणात्मक रीति (॥70270ए6 556७ 
96 १५४४९ ९४५ए्रा०१७५) कहा जावा है । 
इस मिश्चित॒ प्रणाली (कार्यानुसार मजदूरी तथा समग्रातुसार मजदूरी) के 
अन्तर्गत श्रमिक को निश्चित न्यूवतम मजदूरी के अतिरिक्त झौर भी मगतान किया 
जाता है जिसे अ्धिताभाश (8०7७) अथवा प्रीमियम (छाथ्फाण्या)) कहते हैं। 
इसमे प्रमाप उत्पादन ($श॥0378 09फ्रण) के लिए एक निश्चित मजदूरी दी 
जाती है। इससे अधिक कार्य करने पर बढ्ती हुई दर से झतिरिक्त पारिध्रमिक दिया 
जाता है जिससे योग्यत्ता को पुरस्कार घिल सके तथा कार्य की किस्म में ग्रिरावट 
नआए। 
उदाहरणत यदि एक कार्य 3 दिन में करना है ओर मजदूरी 4 रु. प्रतिदिस 
दो जाती है तथा कार्य 2 दिन में पूरा कर लिया जाता है तो श्षमिक को दो दित की 
मजदूरी 8 रू तथा एक दिन बचाने के लिए 2 रू और मिलेंगे! झत. कुल मजदूरी 
0 रु होगी जो कि औसत मजदूरी 4 रू से बधिक है। प्रेरणात्मक मजदरी 
भुगतान की रोतियो का वर्गीकरण मजदूरी प्रेरशात्मक पद्धति से प्राएं जाने वाले 
पहुत्त्वपुर्शा दत्त्वो के श्राघार पर किया यया है!) ये तत्त्व ब्रग्रॉक्ति हैं-- 
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, उत्पादन की इकाइयाँ (एग्राड णी 07(90), 

2. प्रमाप समय (56आतं4ात प॥॥8), 

3. काये में लगा समय [776 शे०7०१), 

4. बचाया गया समय ([7ए6 5मए८त) ॥ 

किसी भी प्रेरणात्मक मजदूरी भूगतान की पद्धति भ्रपनाते समय मजदूरी- 
नि्धरिण में यह बात ध्याद मे रखनी पडेंगी कि उत्पादन की इकाइयाँ कितनी है, 

समय कितना दिया गया है, कितना समय लगा श्रौर कितना समय बचा, ग्रादि | 
प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की विभिन्न रीतियाँ या पद्धतियाँ निम्तलिखित है- 
4 टेलर पद्रति (प990० ४९०९ १४ण% 9/40)--इसका प्रतिपदत 
वैज्ञानिक प्रबन्धक के जनक श्री एफ- डब्त्यू टेलर ने किया । इसमे दो प्रकार की 
कार्यानुसार दरो को सस्मिलित क्रिया गया है---एक झौसत उत्पादन से अधिक तथा 
दूसरी औसत उत्पादन तथा उससे कम उत्पादन करने पर दी जाने जाली मजदरी । 
इन दरों मे काफी श्रन्तर पाया जाता है । घछ 

उदाहरण के लिए 8 इकाई प्रतिदिन प्रमाप उत्पादन (5द्वतद्षात 0प्राफपा ) 
जय किया गया है ! इतता या इससे अधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई दर ! रुणया 
हो सफती है, परन्तु 8 इकाई (प्रमाप इकाई) से कम उत्पादन होने पर प्रति इकाई 
बर 75 पैसे हो सऊती है । ग्रत 8 इकाइयों का उत्पादन करने वाले को 8 हपये, 
0 इकाइयाँ उत्पादत करने वाले को 0 रु, लेकित 7 इकाइयों का उत्पादन करते 
वाले को 75 पैसे प्रति इकाई के हिसाव से 5 रु 25 पंसे मिलेंगे । 

इस प्रकार टेलर पद्धति कुशल श्वमिको के लिए विशेष रूप से प्रेरणात्मक है, 
क्योकि ऊँची दर के द्वारा उनको अपने प्रिथम का पुरस्कार मिलता है, परन्तु 
भ्रकुशल श्रमिकों को यह पद्धति दण्डित करती है। यह्‌ प्राय में प्रसमातता को 
बढावा देती है | वर्तमान समय मे इस पद्धति का एक ऐतिहासिक महत्त्व रह गया है 
क्योक्ति ग्राय की अग्रसमातता के स्थान पर आय की समानता! पर झ्रधिक जोर दिया 
जाने जग है । 

2 हैल्से प्रीमियम पद्धति (स्रा5९७ एाश्यांण्या 5)&४॥)--इस पद्धति 
का प्रतिपादन प्रो एफ. ए. हैल्से दारा किया गया था । इस पद्धति में कार्यातुसार 
तथा समयानुसार मजदूरी मुगतान की रीतियो के लाभो का मिश्रण है तथा इनके 
दोपो को छोड दिया गया है। इसमें एक प्रमाप उत्पादन निश्चित समय में पूरा 
करता होता है। यदि कोई श्रम्तिक दिए हुए कार्य को तिश्चित अवधि से पूर्व ही 
समाप्त कर लेता है तो उसे बचाए हुए समय (व्रवाठ 54४20) के लिए ग्रतिरिक्त 
पारिश्रमिक दिया जाता है। यद्दि किसी काये हेतु 70 घण्टे निश्चित किए गए हैं 
और कार्य 8 धण्टे में पूरा कर लिया जाता है तो श्रमिक को 8 घण्टे के पररिश्रमिक 
के अतिश्कि बचाए गए सम्रय (2 घण्टे) के लिए दर का 50% भुगतान किया 
जाएगा । यदि 0 ह प्रति घण्टा समय मजदूरी है तो प्रीमियम /2 (दर >€ बचाया 
गया समय) के बरावर अर्थात्‌ /2 (0 2 2) 5-06. होगा तथा मजदूरी 82<0 
०80 रू. प्र्यात्‌ कुल झुगतान 80--0--90 रु. किया जाएगा । 
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इस पद्धति के अन्तगंत बचाए गए समय के लिए निश्चित दर पर प्रीमियम 
दिया जाता है तथा मजदूरी को समयानुसार मजदूरी की भी गारण्टी रहती है जिससे 
नियोक्तग्नो को भी अधिक मजदूरी का भुगतान नही करना पडता है। 

इस पद्धति को सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मालिक किसी काये के करने 
का प्रमाप (50270) अधिक रख देता है जो कि ब्रा करना सम्भव ने हो । 
उस स्थिति में श्रमिक्रों को हानि उठानी पड़ती है इसलिए काये का प्रमाप उचित 
एवं वेज्ञानिक प्रवन्धकों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए । 
3. शत्त-प्रतिशत समय प्रीमियम योजना (उ॥6 00 एश०९०॥ "प्रा 


उदाहरण के लिए 0 घण्टे किसी कार्य हेतु निश्चित किए जाते है तथा 
समय दर (प्रात १80०) 0 रु. प्रति घण्टा है। कार्य 8 घण्टे में पूरा किया 
जाता है तथा समय 2 घण्टे बचता है तो उसको 8 घण्टो के 80 हू मजदूरी तथा 
2 घण्टे बचाने के कारशा 20 रू प्रीमियम के रूप में श्र्थात्‌ कुल भुगतान 00 रु 
किया जाएगा । 

इस योजना में भी समयानुमार मजदूरी की गारण्टी दी जाती 
गए समय (7396 88४९0) हेतु दर वही रखी जाती 
भ्रधिक प्रेरणा मिलती है 

4. रोवन योजना (फ०्क्शा 89) --इस पद्धति के प्रतिपादन का 


है तथा बचाए 
है । कुशलता को इससे 


है तो बचाए गए समय के लिए कुल समय के अनुपात में भुगतान क्रिया जाता 
उदाहरण के लिए यदि काये 0 घण्टो में पुरा करना है भौर बह कार्य 6 घण्टो 
में पूरा कर लिया जाता है, वचाया हुआ समय 4 घण्टे है और समय दर 40 ह. 
प्रति घष्टा है तो इसके अन्तर्गत प्रीमियम होगा--- 
चचाया गया समय पता पा (7276 84७6), 34४९०) ह् 

< लिया गया समय (॥५ 
दिया गया समय (7७० #वा०फद्त ह। । ये (प्गय प्राण )2दर 





4 
| 26 २ 70--24 रू 


अत. श्रमिक को 60 रू (6»<0) मजदूरी तथा 24 हू. प्रीमियम अर्थात्‌ 
कुल 84 रू प्राप्त होगे। 
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हुए समय (7्राल ह॥०४००) का 50% से कम हो । यदि बचाया हुआ समय 
50% है तो दोनो मे समान तथा 50% से अधिक होते पर हैल्से पद्धति के अस्तगंत 
अधिक प्रीमियम प्राप्त होगा । 

$. इघ्रसन योजना (टिफ्तट८४०ा एशिआ )--इसका प्रतिपादन प्रो, इसस्सन 
ने किया । यह पद्धति रोवन पद्धति के अनुसार कार्यक्षमता के सूचकरॉक तथा किए 
गए कार्य के समय के मुल्य पर ग्राधारित है। इसमे सूचकॉक प्रमाप समय 
(इक्ातब74 प्रगा०) में लिए गए वास्तविक समय का भाग लगाकर ज्ञात करते 
हैं । उदाहरणा के लिए 26 प्रमा: समय के घण्ठो का कार्य 40 घण्टो में होता है 
तो कार्य-क्षमता या कार्यकुशवता 90 प्रतिशत होगी । विभिन्न कार्यकुशलताग्रो के 
लिए विभिन्न प्रीमियम की दरें निर्धारित वी जाती है । कम से कम 65% तक की 
कार्यफुशलताओों को प्रीमियम दिया जाता है! इस प्रकार की पद्धति उन छोटे 
कर्मचारियों के लिए लागू की जाती है जिनकी कार्ये-क्षमत्ा बहुत्र॒ कम होती है तथा 
जो शत-प्रतिशत प्रीमियम योजना के प्रमाप को प्राप्त नही कर सकते । 

6 गेण्ट की कार्यभार एवं बोनस पद्धप्षि ("कमा [#छ६ शाते छ0005 
$950॥7) --इस पद्धति का श्रतिपादत श्री हेतरी एस ग्रेण्ट ने किया था। इसके 
झन्तर्गत हैल्‍्से योजना के समान धीरे-धीरे काम करने वाले श्रमिकों को प्रति घण्दे 
की दर से और तेज काम करते बाले मजदूरों को इकाई दर से मजदूरी दी जाती 
है । साथ ही टेलर पद्धति के समान यह प्रमाप ($/&70470) तक पहुँचने में समर्थ 
श्रौर झस्तमर्थ मजदूरों में निश्चित रूप से भेद करती है । गंण्ट योजना सब योजना 
की प्रति घण्टे दर की ग़ारण्टी देता है ॥ यदि दिए हुए समय मे कार्य पूरा नही 
किया जाता है तो मजदूरी तो दी जाएगी लेकिन उसको बोनस प्राप्त करते का 
कोई अधिकार नही होगा । यह बोनस 20 से 25% तक होता है जो कि दित के 
प्रन्त भे काम में लापा जाता है ! 

उद्यहरश के लिए फ्रिसी कारखाने भे एक श्रमिक को 8 घेण्ट कार्य करता 
होगा है । भजदूरी 2 6 प्रति घण्टे है तथा काम भी 8 घण्टे में पूरा होने वाला 
होग है । यदि श्रमिक उस कार्य को 8 घण्टे में पूरा कर लेता है वो उसको 20% 
बोनस उसकी कुल मजदूरी का दिया जाएगा। 8 घण्टे की मजदूरी 2 रु प्रति 
घण्टे के हिसाब से 76 रु तथा 20% बोनस में 3 5 20 पंसे भ्र्थात्‌ कूल 9 रु, 
20 दंसे मिलेंगे । थ्दि 8 घण्टे मे उस कार्य को पूरा नहीं करता है तो उसे केवल 
]6 % मजदूरी के रूप में मिलेंगे लेकित बोनय नही मिलेगा । 

7, परिवर्तत पैमाना पद्धति (5भंगस्‍४८ 8८0० 5:500)--इस भ्रद्धति के 
भ्रस्तगेत मजदूरी मे परिवर्तत वस्तुप्रो की कीमतों तथा जीवन-निर्वाह लागत एवं 
साभो में परिदर्तेत के साथ किए जाते हैं । यदि वस्तुप्तो की कीमतो, जीवन-विर्वाह 
लागत तथा लाभो में बद्धि होती है वो उच्ची अनुपात में भी मजदूरी में इद्धि की 
जाती है । यह पद्धति नियोक्ताग्रो द्वारा, उन वस्तुच्रो मे जिसको कीमतो में अधिक 
परिवर्तन होते हैं, चाही जाती है । फिर भी इस पद्धति का कई कारणों से विरोध 
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किया जाता है। कीमतो मे होने वाले परिदर्तन सन्तोपप्रद तरीके से मापत्रा कछिस 
है क्योंकि कीमतो पे परिवर्तन कई कारण से होते रहते हैं। साथ हो बाजार की 
शक्तियो पर मजदूरीननिर्धारण हेतु श्रमिकों को नहीं छोडा जा सकता) इसके 
अतिरिक्त नियोक्ता तथा श्रमिक अपने-अपने फायदे के लिए कीमतो में परिवर्तन लाने 
का प्रयास करेंगे । 

मजदूरी भुगतान के तरीको का श्रमिको को झाय स्वयं उनकी दक्षता, 
राष्ट्रीय लाभांश एव भ्राथिक कल्याण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पढता है। प्रो. पीगू के 
अनुसार यदि उत्पादन मे हुई इड्धि का विवरण श्रमिकों में उपके योगदान के प्रनुमार 
किया जाता है ती इससे उनके आ्राथिक कल्पाश में इद्धि होती है । यह उप्त स्थिति 
मेंही सम्भव है जब मजदूरी का मुगरतात सामूहिक सौदेकारी के निग्रस्जण में 
कार्यानुप्तार क्रिया जाए । 

एक अच्छो प्रेरणात्मक मजदूरी को विशेषताएँ 
([(ाब्रा०ए७थांहा25 0 6007 पातन्‍्धापिएट १४४४४ 59500) 

किसी भी फर्म या उद्योग झरा एक प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति लागू करते 
समय उत्पादन, बचाया गया समय, लिया ग्रया समय और प्रमाप समय ग्रादि 
आधारभूत चरदों को शामिन किया जाता है। इस प्रकार किसी भी योजना में 
निम्वाँकित विशेषवाएँ होतों घाहिए--- 

]. कोई भी पद्धति सरल, समझने योग्य तथा श्रमिकों द्वारा गणना के 
योग्य होनी चाहिए ! 

2 उत्पादन तथा कार्यकुशलता से बृद्धि के साथ-साथ ग्रामंदनी मे प्रत्यक्ष 
रूप से परिदर्तेत होना चाहिए । 

3. श्रमिकों को तुरन्त उनकी ग्राय प्राप्त होनी चाहिए । 

4. कार्य प्रमापो (४४०४६ 888962705) को सुब्यचस्थित अध्ययन के पश्चात्‌ 
लिश्चित करना चाहिए | 
$ किसी भी परिवर्तन पर प्रेरणात्मक सजदूरी की गारण्ठी की जानी 
चाहिए । 

6 श्रमिकों को ग्राघार घण्टा दर की ग्रारष्ठी दी जानी चाहिए। मदि 
दिया हुआ प्रमापी कार्य पूरा नहीं होता है तो श्रमिकों को पु प्रशिक्षण देना 
चाहिए । 

4. प्ररणात्मक पद्धति उद्योग तथा सस्थान के लिए मित्तव्यवी होनी चाहिए, 
जिससे न केवल उत्पादन भे ही इंड्धि हो बल्कि उत्पादकता में भी वृद्धि हो और प्रति 
इकाई लागत मे कमी हो । 


8, श्रमिकों के स्वास्थ्य त्वा कल्याण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना 
चाहिए । 


9. तकनीकी परिवतुनों या योजना मे परिवर्तेत करने हेतु इस प्रकार की 
योजना लोचपूर्ण होनी चाहिए ! 
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0. प्रेरणात्मक पद्धति से श्षमिकों से सहयोग, एकता एवं आातृत्व की 
भावन्रा को बढावा मिलता चाहिए । 

किसी भी प्रेरसात्मक मजदुरी झुगतान की योजना को जल्दबाजी मे लागू 
मनही करना चाहिए । इससे संस्थान अथवा उद्योग को लाभ होने के स्थान पर हानि 
होने के ही अधिक अवसर होगे । अत. इस प्रकार की ओोजना को लागू करने से पूर्वे 
प्रमाष कार्ये, प्रमाप समय, दक्षता झ्रादि का खुव्यवस्वित ढग से अध्ययन करना 
चाहिए तथा इसे योजनाबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए जिससे कि वौछनीय लाभ 
प्राप्त किए जा सकें । 

प्रेरणात्मक मजदूरों योजना की बुराइयों के सम्बन्ध में सावधानियां 
(एश४0४०॥0व5 ब9॥50 ॥-श0ी0९५५ 0 ॥0070१8 श/ग्ट० 8990) 

सभी प्रेरणात्मक योजनाएँ लाभपूर्ण नही होती हैं। उनमे कुछ ख़ामियाँ भी 
होती हैं जिनको लाग्रु करते समय हपे ध्यान मे रखना चाहिए । ये निम्नलिखित है- 

) श्रमिकों की यह आदत बन जाती है कि ग्रेरसात्मक योजना के शन्तग्त 
थे उत्पादन की ओर ध्यान अ्रधिक देते हैं जबकि उत्पादन की किस्म की श्रोर ध्यात 
नही देते । घटिया किस्म की वस्तु उत्पादित करने से बाजार मे उसकी बिक्री प्रधिक 
नही हो सकेगी तथा जिस ससस्‍्थान में योजना लागू की गई है वह उसी के लिए 
घातक सिद्ध होगी । इस बुराई को दूर करने हेतु उत्पादन पर जाँच तथा निरीक्षण 
लागू करना होगा । 

2. कभी-कभी प्रेरणात्मक योजनाप्रों को लागू करने से उनमे परिवर्तत- 
शीलता का पब्र॒भाद प्राया जाता है जिसके परिशामस्वरूप उत्पादन की रोतियों, 
मशीनों, भ्राधुनिकीक रणा तथा विवेकीकरण गादि के लाभ प्राध्त नही हो पाते । 

श्रत' इन परिवतेतों को लागू करने द्वेतु प्रेरणात्मक योजना में लोब का ग्रुण पाया 
जाना चाहिए। 

3 प्रेरणात्मक बोजना के अन्तर्गत श्रमिक अधिक कार्य अधिक मजदूरी' के 
लोभ से कार्य करते रहते हैं ओर प्रायः सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का ध्यान मही रखते। 
परिसामस्वरूप दुर्घटनाएँ अधिक होती हैं | दुर्घटनाश्रो को कम करने हेतु भी श्रमिकों 
घर निगरानी रखनी पड़ती है | 

4, अ्रधिक मजदूरी प्राप्त करने के लोभ से झधिक कार्य करने से श्रमिको 
के स्वास्थ्य पर बुरा भ्रसर पडता है भौर इससे उनकी कार्य-क्षमता पर विपरीत 
प्रभाव पढ़ता है; इसके लिए प्रेस्शात्यक क्रायथ की अभ्रधिकाम सीमा निश्चित 
करती चाहिए $ 

5. झ्धिक दक्ष श्रमिक को अधिक तथा कमर दक्ष श्रमिक को कप मजदूरी का 
भुगतान किया जाता है। इससे आय की असमानता बढती है । इस अश्रमसानता के 
कारण श्रधिक दक्ष तथा कम दक्ष श्रमिकों में श्रापम में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो 
जाती है झौर उनमे एकता का ध्भाव पतरपता है। झाय सम्बन्धी प्त्तर यदि 
वैज्ञानिक ढग से चलाई गई योजनाओं के परिणास्वरूप होता हैं तो फ़िर श्रमिको 
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को शापस में किसी सरह को ईध्यों नही रखनी चाहिए । इसके लिए श्रमिक संधों 
का दायित्व है कि वे अपने सभी सदस्यों के बीच मधुर सम्बन्ध एवं एकता की 
भाजवा पैदा करें। 

6, भुगतान के प्रेरणात्मक तरीकों को कभी भी अच्छे धम-प्रवन्ध सम्बन्धो 
का प्रतिस्थापन्न (598500002) नही समझना चाहिए। अतः अच्छे धम-प्रवन्ध 
सम्बन्धों का हीना भी आवश्यक है । 

लाभाँश-भागिता 
(ए०॥-5ाश्थांगढ) 

प्राचीन आर्थिक विचारधारा के अन्तर्गत लाभ पर सम्पूर्ण अधिकार पूँजीपति 
का माना जाता था। भाव के अतुत्तार “लाभ चोरी की हुई मजदूरी है! तथा 
बर्तमात समय में समाजवादी दिचारघारा तथा कत्याणकारी राज्य की स्थापना हो 
जाने से किसी भी सस्थान था उद्योग में उत्पन्न लाभ पर न केवल साहसी का 
झधिकार माना जाता है बल्कि यह समा जाने लगा है कि बिना श्रप्तिको के सहयोग 
के लाभ प्राप्त नही किया जा सकता | ताभ में से श्रमिकों को भी हिस्सा दिया 
जाना चाहिए । 

लाभाँग-भागिता की योजना सर्वप्रथम फौसीसी घित्रकार श्री एम. लेडलेयर 
(४, 7.60४४८४) ने 820 में प्रारम्भ की । इसके अनुप्तार यदि लाभ का कुछ 
हिस्सा श्रमिक्रों को दे दिया जाए तो इससे भ्ौर अधिक लाभ एवं बचत होती है । 

अर्थ (९शआांए28)--लाभाश-भागिता के अन्तर्गत नियोजक श्रमिकों को 
उनकी मजदूरी के अतिरिक्त लाभ में से कुछ हिस्सा देता है । यह दोनों पक्षों के 
बीच समभोते पर ग्राधारित होता है । किसी भी सस्थान से प्राप्त लाभ औद्योगिक 


प्रद्याली का प्रभिन्न अग है और श्रमिकों के शोपए को समाप्त करने हेतु इस योजना 
के महत्त्व पर जोर दिया गया है । 


लाभॉश-भागिता की बॉछनीयता 
(06आाशो।ए।ए ०0 ?70७5027०१) 


लाभांश-भामिता की योजना से सामाजिक लाभ (900७४ उ४४४८६) प्रदात 
क्रिया जा सकता है। किसी भी सस्थान में जो लाभ प्राप्त होता है वह श्रमिकों के 
कारण से होता है । यदि हम इस लाभ में से श्रमिकों को कुछ भो नही दें तो यह 
उनके प्रति अन्याय होगा । 

यदि लाभ का हिस्सा! श्रमिकों को त देकर पूंजीपति या साहसी रख नेता है 
तो इससे श्रमिकों व मालिक के सम्बन्ध मधुर नही रहते । इससे ग्राए दिन हडताल, 
धीमी गति से कार्य करने की प्रदृत्ति से औौद्योधिक उत्पादन मे गिरावट आती है । 
अतः अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बताए रखने तथा उत्पादन में जृद्धि करने हेतु लामाश- 
भागिता योजना का होना झ्ावश्यक है 3 

ला्भाश-भागिता मे श्रमिकों को मजदूरी के भ्रतिरिक्त लाभ में से हिस्सा 
मितता है जिससे श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है ओर इसके परिखाम- 
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स्वरूप उत्पादकता में बृद्धि होगी । इससे अच्छी योग्यता वाले श्रमिक झआकपित 
होते हैं । 

लाभॉथ-भागिता योजना को सीमाएँ 

(9०७) ए॑ ए7०9६-585798 $500९०७०) 

लाभांश-भांगिता योजना की कुछ सीमाएँ हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

]. श्रम संघ नेताग्रों द्वारा इस योजना का विरोध किया जाता है क्योंकि 
श्रमिक नेताझों का कहना है. कि इस योजना से श्रम्त संघों को दुर्बेल बताया जाता 
है । इससे श्रमिक सालिक पर ग्राश्वित होते हैं | 

2 इस योजना के अ्रन्त्र्गत लाभ के लोभ में श्रमिक अधिक कार्य करते हैं । 
अत: उनकी कार्यक्रुथलता घटती है ग्लौर दिम्न वास्तविक मजदूरी मिलती है । 

3. श्रमिकों को दिया जाने वाला हिंस्सा प्रासाती से सालूम नहीं किया जी 
सकता है । लाभांश-भागिता की गराना एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर अलग-अलग आधारों पर होगी । इसमे श्रमिक में कम हिस्‍सा तथा 
श्रधिक हिस्सा पाते वाले दो वर्ग होगे । इससे ग्रौद्योगिक संघ उत्पन्न होते है । 

4, क्षमिकों को मिलने दाला हिस्सा भ्रधिक व होने के कारण थे मालिको 
की ईमानदारी मे प्रविश्वास करते लगते है प्रौर इस प्रकार की योजना में भ्रधिक 
झुचि नही लेते । 

5. मालिक भी इसका विरोध करते है। उनका कहना है कि जब श्रमिकों को 
उद्योग के लाभ मे से हिस्सा दिया जाता है तो हानि होने पर श्रमिकों द्वारा हानि 
का भार भी वहन करना चाहिए । वे इस योजना को एक-पश्नीय योजना बताते हैं । 

6. इस योजना के प्रन्तगंत दोनों पक्ष ग्रपता-प्रपना महत्त्व बदाते है कि लाभ 
उनके प्रयासों का परिछाम है और इससे उनमे प्रापत में झणडा उत्पन्न हो जाता है । 

7 श्रमिकों को जब उद्योग के लाभ में हिस्मा दिया जाने खगता है तो वे 
सुस्ती से कार्य करते हैं जिससे उत्पादन में गिरावट भ्राती है। 

इस प्रकार की थोजता पूर्णा रूप से कही भी सफल नही हुईं है क्योकि 
इसकी कई सीमाएँ है। फिर भी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की योजना की 
सफलता के लिए एक ऐसे वातावरख की ग्रावश्यकता है जिसमे दोनो पक्ष (श्रमिक 
व मालिक) एक-दूसरे एर विश्वास करते हैं । यह कट्टना कि इसमे पग्रौद्योगिक विवाद 
नहीं होगे, बिलकुल सही नहीं हैं। यह जछर है कि इस योजना के लाए करने से 
कूछ सीमा तक विवादों क्यो कम किया जया सकता है । 

भारत में लाभाश (बोनस) योजना : इतिहास श्रौर ढाँचाः 

सही श्रथों मे बोतस के मुगतान की प्रथा का प्रादुर्भाव प्रथम विश्व-्युद् के 
अन्तिम दिनो मे हुआ था । इस प्रश्त पर विचार-विपर्श के दौरान छाइटले प्रायोग 
ने प्रग्रॉँकित मत व्यक्त किया था-- 

] भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सन्दर्भ सामग्री से सामार । 
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हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि अपनी कार्यक्रुशलता के मौजूदा 
स्तर के अनुसार, कामगर को पहले किसी श्रौद्योनिक प्रतिष्ठात के कारोचार में होने 
वाले लाभ में सदा ही उचित भाग मिला है या उसे झव मिलगा है, लेकिन जब तक 
उमका संघठन उत्तता दुर्बेल रहेगा, शितना कि आाज है, तब ठका इसे बात का सदा 
खतरा बना रहेगा कि उसे उद्योग के कारोदार में (मुनाफे का) उचित भाग पाने में 
सफलता न मिले । समय-समय पर इस बात के सुकाव दिए गए हैं कि लाभ बाँटने 
की योजनाओं को झामतौर पर लागू करने से इस मुश्किल को आसान किया जा 
सकता है, लैकिस इस आन्दोलन ने भारत में जरा भी प्रगति नहीं को झोर ग्रोद्योगिक 
विकास की मौजूदा स्थिति में ऐसी योजनागं के लाभदायक या प्रभावी सिद्ध होने 
की सम्भावना नही है ।" 
युद्ध बोनस 
सन्‌ 94-प8 के युद्धकाल में वस्तुओं के दाम बढ गए थे । बतीजा यह 
हुप्रा कि वास्तविक तनख्वाहें तो कम हो गईं झौर दूसरी ओर व्यापार में लाभ बहु 
बढ़ गए । उस समय मजदूरों ने अतिरिक्त पेसे के लिए आ्रान्दोलन किया | कुछ तो 
इसलिए कि वे अपने वेतत झौर वास्तविक ततस्वाहों के वीच अन्तर कम करना 
चाहते थे भौर कुछ इसलिए भी कि उच्चौगो द्वारा उस दौर मे कमाए गए पतिरिक्त 
मुद्राफों मे भी हिस्सा बॉटले का उनका इरादा था। इस स्थिति ने कुछ औद्योगिक 
इकाइयों को अपदे मजदूरो को 'युद्ध बोनस' देने पर मज्यूर कर दिया * 
उस समय दिया जाने बाला बोनस दो तरह का धा--(१) यह मालिकों 
द्वारा सदभावना प्रदर्शन के रूप में केवव ग्रेच्युटी या अनुग्रह राशि के नाम पर 
दिया जाता था, (2) यह या तो महंगाई भर्ते के बदले दिया जाता था या बापिक 
झजित अवकाश के स्थान पर मिलता था । 


भजदूरो का अधिकार 


दूसरे विश्व-युद्ध के दोरान युद्धकालीन बोनस का वे ऐसा मुगतान समकका 
जाने लगा जो क्ि युद्ध के दौरान कमाए गए अतिरिक्त मुनाफे में से मजदूरों को दिया 
जाता था । इण्डियन लेवर कॉन्फ्रेस (943) मुनाफा बॉटने के बारे म्ने बोनस पर 
विचार-विमर्श करने के दाद इस लिष्कर्य पर पहुँची थी कि बोतस के प्रश्त पर 
महंगाई भसे के सवाल से अलग विचार करना चाहिए और यह एक ऐसा सवाल है 
जिसे मालिकों को अपने कर्मचारियों से बादचीत करके तप्र करना है । उसके मालिको 
ने स्वेच्छा से बोनस दिया, पर इस सठाल पर अनेक विवाद भी भारत रक्षा 
अधितियम के ब्रघ्रीन अदालतो मे उठाए गए ) अदालतों का द.हना था कि श्रम और 
पूँजी के सहयोग से ही मुन्ताफे हुए हैं, इसलिछ मजदूरों को अधिकार है कि थे क्रिसी 
समय विशेष में अतिरिक्त लाभ में हिस्सा बाँटने की साँम करे । अभी तक भो बोतस 
का दावा एक कानू ठी अधिकार नहीं था । केवल उसे सजदूरो को सतुप्ट रखने की हप्टि 
से न्याय, वर्क और सदुभावना के सिद्धान्तों के आबार पर स्वीकार किया गया था | 
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बस्बई उच्च स्यायालय का फैसला 

यह स्थिति तब तक चलती रही जब तक इस प्रश्न पर बम्वई उच्च स्थायातय 
ने यह निर्णय नहीं दे दिया कि वोनस की माँग मजदूर का भ्रधिकार है। उसने 
कहा---“बोनस एक ऐसा मुगतान है जो किसी मालिक द्वारा कर्मचारियों को एक 
स्पष्ट या निहित समझौते के ग्रधीन छिए गए काम के लिए ग्रतिरिक्त पारिश्रमिक 
के रूप में किया जाए ।” 
बोनस विवाद समिति 

बम्बई के सूती कपड़ा मिल कामगरो को सन्‌ !920, ॥92! व 922 के 
लिए सन्‌ 92], 922 व 923 में भी बोनस दिया गया था । सन्‌ 923 के 
लिए बोलस न देने के विरोध मे जनवरी, 924 के ग्नन्त मे एक श्राम हडतांल हुई 
थी । इसके फलस्वरूप चम्धई उच्च न्‍्यायालग के तत्कालीन सुरुय न्‍्यायाघीण सर सामने 
मेक्‍लीड की प्रध्यक्षता मे एक बोनस विवाद समिति स्थापित की गई थी । 
विचारार्थ विषय 

समिति को निम्ततिखित विपयो पर विचार करता था-- 

() बम्बई की सूती कपड़ा मिलो द्वारा अपने कम ्ारियों को सन्‌ 99 
से दिए गए बोनस की प्रकृति के ग्राघार पर विचार करना और इस बात की 
घोपणा करना कि क्या इस बारे भे कर्मचारियों का कोई पारम्परिक, कालून या 
साम्यता का दावा बन गया है ? और (2) सन्‌ 97 से आलबोच्प अवधि तक हर 
वर्ष के लिए मिलो द्वारा कमाए गए मुनाफो की जाँच करना ताकि उनकी तुलना 
सन्‌ 923 भे हैए मुनाफो से की जा सके और मिल मालिकों की इस माम्यता पर 
मत दिया जा सके कि पिछले वर्षों की तरह सत्‌ !923 भें बोनस देने का कोई 
ग्रौचित्य नही है वधोकि सन्‌ )923 मे सूत्ती वस्त्र उद्योग ते कूल मिलाकर जो मुनाफा 
कमाया है उसके श्राधार पर बोनस नही दिया जा सकता । 

समिति से कहा गया था कि वह इस बारे में कोई निर्णय या श्रमल के लिए 
सुझाव न दे बल्कि केवल तथ्य सग्रह तक ही सीमित रहे । 
समिति के निष्कर्ष 

प्रिल मजदूरों को पाँच वर्षों तक जो बोनस दिया गया था उसकी अश्रक्नेति 
और आधार की जाँच-परख करने के बाद कमेटी ने यह घोषित किया कि मिल 
मजदूरों को वा्थिक बोनस के मुमतात का कोई ऐसा प्रारम्परिक, कानूती या तकेसेगत 
डटावा तही बनता जिसे भ्रदालत मे सही झहराया जा सके । सन्‌ 7977 के बाद के 
वर्षों में हुए भुनाफों की जाँच-परख बरतने ग्रौर सन्‌ 923 में हुए मुनाफ़ों से उसकी 
तुलना करने के बाद समिति ने कहा कि सन्‌ 7923 के लिए सूती वस्त्र उद्योगों ने 
कारावार किया है। उससे मिल मालिकों की यह बात सही ठहरती है कि उसके 
भ्राधार पर कोई बोनस नहीं दिया जा सकता । 

बसे समिति का विचार यह था कि मजदूरों ने अपने मालिकी के विए्द्ध जो 
दावा किया है, उसकी सही प्रवृत्ति को देखते हुए यह मालिकों घोर मजदूरों के बीच 
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सौदेबाजी का प्रश्त वन गया था, जिसमे तर्क या न्याय व॑ झौचित्य के सिद्धान्तों के 
श्रनुरूप भी सोच-विचार किया जा सकता है। यह सवाल इस बात को निश्चित 
करने का नहीं है कि इस दोनो के बीच अनुवन्ध का स्वरूव क्‍या है । 
अहमदावाद की समस्या 
सन्‌ 92 में भहमदाबाद में भी उद्योग के सामने ऐसी द्वी समस्या उठ खडी 
हुईं थी । बोनस की विस्तृत शर्ती पर जिवाद हो गया था और तत्र प. मदन 
मोहन मालवीय की मध्यस्थता से ही इस समस्या का हल निकला था। मालवीय जी 
ने कहा था--+ 
“मेरी स्पष्ट मान्यता यह है कि अगर किसो मिल को अच्छा लाभ हीता है, 
तो मजदूरों को आमतौर पर हर वर्ष के झन्त में एक माप्त के वेतन के बराबर बीनस 
दिया जाना चाहिए, क्योकि मजदूरो के निष्ठापूर्ण सहयोग मे ही मिल ऐसा मुनाफा 
कमा पाती है श्रगर फायदा बहुत ज्यादा हुआ हो तो मि्र मालिकों को चाहिए कि” 
मजदूरों को ज्यादा बोनस दें ।” 
स्वैच्छिक भुगतान 
दूसरा विश्व-युद्ध छिडने पर समस्त उद्योगों को अ्तिवार्य सेवाएं (रख-रखाव) 
अध्यादेश के तहत ले आया गया था । असामास्य युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण 
कुछ करम्पत्तिषों ने बहुत भ्रविक मुनाफे कमाए और औद्योगिक अतिष्ठानों के मालिकों 
से खद इस बात को अच्छा समझा कि मजदूरो को खुश व सतुष्ट रखा जाए। 
सन्‌ 94! से 945 तक बस्तई के सिल सालिक सप्र की सद+्य पिलो ने 
स्वेच्छा से बोतस धोपिते किया । सन्‌ 94] में यहू रकम कर्मचारियों की वाधिक 
बैसिक ग्राय का /8 वा भाग और सन्‌ 942 से 3945 तक )/6 वाँ भाग थी । 
बहुत्त से मामलों मे बोनस खदायणी कर दी गई, पर साथ ही बह भी कहा 
गया कि बोनस देने की बात अधिक मुनाफा होने से सम्बन्धित है । कुछ मामलों में 
ती स्वयं मजदूरी यः कर्मचारियों ने यह स्वीकार कर लिया कि अगर कम्पनी को 
कोई खास मुनाफा न हुप्रा हो तो वे लोग वोनत के हूप में उसका हिस्सा पाने के 
अधिकारी नदी होगे । उस समय बोनस को 'बस्ज्ीश' के रूप में समझा जाता था । 
श्रमिक ग्रधिकार 
बोनस के बारे में पहले समझा जाता था कि यह मालिक द्वारा प्रपते 
कर्मचारियों को अपनी मनमर्जी से दी जाने वाली युक्त व स्वेजिद्धक भेंट है, लेकिन 
यह विचार पुराना पड गया । किसी व्यावसायिक ग्रतिष्ठात में काम करते वाले सभी 
लोगी का सहयोग ही झौद्योगिक सस्‍्यानी को ठीक व फतता-फूलता रखने के लिए 
जरूरी माना जाने लगा | श्रत् उद्योगो के बारे में केवल ध्यावसायिक हृष्टिकोश से 
ही नहीं सोचा-विचारा जाता था, इसका मानवीय पक्ष भी विचारगीय ही गया था । 
उद्योग क्षेत्र मे शान्ति चचाए रखते की दात्त पर बल द्विया जाने लगा था। बम्बई 
के मुख्य न्यायाधीश एम. सी छागला ने कहा था--(४) मजदूरों को किसी साल 
विशेष मे हुए ज्यादा मुनाफो में हिस्सा मौगने का अधिकार है झौर (2) ज्यादा 
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मुनाफे को बाँटने का ग्रछ्छा तरीका तनख्वाहे बढ़ाना नही, बल्कि बापिक बोवस देता 
है। श्री छायला की इस बात से महारप्ट्र के ही नही, अन्य राज्यों के न्यायाधीशों ने 
भी सहमति प्रकट की, लेकिन बोतस की परिभाषा निश्चित करने के लिए कोई 
फार्मूला तेयार करने की दिश्ला में कोशिश नहीं की गई | 
अनजाने सागर की यात्रा 

भ्रप्नेल, 948 में आयोजित इण्डियन लेबर कॉन्फ्रेस ने मुनाफा बॉटने के 
वियय पर विचार-विमर्श करते हुए कहा था कि यह मामला इस प्रकार का है कि 
इस पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने मुवाफा 
आाँटने के प्रश्न पर विचार करने के निए एक सभिति गठित की । समिति से कहा 
गया कि वह सरकार को निम्नलिखित थातो के लिए सिद्धान्त तथ करने में अपनी 
सजाह दे--[ग्र) श्रमिक को उचित तनख्वाहे, (प्रा) उद्योगों में निवेशित पूंजी पर 
चित्त लाभ, (इ) सस्थानों के रग-रख़ाव भौर विस्तार के लिए पर्थाप्त सचित कोष 
की व्यवस्था और (ई) प्रधिशेप लाभ में मजदूरों के हिस्स का निर्धारण । इसे प्राम 
तौर पर (झा) व (इ) में किए गए उत्पादन प्रावधानों के श्नुरूष तालमेल बँठाते 
हुए (कम या ज्यादा ) तय किया जाता था । 

समितति कोई ऐसी प्रक्रिया तय नहीं कर स्क्री, जिसके ग्राघार पर सुनाफ में 
क्मेचारियो के हिस्से की बात को उत्पादन के साथ तालमेल बैद्ाकर कम या ज्यादा 
तय किया जा सक्रे । समिति का विचार था--' इसलिए बड़े माने पर मुनाए में 
बेंटबारे का प्रयोग करवा एक अनजान-ग्रनदेखे सागर की यात्रा पर तिकलने 
जैसा होगा ।” 

समिति ने सुझाव दिया कि कुछ सुध्यवस्यित्त उद्योगों में मुनाफा बाँदने की 
बात प्रायोगिक तौर पर लागू की जा सकती है। ये उद्योग हैं--(! ) सूती वस्त्र, 
(2) जूठ, (3) इस्पात (मुख्य उत्पाद), (4) सीमेस्ट, (5) दायर उत्पादन श्ौर 
(6) सिगरेट धत्पादन । 

सुनाफा बॉटते का प्रयोग करते का सुकाव देने के पीछे श्नौद्योगिक शात्ति 
बताए रखने की भावना ही काम्त कर रही थी। समिति का यह कहनया था कि 
अ्धिशेप लाभ का अनुमान लगाने और उसे कानूत के अनुसार बाँटा जाए, इस 
बात को प्रमाणित दारने वगे पूरी जिम्मेदारी कम्पतियों के वेध रीति से नियुक्त 
लेपा परीक्षको पर डाल दो जानी चाहिए । 

केन्द्रीय परामर्शेदात्री परिषद्‌ ने वक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, 
लेकिन उस दिशा में कोई समझौता नहीं हो सका ! व्यवहार रूप में मुनाफे के 
बंटवारे की प्रक्रिप सपय-छणप पर औद्योपिकः ऋशाछतो ब न्यायाधिकरण दास 
बोनस प्रदाएगी के विछाय देने के रूप मे चलती रही । लेकिन उनके पंचाटो में इसके 
लिए कोई सम्ृह्य या स्पष्ट आधार उभर कर सामने नहीं ग्रा सका । 
श्रमिक अपीली ट्रिव्यूतल फामू ला 

इस पृष्ठमृमि में, धोडे समय तक चले श्रमिक श्रपीलो ट्रिब्युनल (एल.ए.टी ) 
ने बोनस मुगतान के सिद्धान्त तय किए थे । सत्‌ 950 में सूती कपड़ा उद्योग 
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के विद्वाद पर सपने फैसले में श्रमिक प्रपीदी ट्विब्यूनल ने श्रमिकों को बोनस देने से 
सम्बन्वित मुख्य सिद्धान्त्रों का प्रारूप सामने रखते हुए कहा या-- 

“इसे (दोसस को) अब अनुग्रह मुगतान नहीं माना जा सकेता क्योकि यह 
बाठ मानी जा चक्की है कि अगर बोनस के दावे का प्रतिरोध किया णाए तो उससे 
ऐसा भ्रौद्योग्कि विवाद उभरता है जिसका फैसला वेध रूप से ग्रदित झ्लौद्योगिक 
ज्याधालय या ट्रिब्युनल को करना होता है ॥7 

सन्‌ 952 भें एक-दूसरे मामले में इसने बोनस का परिमाए निश्चित्त करने 
वाले आधारों की व्याख्या करते हुए कहा था-- 

लस ट्रिब्यूनन की लग््रतार यह नीति रही है कि श्रमिक्रो के लिए ऐसी वेतन 
चर था मान तय की जाए जो वेतनों को ग्राम दशा-दिशा के अनुरूप होने के साथ 
साथ कम्पनी की मुगवान क्षमद्रा के अनुकुल भी हो अगर सम्भव हो तो इसे 
मुनाफे के अधिशेय में में बोनस देकर उसे झार्थिक लाभ पहुँचाया जाए | इन मामलों 
को किल्‍्ही सिद्धःस्तों के श्राघार पर निश्चित करता होगा, ते कि आधारहोन बातों 
पर । वोकि ग्रगर हप मिद्धान्त से प्रलय हट जाते हैं तो श्रमिक निर्णयों में एक- 
रूपता नहीं रहेगी और ग्रनिश्चित झ्राघारो पर फंतले देता शद्योगिक सम्बन्धों के 
लिए खतरनाक सिद्ध होगा ।” 

पहे मामले के सन्दर्म मे निश्चित किए गए फार्मूले के श्रनुसार, जी कि 'पूर्णा 
पीछ फार्मूलों' (फुल वैंत्र फार्मूला) के नाम से जाना गया सकल लाभ में से निम्त- 
लिखित खर्चो की व्यवस्था करने के बाद ही बँटवारे के लिए अधिशेप निश्चित किया 
जाएगा | वे हैं-- 

() टूटे फूटे के लिए प्रावबान, 

(2) पुनर्वास के लिए सचित कोष, 

(3) चुकता पूंजी पर 6% लाभ, और 

(4) कार्य पूंजी पर चुकता पूँजी की सुलना में कम्र दर पर लोभ । 

और इसके बाद वाकी रहे 'ठउपलब्ध प्रथिशेष” से श्रमिकों को साल के लिए 
बोनस के रूप में उचित हिस्सा दिया जाएं । 

श्रमिक झ्पीली ट्रिब्यूनल द्वारा निश्चित फार्मूले को आधार भागकर ही देश 
भर के ओौद्योगिक ट्रिब्युनलों ने बोनस अदाएगी के फैसले दिए । हालाँकि समय-समय 
पर इस फार्मूले को संशोधित करने की माँग लगातार उठाई जाती रही | संशोधन 
की माँग का प्रमुल आधार श्रमिक अपीती ट्रिब्यूतल द्वाद्म पुनर्वास के प्रावधान को 
प्राथमिक छखच मातवना था । सन्‌ 959 में एमोसिएटेड सीमेन्ट कंम्पतीज की श्रपील 
पर विचार के दौरान सर्वोच्च स्थायात्य के सामने यह मुद्दा आया था। श्रमिक 
अवील फार्मूले मे निट्त सिद्धान्तो को उचित ठहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने श्रन्य 
बातों के माथ यह कहा-- 

“पगर विधान मण्डल को यह महसूस होता है कि श्रमिकों द्वारा किए जाने 
चालें सामाजिक व झ्ाथिक न्याय के दावों को अपेक्षाइत अधिक स्पष्ट आधार वर 
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परिभाषित किया जाना चाहिए, तो यह उस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है ग्रौर 
विधान बना सकता है| यह भी सम्भव है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त ग्रायोग द्वारा 
इस प्रश्न पर सर्वाग विचार कराया जाए और आयोग्र से कहा जाए कि वह इस 
समस्था के सब पक्षो पर समस्त उद्योगों व सजदूरों को सत्र संस्थाग्यो से बात करके 
हर दृष्टि से विचार करें ।/ 
बोनस आयोग के 

स्थाई श्रम समिति ने इस मुद्दे एर सन्‌ !960 में विचार किया और 
इसकी सिफारिशों के श्राधार पर 6 दिसम्बर, !96] को एक त्रिपक्षीय आयोग का 
गठन किया गया। इसे लोग ग्रामतौर पर बोनस ग्रायोग के नाम से जानते है। 
इसका कार थ्रा लाभ पर झाधारित दोनस की ग्रदाएगी के प्रपद पर सर्वागनसम्पूर्ण 
विचार करना और सरकार को अपनी प्षिफ रियें देता । अध्यक्ष (श्री एम. झ्रार मेहर) 
के ग्रतिरिक्त आयोग मे दो स्वतन्त्र सदस्य और दो-दो सदस्य कर्मेंचारियों व मालिकों 
के (सार्वजनिक क्षेत्र सहित) थे # 

सावंजनिक क्षेत्र को भी इस आयोग के विचार क्षेत्र मे शामिल करने की 
माँग जौर-शोर से उठाई थी ! लेकिन फंघना यहू हुआ कि सार्वजनिक्‌ क्षेत्र के 
उन्ही संस्थानों को झ्रायोग के विचार क्षेत्र मे सम्मिलित किया जावा चाहिए, जो 
विभागीय तौर पर नही चलाए जाते है और जो तिजी क्षेत्र के परने जैसे प्रतिष्ठानों 
से प्रतिदन्द्रिता करते है । 

सरकार को बोनस प्रायोग की रिपोर्ट 2! जबवरी, !964 को पघिली । 
रिपोर्ट सर्वेश्रम्मत नहीं थी और श्री दांडेकर (मालिकों के प्रतिनिधि) ने अनेक 
महत्त्वपूर्ण मामलो पर बहुमत की सिफारिशों का विरोध किया था। आयोग की 
छिफारिशो पर सरकार ने निर्णय 2 सितस्वरु, 964 के एक प्रस्ताव द्वारा घोषित 
किए गए थे। इसमे सरकार ने निम्तलिखित सशोधनों के साथ झावोग की सिफारिशों 
को स्वीकार कर लिया था+- 

। इस समय जारी मारे प्रत्यक्ष करो को बोनस की इप्टि से, उपलब्ध 
प्रधिशेष का अनुमान लगातें समय प्रथम भार के रूप मे काट लिया जाना चाहिए । 

2. इसके झलावा आगे विकास करने की दृष्टि से साधन जुटाने के लिए 
उद्योगो को करो मे जो छूटे दी जाती है, , उनका इस्तेमाल कर्मचारियों को झंधिक 
वोतस देने मे नही किया जाना चाहिए । दूसरी स्‍श्लोर अगर वर्तमान कर-कातुन और 
विनियम पूरी तरह इस स्थिति को सुरक्षित नद्ी बना पाते, तो कानून द्वारा इस 
बात को सुनिश्चित बनाया जाता चाहिए कि ऐसी कर छूटो से जो रकम जमा होती 
है बह संचभुच उन्ही काम्ो मे लगाई जाए जिनके लिए करो मे छूटे दी जाती है। 
इसके अलावा हिन्दुस्तान शिपयार्ड जैसी कुछ विशिष्ट कम्पत्िियों को सरकार द्वारा 
दी जाने वाली सब्सिडी को बोनस भुयताव के उद्देश्य से सकता लाभ के हिसाब में 
शामिल नही क्रिया जाना चाहिएं। 

3 दोतस के उद्देश्य से 'उपलब्ध ब्रधिशेष” का हिसाब लगाते से पहले पूंजी 
वर लाभ वाले खाते मे प्रथम भार के रूप मे कटी जाने वाली राशि का दिवाव 
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इस तरह होगा--अधिमानी शेयर पूँजी पर वास्तविक देय दर सें, चुकता साधारण 
पूजी वर 8 5 प्रतिशद (कर योग्य), भौर संचित राशि पर 6 प्रतिशव (कर योग्य ) 
इस व्यवस्था को बैकों के अतिरिक्त दूसरे संस्थातों पर लागू किया जाना चाहिए । 
बेकों के मामले मे तुलनात्मक दरे ये होती चाहिए--म्रधिमावी शेयर पूँजी पर 
चास्तविक देय दर से, चुकता साधारण पूंजी पर हद 5 प्रति! आर योग्य) और 
सचित राशि पर 5 प्रतिशत (कर योग्य) ॥ १57 4 

4 बाद के निर्ायों से संशोधित बोनस आयो् की “सिंकारिशों 
प्रभाव के बारे मे यह उन्हे सन्‌ !962 के किसी भा दिनु समाप्त होने वाले शै 
वर्ष से सस्वस्घित सब विवादारपद बोनस सम्बन्धी मतों ईर हकगू, मार्नों जाना 
चाहिए । केवल वही मामले इससे मुक्त रहेगे, जिः श्रम पहले ही समक्षोते' हो 


चुके हैं या निर्णय दिए जा चुके है । 5८ 
आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णयों और मय, के बाद मजदूर 
फार्मूले से कुछ 











संगठनों की ओर से सरकार को ऐसे अनेक प्रतिवेदन मिले 
मामलों में यह होते की श्राशंका है कि अमिको को मिलने वाले बोनस का परिमाए 
कम हो जाएगा । तत्कालीन केन्द्रीय श्रम मनन्‍्त्री ने १8 सितस्वर, 7964 को ससदु 
में एक वक्तव्य मे उस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि ब्रायोग की रिपोर्ट के 
बारे मे प्रस्तावित विधेयक मे इस बात को संरक्षित करने के समुचित प्रावधान 
सम्मिलित किए जाएँगे कि बोनस के मामले तथ करने में चाहे वर्तमान श्राघारों 
पर निर्शाय हो वा नए फार्मूले के आधार पर, श्रमिकों को अधिक फायदे मिल सके । 
बोनस सम्बन्धी विधेयक 

सरकार द्वारा स्वीकृत बोनस आयोग की सिफारिशों को व्यावहारिक रूप 
देने के लिए प्रस्तावित विधेबक के मसोदे पर स्थायी श्रम समिति ने भपनो दिसम्बर, 
964 व मार्च, 4965 की बैठकों में विचार-विमर्श किया। सरकार ने जिस 
विवेयक को अन्तिम रूप दिया उसमे विभिन्न पक्षो द्वारा दिए गए सुझावों का भी 
ध्यान रखे सया था। इसे 29 गई, 965 को बोतस भुगत्तान श्रध्यादेश, 965 
के नाम से जारी किया गया । 25 ख़ितम्वर, !955 के बोनस भुगतात भ्रधिनियप्त 
का स्थान 965 कु इस भअ्रध्यादेश ने ले लिया ! 
बोनस विधेयक को साँविधानिक चुनौती 

29 मई, 965 को बोतस अध्यादेश जारी होने के तुरन्त बाद ही विभिन्न 
उच्च न्यायालयों मे इस विधेयक के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों की साँविधानिक वैधता की 
चुनौती देते हुए अपील दायर की गई । कानून को साँविधानिक वेधता को सर्वाग चुनौती 
देते हुए सविधान के अनुच्छेद 32 के अ्रधीन सर्वोच्च न्यायालय में दो रिट पिटोशन 
और बम्वई के श्रौद्योगिक न्यायालय क॑ निर्णय के विदद्ध एक दीवानी अपील दायर की 
गई । पूरे अधिनियम की आलोचना की गई | खासतौर पर घाश 0, जिसके तहत 
लाभ न होने को स्थिति भे भी न्यूनतम वोनस भुगतान का प्रावधान था, धारा 33 
जिसका सम्बन्ध कुछ अनिर्णीत विवादों पर अधिनियम को लागू करने से था, और 
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धारा 34 (2) को, जिसका सम्बन्ध बोनस की मौजूदा ऊँची दरों को सरक्षण देने 
से था, चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 ब्रगस्त, 966 को दिए गए 
प्रपने फेसले मे धारा 0 की साँविधानिऊता को उचित ठहराया था। अधिकतम 
बोनस या सेट श्रॉव या अग्रिम देवा व सेट ग्रॉफ या मुजरा प्रणाली से सम्बन्धित 
प्रावधानों को बरकरार रक्का गया । लेकिन घाय 33 और 34 (2) श्रौर साथ ही 
धारा 37 को भी (ज्ो>मप्रधिनियम के प्रावधानों की व्यास्य करन मे झावे वाली 
कठिनाइयो को दूर करने का प्रधिकार सरकार को देती है), पाँविधानिक सप्टि से 
श्रवंध घोषित कर गया दिया । 
सर्वोच्च स्यायालय के फेसले से बनो स्थित्ति से निपटने की कठिनाई 

फंसले के तुरन्त दाद मजदूरों ने प्रतिवेदत दिया कि सर्वोच्च न्यायलय द्वारा 
निरस्त घोषित प्रगवघानों (विशेषकर उच्चतर बोनस की मौजुदा स्थिति को सरक्षण 
देने वाले) को फिर से बहाल किया जाए । दुस्तरी और मालिको का कहना था कि 
यथास्यिति बनाए रखी जाए । 

सर्वोच्च न्यायालय के फैमले के बाद इूपरी स्थिति पर स्थायी श्रम समिति 
और इसके बाद ग्रठित॒ द्विपक्षीय समित्ति द्वारा विचार किया ग्या। लेकिन 
फिर भी दोनो पक्षो के बीच विभिन्न श्रस्तावो पर कोई समभोता नहीं हो सका और 
विरोधी प्रस्ताव पेश किए गए । 
969 में बोनस अधिनियम में सशोधन 

मेटल बॉक्स कप्पनी प्रौर इसके कर्मंवारियों के ब्ीव बोतस विवाद पर 
सर्वीच्च ग्यायालय ने फंसला दिया कि धारा 6 (सी) के अधीन देव कर राशि का 
हिसाब लगाते समय बोनस अधिनियम के तहत दिए गए बोनस को सकल लाभ से 
घटाया नहीं जाएगा । इस फंसले के फतस्वरूप यह हुप्रा कि कर के नाम पर घटाई 
जाने वाली रकम वास्तविक देय कर से ज्यादा बँठ जाती थी ग्रौर धोनमस देने पर 
प्रायकर के झ्रघीन मालिक को मिलने वाली कर छूट की पूरी रकम उसकी जेब मे 
जाती थी। यह बात सरकार की रीति-रिवाज के विपरीत ठदरती थी । मजदूर तो 
सर्वोच्च न्‍्यायानय द्वारा धारा 34 (2) को रदू किए जाने से पहले ही दुबी थे। 
मैटल बॉक्स कम्पनी के मामले मे दिए गए फेसले से श्रौर अधिक उद्दोलित और 
बेचैन हो गए ब्योकि इन दोनो विशंधों से उन्हें मिलने बाजी बोतस राशि पर 
दुष्प्रभाव पडा था। इसलिए 70 जनवरी, 969 को एक ग्रध्यादेश जारी करके 
अधिनियम की धारा 5 में सशोवन कर दिया गया । इस गशोयन से यद्र स्पष्टीकरण 
दिया गया था कि किसी लेखा-वर्ष से मालिक को मिलने वाली रर छूट राशि वो 
बाद बाले लेखा वर्ष के उपलब्ध अधिशेव मे जोडवा होगा । दया प्रकार कर छूट की 
राशि भव (प्रात लेखा वर्ष 968 से प्गे) मालिक और उनके लिए कर्मचारियों 
के बीच 40 60 के अनुपात मे बांदी जाएगी । बाद में एक संसदीय प्रधिनियम ने 
इस अध्यादेश का स्थान ले लिया । मद 
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राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश 
राष्ट्रीय श्रम आयोग ने निम्नलिखित सिकारिशें दी है-- 
बापिक बोनस देने की प्रणाली अस्तित्व मे हा गई है । उसने ग्रपना स्थान 
बना लिया है और भविष्य मे भी सम्भवत्रः जारी रहेगी। जहाँ तक बोनस के 
परिमाण को तय करने का प्रस्त है, उस सामूहिक सौदेबाजी के जरिए तय किया 
जा सकता है। लेकिन ऐसे समकौतो को आधार बनाने वाले फार्मूले को कानूवी 
होवा होगा | 965 के बोनस मुगतात अधिनियम को अ्रधिक समय तक श्राजमा 
कर देखना चाहिए । कुछ कम्पतिष्रो ने, जो बोनस अधिनियम पारित होने थे पहले 
बोनस दिया करती थी, अब वोनस देना बन्द कर दिया है, क्योकि यह अधिनियम 
उन पर लागू नही होता । इन कम्पनियों को केवल इसी बात पर बोनस की ब्रदायगी 
बन्द्र नही करनी चाहिए । संस्कार को चाहिए कि ऐसी कम्पनियों के सदर्भ मे 
श्रधिनियम मे उचित सशोधन करने की सम्भावना पर विचार करे । 
मह तथ किया गया कि बोनस पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद 
इस मामले पर विचार किया जाए । 
बोनस पुनरीक्षण समिति का गठन 
बोनस भुगतान अधिनियम में समोब्रन करने. के लिए 9 अगस्त, 966 
को श्री वित्त बसु द्वारा सज्यसभा में बोनस मुगतात (संशोधव) विधेयक, ?! 966 
के भाप्त से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। उतके द्वारा प्रस्तावित सशोवन के 
मुख्य उद्देश्य थे-- 
(।) अधिनियम की घारा 0 के अधीन देय स्यूदतम बोनस को लेखा वर्ष 
में अजित वेतन मजदूरी के 4% से. बढाकर वापिक प्राप्तियो का 
/82 करना, के 
(2) अधिनियम की धारा ( को हटाना, जो ग्रधिकतम बोनस को लेखा 
वर्ष के वेतन/मजदूरी के 20% तक सीपित करती है, और 
(3) धारा 32 द्वारा अलग किए गए सा्वजनिक्त क्षेत्र के प्रतिप्डानों के 
अलावा उन सभी सावेजतिक प्रतिष्ठाती पर इस अधिनियम को 
लागू करना, जो कम्पतियों और निगमों की तरह चयाए जाते है । 
मंत्रालय से परामर्श करके और मन्त्रमण्डज के निर्देशानुनार इस विवेधक 
का विरोध करने और यहे आश्वासन देने का फँसला किया गया कि सरकार उचित 
समय पर स्वय एक उचित विवेयक्र पेश करेगी ताकि 965 के बोनस म्रुणठान 
के भ्रधिनियम को ऐसी व्यापारिक प्रातिद्वन्द्रिता न करने वाली मार्वेजनिक क्षेत्र की 
कम्पनियों पर लागू किया जा सके, जो वर्तमान में अधिनियम की थारा 20 के अधीन 
इससे 9छूती रह गई हैँ। उन विवेयक को राज्यस॒मा ने 26 मा, 97] को 
अस्वीक्त कर दिया। बहुत के दोराव श्रम मन्‍्त्रो ने यह आश्वासन दिया कि 
सरकार अ्रतीत के अनुभवों को देखते हुए कानूनी बोनस भुगतान की पूरी योजना 
का पुनरोक्षण करेगी । 
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पिछले अनुच्छेद मे उल्लिखित आाश्वामन के घनुझूष 28 अप्रैल, 978 को 
एक सम्रिति स्थापित की गई जिस पर सन्‌ 965 के बोनस भुगतान अधिनियम के 
व्यवहार के पुनरीक्षण की जिम्मेदारी थी । उत्तका स्वरूप व॒ विचार क्षेत्र निम्ब- 
लिखित था-- 

4. स्वछप--अध्यक्ष एव सदस्थ--(! ) श्री एत. एन, भट्ट, (2) श्री हरीश 
महिंद्रा, (3) श्री प्रार पी बिलीमोरिया, (4) श्री जी रामानुजम, (5) श्री सतीश 
लुम्बा, (6) श्री महेश देसाई, (7) डॉ एस एल. पुनेकर । 

2. विचार क्षेत्र--बवोतस सुगरतान अधितियम, 965 के संचालन को 
समीक्षा करना प्रौर उपमें प्रस्तावित योजना में उचित सशोधन सुकाना झौर 
खाप्ततौर पर निम्नलिखित पर सुझाव देवा--- 

() क्या उन सस्यानों (कारखानों के ग्रल्ावा) पर जहाँ 20 से कम 
श्रमिक काम करते हैं, इस अधिनियम को लागु करना चाहिए। झशौर 
यदि हाँ, तो रोजगार की किस सीमा तक ? क्या इन छोटे संस्थानों 
में वोतस मुगतान के लिए अलग फार्मूला होना चाहिए ? 

(2) क्‍या न्यूनतम बोनस (4%) की सीमा को बढाने का मासला वनता 
है ? यदि हाँ तो किस स्तर तक दृद्धि की जाए ? 

(3) कया बोनस मुगतान की वर्तमान उच्च सीमा और सेट आ्ाँव या श्रग्रिम 
मुगतान और सेट ड्यॉफ या सुजरा प्रणाली में किमी फेरबदल की 
जरूरत है ? यदि हाँ, तो इस परिवर्तन कौ दिशा क्‍या होगी ? 

(4) वया ममूचे बोनस सुगतान को किसी ने किसी रूप में सस्थान में 
उत्पादत भे/उत्पादकता से समुक्त कर दिया जाना चाहिए ? 

(5) क्‍या वतंमान 4% स्थुनतम बोनस जारी रहे ग्रोर उत्पादन/उत्पादकता 
की समुचित योजना के अ्रध्ययन से इसे और बढाने का प्रावधान भी 
किया जाना चाहिए २ 

(०) किसी भी सम्बग्धित /अनुपगी मामते पर विचार करता और 
छुकाव देता । 

समिति अपनी सिफारिशों को प्रन्तिम रूप देने से पहले राष्ट्रीय प्रथ॑-ब्यवस्था 
पर उनके सम्भाविंत प्रभाव को भी सावधानीपूर्वक ग्रॉकलन करेगी । 
बोनस पुनरीक्षण समिति की ग्रन्तिम रिपोर्ट 

दोनम पुनरीक्षण समित्ति ने ४३ मित्तम्वर, 3972 व न्पुनद५ छोशछ, इसके 
मुगतान के तरीके, न्यूनतम बोनस में इद्धि का उत्पादन-उत्पादकता से सम्भावितत 
सम्बन्ध, श्रसार आदि प्रश्नों के बारे में अपनी प्रन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी । 
समिति के निष्कर्प इस विपय पर प्रस्तुत दो झलग-अलग रिपोर्टों मे सब्चिद्वित थे । 

एक रिपोर्ट ग्रध्यक्ष, डॉ. एस- डी. पुनेकर, श्री एन एस. भट्ट भोर श्री हरीश महिंद्रा 
की तरफ से पेश की गई थी श्र दूसरी रिपोर्ट पेश करने वाले ये श्री भार. डी. 
बिलीमोरिया, थ्री महेश देसाई, श्री जी. रामानुजम और श्रीं सतीश लुम्बा । 
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समिति द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्टो पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद 

निम्मलिखित कदम उठाए गए-- 

([2) बोनस अ्रधिनियम के तहत झाने वाले श्रमिकों को मिलने बाते 
न्यूनतम कानूनी बोनस को 4% से बढ़ाकर लेखा बषे 97-72 के 
लिए 83% कर दिया गया । 

(2) बोनस भुगतान अधिनियम के तहत झाने वाले समस्त व्यक्तियों को 
85% त्तक पूरा मुगतान नकद किया जाए जहाँ कथित लेखा वर्ष मे 
दिए जाने वाले वीनस की रकम 33% से अधिक हो और 
कथित लेखा वर्ष में किए जाने वाले भुगतान ग्रौर सनु 7970-7] 
लेखा वर्ष मे किए गए भुगतान के बीच अपर कोई अन्तर (भ्रनुकूल 
अर्थात्‌ धन) हो, (यानी जहाँ यह भुगतान 83% से अधिक रहा 
हो) तो देश की मौजूदा आशिक स्थिति को देखने हुए इसे कर्मचारियों 
के भविष्य निधि खाते में जमा करा दिया जाएगा । 

उपर्युक्त () और (2) में निहित व्यवस्था्रों को गर प्रतियोगी सार्वजनिक 

क्षेत्र के प्रतिष्दानों पर भी लागू किया ज्यएगा । 
यह आधिकारिक आदेश जारी कर दिए जाएँ कि अधिनियम मे प्रौपचारिक 
सणौधन होने तक, उत सावेजतिक प्रतिष्ठानों को भी (जिन्हें इस समय बोनस मुगतान 
अधिनियम की धारा 20 की व्यवस्था के चलते, बोदस देने से छुट मिली हुई है) 
उपर्थक्त आधार पर सन्‌ !97 के कित्ती भी दित शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए 
भुगताल करना चाहिए, और 
सरकार ने मालिको के केन्द्रीय संगठन से कहा कि वे अपने सदस्य सस्थानों 
के यह सलाह दें कि उस्हे 'खाडिलकर फार्मूले' के वाम से प्रचलित फार्मूले के सन्दर्भ 
में कर्मचारियों को दिए गए प्रग्रिस घन की वसूली करने पर जोर नही देता चाहिए । 

बाद में एक ससंदीय अधिनियम ने इस अध्यादेग का स्थात ले लिया ! 
972-73 के लिए न्यूनतम बोनस 

सन्‌ 965 के बोनस भुगतान अधिनियम में सितम्वर, 7973 में फिर 
संशोधन किया गया और यह व्यवस्था कर दी गई कि सन्‌ 972 के किसी भी दित 
शुकू होने वाते लेखा वर्ष के लिए तनख्वाह या मजदूरी के 89% की दर से स्यूननभ 
बोनस का मुगतात किया जाए, तथा कुछ फार्मूले मामलो मे, बोनस के एक अश्ञ को 
कर्मचारियों के भविध्य निषि खाते में जमा कर दिया जाए | लेकिन श्रमिकों की और 
से ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हे प्राष्य चोनस की राशि नकद दी जानी चाहिए 
और सरकार ने उनकी प्रार्वता स्वीकार करने का निश्चय किया। तंदनुसार 4 
दिसम्बर, १973 को झधिनियम्र मे संशोघन कर दिया गया । 
]973-74 के लिए स्यूबतम बोनस 

5 छुलाई, 974 को हुई झपनी बैंठक में राजवोतिक मामलों की 
मग्तरिमण्डलीय समिति ने हमारे नोट पर विचार-विमशश किया, जो सन्‌ 973 के हे 
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किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा दर्य के बारे में स्थृद््रम देख बोनस नुगवाउ से 
सम्बन्धित था । समिति ने फंसता झिया कि कोई ग्ध्यादेश जारी करने के बजाय, 
यह कही अधिक अच्छा रहेगा कि मातिको के प्रमुख प्रतिनिधि सघों को अतौपचारिक 
रूप ते सन्‌ 973-74 लेखा वर्ष के लिए 8$% की दर से न्यूनतम बोनस का 
मुगतान करने की सलाह दी जाए। केन्द्रीय श्रम मन्‍्नी ने उस सम्बन्ध में 22 जुनाई, 
974 को एक वेंठक आवोजित की। राज्य सरकारों से भी कहा गया कि वे राज्यो 
के मालिक सगठनो को सन्‌ 973-74 लेखा वर्ष के थिए 87% की दर से न्यूततम 
बोनस मुगतान करने की सलाह दें । उनमे यह भो कहा गया क्रि वे यही सलाह 
सार्वजनिक क्षेत्र के अ्तिष्छानी को भी दे । बाद मे बोनस भुगतात अधितियम पे 
]] सितम्बर, !974 को संशोघत करके उससे सत्‌ 973 के क्रिमी भी दिन शुरू 
होने वाले लेखा वर्षे के लिए स्यूवदम बोनस के भुगतान की व्यवस्थाएँ जोड़ दी गईं। 
बोनस पुनरीक्षण समिति द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना 

बोनस पुतरी क्षण समिति ने !4 अक्तुवर, 974 को नई दिल्‍ली में अ्रपनी 
अन्तिम रिपोर्ट सरकार को भ्रस्तुत कर दी थी + 
बोनस भुगतान (सश्योधन) अ्रध्यादेश सन्‌ 975 का जारी होना 

बोनस पुनरीक्षगा समिति द्वारा अपनी ग्रन्तिम रिपोर्ट मे दी गई सिफारिशों 
के बारे मे विभिन्न स्तरो पर काफी विस्तार से विचार-विभर्श किया जाए) गत 
सितम्बर के मध्य से सरकार द्वारा इन घ्विफारिशों पूर तिर्य लिए गए और उन 
विरणंयों के प्रनुरूप 25 सितम्वर, 975 को बोनस मुगतान (सशोधन) अ्रध्यादेश 
जारी कर दिया गया । 

“न्यूनतम वोतस की जो दर इस अधिनियम के तहत्त 4% है उसे सन्‌ 974 
के किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए भी बरकरार रखा गया है । 
लेकिन भ्रल्प वेतन पाने वाले मजदूरों को लाभ पहुँचाने की इष्टि से कुल न्यूनतम 
बोनस की राशि क्रमशः 40 रुपये और 25 रुपये से बढाकर 00 रुपये भर 60 
शुपये कर दी गईं। बाद के दर्पों के लिए स्थूलतम बोबस का भुगतान 4 वर्ष के चक्र 
में उपलब्ध अ्रधिशेष पर प्राधारित होगा। अगर अधिशेप बहुत कम है तब भी 
न्यूनतम बोनस का भुगतान किया जाएगा। लेक्नि झ्गर कोई अधिशेष नही है तो 
कोई बोनस देय नही होगा ।” 

हर वर्ष त्यौहारों के अवसर पर बोनस को लेकर बहुत ग्रधिक औद्योगिक 
विवाद खडे हो जाते थे ग्रोर परिस्थितियों के दबाव के सामने उस झवसर पर तदर्थ 
फंसले कर जिए जाते थे। इस कारण इस मामले पर स्थिरता लाने की तुख्त 
आवश्यकता को देखते हुए, जेसा कि बोनस झायोग ने भो कहा था झ्लोर किसी वजह 
से ही बोनस के बारे मे कानून लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई थी, 
अधिसियम की धारा 34 (3) को विकाल दिया गया | जिन सस्थानो पर बोनस 
कानून लागू होता था, उनमे प्राथकर अधिनियम के तहत कटौतिपो की प्रतुमति 
केवल बोदस कानूत के भधीन दिए गए बोनस पर ही प्रदान की गई थी। 
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दैक्ों को बोनस को श्रेणी से अलग कर दिया गया ) बैंकों, जीवन बीमा 
सलिगम, भारतीय आम बीमा निगम, बन्दस्गाहु व डाक तथा प्रस्य गैर प्रतियोगी 
सार्वजनिक संस्थानों में बोनस के बदलें अनुग्रह मुगतान की अनुमति दी गई | इस 
भुगतात की अधिकतम दर 0% रखी गई । 

अधिनियम में मौजुदा 20% की वर्तमान भ्रधिकतम सीमा बरकरार रसी 
गई । यह भी ध्यदस्था की गई कि अधिनिय्रम के तहत झगर कर्मचारी ग्रपने मालिको 
से लाभ पर ग्राधारित वार्िक देय बोनस की अदायगी के बारे में कोई ध्तमकौता 
करते है, तो उस स्थिति में भो बीतस 20% से ज्यादा नहीं होगा + 

अधितियम से सरकार को मह अधिकार भी पिला है कि वह कम से क्रम दो 
मद्दीते का नोटिस देकर ऐसे किसी भी संस्थान को, जिममे 0 से कम कर्मचारी 
काम नहीं करते, अपनी अधियूचना मे उल्लिखित लेखा वर्ष के लिए अधिनियम के 
प्रावधानों को लागू कर सकतो है। यह उल्लेखनीय है कि चर्तमान फामून मभैर- 
कारखाना इकाइयो के सन्दर्म में उन्ही सस्थानों पर लागू होता था, जहाँ कम से कम 
20 व्यक्ति काम करते हो । 
बोनस : अन्तिम फैसला (अगस्त, 977)? 

]8 अगस्त को जनता पार्टी की कार्यकारिसी की सिफारिश पर केन्द्रीय 
सम्विमण्डल ने यह फैसला किया कि सत्‌ 976 के वर्य का बोनस आ्रापातुकाल से 
पहले की तरह 8 33% से कम नहीं होगा। इन्दिरा सरकार ने बोनस को 
विलस्वित अदायगी स्वीकार करते हुए नन्‍्यूवतम बोनस का प्रतिशत 8'33 निश्चित 
किया था। लेकिन आपातकाल लागू होते पर महँगी कृषि नीति को सन्तुलित करने, 
मुद्रा प्रसार पर अक्ुश लगाने और सार्वजनिक क्षेत्र का घाटा कम करने के लिए 
न्यूनतम बोनस समाप्त कर दिया गया । जनता पार्टी ने चुनाव घोषणापत्र में पुरानी 
दर से बोनस का वादा किया था । 

980 से 985 तक की स्थिति? 


कर्मचारियों से सम्बन्धित ल्लाभ में बेंटवारे का श्रधिकार बोनस भुगतान 
अधिनियम, 9635 में तिश्चित किया गया है । बोनस भुग्रतान [द्वित्तीय सशोधन) 
अधिनियव 980 के अनुसार अधिनियम में कम से कम्र बोनस 8 33 प्रतिशत या 
00 रुपये, जो झधिक हो देने की व्यवस्था है। चाहे इसके लिए विनिद्वित बचत 
की व्यवस्था उपलब्ध हो या नही । वाउिक मजदूरी का अधिकतम बोनस 20 प्रतिशत 
एक निश्चित फार्मूले के अनुसार ही मुगतान योग्य है । बोनस का भमुगतान विनिहत 
चचत के स्थान पर उत्यादत/उत्पादकता से जुड़े हुए एक अन्य फार्मूले के अनुसार 
नियोजक एवं मजदूरो के बीच झापसी समझौते के द्वारा किया जा सकता है। 
भुफ्तात में अपनाई जाने बाली कोई भी अन्य पद्धति नियम के विर्द्ध होगी। यह 


१ टदिवमान, झगस्त प्लितम्दर, 4977. 
2 भारत 985, पृ० 563. 
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अधिनियम सावंजनिक क्षेत्र के उपक्रमो पर लागू नहीं होता प्रिवाय उनके जो निजी 
क्षेत्र के उपक्रमो के साथ अतियोगिता कर रहे हो | यह प्रधिनियम लाभ के लिए 
काम न करने वाले सस्थानों जैसे भारतीय रिजये बेक, भारतीय जीवन बीमा निएम 
भर विभागीय उपक्रम आदि पर भी लागू नहीं होता | तथापि यह सभी बैंको पर 
लागू होता है । 

बोनस भुगतान अधिनियम, 965 की घारा 32 (४) के अतुप्तार कैद 
सरकार या राज्य सरकारो के किसी विभाग तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रबन्धित 
उद्योगो में लगे हुए कमंचारी इस भुगतान के अन्तर्गत नहीं आते। यदि रेल, 
डाक-तार और कुछ रक्षा सस्थानों तथा इसी प्रकार के प्रन्य सस्थानों के कमंचारियों 
को उत्पादन सम्बन्धी बोनस देने का फंसला क्रिया गया है। रेल, डाक और तार 
विभाग के कर्मचारियों को इसका मुगतान किया जा चुका है परल्तु अन्य विभागों के 
कर्मचारियों के लिए एक योजना विचाराधीन रही । 

प्रपने बजट भाषणा मे वित्त मन्‍्त्री द्वारा दिए गए आश्वासन के सन्दर्म में 
ससद्‌ के दोनो सदनो मे बोनस भुगतान झधिनियम की घारा 22 को हटाने के लिए 


ऊपरी सीमा बढाने/हटाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए | श्रम मन्त्री ने ससद्‌ को 
प्राश्वासन दिया कि शीघ्र ही बोनस मुगतान गप्रधिनियम, 966 मे विस्तृत सशोधन 
पेश किया जाएगा । 
रिपोर्ट 985--867 

बोनस सदाय झधिनियम, 4965 में पात्न कर्मचारियों को 8 33 प्रतिशत की 
दर से स्पुततम साँविधिक बोनस देने की व्यवस्था की गई है, परन्तु यदि आ्रावटनीय 
अधिशेप उपलब्ध हो तो 20 प्रतिशत तक बोनस दिया जा सकता है। 

वर्ष 4985-86 के दौरान, भ्रधिन्यिम की धारा 2 का बोनस सदाय 
(संशोधन) भ्रधिनियम, 985 द्वारा लोप किया गया ताकि प्रतिमाह 750 रूपये 
से 600 रुपये के बीच बेतत,मजदूरी पाने वाले कर्मचारी श्रपने वास्तविक वेवन/ 
मजदूरी के भ्राधार पर बौनस प्राप्त कर सकें । तथापि 27-9._ 85 4 एक प्रव्यादेश 
जारी करके उक्त सझोधन को वर्ष 984 क्र किसी भी दिन आरम्भ होने वाले 
लेखा बपे से लागू किया गया था | 


कुशल कर्मचारी, उत्पादकता मे जिनका भारी योगदान था, बोनस के लिए पात्र नहीं 


थे और इस तरह वे उक्त अधिनियम के सीमा क्षेत्र से बाहर चले गए थे । चूँकि इस 
! पारत सरकार की धम मत्तालय वाधिक रिपोर्ट 4985-86, भाग-, पृ० . 
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मुंहे सै श्रमिक बरगे में अशास्ति फैल रही थी श्रौर व्यापक झसतोग बढ रहा था, 
इसलिए श्रम मम्त्रालय ने महसूस किया कि बोनस की पात्रता के लिए झधिक्रतम 
सीमा में संशोधत किया जाना अपेक्षित है झौर यह परिवर्तन श्रमिक बर्ग के उत लोगो 
का सहयोग प्राप्त करने के लिए तुरन्त किया जाना चाहिए । तत्पश्चात्‌, सरकार ने, 
वित्तीय उलझवों की जाँच करने के पश्चात्‌ बोनस की पात्रता के लिए मजदूरी की 
अधिकतम सीमा को 600 रुपये प्रतिमाह से 2500 रुपये प्रतिमाह बढाने का 
निश्चिय किया । तथापि प्रतिमाह १600 रुपये और 2500 रुपये के बीच मजदूरी 
या वेतन प्राप्त करने दाले कर्मचारियों के सम्बन्ध मे बोनस की गणना इस तरह की 
जाएगी मानो उनका वेतन या मजदूरी प्रतिमाह 600 रु. थी, इस निर्णय को लागू 
करने के लिए, वोनस सदाय (द्वितीय सशोधन) अध्यादेश, 985 (7985 का 8) 
 नदस्वर, 985 को प्रह्यापित किया गया था । 
उपरोक्त दो अध्यादेशो को बदलने के उद्देश्य से, बोनस संदाय (द्वितीय 
संशोघत) विधेयक, 985 भागतसून सत्र के दौरात दोतो सदनो द्वारा पारित किया 
गया और राष्ट्रपति ने उक्त विधेयक को अपनी मंजूरी ।9-2-985 को दी थी | 
श्रम मंत्रतलय के अनुसार 4985-86 में मजदूरी नीति 
और उत्पादकता 
सष्ट्रीय स्यूदतस मजदूरी की अ्वश्यकता पर 25-26 नवस्वर को भारतीय 
श्रम सम्भेलन में चर्चा हुईं | सम्मेलन मे यह म्तेक्यता थी कि ऐसे समय तक जब 
तक यह व्यवहार हो, क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी नियत करवा वॉछनीय होगा जिसके 
बारे में केन्द्रीय सरकार दिशा-निर्देश निर्धारित करेंगी। यह भी सहमति हुई कि 
न्युनतय मजदूरी में विध्रमित अवधि में सशोधन किया जाना चाहिए और इन्हे जीवस- 
निर्वाह लागत से सम्ब्रद्ध करना चाहिए । 
मजदूरी सेल सरकारी तथा निजी क्षेत्रों मे दी जा रही मजदूरी दरों तथा 
भत्तों के बारे में थौकड़ों और मजदूरों के ढाँचे से सम्बन्धित जानकारी को एकत्र 
करने तथा उसे संकलित करने का काम करता रहा ताकि उससे न्यूनतम सजदूरी 
दरो के विशेष संदर्भ भे मजदूरी नीति तयार करने एवं इसे कार्यान्वयन करने, 
मजदूरी के स्तर में विद्यमान विपमताओं को दूर करने, निर्वाह लागत मे वृद्धि और 
जोखिम वाले कार्ये के निए मुग्रावजा देते, अधिक उत्पादकता के लिए प्रोत्साहन देने 
आदि में मदद मिले । मजदूरी सँल ने श्रम ब्यूरो, कैन्दीय साँल्यिकी संगठत झौर 
राज्य सरकारो द्वारा सकलित उपभोक्ता सृल्य सूचकाँक शव खलाओो का रिकार्ड रखा 
ओर मजदूरी नीति से सम्बन्धित विभिन्न मासलो में प्रयोग के लिए मजदूरी 
समभौता वैक' की व्यवस्था जारी रपी । 
अ्षम मत्जालय को सात उद्योगी में ग्रित ब्रिपक्षीय उत्पादकता बोर्डो से 
सहंयोजित किया गया । 
मजदूरी सेल ने ऐसे मामलो से कार्यवाही की, जिनका प्रबन्ध अधिग्रहण 


करने, राष्ट्रोयकरण करने झौर रुग्ण यूलिटो को अच्छे यूनियो के साथ मिला दिए 
जाने पर कर्मचारियों के हित पर प्रभाव पडा हो । 
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सजदूरो का प्रमापोक रण 
(थ्राएश्ञराउद्याण्य ण १/घ्28९5) 

हमारे देश के श्रमिकों की एक मद्धत्त्वपूर्णो समस्या उनकी मजदूरी में 
प्रमापीकरण का भ्रभाव है । एक ही उद्योग तथा एक ही झौद्योगिक केन्द्र पर एक ही 
प्रकार के व्यवसाय में विभिन्न मजदूरी की दरें पाई जाती हैं। इस प्रकार मजदूरी 
केबल एक प्रात्त पे दूसरे प्रान्त में ही मिन्न नही होती है बल्कि एक उद्योग से दूसरे 
उद्योग, एक कारखाने से दूसरे कारखाने तथा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में भी 
मजदूरी की दरे भिन्न-भिन्न पाई जाती हैं। मजदूरी स्तर बम्बई, प बंगाल, दिल्‍ली 
आदि स्थानों पर ऊँचा है जवकि असम और उडीसा भे यह नोचा है। इस प्रकार 
श्रमिकों की मूल मजदूरी (84»० ७७४०७) मे अन्तर नहीं पाया जाता है बल्कि 
उनके महंगाई भत्ते तथा जीवन निर्वाह लागत में भी मिन्नता पाई जांती है । 

मजदूरी मे प्रमापीकरण के प्रभाव के कारण मजदूरी की ये विभिस्त दरें 
कई दोपो को उत्पत्त करने वाली होती है-- 

! एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक औद्योगिक कैन्द्र से दुसरे औद्योगिक 
केन्द्र मे मजदूरी में विभिन्नता के कारण श्रमिको मे प्रवासी प्रवृत्ति (287४० 
॥876८०८७ ॥7 %०7]:८४8) देखने को मिलती है ॥ कम मजदूरी वाले उद्योग को 
छोडकर अ्रमिक ग्रधिक मजदूरी वाले उद्योग भे चले जाते है। इससे स्थायी श्रम* 
भ्रक्ति (90808 400 07 407०) के मार्ग में बाघा उत्पस्न होती है । 

2 एक ही आद्योगिक केन्द्र पर एक उद्योग मे कम और दूसरे उद्योग मे 
अधिक मजदूरी होने के कारणा कम मजदूरी वाले श्रमिकों के दिमाग मे प्रसन्‍्तोप 
घर कर जाता है जिससे हडतालो, धीमे कार्य करने की श्रादत आदि को प्रोत्साहन 
मिलता है जो आगे श्रौद्योगिक कगडो को जन्म देते है । 

3 मजदूरी में भिन्‍नताओ के कारण झलग-अलग वर्गों के लिए प्रशासत, 
प्रबन्ध एव संगठन का अलग्र-अलग ढाँचा तेयार किया जाता है | अलग-अलग प्रशासन, 
प्रबस्ध एवं सगठन के कारण समय, घन एव श्रभ का नपव्यय होता है । 

इन दोषी को ध्यान मे रखते हुए हमे मजदूरी की भिन्‍वताओं को समाप्त 
करता पड़ेगा । मजदूरी के प्रम,पीकरण के अम्तगंत हम यह देखते हैं कि एंक ही 
उद्योग में समान कार्य करने वाले श्रमिकों को समान ही मजदूरी दी ज्ञाएं। उसका 
अर्थ यह नही है कि सभी श्रमिकों को समान मजदूरी दी जाए । इसका अर्थ है कि 
अमिकों को उचित और वाँछतीय मजदूरी दी जाती चाहिए जिसे कि सम्मान रूप से 
क्रियान्वित किया जा सके । 

मजदूरी का प्रमापीकरण तभी सम्भव हो धकता है जबकि श्रमिकों भौर 
मालिको के प्रतिनिधि सहयोग ओर सदुभातना के बातावरगणु मे परम्पर मिलकर 
निश्चित प्रमापीकरण का स्तर तय करे । एक हृद तक मजदूरी के प्रमापीक रण की 
समस्या को मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी द्वारा दूर किया जा सकृता है 3 





ब्रिटेन, ग्रमेरिका और भारत में 

मजदूरी का राजकीय नियपमन; 

भारत में ग्रॉद्योगिक एवं कृषि 

| मजदूरों की मजदूरी; भारत पें 
श्रमिकों का जीवब-स्तर 

(9027९ २९४६ ५णत5 ० ५३४९५ ॥6 ण्फ्ल, 

णए.5 8. हऋत फिकावप ए/०४९५ ०६ फफिवंप्रछालता 


बात 887टप्रष्पल्या एश०करल७ व पराताव; 
डिघ्व्त्तंत्ल्त छा (8 ० ए/०7% ९-5 0 व 6:86 ) 


#७ ००७-०-७-०-०-०-७-०-७-७-०-०-०-०-७-०-७-०- ०... ७-७-०-०-७-०-०-०-०-.० 








मजदूरी का राजकोय नियमन 
(5६४0४. एेएच्रा॥ध0ा5 ० ए/ब४०) 
श्रमिकों को ग्रपना श्रम बेचने के लिए स्वयं को उपस्थित करना पडता है। 
पहले साहसी ग्राधिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि अच्छी स्थिति में होने के 
कारण रोजगार की शर्तों आदि का निर्धारण स्वयं करता था और परिरणस्मस्थरूप 
श्रमिक का बहुत भ्रधिक शोषण होता था । हमारे देश में ग्रामीण ग्रथ॑-व्यवस्था 
छिन्न-भिन्न होने से हस्तशित्पी व कृषि श्रत्िको मे बेरोजगारी फेल गई । उस समय 
मजदूरी को निश्चित करने हेतु कोई श्रम सघ भी नही थे । इससे मजदूरी के निम्न 
स्तर पाए जाते थे । 9वी श््राच्दी के ग्रन्त में पूँजीपतियों ने मजदूरी-निर्धारण में 
*बस्तु दृष्टिकोण' ((ए०फ०रज 3फ.970०2०४) को छोड दिया । इसके स्थान पर 
श्रम उत्पादन तथा सामूहिक सौदाकारी को आधार मही माना गया । बीसबी सदी 
मे श्रमिक को एक मानवीय साधन माना गया और कल्याणकारी राज्य की घारणा 


के विकास के साथ सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु मजदूरी-निर्धारण में विभिन्न 
सरकारों ने हस्तक्षेप आरम्भ किया 2 


"| एल, 77. #.. 7.890ए7 श/०छाटाया5 [9 व0ठ55 उठाबध9, 9 220 
2 एव, है, 2४. : 8308 बचत ॥.260चा गंध ॥00:9, 9. 89, 


82 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


जैसा कि डॉ भगोलीवाल ने लिखा है-यह धारणा कि राज्य द्वारा 
हस्तक्षेप जरूरी है, दो मान्यताग्रो (855००७(४००५) पर पग्राधारित है-- 

[) श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य मोर मर्यादा (सिव्थाक बाते 06०४००७) 
के एक अच्छे स्तर पर रहना तथा भ्रौद्योगिक प्रशासन में प्राजादी से 
हिस्सा लेता सामाजिक इष्टि से ठीक है, एक 

(४) राज्य को झपते वागरिकों के श्रा्थिक सम्बस्धों मे वहाँ हस्तक्षेप करना 

चाहिए जहाँ पूरे किए जाने लायक ग्ादर्श वही होते । 

वे महत्त्वपूर्ण बातें, जिवसे मजदूरियों का राज्य द्वारा नियमन आवश्यक है, 
डाँ, भगोलीवाल के अनुसार इस' प्रकार हैं--- 

/([) मजदूरी तियमत इसलिए जछरी होता है कि श्रम बाजार अपूर्ण 
(77एथ० 0) होते है तथा श्षमिकों का शोषण हो सकता हैं और होता है । 

(2) श्रमिकों की सोदाकारी शक्ति सभी बाजारों में जहाँ उनकी पूर्ति ज्यादा 
होती है, कम होती है ५ झत, उनका हमेणा से ही शोपण हो सकता है श्रौर उदका 
शोपण (59८4४) पाग्य भी जाता है ) 

(3) मजदूरियों के नियमत में राज्य का हस्तक्षेप ग्राथिक स्थाय्रित्व की 
इष्टि से भी जरूरी होता है । खास तौर मे परिवमी देशो मे वस्तु एवं सेवाग्रो 
की माँग से भारी कमी थोडे से व्यक्तियों के हाथों में, जितकी उपभोग प्रवृत्ति 
(ए70फ०0भाए ॥0 (०॥5००९०) कमजोर होती है, क्रव-शक्ति के सकेद्धए 
(ए००थ४ध३४०७ ० 7एलाबड्घ्रश 7०७८९). का सीधा नतीजा है । माँग में 
स्थायित्व तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ऋय-शक्ति उन व्यक्तियों के पास से, 
जिन्हे उसकी आवश्यकता नही है, उन लोगों के पास, जिन्हें कुछ वस्तुएँ खरीदने के 
लिए ग्रौर ज्याद। क्रय-शक्ति की जरूरत है, नहीं पहुँच पात्री | इस तरह मजदूरी का 
निषमन उन्हे ऊँची करने की हृष्टि से भी जहूरी हो सकता है। एक ऊँची मजदूरी 
वाली अर्थ-व्यवस्था की विशेधताएँ ज्यादा उत्पादकता, अच्छे ग्रौद्योगिक सम्बन्ध 
माँग एवं कीमतों से ज्यादा स्वायित्व, ज्यादा लाभ, ज्यादा विनियोजन, राष्ट्रीय 
साधनों से ज्यादा भ्रच्छे उपयोग तथा इस तरह के दूमरे लाभ हैं । 

(4) राज्य द्वारा मजदूरियों के नियमन की जरूरत एक 'कल्याणकारी 
राज्य” (१४८७४ 50876) के आदर्शो के कारण भी होती है जिसर राज्य हर 
नागरिक को न्यूनतम सुविधाएँ (कशयाएाएत।प /पवाए25) देने की जिम्मेदारी 
लेता है। पाँचये, मजदूरी तियमित करते के लिए राज्य का हस्तक्षेप स्वास्थ्य, 
उत्पादकता एवं प्राय के बेंटवारे मे सुधारों द्वारा श्रमिकों की कुशलता बढाने के लिए 
हो सकता है। 

(5) राज्य द्वारा मजदूस्थों का नियमन श्रप्रिको की सीमान्‍्त उत्पादकता 
तथा ग्रोसतन मजदूरियों के वाह्तविक स्तर के बीच पाए जाने बाले ग्रन्तर (0थ्) 
के कारण जहूरी और ठीक हो सकता है। चूंकि न्यूनतम मजदूरियों का श्रतिकी 
की सोमास्त उत्पादकता के स्तर के करीब निछठ किया जाना खास तौर से सीमान्त 
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उत्तादकता की अ्रनिश्चित प्रकृति के कारण सुमकिन नहीं मालूम होता, कानुनी 
कार्यवाही स्यूनतम मजदूरियों को ज्यादा से ज्यादा वाजार दर से, यदि वह श्रमिकों 
के बीच प्रतिस्पर्द्धा के कारण बहुत ज्यादा ओपण की भवृत्ति रखती है, कुछ ऊँचा 
उछा सकती है ।!7१ 

हाल ही के वर्षों मे मजदूरियों के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप के पीछे एक नई 
प्रदृत्ति का विकास हुम्रा है ; “ग्रब मजदूरी का राज्य हारा नियमन कुछ जगहों पर 
क्रोपण की दशाओ को दूर करने, झौद्योगिक शान्ति बढाने और बढ़ती हुई कीमतों 
को रोकने के लिए ही नहीं किया जाता बरन्‌ वह राष्ट्रीय ग्राय के बेंटवारे, आधिक 
विकास और वेकारी दूर करने के कार्यत्रमों से भी सम्बन्धित है। बहुत से देशों ने 
इन व्यापक राष्ट्रीय नीतियों के मुताबिक मजदूरी नीतियाँ अपनाई हैं !” 

बास्तव में मजदूरी के तीन महत्त्वपूर्ण आर्थिक कार्य हैं? जो राज्य के हस्तक्षेप 
अथवा राज्य द्वारा मजदूरी नियमन की माँग करते हैं-- 

]. मजदूरी उद्योग के उत्पादन को आय के रूप में श्रमिक्षों में शितरित 
करती है ' समाज का अधिकांश हिस्सा श्रमिकों का है । 

2. मजदूरी लागत के रूप में अर्थ-व्यवस्था में साधनों को विभिन्न उत्पादन 
स्रोतों मे श्रावण्टव करने की क्रिया को प्रभावित करतो 

3 मजदूरी कीमत स्वर एवं रोजगार (ए०४ उ.6एले. बर6 
एणए०१प्रश्ा।) को निर्धारित करती है । 


मजदूरों निर्धारण करने के सिद्धाल्तों को आ्रवश्यकता 
(२९९९ (06 एलंफलंएछ/९5 6६ १ए४2९ केफ2009) 

हमारे देश में मजदूरी-सिर्घा रण हेतु सरकारी हस्तक्षेप प्रावश्यक है क्योकि 
यहाँ की परिस्थितियाँ विभिन्न विकसित देशो जैमे अ्रमेरिका, इग्लंप्ड से भिन्न है | 

(१ हमारे श्रमिकों के असयठिते और अ्शिक्षित होने तथा अस्थायी शत 
शक्ति (00590॥० [800०7 ०८) आदि के कारण तियोक्ताश्रो की तुलता पे 
क्षमकों को सोदाकारी शक्ति कमजोर (शब्आए छबाड्॒क्षणाएं फफट ती 
५०८८४) है |» इससे उनका शोधण किया जाता है । अत इस दुरबंल सामूहिक 
सौदाक्रारी की स्थिति में मजदूरी-निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप ग्रावश्यक है 

2. कुछ उद्योगो ग्थवा संस्थानों मे श्रमिकों की बहुत ही कम मजदरी दी 
जाती है क्योंकि श्रमिकों की पूतति उनकी माँग की तुलना में अत्यधिक होती है । 


इस शोषएः को सम्ताप्त करने हेतु मजदूरी का नियमन सरकार द्वारा मितान्त 
अआ्रावश्यक है १ 

|. टी. एन, भगोलीदाल : श्रम-श्र्थ शास्त्व एव सामजिशक सुरक्षा, दृष्ठ 408-409, 

2. उद्लाबध्बाब, 6, 7. : एग्रोटटफच्द छेअडजापंगड़ < 7.0०0५/ ऊतद्काउडशफटक६ वरटॉ३छततक 


उ७ ॥98073, छ 375. 
3. एंब 5 अ ६ $घ्वा5 & [.49००८ $७ ॥0339 9 89. 
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3 प्राधिक स्थिरता (560॥०7०४०८ 50809) बनाए रखने हेतु भी मजद्री 
का निथमत सरकार द्वारा आवश्यक है । विकम्तित देशो की समस्या प्रभावपूर माँग 
का कम होना तथा भारत जैसे विकासशील देशो में प्रभावपूर्ण माँग की अधिकता 
(०९४४५ ए सरीरिलारह 0टगवश्त0) का पाया जाना हैं। विकप्तित देशो मे 
मजदूरी बढ़ाकर प्र्थाव्‌ झविक क्रय शक्ति वाले लोगों से कम क्रय शक्ति वाले लोगों 
की और क्रय शक्ति का स्थातास्तरण करके ग्राथिक स्थिरता रखी जा सकती है । 
अधिक ऊँची मजदूरी के कारण उत्पादकता में इंद्धि, अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध, माँग 
शझ्ौर कीमतो की स्थिरता, स्धिक लाभ, झछधिक विनतियोग, याध्ट्रीय साधनों का 
अत्यधिक उपयोग ग्रादि रूपो में लाभ प्राप्त होता है । 

4. सामाजिक न्याय (802८० उ0५४०८) प्रदान करने हेतु भी सरकारी 
नियमत भ्रावश्यक है। सभी श्रसिको को उनके उत्पादन में घोगदान के प्रनुत्तार 
अंजदूरी दी जानी चाहिए | समान क)ये के लिए समान मजदूरी दी जाए । 

5 कत्याणकारी राज्य के आदर्श को पूरा करने के लिए प्रत्येक नागरिक 
को कुछ न्यूनतम आझावश्यकताओो हेतु मजदूरी नियमत करना चाहिएं। आधुनिक 
राज्य का कार्य न केवल झान्तरिक शाल्त व्यवस्था करन! एवं बाह्य आाक्मणों से 
देश की रक्षा करना है, बल्कि पत्येक नागरिक की न्यूनतम प्रावश्यक्रताओ्ों को पूरा 
करने हेतू कानून बनाने पडते हैं जिससे कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी न दी जाए। 

6 अ्षप्रिकों की कार्य कुशलता तथा उनको दी जाने वाली भजदूरी मे प्रमह्ष 
अम्बन्ध है । भ्रत इस दक्षता में वृद्धि करने के लिए मजदूरी का सरकारी नियमत्र 
आवश्यक है । वढी हुई मजदूरों से श्रमिक का स्वास्थ्य, उत्पादकता हुथा आय का 
वितरण सुरघरता है । 

7. औद्योगिक शान्ति बनाए रखते हेतु मजदूरी का सहकारी नियम 
आवेश्यक है। झधिकाँश ग्रौद्योगिक विवादों का कारएा मजदूरी होता है । प्रतः 
मजदूरी का सरकारी नियमन विभिन्न श्रधितियमों के ग्रन्तगेंत किया जाता है जिससे 
ह॒उ्ताल, ताचावन्दी भ्रादि रूपो से भ्रौद्योगिक विवाद उत्पन्न न हो सके 

रानकीय हस्तक्षेप की रोतियाँ 
(टाा0व5 ता 5(॥९ 7ए(शर्शाएं०व ) 

मजदूरी नियमन करने हेतु सरकारी हस्तक्षेप, भ्रथे-व्यवस्था में कुछ दिए हुए 
उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक है । यह हस्तक्षेप किसी एक प्रदेश मे स्थित 
उद्योपों श्रयवा किप्तों एक उद्योग अथवा सभी उद्योगों के विंपय भे ही सकता 
है। सामान्यतया मजदूदी नियमन की तीन रीतियाँ काम मे लाई जाती हैं। में 
विम्नसिखित हैं।-- 

4 सामूहिक सोदाकारी [एगासताएर आरशएशेणए३)--मह मजदूरी 
नियमन का सबसे महत्त्वपूर्ण तरीका साना जाता है, लेकिन इसकी सफलता के लिए 


] डक्ताताउकाण, 6. 2. : 0गस्‍ल्‍८८०७४९ एवटइवाराएह द 7,००७० कब उएट/यढाण ऐसैआाणा5 
30 40039, 9५ 36. 
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सुर, सुसगठित श्रम संगठन (50008 शव फ़ल-0ाइाशव प्राबतढ प्राण ) 
का होता ग्रावश्यक है । हमारे देश मे सुदृढ, सुसंगठित श्रम संधों का अभाव होने के 
कारण यह तरीका मजदूरी के नियमन में उपयुक्त नहीं होगा । 

2. नियोक्ता ग्रथदा अमिक्तों द्वारः एक-पक्षोय मजदूरी नियमत (076- 
ह0९त हिश्टरण॑बाणा ण॑ १४३४९०४ लाएिध 99 एक: श5 ० ४ए्री०७४९६)-- 
इसके भ्रन्त्गंत मजदूरी या तो नियोक्ताओो द्वारा निश्चित की जाती है अ्रथवा श्रमिकों 
द्वारा । इस तरीके का उदाहरण प्रयम्त महःयुद्ध के पश्चात्‌ बस्वई मिल सालिक सघ 
(8०ग्राए३५४ ऐच)। 0675 2550० 27०7). द्वारा वम्बई हडताल जाँच समिति, 
]926-29 (8077089 8078 हएपुणाए (०8०, 926-29 ) के सम्मुख 
मजदूरी के प्रमापीकरण की योजना प्रस्तुत करना था जो कि स्वीकार नहीं की गई। 

3. मजदूरी का सरकारी नियमन /5शा९ ए९४णेआण) ण १४४8९४)-- 
इस तरीके के ग्रल्तर्गंत सरकार स्वय प्रथवा किसी समिति के द्वारा विभिन्न उद्योगों 
हेतु मजबूरी निश्चित कर देती है जिसका क्रियान्वयन अधिनिप्रम के तहत किया 
जाता है। उदाहरण के लिए भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 948 
(वाया (३४६९५ 8०९ ० 948 ) के प्रन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए 
न्युनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है । इससे कम मजदूरी सम्बन्धित उद्योग में 
नहीं दो जा सकती है । 

उपरोक्त सरकारी हस्तक्षेप ग्रथवा मजदूरी नियमन के तरीकों को हम मोटे 
त्तौर पर दो भागो में विभाजित कर सकते हैं'-- 

] प्रत्यक्ष तरीका (9॥6८४ 'ि०॥०४)--इसमे मरकार स्वयं अथवा किसी 
समिति ग्रथवा बोडे के मध्यम से न्यूनतम मजदूरी विभिन्न उद्योगों मे निर्धारित कर 
देती है जिप्तका क्रियान्वयन किसी अधिनियम के तहत किया जाता है | उदाहरणार्थ, 
भारतीय श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 948 के तहत म्यूनतम 
मजदूरी देय होती है । 

2, ब्रप्रस्पक्ष तरीका (॥908९९६ ७९४४७४) सरकार द्वारा सार्वजनिक 
उद्योगों मे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दो जाती है और विभिन्न उद्योगों में 
मजदूरी से सम्बन्धित समभौते सम्पन्न कर लिए जाते हैं । इसका प्रभाव निजी 
साहसियों पर भी पहने लगता है भर वहाँ भी न्यूबत्म मजदूरी निर्धारित करने की 
माँग की जाती है। 

सजदूरी नियमन के सिद्धान्त 
(एकंड्रसणा९६ ० एए३९९ छ०हुणेड(ं०त ) 


मजदूरी से सम्बन्धित निर्णयो मे कचाडा सरकार ने सात तत्तवी को प्रमुखता 
दी है, जो भ्रग्रलिखित हैं?--- 


]. ##ब&४/क्तव), 7; #४ ६ 80०च०ण/०5 ० 7.३०७००7 & 5०९4 एश/९, 0. 29. 
2. 0४४07, 2. # : ए्डपराब्रधएण रण ए३865 04 0फ्रद्य ए0छ6छा$ ण॑ [0४४7 
व.300ण7 ॥0 7928, 4954, 9 46. 
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१. सामान्य भ्रा्थिक दज्शाएं (ठंदपट्एबाँ छ2007करांट (१०00/0005) 

2, नियोक्ता की वित्तीव स्थिति (छडछ्छलबी (०0कठाक्षफक, ० पीर 
कगण्रा०पढ ) 

3. लिर्वाहू लागत ((05 ० [वशंए8) 

4. जीवन स्तर (9097द्घाव ० वश ) 

$ सम्मान व्यवसाय (स्थानीय ) में तुलनात्मक मजदूरी ((०पाएशक्पण्ट 
अ265 ॥7 आ॥27 30९5 | हय7 400365) 

6, श्रम की सेवाग्री का मूल्य [भरद्वांघट णी $लाश०९५ ० 7.20०ए) 

7, आथिक एक. सामाजिक कल्यार के व्यापक सिद्धान्त [झिठ्थ्त 
जाप्णफऑ०5 णी ८०0णा?र 479 5००१ ९6) 

भारत में उचित मजदूरी क्षमितिं की रिपोर्ट, !949 (ए८फुफा णी॥॥6 
प्रथा १४४४०४ (०००)॥४८८, 949) के अनुसार मजदूरी का तिर्धारण तिम्त 
तत्त्वो के आधार पर किया जाना चाहिए-- 

3 श्रम की उत्पादकता [000०४ भा ) 

2 समान स्थानीय व्यवसायी में पाई जाने बाती मजदूरी दरे (१०९९व०४६3 
काच्एग्जीहड़ ॥॥. आफ ०९०७ुब।०08 - ॥0 6 घष््ीए०ण78 
(००४॥(2$ ) 

3. राष्ट्रीय भ्राथ का स्तर एबं इसका वितरण ([.6ए20 0 शहद शाह 
वु7०0प्रा& काप॑ ॥8$ 3879 080०७ ) 

4 राष्ट्रीय ध्र्भव्यचस्था मे उच्चोग का स्थान [396 9|8८४ णी ॥00009 
का [086 ऐर2६000484 ॥70070709 ) 

मजदूरी की विचारधारा 
(एमाल्ट्कध ण॑ १४७४९5) 

मजदूरी से सम्बन्धित समस्याग्रो का श्रध्ययत करते पर हप मजदूरी की 
विभिन्न विचारधाराओ के विषय मरे ज्ञान प्राप्त होता है । हमारे देश में मजदूरी से 
सम्बन्धित विभिन्न विचारधाराएँ पाई जाती है-- 

] बंधानिक न्यूनतम मजदूरी (58(009 वमाशाधफ १४शए८८७)--इसके 
बस्तर्गत सरकार अधिनियम पास करके स्यूनतस मजदूरी निश्चित कग्ती है प्रौर 
उसके क्रियास्ववन हेतु विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है | उदाहरण 
भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 7948 (फपफाफफ एचछ९४ 6९ ० 
4948 | के अन्तगंत इस श्रकार की मजदूरी विर्धारित की जाती है । 

32, ग्राधारभूत मा सूल न्यूनतम सजदूरो (फेथा2 णा 4डांट कॉगिंताएाा 
%१४०९९५) ->इस विचारधारा का प्रादुर्भीव हमारे देश मे मजदूरी-निध रण में विभिन्न 
न्यायालयों द्वारा घोषित निर्णेयी से हुआ है। 

3. न्यूनतस सनदूरी ('ताशार ९/ब8०) 

4, डचित सजदूरी (7 १४३४०) 

5, पर्याप्त मजदूरी (340४ १४०४०) 
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कर इन तीनो विचारधाराझरो का प्रादुर्भाव उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट 
(8०७०६ ० 0६ (०फऋ्रआं।(८६ ७5 एक्वप ४४४८६) से हुझ्ला। इस विचारधाराग्रो 
की व्याख्या विभिन्न रूपो में की गई है । 

6. झ्ावश्यकता पर ग्राघारित न्यूनतम मजदूरी (प८९४४-७४४६ऐ [४9[फ७७ 
१५ए५७१९४ )-इस विचारधारा का प्रादुर्भाव भारतीय श्रम मस्मेलन (वावाशा [.890पा 
(०परश्चिथ्रा००) की !5वों बेंठक, जो जुलाई 975 में हुई थी, से हुआ था । 

न्यूनतम, उचित एवं पर्याप्त मजदूरी की विचारधाराएँ 

(पद एमाष्स्फाह ण॑ 3फशंपर0७, ऑश। बाछे पुल रगड़ ४०४९४) 

उचित सजदूरी समिति के अन्तर्गत विभिन्न सजदूरी के स्तरों को विभिन्न 
विचारधारा के नाम से सम्बोन्धित किया जाता है। समिति के अनुसार न्यूनतम 
मजदूरी उचित मजदूरी की निम्न सीमा है ) न्यूनतम मंजदूरी से अधिक उचित 
सजदूरी है तथा उचित मजदूरी की अधिकतम सीमा पर्याप्त मजदूरी है। मजदूरी के 
ये विभिन्न स्तर स्थिर नही हैं वरन्‌ आर्थिक विकास तया साम्ताजिक न्याय के अनुसार 
परिवर्तनीय हैं । 

न्यूनतम मजदूरी 
(धरक्रााण्ण ४५४४०5 ) 

अधिकांश ग्रौद्योगिक देशो में श्रमिको को जो मजदूरी दी जाती है वह इतनी 
निम्त स्तर की होती है कि जीवन-निर्वाह भी नही हो पाता है। इससे वर्म-संघर्ष 
बढ़ता है, श्रमिको की कार्यकुशलता धटती है और परिणामस्वरूप उत्पादन से कमी 
आती है । ऐसी स्थिति मे एक कल्याणकारी सरकार का यह कर्तंब्य हो जाता है कि 
चहू प्रत्येक श्रमिक की न्यूनतम आवश्यकताएँ--भोजन, वस्त्र एवं मकाब-पूरी करे । 
इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु ही इस विचारधारा फो प्रोत्साहन मिता है । 

श्र्थे (१शप्रंग8)--न्यूनतम मजदूये की विचारधारा विभिन्न देशों में 
मजदूरी के विभिन्न स्तरों के विषय में बताती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त 
उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट के अनुसार “हमारे देश मे राष्ट्रीय आम का स्तर 
इतना निम्न है कि पर्बाप्त मजदूरी को विचारधारा के अनुसार न्यूनतम मजदूरी 
किसी विधान द्वारा निश्चित करना सम्भव नही है । स्थुवतम मजदूरी से न कैवल 
जीवन-निर्वाह ही हो सके बल्कि इससे श्रमिको की दक्षता को भी बनाए रखा जा 
सके । इसलिए न्यूनतम मजदूरी से शिक्षा, चिकित्सा धर श्रन्य सुविधाग्रो ग्रादि के 

मिलने का प्रावधान होना चाहिए (४7 
यह मजदूरों को दिया जाने वाना न्यूबतम पारिश्रमिक [वाक्य 
एफए्श्रध्यथ००) है जिससे कम मजदूरी न तो दी जाती है और न ली ही जाती है। 


सरकार कानून द्वारा यह न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर देती है जिससे कम मजदूरी 
देना दण्डनीय होता है 


जै. छेल्कुणां: ०६ फ्रंट ए०फफ्य।९६ णा पक्के छ/३४९५, 7948, 9. 8-9. 
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न्यूनतम सजदूरी का महत्त्व. ([वएएणान्वा९९ ता कीगांधाा) १ ४४९४)-- 
स्पूनतम सजदूरी का निर्धारण एक महत्वपूर्ण कार्य है बयोकि इससे प्रौद्योगिक 
अणिको को कार्यवुशलदा, स्वास्थ्य, जीवन-स्टर ठथा नेतिकता प्रभावित होती है 
न्यूततम मजदूरी का महत्त्व तिस्तलिखित रूपों भे देखा जा सकता है-- 

4. सामाजिक न्याय (50०89 उ050०९)--श्रप्तिकों को इतनी पजदूरी 
जरूर दी जाती चाहिए जो उनकी कार्यकुशलता को बनाए रखे । यह सरकार का 
दामित्व है कि श्रत्येक नागरिक (जिसमे श्रमिक भी भ्राते है) की स्यूततम 
आवश्यकताओं हेतु ग्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। श्रमिकों का शोपरा झ्राधुनिक 
समय में सामाजिक प्रन्याय समझा जाता है । 

2 समाज में स्थिरता (बी 0 500०69)--समाज में स्थिरता तभी 
रह सकती है जब सभी लोगो की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी हो जाती है । जब 
ग्रत्यधिक गरीबी (फस्डिए८778 05०४५) और अत्यधिक सम्पन्नता हीतीं है तो 
समाज मे वर्ग-सघर्ष उत्पन्न होता है श्रोर सामाजिक क्रान्ति (80029) १8४0ध00॥) 
को बढ्यवा मिलता है जो कि साम्राजिक स्थिरता में बाधक होती है । गरीबी ही 
समस्त सामाजिक दोधों गी जननी है. (70ए८7/५ 48 धाढ रणधक्ष' णी थी! 500 
€्शो$) । झ्त: न्‍्यूबतम मजदूरी देने से श्रमिकों को न्यूनतम स्ावश्यकताओों को पूरा 
करके देश मे सामाजिक ऋान्ति से होने वाले दुष्परिणामों को रोका जा सकता है ! 

3, प्रौद्योगिक शान्ति (ग905४79) 768०० )---श्रौद्योगिक शान्ति बनाए 
रखने हेतू भी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरों दी जानो चाहिए । यदि श्रमिक किसी 
उद्योग मे कार्य करता है शोर उसे मजद्री नियोक्ता की इच्छानुयार इतनी ही दी 
जाती है कि उसकी न्यूततम ग्रावश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं तो इससे उद्योग में 
वियोक्ता तथा धमकी के बीच मधुर सम्दन्ध नहीं रहते है | भ्राएं दिन हडताल, 
धीरे कार्य करने की भ्रशेत्ति भ्रादि को प्रोत्साहन मिलता है जिससे श्रौद्योगिक णारित 
उत्पन्न होती है | तीम्र भौद्योगीक रण मे ग्रो्योगिक प्रशान्तरि त्रभिष बाधक होती है । 

4 उद्योग के लाभ में भ्रप्तकों का कानूनन हिस्सा (हराहाततां हा: की 
फि९ एए०5एश३१ रण गा९ पाऐप७7७ ] ---प्राधुनिस समय में श्रस्चिक्ष का वस्तु 

इष्टिकोश ((०फरप्रण्व।9 8ए97०4०)) समाप्त हो गया है । क्षमिक भव न केवल 
उत्पादन का मातवीय साधन ही है बल्कि शद्योगीक रण हेतु डपका सहयोग होगा 
भी जरूरी है । उद्योग की उश्चति श्रमिक्त के सहयोग का परिणाम है ! जो भी लाभ 
होता है उसमे उसे लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए । उदाहरुखाये भाश्त में बोनम 
ग्रदायगी प्रधिनियर, 7965 (7६ ० 8०८०६ 6०, 4965) के प्रस्तगंत 
उद्योग के लाभ में सें श्रमिक की मजदूरी का न्यूनतम 8'332६ एवं ब्रधिकतम 20% 
भाग बोनस के रूव मे दिया जाता है । अतः जिन उद्योगों मे श्रमिकों को सौदाकारी 
शक्ति कमजोर है वहाँ कानून दारा श्रमिकों को लाभ मे से हिल्‍्सा दिया जाना चाहिए? 

5 जीवन-स्तर एवं कार्यकुशलवा में घृद्धि (#िकरांडएड र/ी6 डडएटेआएँ रण 
पाच॥ड् शावे ऐड शीरांधा०१)--यदि श्रमिक को उचित न्यूनतम मजदू री दी जाती 
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है तो इससे उसका जीवक-स्तर उन्नत होता है, कार्यकुशलता बडती है श्रौर 
परिशामस्वकृप उत्पादन मे दद्धि होती है । इससे न केवल श्रमिकों व नियोक्ताश्रो को 
ही लाभ प्राप्त होता है बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि तथा समाज को अच्छी 
किस्म की वस्तुओं की पूर्ति होने से लाभ होता है । 

भारत एक विकासशील देश है जहाँ श्रमिकों को जो मजदूरी मिलती हैं बह 

बहुत ही कम है । कप्त मजदूरी होने के कारण श्रमिकों का जीवन-स्तर औ्ौर 
उत्पादकता का स्तर निम्न है। उनकी न्यूनतम झावश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो 
पाती अत. जीवन-सतर एव उत्पादकता में दृद्धि के लिए भारतोय श्रभिकों को 
न्यूनतम मजदूरी का शुगठात आवश्यक है । भारतीय श्रमिकों की सियोक्ताम्रो को 
तुलना मे सौदाकारी शक्ति दुर्वल हैं बगेकि भारतीय श्रम सघ सुदृढ़ एवं सुसगठित 
नहीं हे इसलिए भी सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी का निर्घारग आवश्यक है । 
इसी प्रकार ध्रमिकों को उनके उत्पादन के अनुसार मजदूरी नहीं दी जाती है और 
उनका शोषण होता है। उनकी सीमान्त उत्पादकता के भूल्य से कम मजदूरी दी 
जाती है। झतः श्रमिकों को उनकी उत्पादकता के मुल्य के अनुसार सजदूरी दिलाने 
के लिए भी मजदूरी का निर्धारण आवश्यक है । 
स्पुनतम सजदूरो दो उद्देश्य 
(00०९५ ० िशामंणप्ण ए/ब६०४) 

स्यूनतम मजदूरी से न केवल श्रमिक्रों को ही लाभ होता है बल्कि सम्पूर्ण 
राष्ट्र के हित में स्यूवतम मजदूरों विर्धारिव करता आवश्यक है । न्यूनतम सजदूरी 
के निम्नलिखित उद्देश्य है-- 

3. उद्योग में प्रत्यन्त कठिन धरम पर प्रतिबन्ध (70 ॥&का 5फशीएड 
म पराव०४४१७) --कुछ उद्योग ऐसे पाएं जाते है जहाँ पर श्रमिकों को असगठित तथा 
दुर्बल सौदाकार्री शक्ति वाले होने के कारण अधिक घण्टे कार्य करना पइता है, कार्य 
की दशाएँ भी खराब होती है और मजदूरी भी अत्यधिक कम दी जाती है प्लौर 
उनका शोपण किया जाता है । अत उद्योगों में श्रमिको द्वारा अत्यन्त कठिन श्रम 
कराए जाने पर प्रतिवन्ध बगाने हेतु न्यूनतम सजदू री निर्धारित की जाती है । 

2, श्रमिकों के शोषरा पर प्रतिबन्ध (70 छाल्ला एऋ्रोगायाता व 
$४०फश )--श्रमिकों को उत्पादन में योगदान से कम मजदूरी दी जाती है जिससे 
उनका शोपण होता है । इस शोपण पर भ्रतिबन्ध लगाने हेतु कार्य के घण्दे निर्धारित 
किए जाते हैं प्ौर न्यूनतम मजदूरों निश्चित की जाती है ! 

3, ब्रौद्योगिक शान्ति को स्थापना ([9 70906 ॥89एच्राउड) एश2८९ )- 
श्रभ्िको को उचित मजदूरी न देकर अत्यधिक कम मजदूरी देने से व श्रधिक घण्टो 
तक कार्य कराये तथा खराब दक्षाओ्रो में कार्य करवाने से श्रमिकों में असन्तोव उत्पन्न 
हो जाता है । इससे हडतालो, वरालाबन्दियो,श्रादि रूपो में श्रौद्योगिक ब्रत्मन्ति पत्ती 
है । अतः ग्रौद्योगिक शान्ति वनाए रखने के लिए श्रमिकों के कार्य के घष्टे निश्चित 
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करना, कार्य की दशाग्रो मे सुधार करता त्तवा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना 
आवश्यक है 

- श्रमिकों की कार्य-क्षमत्ता में बुद्धि (० 0९४5९ हार #म्िशेशाएए ण॑ 
५०७०४)--श्रमिकों का स्वास्थ्य तथा उनकी कार्य-क्षमता मजदूरी पर निर्भर 
करती है । यद्दि थ्मिको को उचित मजदूरी दी जाती तो श्रमिकों का जीवन-स्तर 
उन्नत होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उनकी कार्य-क्षमता में दद्धि होती है । 
इसके विपरीत यदि श्रमिको को उचित मजदूरी से कम मजदूरी दी जाती है तो 
उनका जीवन-स्तर निम्व रहवा है मौर उतकी कायकुशलता कम होमे से उत्पादन 
भी कम होता है । अत. कार्यकुशलता में वृद्धि करने हेतु न्यूनतम मजदूरों निर्धारित 
करना प्रावश्यक है । 

5, फाय की दशाप्रों में सुधार (70 वगछ्ाएए८ 0९ एणावंगा$ 
१४०४६) --न्यूनतम मजदूरी द्वारा न केवल श्रमिकों के शोपण को समाप्त करके 
न्यूनतम मजदूरी ही दिलाई जाती है बल्कि इसके साथ ही कारये के घण्टे, विधाम, 
साप्ताहिक चुट्टी तथा काये की दक्षाओ भे भी सुधार किया जाता है | आ्राछुनिकीकरण 
तथा विवेकीकरण की योजनाग्रो से उद्योग के प्रबन्ध में सुधार सम्भव होता है । 

6 श्रन्‍्य उद्देश्य (0702 00००७)--उपसोक्त उद्देश्यों के भ्रतिरिक्त 
स्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का उद्देश्य राष्ट्रीय आय मे वृद्धि करना होता है । 
श्रम संगठन सुब्ढ॒एब सुसगठित करने तथा देश में शान्ति वनाएं रखने के लिए 
भी स्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते की प्रावश्यकता है । 

न्यूनतम भजदूरो के क्रियान्वयन से कठिनाइयॉँ 
[शगलिए९5 0 पत्ञा०्तप्काह ऐेपोगछा १४४४७5५ ) 

न्यूनतम मजदूरी से सम्बन्धित प्रश्त बडा जटिल है क्योकि न्यूनतम मजदूरी 
मिर्धारिगा करने मे कई कठिनाइयाँ श्राती है । एक स्थान से दूसरे स्थान, एक उद्योग 
से दूसरे उद्योग, एक श्रप्तिक से दूसरे श्रमिक तथा एक पुरुष श्रमिक से एक स्त्री 
श्रप्रिक आदि थे सप्तय-समय पर विभिन्न पधरिस्थितियाँ पाई जाती हैं ।म्श्रमिको के 
लिए न्यूनतम भजदूरी निर्धारित करते समय कई महत्त्वपूर्णो प्रश्न उत्पन्न होते हैं| 
उदाहरणाये, किस्र प्रकार के जीवन-स्तर को घ्यान में रखा जाए क्योंकि एक स्थात 
से दूसरे स्थात तथा एक श्रमिक वर्ग से दूसरे श्रमिक वर्ग का जीवन-स्‍्तर भिन्न-भिन्न 
पाया जाता है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय श्रमिक परिवार के भ्राकार 
का अश्न भी महत्त्वपूर्ण है । श्रमिक के परिवार मे उसकी पत्नी व बच्चे ही शामिल 
किए जाएँगे ब्रथवा श्रन्य उसके सम्बन्धी भी ? मजदूरी निर्धारित करने के लिए कोई 
समित्ति नियुक्त की जाएगी भ्थवा किसी अध्यादेश के प्राधार पर ही मजदूरी का 
निर्धारण हो जाएगा ? झतः सजदूरी-निर्षारण से जीवन-स्तर, श्रमिक परिवार का 
आकार, समिति अथवा ब्रायोग ग्रादि के नम्बन्ध मे महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते है । 


3. आवड्डगकबं, 2. २९, 2 8ट०ए०एएड जी [,.20७०07 बछ१ 5002 एटाघिएट, 9. 293. 
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उत्तर प्रदेश श्रम जाँच समित्ति[प ए, 7.89०0७ छप्रप्राप 00फ्राशा०8 ) 
के अनुसार जीवन-स्तर के चार प्रकार है-- 

3 गरीबी स्तर (?००(५१ 4.४४४४)--5स स्तर के अन्तर्गत श्रमिक झपनी 
कार्यकुशलता बनाएं रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ भी नही जुटा सकता है । 
श्रमिक की भ्राथिक स्थिति काफी दुर्व व होने से उतको न्यूंबतम आगवश्यकताएँ-खेटी, 
कपड़ा और मकान (8004, (।णधाएाड़ & आधाध्ढः) भी पूरी नहीं हो पाती हैं । 
इसके परिस्यामस्त्रछप उसकी कार्यकुअलता घट जाती है और उत्तादन भी घटने 
लगता है ( 

2 न्यूनतम जीवन-निर्वाह स्तर (चिशाशंएण्पा 5प्/856९0०९ [,९४९।) --- 
इसके भ्रन्तग्ंत श्रमिक अपनी आय से शारीरिक दक्षता को बनाए रख सकता है किन्तु 
अन्य किसी प्रकार के व्यय के लिए उनकी आय कम पड़ती है। 

3, जीवन-निर्वाह से श्रधिक स्तर (579४5९४४९४ 9)75 7.0४९)--इस 
प्रकार जीवन-स्तर के अन्तर्गत श्रमिक न केवल अपनी शारीरिक दक्षता को ही 
बनाएं रखने में समर्थ होता है बल्कि वह अन्य सामाजिक आवश्यकताएँ भी पूरो कर 
सकता है, जैसे चिकित्सा तथा शिक्षा की न्यूनतम आवश्यकनाएँ, आदि । 

4, सुविधाजनक स्तर (८००६ [,0६९)-इस स्तर में श्रमिक सुविधाजनक 
ढग से भ्रपना जीवन विता सकता है। प्रो श्रीवास्तव के अ्रनुमार, इत्त प्रकार के 
जीवन-स्तर के अन्तर्गत अच्छे रहने लायक मकान, मतोरजन, बच्चों के लिए ऊँची 
शिक्षा, महंगी दवाइमां और अच्छे भोजन भ्रादि के लिए पर्याप्त कोप होना झवस्यक 
है १ उत्तर प्रदेश श्रम जाँच समिति ने न्यूनतम मजदूरी-निर्वारण के लिए जीवन 
>निर्वाहू से अधिक ($0055०80९ छो7५ |९४८)) का स्तर निरिचित किया है जो कि 

उचित ही प्रतीत होता है । इस स्वर को आधार मानकर यदि मजदूरी निश्चित कर 
दो जाती है तो इससे धमिको की न्यूततम झावश्यकताएँ पूरी हो सकेगी ग्लौर उसका 
स्वास्थ्य तथा दक्षता भी बनी रहू सकेगी । 

जहाँ तक न्यूनतम मजदूरी-निर्धारण हेतु श्रमिकों के परिवार के आकार का 
प्रश्न है उसमे श्रमिक की पत्नी श्लौर तीन छीटे बच्चों को सम्मिलित झरना चाहिए । 
श्रमिक की ही नहीं, बल्कि उसको पत्नो व वच्चों को भी उचित जीवन-स्तर हेतु 
मजदूरी दी जानो चाहिए जो कि एक सम्य समाज के लिए बॉछनीय है | 

श्रमिक के परिवार के आहार तथा जीवन-स्तर को निश्चित करने के पश्चात 
न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का प्रशन झाता है कि एक थ्रमिक को कितनी न्यूवतम 
मजदूरी दी जाए ? 

स्यूनतम सजदूरी-निर्धारण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम समठग (॥ 7, 0 ) के एक 

अध्यपन द्वारा दो रीतियो को आधार माना गया है-- 

]. शारीरिक स्वास्थ्य, आवास ग्रादि क्षेत्रों के विशेपज्ञो द्वारा निर्धारित आधघारों 
को ध्यान मे रखकर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित को जानी चाहिए । 


3. दाचावाद्राएक, 0. 4. २798059 9९३०८ 270. [.40006 47 [90% 7. | रे? 
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2. जनसश्या के विभिन्न वर्षो के लिए विभिन्न ग्राय-स्तरों के लिए प्रमाफित 
चबजटों (80370 0082५ ) को ग्राघार साना जाता चाहिए । 

इन दोनो रीतियो को सयुक्त रूप से भ्राघार भावकर न्यूनतम मजदूरी 
निर्धारण करना श्रधिक उथयुक्त होगा । 

जहाँ तक ब्यूबतम मजदूरी-निर्वारण से सम्बन्धित मशीनरी का प्रइन है, इसे 
कैन्द्रीय सरकार निश्चित कर सकती है । राज्य सरकारें इन्हें श्राधार मानकर स्थानीय 
चरिस्थितियो के झनुस्तार परिवर्तन करके स्युनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती हैं। 

क्यूनतम सजदू री-निर्धा रा में निर्वाह लागत का प्रश्त भी महृत्त्वपूर्णो है । इस 
समस्या को दूर करने के लिए छागत सुचकाँक (009 ० एाशएग8ह 790/568) 
तैयार किए जा सकते हैं तथा कीमतो में होने वाले परिवर्ततों को इस ग्राधार पर 
मालूम किया जा सकता है प्रौर उसी के अनुसार न्यूनतम मजदूरी मे परिवत्तन किए 
जा सकते हैं। 

प्री, के, एत. वेद के प्रनुसार “पर्याप्त मजदूरी को प्राप्त करना प्रत्येक सम्य 
समाज का उद्देश्य है, जबक्ति सभी के लिए न्यूवत्तम मजदूरी देना सरकार कौ प्रत्यक्ष 
जिम्मेदारी है।'? 

न्यूनतम सझदरी निर्धारित करते समय विशिन्न तस्‍्वो को सन्तुलित रूप से 
काम से लेना होगा । उदाहरशार्थ, मानवीय भ्रावश्यकताएँ, परिवार के कमाने वालों 
की संख्या, निर्वाह लागत और समान कार्य हेतु दी जाने वाली मजदूरी दरें आदि को 
ध्यान भें रखकर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता उक्ति एवं वाछ्नीय होगा । 

जुलाई, 957 में भारतीय श्रम सम्मेलन में न्यूनतम सजबदूरी के 
निर्धारएा के आधार के बारे मे सर्वेप्रथम प्रस्ताव पाप्त करा गया और यहू बताया 
गया कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण सानत्रीय आवश्यकताशों को ध्यान में रखते ” 
हुए झ्रावश्यकताओ पर झाधारित न्यूनतम मजदूरी (.२८९८०-४१६९१ ह्ाप्राहापगा 
५४७४०७) निर्धारित करनी चाहिए । इस्त सम्मेतन में न्यूनतम मजदूरों समितियों 
(चापराधाएा। ४४८ (णाग्रा/(4६८५),, वेवन सण्डनों (१४४४८ 80205) प्रोर 
प्राधिकरणो (१०००८४:०७) झादि मजदूरी निर्धारण करने वाली मशीनरी हेतु 
न्यूनतम मजदूरी के लिए निम्त ग्राधघार स्वीकार किए गए१-- 

].- श्रमिक के परिवार में तीन उपभोग इकाइयों (वक्रा० (000४07ए7० 
एषशा5) को शामिल करना चाहिए। श्रमिह्र की पत्नी तया उसके बच्चों द्वारा 
अजित झ्ाय को ध्याद से नही रखना चाहिए । 

2 डॉ भ्रायक रोड द्वारा बताई गई कंलोटीज के ग्राधार पर ही भोजन या 
खाय की आ्राउश्यकता (8004 ॥९दुफपटतथया(5) के बारे में गेण्यता करनी होगी । 

3 कपड़े की ग्रावग्घकता (ए०छीमाह गट्वाधाध्गा०75) के अन्तर्गत अति 
इकाई उपभोग !8 गज होना चाहिए और मिलाकर 72 गज कपड़ा श्रत्ि वर्षे 
दिया जाता चाहिए ) 


॥ रब, # 2४. * डा३४८ 378 7.308077 ई0 0049 797 90. 
2 उकचशव, 2. 6. [38007 ॥4000क$ 200 $ण्थथ एटा, 9 550. 
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4 सकान किराया सरकारी झौद्योयिक ग्ृड-योजना के अन्तग्रेत दी जप्ने 
चाली छुविधा के झ्राधार पर दिया जाना चाहिए । 

5. इंचन, जिजनी तया अन्य व्यय की मदो के लिए न्यूनतम मजदूरी का 
20% रखा जाता चाहिए ! 

इसके साथ ही प्रस्ताव में यह बताया गया कि इन आवारों पर 
निर्धारित स्यूवाम मजदूरी से यद्दि कही मजदूरी कम है तो इसके लिए बहाँ के 
सम्बन्धित प्रधिकारियों को इसके बारे में स्पष्टोकरण देना होगा । जहाँ लक उचित 
मजदूरी का प्रश्न है उप्के लिए वेतन मण्डनों को उचित मजडरी समिति की रिपोर्ट 
को ध्यात में रख फर मजदूरी का निर्धारण करना होगा * 


यह प्रस्ताव सबसे महत्त्वपूर्"ो भावा गया वयोकि सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी 
तिर्धारण के लिए छोन प्रम्ठाव प्रात्त कर स्वीकार किए गए। मजदूरी म्रण्डल 
(२४०६८ छ80०4745) मजदूरी निर्वारित करते समय इन प्रस्तादों की ध्याव में 
रखने हैं । 
पर्याप्त मजदूरी 
(॥+छ0१ ए०९८७) 
पर्याप्त प्रजदूरी, मजदूरी का वह्‌ स्वर है जो किसी श्लमिक की श्रनिवार्य व 
आरामदायक झ्ावश्यकतामो को पूरा करते के लिए पर्याप्त हो । मजदूरी से श्रमिक 
अपनी तथा अपने परिवार की मूनभूत झावश्यकताग्रों को पूरा करने में समर्थ होता 
है ताकि एक सभ्य समाज के नागरिक के रूप में आराम से जीवन व्यतीत कर सके। 
इम प्रकार पर्याप्त भजदूरी वह मजदूरी है जो कि श्रमिक व उसके परिवार 
को भोजन, कपड़ा वे मकान सम्बन्धी आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करती है 
बल्कि इससे बच्चों को शिक्षा, अस्वास्थ्य से सुरक्ष,, सामाजिक प्रावश्यकताओं की 
पूछ्ति ग्रौर बृद्धावस्था हेतु बीमा आदि के लिए भी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं।?! 
क्वीस्सलैण्ड ओद्योगिक समझौता तश्ना पचनिर्सय प्रधितियम (0ए०श/शेक्ाव 
वातप्रशाशे एगा्ोगा0ए बाते /फ्ोपशांणा हैए)) के अनुसार एक पुरुष 
श्रमिक्त को कम से कम इतना परारिश्रमिक (छ८50प्रद्ा॥007) प्रवश्य देता चाहिए 
जिससे कि वह स्वय, ग्रपनी स्त्री त्या तीन बच्चो के परिवार को उचित आराम के 
साथ रघने में सप्तर्य हो सके 3 यहाँ यह मादा गया है कि पुरुष श्रमिक को ही अपने 
परिवार के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करना पड़ला है । 
उत्तर प्रदेश श्रम जाँच ममित्रि, 946 (ए. ए, 7,86007 छपुणाए 
(०ण्प्णा((६९, 946) के अवुसार पर्याप्त मजदूरी बढ़ मजदूरी का स्तर है जिसके 
अन्तगेत श्रमिक का परारिश्रप्रिक उतना पर्याप्त होता चाहिए कि वह जीवन-निर्वाह 
पर व्यय करने के उपरास्त इतना घन बचा ले क्रि अन्य सामाजिक प्रावश्यकताशी 
जैसे- यात्रा, सदोरंजन, दवा, पत्र-व्यवहार आदि की सन्तुष्टि कर सके । 


3 /#ं4, हू भा २ इज 29 [90077 ]9क्‍4, 9. 90 
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उचित मजदूरी समिति, 948 (उबर फ486 एणगाणा#ह्ट, ! 948) के 
अनुसार पर्याप्त मजदूरी के अम्तर्गतत पुरुष श्रमिक व उनके परिवार की न्यूनतम 
प्रावश्यकताएँ, जैसे --भो जन, वस्त्र और मकान गआरादि ही पूरी नही, बल्कि यह इतनी 
होती चाहिए कि उसमे बच्चों की शिक्षा, बीमारी से रक्षा, सामाजिक झावश्यक्रताओं 
की पूति और दृद्धावस्था सहित अन्य दुर्भाग्यपूर्ण अ्रवस्थागरों में बीमा आदि पूरे हो 
सक्रें। समिति ने यह भी सिकारिश की कवि पर्याप्त मजदूरी निर्धारित करते समय 
राष्ट्रीय श्राय और उद्योग की ुगतान क्षमता को भी ध्यान में रखा जाए। इसके 
साथ ही पर्याप्त मजदूरी के लक्ष्य को 'इए करवा अन्तिम लक्ष्य (ए[070॥८ ७02) 
होगा चाहिए । उचित मजदूरी समिति ने मजदूरी निर्धारण की अ्रधिकतम या उच्च 
सीमा पर्याप्त मजदूरी तथा निम्नतम सीमा तक न्यूनतम सजदूरी निश्चित की । 
उचित मजदूरी (ए7 १४५४९५) --उचित मजदूरी की समस्या काफी 
महत्त्वपूर्ण है जिसके बारे में विभिन्न देशो के ग्रय॑श्ास्त्रियो ने विचार किया है। 
युद्बोत्तर काल में श्रमिक्रो व मालिको के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करने हेतु कई 
प्रयास किए गए। इसके लिए श्रमिकों एव मालिकों के व्यवहार तथा दृष्टिकोण में 
परिवर्तन ही प्रावश्यक नही है बत्कि श्रमिकों को भी कुछ पारिथमिक के रूप में 
अधिक मिलना चाहिए जिससे कि आपसी सदभावना व सहयोग का वातावरण 
तैयार किया जा सके । लाभ सहभागिता (+;0॥ अक्षाधा8) तथा उचित मजदूरी 
सम्बन्धी विचार इस दिशा से महत्त्वपूर्ण है। सन्‌ 97 मे श्रोद्योगिक सम्मैलद में 
एक ओ्रौद्योगिक शान्ति प्रस्ताव (शतक पफ्चतछ 2६50!0607 ) पास क्रिया गया 
था जिसमें श्रमिकों को उच्तित मजदूरी दिलाने की सिफारिश की गई । इस प्रस्ताव 
को कार्यरूप मे परिणत करने के लिए भारत सरकार ने उचित मजदूरी-निर्धारण 
एवं क्रियास्वयन हेतु सन्‌ !948 में एक उचितः मजदूरी समिति ( सजा जब26 
((07776९6) नियुक्त की । इसकी रिपोर्ट सन्‌ 949 जे प्रकाशित की गई । इस 
समिति की निफारियों के प्राधार पर एक बिल तैयार किया गया और इसे 
सन्‌ 930 में ससद्‌ से पेश किया गया, लेकिन यह प्रास नही किया जा सका । 
उचित मजदूरी समिति के अथुसार उचित मजदूरी की न्यूनतम सीमा 
“बनता मजदूरी तथा उच्चतम सीमा पर्याव्क मजदूरों को माना जाना चाहिए। 
उच्चतम सीमा का निर्धारण उद्योग की चगतान-क्षमता (09 ठ एणतप७ा) 
१० 7४9) के झ्राधार पर होना चादिए । उद्योग की मुगगतान शमता निम्त तत्वी पर 
निर्मर करती है--- 
, श्रम की उत्पादकता ( शिै०4पल्‍चचाए 5 एथछ०ए), 
2 उसी उद्योग भ्रथवा पड़ोसी उद्योग मे प्रचलित मजदूरी दर (#९४शाधा8 
740९3 ०0 (४38९5 47 [॥6 उद्यगट ण गध्य९॥00एण॥७९४ 40९8॥0785) ह 
3 राष्ट्रीय झाय का स्तर एव इसका वितरण (,0४६ ठक्‍्ांणार 
470076 806 ॥(5 4७ध्प0०७००) , और 
4. देश की अ्र्य-व्यवस्था में उद्योग का स्थान (08०८ ० (फट उाताआाओ 
ग्य दा €007079 ० (४6९ प्णाधाा>) ॥ 
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उचित मजदूरी समिति के अधिकाँग सदस्यों का मत था कि उचित मजदूरी 
का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी तया पर्याप्ठ मजदूरी के बीच मे होना चाहिए $ डचित 
मजदूरी को पर्याप्त मजदूरी प्राप्त कप्ते का एक प्रगतिशील कदम माना गया है 
(गा 98६ ॥5 4 इ।९ए 0कक्लाए५. 970ड्255४६ 763॥5207 ण ६॥6 ॥४५8 
ऊलष्ट८) । 

प्रो. पोगू (एएर्ण & (८. 080००) के झनुसार, "जिस प्रकार के व्यक्तियों के 
बीच जो एक-दूसरे के समान नही हैं, उसी भ्रकार मजदूरों के सम्बन्ध में उचित से 
हमारा आशय यह है कि आ्राक्ृस्मिक लाभ तथा हानियो को ध्यान में रखते हुए, जो 
कुशलता वैः ग्रनुपात मे, किसी एुक व्यक्ति की कुशनता का साप उसके वास्तविक 
उत्पादन से किया जाए ॥/3 


उचित मजदूरी का निर्धारण 
(70शंटरक्रांगथाणशा ० #ट १७४९5) 


उचित मजदूरी समिति की सिफारिश के भ्रनृसार उचित मजदूरी न्यूनतम व 
पर्याप्त मजदूरी की सीमाओं मे निर्धारित को जाएगी और यह सीमा उद्योग की 
भुगतान-क्षमता पर निर्मर करती है तथा स्वयं उद्योग की मुगतान-क्षमता श्रमिक को 
कार्यक्षमता, उद्योग में प्रचलित मजदूरी दरों, राष्ट्रीय आय का स्घर एवं वितरण 
तथा अर्थ-व्यवस्था में उद्योग का स्थान भ्रादि पर निर्भर करती है । 

कठिवाइयाँ (/070ण ०९5) -- उचित मजदूरी तिर्धारणा करने के आधार 
उचित मजद्री समिति ने दिए हैं लेकित इस निर्धारण में कई कंठिताइयाँ झाती है 
जो निम्नलिखित है-- 

3. उद्योग की भूगतान-क्षमता के निर्धारण में कठिनाई (#0ण9 के 
ऐशंश्हणांगराड ॥76 स्फु॒वलेए 40 9939 ० 98 3008057%) --उच्ति मजदूरी 
समिति के ग्रनुसतार उचित मजदूरी की ग्रधिकतम सीमा उद्योग की देय क्षमता 
(एकण्थाए ० [0080५ 0 949) पर आधारित होनी चाहिए । सैद्धान्तिक रूप 
से यह सही है कि उद्योग की देय क्षमता के श्राधार पर ही उचित मजदूरी की 
झधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। नियोक्ता इस बात का विरोध करते हैं तथा 
कहते हैं कि उद्योगो की देय क्षमता कम होने से अधिक मजदूरी नही दी जा संकती । 
दुसरी झोर्‌ श्रमिकों का कथन है, कि ग्रश्चिक' मजदूरी; देने से श्मिको की का्यकुएन्फ्ल+ 
बढती है, उत्पादन बढ़ता है, प्रति इकाई उत्पादन लागत कम झाती है, वस्तु की 
भाँग बढती है | किन्तु उद्योग की देव क्षमता का निर्धारण करना एक कठिन समस्या 

है । उचित मजदूरी समिति ने भ्रनुसार “उद्योग की देय क्षमता का निर्धारण करने 
के लिए किसी विशिष्ट इकाई अथवा देश के समस्त उद्योगो की क्षमता को आधार 
मानना जुटिपूर्स होगा । न्याथोचित आधार तो बह होगा कि तिर्घारित क्षेत्र के 
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किसी विशिष्ट उद्योग वी क्षमता को आधार मावा जाए, तया जहाँ तक सम्भव हो 
सके, उस क्षेत्र की समस्त सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों के लिए समान मजदूरी 
निर्धारित करनी चाहिए ॥ स्पष्टत मजदूरी निर्धारण करने वाले बोर्ड के लिए प्रत्येक 
भ्रौद्योगिक इकाई की देय क्षमता का माप करना सम्भव न होगा ।! 

उद्योग की देय क्षमता को मापने के लिए उद्योग का लाम-हानि, उयोग का 
क््य मूल्य, उत्पादन की मात्रा, बेरोजगारी झ्रादि का ध्यान में रसना पड़ेगा, 
संद्धान्तिक दृष्टि से यह सही है, लेकिन व्यवहार में इसे लागू करता कठिन है । 
उचित मजदूरी समिति के झनुसार उचित मजदूरी अपने ब्राप में ही उचित होनी 
चाहिए । वर्तमान स्तर पर न केवल रोजगार का स्तर बना रहे वल्कि मजदूरी स्तरों 
से उत्पादन क्षमता भी बनाई रखी जा सके । इस महत्त्वपूर्ण विचार को ध्यान में 
रखकर ही वेतन मण्डलो (५४४४९ 80205) को उद्योग की देय-क्षमता का झनुमात 
लगाना होगा । किसी एक विशिष्ट इकाई अ्रयवरा देश के सभी उद्योगों की भुगतान 
देख-क्षमता को श्राधार मातना भी गलत होगा । किसी विशिष्ट प्रदेश में कित्ती 
विशिष्ट उद्योग की देय क्षमता एक श्रच्छी कसौटी हो सकती है झौर जहाँ तक 
सम्भव हो सके उस प्रदेश मे उद्योग की समस्त इकाइयो मे एक ही मजदूरी निश्चित 
की जानी चाहिए । 


2. श्रौद्योगिक उत्पादकता के निर्धारण मे कडिताई-उचित मजदूरी समिति 
के कथनानुसार श्रम उत्पादकता तथा मजदूरी मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी उद्योग 
की उत्पादकता न केवल श्रमिकों की उत्पादकता पर ही निर्भर है बल्कि इसके 
प्रतिरिक्त श्रन्य तत्त्व जेमे--प्रबन्ध-कुश लता, वित्तीय व तकनोकी क्षमता ग्रादि भी 
इसे प्रभावित करते हैं। भ्रत उत्पादकता का श्रध्ययन करते समय समस्त तरत्तवो को 
ध्यान में रखना होगा। वर्तमान मजदूरी का स्तर श्रमिक की कार्यक्रुशलता बनाए 
रखने के लिए पर्याप्त नही है। ग्रत म्यूनवम भजदूरी निर्धारित करके पर्याप्त 

'अदूरी की श्रोर बढना होया जिससे श्रमिकों की कायक्षमता में वृद्धि हो सके प्रौर 
उत्पादन बढे । 

3 डचित मजदूरी को लग्यू फरने से कठिनाई--ममयानुसार मजदूरी देते 
समय श्रमिक की कार्यक्षमता को घ्यात मे रखकर ही सजदूरी का निर्धारण किया 
जाता है, लेकित यह जहूरी नही है कि प्रत्येक श्रप्तक उस नियत कार्यक्षमता के 
प्रनुसार ही कार्य करे। इसके झनुसार प्रधिक कार्यकुगल को झिक झौर कम 
कार्यकुशल को कस्त मजदूरी मितनी चाहिए लेकिन यह ब्यवहार में नहीं पाया जाता 
है | जिन उद्योगो में कार्य की दशाएँ अच्छी हैं तथा जिततें खराब दद्ञाएँ है तो 
मजदूरी भी श्रवग-म्नलग होवी चाहिए लेकिन ऐसा नही हो पाता है । 

ग्रत उचित मजदूरी निर्धारित करते समय हमे राष्ट्रीय ग्राय के स्तर झोर 
इसके वितरण को ध्यान में रपना होगा। श्रचलित मजदूरी दरें भी घ्यातमे 
रखनी होगी । लेकिम अरसंगठित श्रमिकों कौ प्रचलित मजदरी बहुत ही नौची ही तो 
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इसे बढ़ाना होगा । मह इृद्धि श्रमिकों की कार्यक्ुशलत्ता को ध्यान में रखकर करनी 
होगी । 

प्रो. वी. बी. सिंह के कथतानुसार, “किसी भी देश में वास्तविक मजदूरी 
स्तर उस देश के झ्ाथिक विकास के स्तर प्र निर्मर करता है । फिर भी मजदूरी 
नियमन और मजदूरी निर्धारण मशीनरी को ऐसा मजदूरी ढाँचा तैयार करना होगा 
जो उचित हो और देश की आयिक क्रिया के स्वर के अनुसार हो ॥”5 

भारत में मजदू री का राजकीय नियमन 
(5/26 ९९णेअंणा ० १४३९९५ 7 व/09) 

मजदूरों का नियमत 

मजदूरी का भुगतान समय-समय पर सशोधित मजदूरी भूगतान अधिनियम, 
]936 तथा न्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम, 7948 द्वारा नियन्त्रित होता है। 
मजदूरी मुगतात अधिनिगरम, 936 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 3948 
सिविक्रम के अतिरिक्त सारे देश पर लागू होते है। मजदूरी भुगतान भ्रधितियम, 
4936 फैक्टरी अधिनियम, 948 में फेक्टरी घोषित संस्थानों सहित किसी भी 
फैक्टरी, रेलवे एवं औद्योगिक सस्थानो जैसे ट्राम-वे या मोटर परिवहन सेवा, बायु 
प्रिवहत सेवा, बन्दरगाह, अन्तर्देशीय पोत, खान, खदान या तेल क्षेत्र, वागाव, 
कर्मशाला (जहाँ वस्तुएं उत्पादित होती हैं) तथा भवनों, सडको, पुत्री और नह॒रो 
ग्रादि के निर्माण, विकास तथा श्रनुरक्षण कार्य करने वाले संस्थानों में नियुक्त 
व्यक्तियों पर लागू होता है । 

यह अधिनियम केवल जन पर लागू होता है जो प्रति माह झौसतन 
600 रुपए से कम मजदूरी प्राप्त करते हो 

श्रभिको द्वारा कमाई गई मजदूरी को मालिक रोक नही सकते, न ही वे 
अनधिकृत रूप से कटौतियाँ कर सकते है। श्रमिको को मजदूरी का भुगतान 
निश्चित दिवम के पूर्व कर देवा चाहिए । कैवल उन्ही कृत्यो या ग्रवहेलनाग्रों के लिए 
जुर्माने किए जाते हैं जो सम्बद्ध सरकार द्वारा मान्य है । कुल जुर्माने की राशि काम 
की प्रवधि में दी जाने वाली मजदूरी के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती । 
यदि मजदूरी की अ्रदाएगी देर से की जाती है या गलत क्‍दौतियाँ की जाती हैँ 
तो मजदूर या उनके सघ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित रोजगारों 
में समयोपरि मुगतान न्यूनतम मजदूरी अधितियम, )948 के अनुसार किया 
जाता है । 


न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 948 के अन्तर्गत सरकार विशिष्ट घन्धों 
में काये कर रहे कर्मचारियों की स्यूवतम मजदूरी निश्चित ऋर सकती है । इस 
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अधिनियम में उपयुक्त समयास्तरों के वाद जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 
पूर्व निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा एव सशोधन का श्रावधान है) जुलाई, 
980 मे हुए श्रस मन्त्रियों के सम्मेनत ने यह सिफारिश की थी कि श्रधिक से 
भ्रधिक दो वर्ष के अन्तरात पर, था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 50 श्रक बढ़ने पर 
दोनो में से जो भी पूर्व हो, न्यूनतम वेतन में सशोधन किया जाए। 

श्रमजीवी पत्रकार झ्धिनियम 

समाचारपत्रों के संगठतो में काम कर रहे व्यक्तियों तथा श्रमजीवी पत्रकारों 
की सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए 955 में श्रमजीबी पत्रकार तथा प्रन्य 
कर्मचारी (सेवा-पूर्ति का नियमन) तथा श्रन्य सुविधाएँ अधिनियम बनाया गया। 
इस झ्रधिनियम्त को एक विशिष्ट धारा द्वारा श्रौद्योगिक किवाद अधिनियम की 
घाराशों में कुछ सशोधनो को करके श्रमजीवी पत्रकारों पर लायू किया गया। 
26 जुलाई, 98] को अध्यादेश द्वारा अ्धितियम में सशोधन किया गया जिप्का 
उद्देश्य 'अमजीबी पत्रकार” शब्द की परिभाषा मे प्रवद्धन करके प्रशकालिक 
सवाददाताझ्रो को शामिल करता और समाचारपत्र सस्थानों द्वारा समाघारपत्र 
कभचारियो (ग्रशकालिक सवाददाताओं सहित) की बर्खास्तगी (सेवामुक्ति) छेंटवी 
को रोकथाम करना है। 

१3 अपस्त, 980 से अर्थात्‌ जिस दिन द्विव्यूतत ते ग्रपनी सिफारिश 
प्रस्तुत की, संशोधन को पूर्व॑-ब्याप्ति दी गई। अध्यादेश को तदनन्तर अधिनियप 
में परिवर्तित किया गया जिसे 8 शसितस्वर, 98। को राष्ट्रपति की सहमति 
प्राप्त हुई । 

पत्रकारों सथा ग्रेर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के तिए सरकार ते 
मजदूरी बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया है। सम्तद मे इस विषय पर 
29 मार्च, 985 को एक वक्तध्य जारी किया गया ) तदनभार मजदूरी बोर्डों की 
स्थापना पर काये चल रहा है । ड फ 
पालेकर न्यायाधिकरण 

सरकार के श्रमजीवी पत्रकारों और समाचारपत्रों के सगठनों में काम कर 
रहे अन्य केमंचारियों के वेतत की दरो को निर्धारित करने के लिए श्रमजीवी 
पत्रकार व श्रन्प कर्मचारी (सेवा की शर्तें) तथा अन्य सुविधाएँ ग्रधिनियम, 955 
के भ्रन्तर्गंत रापोच्च न्‍्यायातय के भवकाश प्राप्त न्‍्याबाधीद श्री डी. जी परातेकर 
को ग्रध्यक्षता में फरवरी, 4979 में एक म्थायाधिकरण की स्थापना को थीं। 
ज्याताधिकरण ने १३ शध्गस्त, 980 को ग्रपत्ती सिफारिशें सरकार को दे दी थी । 

सरकार ने महँगाई भत्ता सम्बन्धी सिफारिश को छोड़ प्रन्य सभी सिफारिशों 
को माव लिएा है | इसमे कुछ सशोधन करके ग्रादेश जारी कर दिए गए हैं जो 
प्रकाशित हो चुके हैं । स्थायाधिकरण द्वारा निर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार सरकार ने 
महँगाई भत्ते में सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के विचार जानने के प्रश्चाद्‌ं संशोधन किया 
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है। संगोधित महँगाई भत्ते की दरों सम्बन्धी आदेश 20 जुलाई, 98॥ को 
प्रकाशित हो चुके हैं । 
सिफारिशो के भागू होने तथा लागू करने से सम्बन्धित समस्षाओ को देखने के 
लिए मंत्रियों की कमेटी नियुक्त को गई है । कमेटी ने कई वेंठकें की तथा सम्बन्धित 
संस्थाप्रो को आवश्यक निर्देश दिए। झव इस कमेटी का स्थान एक तिपक्षीय 
कमेटी दे ले लिया है) राज्य स्तर पर ऐसी ही ब्रिपक्‍क्षीव कमेटो स्थापित करने 
के लिए राज्य सरकारों से अदुरोध क्रिया गया है । अब तक मध्य प्रदेश, हिमाचल 
प्रदेश, बिहार, उडीसा, गुजरात, पश्चिमी बगाल, गोझा, दमण ब दीव ने राज्य 
स्वर पर तिपक्षीय कमेंटियाँ स्थापित की है । 
ठेका मजदूरी 
ठेका मजदूर (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 970, जो फरवरी, 97] 
से समूचे भारत मे लागू किया गया, कुछ सस्थानों में ठेका मजदूर व्यवस्था का निमयन 
करता है तथा कुछ परिस्थितियों मे उसका उन्पूलन करता है । मजदूरी की अदापगी 
ने होते पर उसके लिए मुरुय मालिक को जिम्मेदार भी ठहराया जाता है । 
स्त्री तथा पुरुष श्रमिकों के लिए समान पारिश्रमिक 
समाने पारिश्रमिक प्रधितियम, 976 स्त्री दया पुरुष श्रमिकों को समान 
कार्य बा समान स्वरूप के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक और रोजगार के मामले 
में स्त्रियों के साथ किसी प्रकार के नेदभाव के विरुद्ध व्यवस्था करता है। 
प्रधिनियम के उपवन्‍्ध सभी प्रक्रार के रोजयारों पर लागू किए गए है । अधिनियम 
में सलाहकार समितियों के गठन की व्यवस्था है जो स्त्रियो को रोजगार के अधिक 
अवसर देते पर सलाह देगी । ऐसी समितियाँ केन्द्रीप सरकार के अधीत तथा 
भ्रधिकाँग राज्य सरकारें और केन्द्र श्रासित प्रदेशों मे स्थापित कर दी गई है । 
स्‍्त्रो श्वमिक 
स्त्री श्रमिको से सम्बस्धित महत्वपूर्ण मामलों पर श्रम मन्त्रालय को सलाह 
दैने दे: लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बवाई गई है जिसे स्त्री श्रमिक दल 
(ग्रुप ग्लॉफ वूमेन वर्कर) कहा जाता है। नीतियाँ निर्धारित करते समय तथा स्त्री 
श्रमिकों के लिए योजना प्रायोजित करते समय इस दल की सिफ़ारिशा को उचित 
महत्त्व दिया गया गया है । स्त्री श्रमिकों से सम्बन्धित परियोजनाग्रों के लिए 
वित्तीय सहायता भी दी जाती है । 
बन्धुश्रा मजदूर 
बन्धुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन कानून, 976 के अन्तर्गत 25 श्रवतूवर, 
975 से सारे देश में बन्धुआ मजदूरी की श्रधा समाप्त कर दी गई । यह कानून 
लागू होने पर सभी बन्घुआ मजदूर हर तरह की बन्चुश्रा मजदूरी के दायित्व से 
मुक्त हो गए और उनके कर्जो को माफ कर दिया गया । मुक्त कराए गए बल्ठुया 
मजदूरों का पुनर्वास बीस-सूत्री कार्यक्रम का अंग है । 
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इस कानून को सम्बद्ध राज्य सरकारें लागू कर रही है। बारह राज्यों में 
बन्धुआ सजदूरी की प्रथा के प्रचतन की सूचना मिली है। ये राज्य है--प्रान्न्न 
प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान, 
तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा । फरवरी, 985 तक ,77,062 बन्धुप्रा 
मजदूरों का पता लगाकर उन्हें मुक्त करा दिया गया था । इनमे से ,34,802 
बन्धुय्रा मजदूरों का पुनर्वाप्त कर दिया गया तथा 42,260 का पुनर्वास करता 
बाकी था। इत बन्धुप्रा मजदूरों को या तो बवेन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना या राज्य 
सरकारो की योजनाग्रो के ग्रन्तर्गत फिर से बसा दिया गया था ॥ 

श्रम मन्त्रालय द्वारा वन्धुप्रा मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा 
उनके पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का क्रियास्वयन लगातार सचालित 
और पुनरावलोकित करने का कार्ये किया जा रहा है। 

भारत में मजदूरी के नियमन भर निर्धारण की प्रमुख वंधानिक व्यवस्थाएँ, 
जितका हम विस्तार से विवेचन करेंगे, ये है-- 

(क) न्यूनतम मजदूरी झधितियम, 948 (विभिन्‍्त सशोधवों सहित) 

(ख) अ्रधिकरए के अन्तर्गत मजदूरी नियमन 

(ग) बेतन मण्डलो के अल्वर्यंत मजदूरी नियसन 

(घ) मजदूरी मुगतान अ्रधिनियम, !936 (संशोधनों सहिंद) 

(हू) बात श्रभिक (निपेध व नियमन) विधेयक, 986 

(क) न्यूनतम मजदूरी श्रघितियम, 7948 
(फाशंगाएश १४४४०३ 86, 4948 ) 


प्रधिनियम का उद्गम (8शणणा/०॥) 

हमारे देश में एक शताब्दी से कार्य की दशाग्रो तथा कार्य के घण्टो पर 
सरकार का नियन्त्रण रहा है, लेकिन मजदूरी के नियमन का प्रयास देश की झ्राजादी 
के पश्चात्‌ ही किया यया। अन्तर्राष्ट्रीय धरम खगठन (7. 7, 0.) की स्थूततम 
मजदूरी सम्बन्धी कम्वेन्शन, 928 को हमारे देश में लागू करने के लिए शाही 
श्रम प्रायोग (२०१० ए०छाग्राउडा0० 0॥ 7.70007) ने पहले निम्नत्तम मजदूरी 
तथा प्रसगठित श्रमिक्रों वाले उद्योगों मे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए 
मशौनरी नियुक्त करने की सिफारिश की थी। सन्‌ 4944 मे रेग्रे-कमेटी (॥२८९९ 
(०0९९४ 57 7.89०प३ 7४८३॥ 8 गा ० (०ग7॥66 ) की तियुक्ति की गई जिसने 
35 उद्योगों के बारे में झ्रपनी रिपोर्ट पेश की । इस समिति ने भी न्यूनतम मजदूरी 
निर्धारित करने की व्यवस्था हेतु सिफारिश की । ध्रम स्थायी समिति (ए.कएए 
इ070/ ९०ए्रणा।6) की कई बैठकों में इस विपय पर विचार-विमर्श कर सन्‌ 
१946 में स्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी बिल पेश किया गया लेकिन विधान सम्बन्धी 
परिवर्तेनो से इसमे देरी लग गई और प्रन्त में मार्च, 7948 में यह प्रधिनियम पास 
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किया गया । 6 फरवरी, १948 को स्यूवरम वेतन विधेयक, सए रूर में, बाबु 
जगजीवनराम द्वारा विधेयक सविवान निर्मान्री परियद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत हुआ । 
बिल के विवेशन की ग्रावश्यकवा पर प्रकाश डानते हुए बाबूजी ने कहा-- 
“जिन नियोजनों मे मजदूर अपने को संगठित करने की दक्ला में नही हैं, अपनी 
शिकायतें दूर नही कर सकते, नियोजऊों से भ्रपती माँगें नहीं मनवश सकते, उनके लिए 
ऐसे डिघियक की बड़ी ग्रावश्यकता है। यड विवेयत उन उद्योगों के लिए इतना 
बाँछपीय नहीं है जहाँ मजदूर अधिक यह्या में नियोजित हैं और जहाँ मजदूर 
आन्दोलन के कार्यकर्ताओं को संगठन बनाने की सुगमता तथा सुविधाएं हैं, जितने 
कि उन मजदूरों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिखरे पडे है, जहाँ मजदूर कार्यकर्ता 
हुँचने व सगठित्त करने मे कठिनाई का अनुभव करते हैं तथा जिनके लिए वे कोई 
वास्तविक कार्य नही कर पाते । इस सेव का यह बअ्निवार्य परिणाम है कि उद्योगों 
की बडी संछया मे, विशेषक्रर उनमे जो ग्रामीख क्षेत्रो ग्रथदा छोटे नगरों मे स्थापित 
हैं, मजदूर काम में लगे श्रम के अनुरूप मजदूरी नहीं पाते । ऐसे उद्योगों को हम 
लोकसभा में कमर-ठोड (स्वेटेड) उद्योग कहते है। कमर-तोड उद्योगों में लगे 
मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए कुछ करने हेतु यह विल व्यवस्था करता है 
अनुसूची जिपमे उद्योगों के नाम उल्लिखित है. पूर्ण नही है। में कहुँगा कि उक्त सूची 
केवल उदाहरणात्मक है। पश्रान्तीय सरकारें जितने उद्योगों को अपने हाथों में लेना 
यश्यसम्भव समझती हैं अनुसूची में सम्मिलित कर सकती है। पहली झनुसूची 
(निपोजनों ) के लिए इस कानून के प्रप्वधानों के कार्पानवयन के लिए दो वर्ष रख रहे 
हैं। दूमरी सूची के लिए (जिससे खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है) तीन बर्षों की 
अवधि रखी जा रही है । यह विधेयत बड़ा आवश्यक है| इसे कानूनों की पंजिका में 
बहुत पहले सम्मलित हो जाना चाहिए था । 
बहस का उत्तर देते हुए बाबू जगजीवनराम ने वताया कि “लेतिहर मजदूरों 

की न्यूनतम मजदूरी की दरो के निर्धारण के बिना औद्योगिक विकास तथा उत्पादन 
में बृद्धि सम्भव नहीं +” उसके ही शब्दों मे अभी तक हम कृपि के क्षेत्र से इस बात 

पर जोर देते हैं कि किसानो के लिए सिंचाई, उत्तम कोदि के शौजार, जांद की 
उपलब्धि तथा बेहतर बीजो की सुविधा हो, किन्तु अभी तक बिता उसकी आर 
ध्यान दिए काइनकारी को मिली सभी सुविधाएँ उत्पादन की चद्धि मे सहायक ने 

होगी (” भूमि के दो प्लाट देखें । एक उस व्यक्ति का जो खुद काश्त करता है तथा 

दूसरा उस व्यक्ति का जो मजदूरी पर प्रादमी लगा कर खेती कराता है | “उस खेत 
में, बाबू जगजीवनराम के ग्ननुसार, जिसमे कृपक स्वयं काश्त करता है, फम से कम 

एक मन अन्न ज्यादा पैदा होता है । हम कल्पना वही कर सकते कि (दूसरों से काइत 

करा कर) हम खाथान्नो मे कितनी बडी क्षति उठा रहे हैँ। यद् इसलिए होता है कि 

खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बहुत कम है। वे खेत के उत्पादन मे किसी प्रकार की 
कोई दिलचस्पी नहों लेठे, उन्हे उससे कोई सतलव नही । खेत में चाह प्रधिक अन्न 
हो भ्थवा सूखा पढे ! वह जातता है कि उसको दिन भर के कठिन परिश्रम के लिए 
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डेढ़ सेर झथवा दो सेर से अधिक प्रताज नही मिलता है। हल से खरोबी हुईं जमीन 
से अधिक वह जमीन उत्पादन देती है जिसमे हल घेसा कर चला हो । जब मजदूर 
को हल को धंसा कर चलाने में वही मजदूरी मिलती है जितनी कि जमीन को उसके 
द्वारा खरोचने से, तो वह क्यों ग्रधिक शक्ति लया कर हल जोते ? वह तब प्रधिक श्रम 
क्यों करे ? जग्रजीवनराम बाबू की हृष्टि में यह बिल ऋरान्तिकारी था क्योकि उन्हें 
विश्वास था कि उप्के वन जाने पर देश गरले के मामले मे भ्रात्मनिर्मर हो जाएगा।” 
श्री जगजोववराम को न्यूनतम वेतव बिल श्रस्तुत कर, 'देश में सामाजिक 
ऋनन्‍्ति' के पहले प्रयास के सुष्टा बनने पर, श्री रंगा ने बधाई दी । बिल पर बोलते 
हुए उन्होने कहा, “मुझे कुल मिलाकर इतना ही कहना है कि यह बित इतना 
क्रान्तिकारी है कि उसके लिए किसी भी सरकार को विश्येयक्र हमारो सरकार को 
अभिमाद हो सकता है ४? 
अधिनियम की सृध्टि, उसकी मुख्य व्यवस्थाएँ 

6 फरवरी, 948 को (विधायन) सविधान निर्मात्री परिषद्‌ ते दित भर 
की बहस के उपरास्त बिल को स्वीकार किया । 5 मार्च, 948 को वह कानूब 
बता । #पि क्षेत्र मे उसका क/यस्वियम तीन वर्षों बाद अर्थात्‌ मार्च, 95] से होता 

था, किस्तु अधि नियम के क्रियास्वयत मे देश और प्रदेशों की सरकारों को मारे मे 
ग्राने बाली बाधाओो को हटाने में अनेक वर्ष लग गए हर प्नन्त में तृतीय संविधान 
संशोधन द्वारा न्यूनतम चेतन अधिनियम के कार्यान्वयन की अन्तिम ग्रवधि 37 
दिसम्बर, 959 तिर्भारित हुई । 

डॉ, टी एन. भगमोलीवाल ने न्यूनतम मजदूरी झधिनियम की विशेष 
व्यवस्थाएँ सक्षेप में इस प्रकार बताई है-- 

(3४) यह शोपित (8५9८०८००) श्वम वाले उद्योगों मे या उन उद्योगों में जहाँ 
श्रमिकों के शोपपण्प के मौके पाए जाते हैं, न्यूवतम मजदूरियाँ नियत करने की 
व्यवस्था करता है । ऐसे क्रिप्ती उद्योग के यारे मे न्यूतत्म मजदूरी नियत नहीं की 
जाती जिसमे सारे राज्य मे 7000 से कम श्रमिक नियुक्त हो (957 के सभोघन 
ग्रधिनियम ने इस सीमा को काफी ढीला कर दिया है) । 

(7) अधितियम मे विभिन्न व्यवसायो एवं श्रसिक्रों के विभिन्न बर्गों के जिए 
ठौक इस तरह की दरें निर्बारित करने की व्यवस्था है । 

(ग्र) समयानुसार काम की न्यूनतम मजदूरी-दर जिसे न्यूनतम समय-दर 
(6 प्रगएएा पछ8-96) कहा जाएगा; 

(व) कार्यानुसतार सजदूरी को न्‍्यूनतमन-दर जिसे कार्यानुमार न्यूनतस-दर' 
(86 एशाणपा। ए/6०४-०४6) कहा जाएगा, 

(स) उन श्रमिको के लिए जो कार्यान्रुसार मजदूरी पर लगाए गए हैं, 
वारिश्रमिक को एक न्यूनतम-दर का निर्धारण समयामुसतार म्यूवतम-दर दिलाने की 
दृष्टि से करता जिसे सरक्षित समयन्‍दर' (00ब37666 ता॥०-न००) कहा 
जाएगा; तथा 
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[द) अधिक समय (0४शाएपछा४) काम करने के सम्यन्ध में एक स्यूनतम- 
दर [चाहे वह समय-इर अथवा कार्यावुसार दर हो) डिसे 'अ्धिक समय दर 
(वा ०ए७एाप्ा४ ए०) कहा जाएगा। उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित या 
संशोधित प्जदूरी की स्वूनतम-दरसो मे ये बाते शामिल होंगी-- 

(श्र) मजदूरों की मूल (85570) दर तथा खास भत्ता (अ्रधिनिमम में इसे 

हन-सहन नत्ते (005 0 प्शायड्ध ॥०ए७क्आा८८७) के रूप मे बताया गया है जिसकी 
दर का समायोजन ऐसे मध्यान्तरो (05०५०) और ऐसे ढगो से झिया जाएगा 
जो उपयुक्त सरकार निर्देश करें; 

(व) रहन-सहन भत्ते के साथ या विना उसके मजदूरी की मूल (8886) 
दर तथा जरूरों वस्तुओं को रियायती बिक्रों की रियायतों ((०7०४५४४०॥5) का 
नकद मूल्य, 

(स) वह दर जिसमे पूल (8250) दर, रहन-सहन भत्ता तथा रियायतो 
का नकद मुल्य ग्रादि सत्र शामिल हैं । ग्राम तौर से अधिनियम के गअन्नगंत देय 
(?०४०४।०) मजदूरी का भुगरहात नगदी (८४४॥) में करने की व्यवस्था है किन्तु 
इसने उपयुक्त सरकार क्रो स्यूततम मजदूरी के जिन्‍म (70॥70) में ही पूरे या श्रॉशिक 
रूप से भुगतान का अधिकार दिया है। 

(9) उपयुक्त सरकार इस तरह निर्धारित स्यूततम मजदूरी दरो पर समय- 
समय पर पुतविचार ([रेशे०७) करेगी। पुनविचार के बीच का समय 5 वर्ष से 
ज्यादा नही रोगा । फिर से द्िचार करने पर यदि जरूरी समभे तो उपयुक्त सरकार 
न्यूततम मजदूरी-दरों में मेशोधन करेंगी । यदि किसी कारण से उपयुक्त सरकार 
स्यूततम मजदूरी-दरो में 5 वर्य के मब्यात्तर पर फिर से विचार न का सके तो ऐसा 
वर्ष खत्म दोने के बाद भी किया जा सकता है | जब तक न्यूनतम मजदूरी-दरों 
में इस नरह से कोई संशोघन नहीं होता तव तक 5 वर्ष की अवधि खत्म होने के 
पहले जो दरें चालू श्री. वही दर्रे लागू रहेगी । 

(१५) उपयुक्त सरकारों को यह भ्रधिकार दिया गया है कि न्यूनतम मजदूरी 
की दरें नियत करने के बारे मे जाँच करने और सलाह देने के लिए समितियाँ नियुक्त 
करें । परामर्श समतियों (8०5०७ ए०एा॥०९५) की नियुक्ति समत्वय कार्य 

((०-०ए्रवगा॥।णा १४०१८) और उसके बाद मजदूरी दर के संशोषन के लिए की 
जाती है ३ केन्द्रीय एवं राज्य सरकारो को सलाहू देने और राज्य परामर्श बोर्डों के 
कार्य को मिल्राने लिए कैन्दीय सरकार एक कैन्द्रीय परामर्श बोर्ड की नियुक्ति करेगी। 

जैसा कि डॉ. भगोलीवाल ने लिखा है कि--/सभी राज्य सरकारों द्वारा 
948 के प्रधिनियम की अनुसूची के भाग ? से दिए गए सभी उद्योगो के श्रमिकों 
के लिए न्यूनतम मजदूरियाँ निर्वारित कर दी गई हैं। कुछ राज्य सरकारी ने इस 
अधितियम को कुछ ऐसे दूसरे उद्योगों पर लागू कर दिया है जो झनुशूची के भाग में 
दिए हैं। राज्यो मे न्यूनतम मजदूरियाँ 3] दिसम्बर, 949 तक निर्धारित कर दी गई 
थी क्योकि 957 के संधोधन भ्धिनियम में यही झ्राखिरी तारीख तय की गई थी । 
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एक केन्द्रीय परामर्श बोर्ड और राज्यो में परामर्श अधिकारी (#प्रहत्यो८5) भी 
नियुक्त किए गए + चूँकि सभी अनुसूचित उद्योगा मे दिसम्वर, 959 तक सभी राज्य 
सरकारो द्वारा न्यूनदम मजदूरी निर्धारित नहीं की जा सकी थी, इसलिए मार्च, 
१96] में अधिनियम में एक नया संशोधन किया गया जिसने किसी उद्योग मे राज्य 
सरकारों द्वारा छुरू मे न्‍्यूततम मजदूरी के निर्धारण की अन्तिम तारीख को सीमा 
को खत्म कर दिया ४” 

“'न्यूबतम मजदूरी कानून बनाने के सिलाफ़ इस देश मे शायद ही कोई 
आपत्ति उठाई जा सकती है ५ यद्यवि स्दूनतम मजदूरी अधिनियम का खास उद्देश्य 
बहूत नीची मजदूरियों के मुगतान के द्वारा श्रमिक का शोपणा रोकना था, इसके 
अन्तर्यद वे रोज़गार भी शामिल किए गए हैं जितमे श्रमिक या तो असगठित है या 
जहाँ उनका सगठन कमजोर है। वर्ष वीतने पर राज्य सरकारो द्वारा मूल (07804) 
अनुसूची में स्थानीय जरूरतो के मुताबिक बहुत से नए रोजगार बढ़ाएं गए हैं। 
अ्रधिनियम के क्षेत्र के इस तरह बढ़ने से उसके लागू करने में कठिनादयाँ सामने 
ग्राई हैं ।" 

मजदूरियो मे क्षेत्र; अन्तरों एवं किसी एक क्षेत्र में ही समय-समय पर 
विभिन्न १रिस्वितियो के मुवाविक अन्तर तक के सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया 
गया है कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारण मे कोई स्थिर (२80) मापदण्ड (679) 
निर्धारित करना न तों ठीक है श्रोर न जरूरी है । प्रावश्यक रूप से यह लोचपूर्स 
(फझा«्च्ा0)९) होगा । 
अधिनियम के दोप 

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम श्रमिकों के हितों की रक्षा में महत्त्वपूर्णो कार्य 
कर रहा है तथापि इसके कुछ तिम्तलिखित दोप विचारण्ीय हैं-- 

] अधिनियम के झन्तमंत समय-समय पर यद्यपि अनेक रोजगार सम्मिलित 
किए गए हैं तथापि इसका ग्रौद्योगिक क्षेत्र अ्रभी बहुत सकुचित है | ग्रनेक महत्त्वपूर्ण 
और पअसंगठित उद्योगों का समावेश होता आवश्यक है । 

2 अधिनियम के श्रयोग मे शिथिलता है | राज्य मरकारो द्वारा अधिनियम 
का प्रयोग जिस ढग से हुआ है यदि एक राज्य में किसी उद्योग को इस प्रधिनियम के 
अन्तर्गत लिया जाता है वो दूभरे राज्य में उसे छोड दिया जाता है। यह स्थिति 
श्रमिकों में असन्तोष का एक कारण बनती है + 

3. झधिनियम में कुछ अमगत छूट दी गई हैं । उद्दाहरणार्य ऐसी छूटे दी 
जाना डदित प्रतीत नही होता कवि उस उद्योग में न्‍्यूवतम मजदूरी की दर निर्धारित 
करने की झ्ावश्यकता नही है जिसमें सम्पूर्ण राज्य में 7000 से ग्रधिक श्रमिक काम 
कर रहे हों । 

4. परामर्ंदात्री समिति को अधिक प्रभावशाली बनाया डाना आवश्यक हैं। 
समितियों के कार्यों से अमी तक ऐसा अतीत हुआ है कि दरों के निर्धारण मे मानों 
उनका कोई विश्येष हवाथ न रहा हो $ 
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ध 5. अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी” के निर्धारण की 
व्यवस्था नहीं है । 
6. देसे प्रमुख व्यवसायों पर अ्रधिनियम लागू नहों होता जिनके श्रमिक्रों की 
दशा बहुत खराब है । 
7, एक हो राज्य के विभिन्न भागों श्लौर विभिन्‍न राज्यों मे मजदूरी की 
दरों में समानता नही है, एकीकरण का अभाव है । 
(ख) अ्रधिकररा के अन्तर्गत मजदूरी नियमन 
(ज8९ छ९१५४७७०७ (566९ 80$५००:९७(४०७ ) 
हमारे देश भे श्रौद्योगिक विवादों को निष्रदाने हेतु अधिकरण भशीतरी 
(89]00:९४७०४ !व४८४४६४७) काम मे लाई जाती है। जब मजदूरी के सम्बन्ध 
में श्रसिको व मालिको के बीच कपड़ा होता है तद भी इसके द्वारा विवाद निबदाया 
जाता है । यह मशीनरी झ्सगठित छोर कम संझया में काम करते बाले उद्योगों के 
श्रमिकों की मजदूरी का विवाद नहीं निदठाती है । जब भी विवादों को निवदाने के 
लिए भ्रधिकरणकर्ता (80]ए0८४०) की नियुक्ति को जाती है तब उसे राज्य 
सरकार पिद्धान्ततः प्रस्तुत करती है जिनके आधार पर विवाद को विपटाता है । 
जो भी फंसले (8४०2705) दिए जाते हैं उनके क्रियाल्वयन की जिम्मेदारी सरकार 
की है तथा इस प्रकार के फंसले समय-समय पर दिए गए ई जिनमें एकरूपता 
(00/007%७७ ) नहीं पाई जाती हैं ।॥ जितने भी ग्रवाई,स (#७3705) दिए जाते 
है कि वे उचित मजदूरी समिति ((०प्राएा06८ ०0 +४ ९४४४०५) की सिफारिशी 
के श्राधार पर दिए जाते हुं। ग्रधिकॉश निर्यों में उद्योग की देय क्षमता 
((क्कुब्टाए ॥0 एव4३ ० छा प007577५) का ब्याव रखा गया है | श्रम-सस्थान 
(7,7०४ फ्रेष्ठ ८५०) के अनुझार “ग्रव यह्‌ सभी सामान्य रूप से स्त्रीकार करते हैँ 
कि न्यूनतम सीमा निर्धारित करते समय उद्योग की देव-क्षमतरा को घ्य न में रखने 
की श्रावश्यकता नहीं है।” विभिन्न ट्रिब्युतल्म द्वारा न्यूनतम भजदूरी आदि के 
निर्धारण में श्रमिकों की दक्षता, राष्ट्रीय प्राय का स्तर एंव उसके वितरण ग्रादि पर 
कोई ध्यान नही दिया गया है । कई विवादों में श्रकुअल (ए75६॥॥०6) श्रमिक्रों की 
मजदूरी का निर्धारण कर दिया गया है तथा कुशल (58॥20) ब्लौर अद-कुशल 
($०णाधध0९०) श्रमिकों की मजदूरी का निर्घारण करने का कार्य प्रबन्धकों व 
श्रभिको पर छोड़ दिया गया है ६ 
(भ) वेतन मण्डलों के अन्तर्गत मजदूरी नियमन 
(३१९ ए७३प्रगांणा सवेश' ७४०2९ 80श05) 
प्रथम पंचवर्षीय योजनदा में यह विचार किया गया कि उचित मजदूरी के 
निर्वारण हेतु स्थाई एवं निष्पक्ष वेतन मण्डलों की स्थापना की जानो चाहिए जो 
कि समय-समय पर मजदूरों से सम्बन्वित अ्ँकिड्रो, जाँच आदि का कार्य करके 
मजदूरी-निर्धारण का कार्य करते रहेगे, लेकिव इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं 
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उठाया गया | वेसे हमारे देश मे स्वर॒स्त्रता से पूर्व भी बम्बई झौद्योगिक सम्बन्ध 
अधिनियम, 946 (8077099 [05073 २७|४६४००5 #० ०+ 946) के तहत 
मजदूरी-निर्धारिस हेतु ऐसे वेतन मण्डल विद्यमान थे । दूपरी वचवर्षीय योजना में 
भी इस प्रकार की मशीतरी को मजदूरी-निर्वारण हेतु स्वीकार किया गया 
“तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी यह बताया गया कि प्रबन्धकों व श्रमिकों के 
प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वेतन मण्डल की बहुमत सिफारिशों 
को पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए ॥”* 

विभिन्न उद्योग्रो के लिए वेतन मण्डल नियुक्त करने का सुकाव सबसे पहले 
केद्रीय श्रम मन्‍्त्री ने भारतीय श्रम सम्मेलन (])्रताक्षा [49007 (00कक्षिशा८८) में 
957 में दिया था। 958 की अनुशासन सहिता (००१९ णी छा5लएव6. 
3958) मे इन प्रस्तावों को सम्मिलित किया गया है। वेत्तन मण्डल एक कानूनी 
सस्‍्था मही है। इसे जिस उद्योग के लिए नियुक्त किया जाता है उसमे स्वतन्त्र रूप 
से मजदूरों निर्धारित की जाती है। “यद्यपि इन मण्डलो की नियुक्ति श्रम्रिको व 
प्रवन्धको के पारस्परिक समझौते के अश्चार पर होनी चाहिए, लिकित वाघ्तविक 
जीवन में इनकी नियुक्ति की माँग श्रम सधो द्वारा की जाती है । सामान्यतया एक 
वेतन मण्डल मे श्रमिक्रो व मालिकों के दोन्दो प्रतिनिधि, दो स्वतस्त्र स्यक्ति (एक 
ससद्‌ सदस्य तथा दूसरा ग्र्थशास्त्री) किसी महत्त्वपूर्ण सावंजनिक व्यक्ति की 
अध्यक्षता में नियुक्त किया जाता है ।”* यह एक त्रिपक्षीय सस्या (7940९ 
एछ0०0५) है । इसमे सदस्यों की कुल सख्या 7 से 9 तक होती है । वेतन मण्डल का 
अध्यक्ष साधारणतया कोई जज होता है । 

एक वेतन मण्डल का कार्य जिख उद्योग हेतु नियुक्त किया गया है, उसमे 
मजद्री-निधरिग्प का कार्य करना होता है। उचित मजदूरी समिति की सिफारिशों 
को मध्येनजर रखते हुए उद्योग में मजदूरी निर्धारित की जाती है। भन्य वातें जो 
बेतत मण्डल ध्यान में रखता है, वे हैं--- 

] एक विकासशील देश भे उद्योगों को प्रावश्यकेताएं । 

2 कार्यानुप्तार मजदूरी देने की पद्धति । 

3 विभिन्न प्रदेशों तथा क्षेत्रों में उद्योग की विशेष विशेषताएँ॥ 

4 मण्डल के ग्रन्तगेत झाने वाले श्रम्तिको की श्रेणियाँ । 

5. उद्योग में कार्य के घण्टे ॥ 

कुछ वेतन मण्डलो को मजदूरी-निर्धारण के पतिरिक्त बोनस ग्थवा ग्रेच्युटी 
के भुगतान के बारे में सिफारिणें करने को कहां गया था। 

937 से ही भारत सरकार ने केन्द्रीय वेतन मण्डलो की नियुक्तियाँ की + 
सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग हेतु वेतन मण्डल नियुक्त किया गया । इसके बाद 
चीती, सीमेन्ट, जुट, लौह एवं इस्पात, कॉफी, चाय, रबड़, कोयले की खानो, पत्रका रो, 


$ पशाःव एारठ ४८३7० ए)39, 7. 256. 
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भारी रसायन एवं उर्वरक, इंजीनियरिंग, वन्दरगहो, चमड़ विद्युतु और सडक 
यातायात आदि उद्योग में वेतत मण्डल स्थापित कर दिए गए। ये सभी वेतन मण्डल 
अरब कार्येशील नहीं हैं क्योकि उन्होंने अपदी अस्तिम रिपोर्ट दे दी है। इन सभी 
बेतन मण्डलों की विभिन्न श्रमिकों की श्रेणियों का निर्धारण, उचित मजदूरी समिति 
की सिफारिशों के प्राधार पर मजदूरी-निर्धा रण, कार्यानुसार मजदूरी की उचितता 
आदि के बारे मे स्िफारिशें करने को कहा गया था । 

चेतन मण्डलो की नियुक्तियाँ ऐच्छिक फंसले को प्रोत्साहन देवे के लिए को 
गई थी ) यह भ्राशा की गई थी कि इनकी प्विफारिणों को बहुमत से श्रमिक तथा 
लियोक्ता स्वीकार करेगे । ऐच्छिक पत्र फंसले के सिद्धान्त को सफलत्ता नहीं मिली 
वयोकि मालिकों ने वेतत सण्डल की सिफारिशों को लागू करने से बाघा डाली। इस 
स्थिति को घ्यात में रखते हुए सरकार ने वेतन मण्डलों की सिफारिशों को कानूनन 
हूप से तागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया । 

बेतन मण्डलों द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार जाँचतो है श्रौर फिर 
उनका प्रशासन करती है | साम्रान्यवया बहुमत से दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित 
किया जाता है। कुछ मामलों मे इनका सशोधन करके लागू कर देने का अभ्यास 
रहा है। इसकी झ्ालोचता की गई है कि यह प्रक्रिया श्रमिक्रो के पक्ष में गई है । 
समय-समय पर इन प्लिफारिशो के लागू करते के सम्बन्ध मे केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारो से रिपोर्ट माँगी जाती है। इन प्तिफारिशों को लागू करने का कार्य केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों की ग्रौद्योगिक सम्बद्द मशीनरी (॥7605ध74] उछक्ष/0ता३ 
]४8९॥॥॥ध७) ह्वारा किया जाता है। 
वेतन मण्डलो की सीमाएँ 
(#प4075 ए ७४३४० 80045 ) 

वेतन मण्डल ऐक्छिक पचर निरंय के सिद्धान्त को प्रोत्साहन देते हेतु एक 
तरीका काम में लप्या गया । वेतन मण्डलो की घ्िफारिशों तथा उनके क्रिवास्वयत 
की निम्नलिखित सीमाएं है?-- 

] श्रम संघ वेतन मण्डलों का अनिवार्य अधिकरण तथा सामूहिक 
सौदाकारी की प्रक्रिया के विस्तार का एक प्रतिस्थापन माना जाता है। नियोक्ता 
भी इनकी सिफारिशों को लागू करने में उत्माह नहीं रखते हैं । 

2 बेतल मण्डलो का कार्य उचित सजदूरी की गणाना व तिर्घारण क्रना है 
लेकित व्यवहार मे देखा गया है क्रि इन्होंवे उचित मजदूरी जिसका सम्बन्ध उद्योग 
की देय क्षमता से है, की अपेक्षा की है ॥ 

3. वेतन मण्डलों ने मजदूरी-निर्धारण में श्मिको और मालिकों के साथ 
समझौता मशीनरी के रूप में कार्म किया है न कि एक मजदूरी-निर्धारण मशीनरी 
के हूप भे ६ 
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4. महेगाई भत्ते को मूल मजदूरी में मिलाने के रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तत 
किया है। सूती वस्त्र उद्योग मे महेंगाई भत्ते का 75% मूल मजदूरी मे मिला दिया 
गया है। 

#« देतन मण्डल उचित मजदूरी समिति हारा दी गई सिफारिशों के आधार 
पर मजदूरी निर्धारित करते हैं और वाद मे भारतीय श्रम सम्मेलन की 5३ी बैठक 
में किए गए प्रस्तावों को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इन दोनो मे हो 
स्पष्टता देखने की नहीं मिलती । सूती वस्त्र उद्योग मे मजदूरी में ग्रन्तर (९०४८० 
]970०॥28 ) की श्रोर कोई घ्यान नहीं दिया गया । 

6 विभिन्न वेतन मण्डलो ने यो चेतन-ढॉचे दिए है उनमे समत्वय का प्रभाव 
है। विभिन्न क्षेत्रों मे श्रतग मजदूरी दरे है । इन वेतन मण्डलो ने न तो ग्रावश्यकता 
पर झाधारित मजदूरी (7प९८१-७०४5८वे ५४०४८) का ही निर्धारण किया है श्रौर न 
मजदूरी मे पाए जाने वाले गन्तरो (१४३४० ७॥ढिलाएडड ) को ही दूर किया गया 
है । इसके कारण श्रमिकों में आपसी ईर्प्या की भावना को जन्‍म दिया गया है । 

राध्ट्रोय श्रम उद्योग के सम्मुज्र वेतन मण्डलो द्वारा निर्धारित मजदूरी के 
सम्बन्ध में विभिन्न पक्षों ने विम्त विचार प्रस्तुत किए है-- 

] नियीक्ताम्नो के सगठन ने यह ढताया है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों मे 
मजदूरी-निर्धारण एक ही मशीनरी द्वारा निर्धारित करना उचित नहीं है। उद्योग 
की प्रकृति को ध्याद मे रखते हुए सजदूरी निर्घारणा का कार्य बेतत मण्डल, 
श्रधिकररा अथवा सामूहिक सौदाकारी द्वारा क्रिया जा सकता है। यदि एक उद्योग 
समरूप ([्॒0708०7075) नही है तो उसमे वेतन मण्डल नियुक्त नहीं किया जाना 
चाहिए । इसके साथ ही प्रन्य सयठन ने बताया कि वेत्तन मण्डल की सिफारिशों में 
एकमत होने पर ही उनको क्रियान्वित करना चाहिए । 

2. श्रम सगठनो ने राष्ट्रीय श्रम ग्रायोग को वेतन मण्डल के क्रियास्व॒यन के 
विधय में भ्रपता असन्‍तोष बताया है । उनका कहना है कि जिन उद्योगों मे सगछित 
अ्रमिक हैं, संघ को मान्यता है तो वहाँ वेतन मण्डल द्वारा मजदूरो-निर्धारण न करके 
सामूहिक सौदाकारी द्वारा होना चाहिए। कुछ सगठनो ने यह भी बताया है कि 

सिफारिशों को लागू करने मे काफी देर लगती है और कुछ वृद्धि के रूप मे उनको 
घेतन मिलने लग्रता है। श्रम सगठनो का कहना है कि वेतन मण्डल की 
सिफारिश 5 महीने मे प्राप्त हो जानी चाहिए और वेतन मण्डल का गठन कानुनस 
होना चाह 

राष्ट्रीय भम ग्रायोग, 969 (]रशांणाबों एणरय्राारणा 07 7.00, 

969 ) ने वेतन मण्डलो के बारे में निम्न सिफारिशें दी थीः-- 

॥ वेतन मण्डल मे स्वतन्त्र व्यक्तियों को शामिल नही करवा चाहिए। यदि 

जरूरी ही हो तो एक अर्थेशास्त्री को सम्मिलित किया जाना चाहिए । 


३ 7६एणा ०७6 ए३६०घ७] (०770.555009 05 [.30०90, 969, 566 (9767 07 '१४४४८३.१ 
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2 चेतन मण्डल के अध्यक्ष की नियुक्ति दोनों पल्तो--श्रभिक्र व प्रवन्वक की 
सहमति से होनी चाहिएं। यह महमति नही हो तो पच्र निर्णय द्वारा नियुक्ति की 
जाए । एक व्यक्ति को एक समय में दो से अधिक मण्डली का प्रध्यक्ष निमुक्त नहीं 
करना चाहिए ! 

3. बेतन मण्दल को अपनों सिफारिश नियुक्ति से एक बपे की अवधि मे देने 
को कहा जाता चाहिए । सिफारिशों को लागू करने की तिथि भी मण्डल द्वारा दी 
जानी चाहिए । 

4 एक वेत्तन मण्डल की सिफारिश पाँच वर्ष के लिए लागू रहनी चाहिए । 

5 केन्द्रीय श्रम भन्‍त्रालम द्वारा एक केत्रीय वेतत मण्डल विभाग (एच 
५४४४० 80976 ॥0)0050॥) की स्थाई रूप से स्थापना करनी चाहिए जो कि सभी 
चेतन मसण्डनो का कार्य देखता रहेगा । इसका कार्य वेतत सण्डलो को आ्रावश्यक 
कर्मचारी, प्रॉकड़े और प्रात्रश्यक सूचनाओं की पूर्ति होगा । 

6 बेवन मण्दलो के कार्य विधि हेतु एक मैलुंग्रत तैयार किया 
जाना चाहिए । 

(ध) मजदूरी मुग्तान श्रधिनियम, 936 
(९85चा०0९ ० एर2०६ 8८६, 7936) 

उद्योगो मे काम करने वाले विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मजदूरी के भुगतान 
का भिप्रमन करने हेतु एक प्रधितियम बताया गया जिसे मजदूरी मुगतान अधिनियम, 
936 कहा जाता है। श्रमिकों को मजदूरी समय पर नही देना तथा उसमे से कई 
कटौतियाँ झ्ादि करना, इस अधिनियम के पूर्व प्रचलित था । इस अ्रध्िनियम द्वाथ 
कोई भी नियोक्ता अपने श्रमिकों को तिर्पारित प्रवधि में बिना झनधिकृत कटोतियो 
के मजदूरी का मुगतात करेगा। कई प्रकार की अनषिकृत कटौतियाँ, जैसे-- 
अनुशांसनात्मक कारणों से जुर्माना, नियोक्ता को होने वाले नुकसान हेतु जुर्मावा, 
कच्चा माल, ग्रीजार श्रादि हेतु कटोतियाँ और अन्य ग्रेर-कानूनी कटौतियोँ 
अनुचित थी | 

शाही श्रम भ्रायोग (॥0५99) (०0गरगप्रांउशं०7 ०7 7.290प7) की सिफारिशों 
के आधार पर मजदूरी भुगतान अधिनियम, 936 पास किया गया । यह अधिनियम 
मजदूरी का दो रूपों मे नियमन करता है--() मजदूरी देने की तिथि, और 

(2) शडदुरी मे से होजे बाली कटौतियाँ ५ यह शथिलियम प्रतोक कएरखाएे दशा 
रेलवे के उन श्रमिक्रों पर लागू होता है जिनकी झोसत सासिक सजदूरी 000 रु. 
से कम है (नवप्वर 975 के संझोधर से पूर्व यह सीमा 400 रू से कमर की थी) । 
इस प्रचिनियम के प्रन्तर्गंत राज्य सरकार किसी भी डयोग अयवा सस्यान के 
श्रमिकों पर तीत सहीने का लोटिस निकाल कर लागू कर सकती है । यह अधिनियम 
सन्‌ 948 पें कोयले की खानो पर, सन्‌ 795] में समस्त खानों पर, सन्‌ 957 
में निर्माशकारी उद्योगों पर, सन्‌ 7962 सें तेल क्षेत्रों पर तथा सन्‌ 964 
में मामरिक बाघु परिवहत सेवाओ्ों, मोटर परिवहन सेदाओं तथा वे संस्थान जो 
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कारखाना अश्रधितियम 948 की धारा 583 के तहत प्राते हैं, पर लागू कर दिया 
गया है । 
इस अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी मुगतान की अवधि एक माह रखी गई 
है । जिन सस्यानो तथा उद्योगो मे 000 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ 
मजदूरी का मुगतान, मुगवान-ग्रवधि के 40 दिन मे तथा 000 से कम श्रमिक होते 
पह 7 दित के अन्दर भुगवान करना झनिवाय है । 
इस प्रविनियम के बन्तगेंत निम्मलिखित कटौतियों को ही प्रधिकृत कटौतियाँ 
(60707520 [9207८60॥5) माना गया है तथा वाकी कदौतियो द्वेतु नियोक्ता पर 
न्यायालय में विवाद चलाया जा सकता है ॥ अधिकृत कटौतियाँ निम्नलिखित हैं -- 
(!) जुर्माने की राशि, (2) कार्य पर अनुपस्थित रहने पर कटौती, 
(3) हात्रि अथवा क्षति के कारण कटौती, (4) मालिक, सरकार प्रथवा प्रावास 
बोडे प्रदत्त श्रावास सुविधाम्रो व सेवाश्नो हेतु कटौती, (5) प्रग्रिम दी गई राशि हेतु 
कटोती, (6) झाय कर या प्रोविडेन्ट फण्ड हेतु कटौती, (7) कोयले की खानों में 
बर्दी व जूते हेतु कटोती, (8) राष्ट्रीय सुरक्षा कोप या सुरक्षा बचत कीप हेतु कटोत्ती, 
(9) साइकिल खरीदने, भवन-निर्माण हेतु ऋण लेने तथा श्रम-कल्याए निधि में 
से ऋण लेने पर कटोती करना । 
जुर्माने को राशि 3 पेंसे प्रति रुपया से झ्धिक नहीं होगी । जुर्माना रजिस्टर 
भी सालिक को रखना होगा । 
अधिनियम्त के प्रन्तगंत दावा करने की ग्रवधि 6 माह से बढाकर 2 भाह 
कर दी गई है।इस अधिनियम के क्रियास्वयन का कार्य श्रम विभाग के श्रम 
निरीक्षकों ढ(रा किया जाता है। 
आलोचना 
श्रम जाँच समिति (.300फ7 ॥7५६5॥8200॥ (०02८) के अनुसार 
मजदूरी मुगतान अधिनियम, !936 में कई दाय पाए जाते है जिनके परिणामस्वरूप 
श्रमिक वर्ग को पूर्ण ताभ प्राप्त लही हो पाया है तथा नियोक्ता भी इस ग्रधिनियम 
के क्रियास्वयन मे ग्रनियमितताएँ बरतते है। इसकी निम्पलिखित रूपों से भ्रालोचता 
की जा सकती है-- 
), बड़े-बड़े उद्योगो व संस्थानों मे म्रधितियम की विभिन्न घाराप्रो को पूर्ण 
रूप से लागू किया जांता है लेकिन ठेके के श्रमिकों तबा छोटे छोटे उद्योगे व 
सस्थानों में जहाँ उचित लेखे-जोज़े नही रखे जाते हैं वहाँ पर इस ग्रधिनियम का 
उल्लंघन किया जाता है ! 
2 श्रम जाँच सम्रति ([[.30०प7 वग्रए८5पं88000 0०ग्राणआ(०७) के 
परभुसार इस अधितियम के लागू करने में निम्न उल्लंघन पाए जाते है!-- 
(3) अनधिक्ता कठौतियाँ (एप्रब्धाएणघउढत ॥80फ९०॥०१5) ५ 
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(0) अधिनियम से सम्बन्धित रजिस्टर न रखना (7र07न०००/१ााए 
0एच्ा-मंफ८ 4९८४) , 
(7) मजदूरी के भुगतात में देरी (99 | एफ ० ४३४०५), 

(ए) बोनस तथा महँगाई भत्ते का भुगतान न करना [उरि०म-एक्शाटा: 

रण 8075 ढे ऐ८व7॥९८5५ श्ल॥0फएब्व०९), 

(५) रजिस्टर न रखना ('एाना३07४॥49०6 0 रि2/50075) आदि। 

3. अधिनियम के झन्तगेत दावों को सुनने हेतु परमता झ्धिकारी (8005) 
को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनके वास अन्य सामले तथा प्रशासनिक कार्यों 
का भार अधिक होने से इस प्रकार के दावों की तुरन्त सुनवाई तथा फंसला नही हो 
पाता है जिससे समय पर श्रमिकों को राहत नही मिल पाती है! श्रत्त इन विवादों 
को शीघ्र विपटाने को ध्यवस्था होनी चाहिए 

4, श्रम-तिरीक्षको को संख्या उनके क्षेत्र व काये को देखते हुए कम है। 
विरीक्षण नियमित रूप से वही हो पाते हैं । श्रत श्रम-निरीक्षको की सख्या में बूद्धि 
की जानो चाहिए १ 

$ मालिकों पर जो जुर्माना किया जाता है वह करोव 52 रु० श्रथवा 
00 र० से भ्रधिक नही होता है जबकि विवाद हेतु थम निरीक्षक के न्‍्यायालय में 
भ्राने-जाने मे ही हजारो रुपये यावा-भत्ता आदि मे व्यय हो जाते हैं । 

6 नियोक्ता इस अधिनियम से बचने के लिए श्रमिकों को स्थायी नही होते 
देते, उन्हे बतात्‌ छुट्टी (8००९० .९४४४) देते है, भ्रादि अनुचित व्यवहारों से 
अधिनियम से वचते हैं। उत्तर प्रदेश श्रम जाँच समिति [एं? [8007 हं॥कणोाए 
(०68) के अनुसार, “ग्रधिकाश धरम सत्री द्वारा यह शिकायत है कि मजदूरी 
में कम्ती की जाती है, विभिन्न कटोतियाँ की जाती हैं जिससे भविष्य में जाकर 
श्रमिकों की वास्तविक ग्रामदनी घट जाती है (7? 

लेकिन मजदूरी भुगतान अधितियम, 7936 का क्रियास्ययत अब पहले से 
काफी सुधरा है। 

राष्ट्रीय श्रम ग्रायोग (रिथ०एछो (0०छग्रांइ#०० 00 7.,8000/) के 
अ्रतुसार इस प्रधिनियम से श्रमिक वर्ग को क्राफी लाभ प्राप्त हुआ है। पहले की 
भाँति झव श्रमिकों को देरी से मजदूरी देता तथा उससे से अ्नधिकृत कंटौतियाँ 

(7980(0670560 एश्त॑प्ट४ं००५) झ्यादि की प्रद्ृत्ति कम हो गई है । श्रमिक-संघों 
के विकास, धमिको की शिक्षा, सालिको के इष्टिकोणो मे परिवर्तत तथा सरकार का 
करयाणकारी राज्य के रूप में महत्त्व बढने से मजदूरी नियमित रूप से दी जाने लगी 
है त्था अनधिकृत कटौतियाँ भी काफी कम हुई हैं। फिर भी हम देखते हैं कि जहाँ 
पर थरमिक बिछरे हुए तथा अर्संगठित है तथा जहाँ ग्रशिक्षित श्रमिक हैं, नियोक्ता 
पुरानी विचारघारा वाले है, श्रम निरीक्षक अकुशल द अष्ट हैं, वहाँ पर श्राज भी 
श्रप्तिको का शोपश्य देर से मजदूरी तथा अ्तधिकृत कटौतियों के रूप में होता है । 
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यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि क्रियान्वयन करमे वाली मशीनरी को सुदढ व 
ईमानदार बताए ग्लौर समय-समय पर मशीनरी द्वारा छिए गए क्रियान्वयन का 
लेखा-जोला ले । 

अधिनियम में संशोधन 

जैसा कि कहा जा चुका है, नवम्बर, !975 में एक प्रध्यादेश जारी करके 
आधिनियम उते श्रमिकों पर लागू कर दिया गया जितकी श्रौसत मासिक मजदूरी 
]000 ₹ से कम है। इस सशोधन से पूर्द 400 ₹ प्रतिमास की मजदूरी सीमा थी। 
श्रम मत्तालय की सतु 0776-77 की रिपोर्ट के झलुसार प्रधिनियम में श्रौर भी 
अन्य सशोधन कर दिए गए है। रिपोर्ट मे उल्लेख है-- 

“सन्‌ 936 के मुख्य अधिनियम में सशोघत करके प्रन्य बातो के साथ-साथ 
मजदूरी का मुगतात चेक द्वारा करने या सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा लिखित 
प्राधिकार देने पर उतकी मजदूरी उनके बेंक लेखों में जमा करने की व्यवस्था की 
गई | यह ग्राशंका व्यक्त की गई कि ऐसे मामले हो सकते है जहाँ कर्म चारियों पर 
यह दबाव डाला जा सकता है कि वे अपनी मजदूरी मुगतान के केवल इन वैकल्पिक 
तरीकों द्वारा ही स्वीकार करें। हालाँकि कर्मचारियों के लिए इन तरीको द्वारा 
मजदूरी लेना अनिवार्य नही है। केन्द्रीय सरकार ने प्रशासनिक मन्त्रालयों के माध्यम 
से केन्द्रीय सरकार के सभी उपक्रमों एवं सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी करके 
इस प्रकार की आशकाम्नो को दूर करने श्रौर इस प्रकार की सम्भाव्य पटनाग्रो को 
रोकने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्यवाही की गई है कि 
संशोधित ग्रधितियम भे परिकल्पित मजदूरी की वेकल्पिक प्रणालियों को किसी प्रकार 
का दबाव न डालकर केवन श्रमिक्रों की सलाह श्रोर सहमति से शिक्षा तथः झनुरोध 
की प्रक्रिया द्वारा भ्पनाया जाता है। बेकिंग विभाग से भी अनुरोध किया गया है कि 
बह जहां तक सम्भव हो सके, यह सुनिश्चित कराने के लिए प्रावश्यक कार्यवाही करे 
कि चैक प्रौर/या कर्मचारियों के बैक लेखो मे उनकी मजदूरी भुप्तान की व्यवस्था 
करने बॉले नए विधात को लागू करते के लिए श्रमिकों के लिए विशेषकर खनन 
क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं ।” 

(ड) बाल श्रमिक (निषधव नियमन) विधेषक, 7986 
लक्ष्य के कारण 

यह विधेयक 986 का 3वाँ विधेयक है । इसके द्वारा कुछ विशेष प्रतार 
की नौकरियों मे [4 वर्ध व 5 वर्ष से कम झ्ायु के बच्चो को रोजगार देना तिपिय 
था नियमित कियां गया है । पूर्व निर्मित कई काबूनों में ऐते ध्राचवान तो थे किस्मु 
कार्य विधि नही प्रदान की गई थी। प्रत इस ऊझातूत फे द्वारा बाल श्रमिको की 
कार्य दशा का निवमन क्रिया गया है जिससे उनका शोषण न क्रिया जा सके । 
विधेयक के मुख्य उद्देश्य 

() विशेष प्रकार के कामो से उत बच्चों के रोजगार का निषेध जो 4 

ब से कम ग्रायु के हैं । 
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(2) नोकरी था प्रक्रियाग्रों में प्रवन् सुधार व निर्णय की कार्यतरिधि की 
स्थापना । 
(3) विशेष रोजगार मे बाल श्रमिको की काय॑ ज्तों पर निरुंय । 
(4) वाल श्रमिको सम्बन्धी नियमों के उल्लधन पर दण्ड की व्यवस्था । 
(5) विभिन्न कानूनों में बच्चों” को परिभाषा में एकरूपना स्थापित 
करना । 
कानून वा प्रदर्तत --विवेयक के प्रावधान तुरन्त लागू होगे। केवल भाग 3 
के प्रावधान तभी लागू हो सकेंगे जब केन्द्र सरकार बजट में विभिन्न राज्यों के लिए 
इसकी घोपरा कर दे ; 


परिभाषाएं--दिवेयक की घारा 2 में सरकार, बच्चा, दिन झ्ादि शब्दों 
को परिभाषित किया गया है । “बच्चा” उसे समझा जाएगा जिसने अपनी आयु के 
]4 वर्ष पूरे नही किए हैं। 


बाल अमिकों को रोजगार देना निधिद्ध--धारा 3 बच्चो के रोजगार की 
लनिपिद्ध करती है ! निपेब के क्षेत्र विधेयक की अनुसूची 'क' व 'ख' मे बर्शित हैं। 
सक्षेपर मे यह परिवहन रेलदे या्ड व गोदामो में विशेष कार्यों से सम्बन्धित है । सरकार 
की झ्नुमति से तकनीकी सलाहकार समिति अनुसूची के कायें क्षेत्रीं का तियमन कर 
सकेगी यह भी प्रावधान विधेयक मे दिया गया है । 

बच्चों के काम की शर्तो का नियन्शण-- (7) विवेयक के भाग 3 में इस 
सम्बन्ध में प्रावधान किए गए हैं | इसमे काम घण्टे 6 तक निर्धारित किए गए हैँ 
जिनमें उसके विश्राम तथा प्रतीक्षा का समय भी सम्मिलित है । 3 घण्टे के बाद 
] घण्टा अतिवार्य विश्वाम दिया जाएगा | [0) रात्रि में 7 बजे से सुबह 8 के 
मध्य रोजगार निपिद्ध है। (7॥) झोदर टाइप या एक ही दवित में एक से ग्रधिक 
प्रतिष्ठान में काम्र करना निण्द्धि है। (7४) साप्ताहिक छुट्टी (सप्ताह में एक बार) 
प्रनिवार्य होगी । प्रत्येक प्रतिध्टान इसे उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करेगा । 

प्रतिष्ठानों द्वारा सुचना--ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहाँ बच्चे कार्यरत हैं सम्पूर्ण 
विवरणा पदाधिकारी को भेजेंगे! यह 30 दिन में सूचित करना आवश्यक होगा। यह 
नियम ऐसे श्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा जो स्कूल में सरकारों अनुमति से या 
परिवार के सदस्यो द्वारा चलाया जाता है । 

आयु सम्बन्धी विवाद-- चिब्त्साधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र से ऐसे विवाद 
निर्धारित होगे । प्रत्येक प्रतिष्ठान वाल थ्रभिक सम्बन्धी विवरणिका प्रत्येक समय 
निरीक्षक के निरीक्षण हेतु रखेगा ॥ 

स्वास्थ्य सम्बन्धी--नियम/उपन्ियम वनाए जा सकेंगे जो समग्र-सभय पर 
ऐसे प्रतिष्ठानो पर लागू होगे । इन लिग्रझों मे घुल, छुपा, सफाई प्रड्रृपएण व भत्य 
खतरों से तिआरणो देतु प्रवन्धो के नियम निर्धारित किए जाएँगे 
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दण्ड का प्रावधान--विधेयक के भाग-4 में दष्ड का प्रावधान है-- 
() धारा 3 की व्यवस्था (रोजगार निपेघष) के उल्लघवन पर (न्यूवतम 3 माह 
की कंद जिसे ] वर्ष तक बढाया जा सकता है तथा न्यूनतम 0,000 रुपये अर्थदण्ड 
जिसे 20,000 रुपये तक बढाया जा सकता है) दण्ड का प्रावधान है। (॥) अपराध 
की पुनराद्त्ति पर न्यूनतम 6 माह की कैद (जिसे 2 वर्ष तक बढाया जा सकता है) 
का प्रावधान है । (१४) उपबन्धित सूचना देर या विवरशिका रखने में चूक करते 
पर या गलत विवरण देने पर ) माह तके की कद तथा 0,000 रुपये के अरथेदण्ड 
या दोनो से दश्डित किए जाने का प्रावधान है । 
कार्यविधि-- (7) कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या इन्सपेक्टर किसी भी 
अपराध की शिकायत सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट से कर सकेगा। (॥) आयु 
के लिए चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र तथा लथ्य के लिए बच्चा स्वयं सक्षम 
गवाह हो सकेगा । (॥) मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करेगे। 
(2९) विधेयक द्वारा नियुक्त इन्सपेक्टर भारतीय दण्ड सहिता में वर्शित 'सरकारी 
नौकर” समझा जाएगा । 
नियम बनाने का भ्रधिकार--गजट में अधिसूचित कर उपयुक्त सरकार 
सियम बनाने को अ्रधिकृत है । 
अ्रन्य कानूनो पर प्रभाव--इस विधेयक के द्वारा 
(प्र) बच्चों को रोजगार कानून, 938 रह कर दिया गया है । 
(व) निम्त कानूतों को सशोधित किया गया है-+ 
(॥) न्यूबतसम बेतन कानून, 948 की धारा 2; 
(॥) वागात श्रमिक कानून, 295! के भाग 2 धारा (क)व (ग), 
भाग 24, भाग 26, 
(॥7) व्यापारिक जहाजरानी कानून, 958 का भाग 09, 
(।४) सोटर परिवहन कर्मचारी कानुन, 96] के भाग 2 की धारा 
“के! वे 'ग। 
समीक्षा 
इस विवेयक द्वारा बालथ्रम का तिपेव करने के साथ-साथ वियमत भी 
किया गया है | अर्थात्‌ जिन उद्योगों, संस्थानों या कार्यों में बाल थ्रमिकों को कार्य 
करने की अ्रमुमतति है उनमे कार्य की दशाएँ व शर्ते निश्चित कर दी गई हैं । 
विधेयक की इसी श्राधार पर आलोचना की गई है कि यह बाल थम को 
पूर्ण निपिद्ध करते के स्थान पर उद्चे प्रोत्साहित करेया बत्कि यहाँ तक कहा जा रहा 
है कि एक कुरीति के उन्मूलन के स्थान पर इसका नियमन कर दिया गया है । यह 
आलोचना उचित नही है। बाल श्रम को पूर्ण निपिद्ध क्या भी नहीं जा सकता 
क्योंकि एक सीमा के अन्तर्गत लोगो की परिस्थितियों के श्रवुक्रत उनके जीवन 
यापत हेतु पारिथ्रमिक प्राप्त करने से उन्हे वच्चित कर देना भ्रव्याबहारिक ही नहीं 
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झनुनित भी है। फिर बच्चो को उनकी आयु के अनुरूप कार्य दशाय्रों को नियमित 
कर देना भी इस्त विधेयक का सफल प्रयास हो सकता है ।* 
कृषि उद्योग में न्यूनतम मजदूरी 
झापात्‌ स्थिति की घोषणा और 20 सूृत्री कार्यक्रम झारम्म किए जाने 
के बाद तथा श्रम मन्‍्त्री सम्मेलन [जुनाई, 7975) के 26वें अधिवेशन में 
लिए गए निर्णय के अनुसरण मे लाभग सभी राज्योी ने 976 के दौरान वा 
उसके बाद कृषि में स्यूवतम मजदूरी दरो में सशोशन किया। श्रसम और 
महाराष्ट्र ने संशोधन करते के लिए ग्राउश्यक्र कार्यवाही करना प्रारम्भ कर 
दिया । पश्चिम बगाल श्रौर पजाब मे त्यूनतम सजदूरी दरों को उपभोक्ता मूल्य 
सूचर्काक के साथ लिंक करने को पद्धति है और विहार ने खाद्यान्न की मात्रा के 
अनुसार मजदूरी दरें अधिसूचित की हैं, जिससे कौमतो मे बृद्धि के कारण मजदूरी 
दरो का आरक्षण नही होता । केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय क्लेत्र के अन्तर्गत प्राने 
बाले कृषि उद्योग के रोजगार के सम्बन्ध में भी सितम्बर, 976 में न्यूनतम 
मजदूरी दरें अधिसूचित की । सशोधित मजदूरी दरें भिन्नन्भिन्न क्षेत्रों के अनुतार 
निम्न प्रकार रखी गई-- 


अकुशल श्रमिक 445 रुपये से 6 50 रुपये प्रतिदित 
अद्धुकुशल श्रमिक $ 56 रुपये से 8']2 रुपये प्रतिदिन 
कुशल-लिपिक श्रमिक 772 रुपये से !0*40 रुपये प्रतिदित 
उच्च कुशलता प्राप्त श्रमिक 8 90 रुपये से !3-00 रुपये प्रतिदित 


उल्लेजनीय है कि न्यूनतम मजदूरी अधितिथम 948 की दूसरी अनुसूची 
में ही कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण सम्मिलित है। कृषि में 
न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण प्रधिकाशतः राज्य सरकारो द्वारा किया जाता 
है । इस प्रकार की शिकायते की जाती रहो हैं कि कुछ मामलों मे मजदूरी की दरे 
काफी कम हैं | अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरो के लायू न किए जाने के बारे में 
भी शिकायतें हुई हैं । केतद्र सरकार राज्य मरकारो को सलाह देती रही है कि वे 
पुनरीक्षण का काम करें ताकि मजदूरी की उचित दरें सुनिश्चित हो और साथ ही 
उतको कारगर ढग से लागू करने के त्िए कार्यवाही भी की जाए । केन्द्रीय सरकार 
के फार्मो, सैनिक फार्मो तथा बुत सी अन्य सस्थाप्नों से सम्बन्धित फार्मो से स्यूनतम 
मजदूरी निश्चित कर दी गई है ! 

बस्तुतः आ्रौद्योगिक श्रमिकों की तुलना में कृति क्रमिक्तों की न्यूनतम मजदूरी 
निर्धारित करना बडा कठिने है, क्योंकि-- 

. कृषि श्रमिकों के मजदूरी सम्बन्धी झाँकड़ें सरलता से उपलब्ध नहीं हो 
पाति, 


] प्रतियोगिता विकास : फरवरी, 987, पृष्ठ 30. 
2. श्रम मन्द्ालय, भारत सरकार : बापिक रिपोर्ट 976-77. 
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2 कृपि श्रमिकों के मजदूरी के कार्य के घष्टे निश्चित करने कठिन हैं 
क्योकि अलग-अलग कार्य के लिए अलग-ग्रलग समय लग जाता है, 
3. मजदूरी का भुगतान ग्रामीण क्षेत्रो मे नकदी के साथ-साथ वस्तु में भी 
किया जाता है, 
4 भारतीय कमान अ्रशिक्षित है ग्रत मजदूरी, उत्पादन, वाय॑ं के घण्डे 
ग्रादि के सम्बन्ध में रिकार्ड नहीं रख सकते, एवं 
5, इस सम्बन्ध में ऐसे सस्थानों की भी कमी है जो कृषि धम्तिकों को मजदूरी 
सम्बन्धी सूखनाएँ एकत्र करने का अभियान चलाएँ । 
देश में कृषि श्रमिकों की न्‍्यूताम मजदूरों निर्धारित करने में एक बडी बाधा 
इसलिए श्राती है कि अधिकाँश जोतें छोटी हैं जिन पर न्यूनतम मजदूरी प्धिनियम 
लागू करना प्रवाँछनीय है ) दूसरी घोर बडी जोतो पर इसे लाग्र करने से जोतो के 
ग्रपलण्डन का भय रहता है। न्यूनतम मजदूरी अधितियम को क्ृपि-छषेत्र मे व्यावहारिक 
बनाने के लिए झ्राथिक जोतो और कवि श्रमिकों के संगठित होने की योजना पर 
तेजी से भ्रमल करना होगा । 
नए बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वयन! 
नए बौसं-सूत्री कार्यक्रम की मद सख्या 5 के कार्यास्वयन के श्रन्तगंत कृषि में 
तियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी मिविक्रम, प्ररुणाचल प्रदेश, मिजोरम और लक्षद्वीप 
को छोड़कर शेप सभी राज्य सरकारों व सधनराज्य क्षेत्रों ने निर्धारित की है + न्यूनतम 
मजदूरी प्रधिनियम, 948 ग्रभी सिक्किम मे लागू किया जाना है लेकिन प्ररुणाचल 
प्रदेश मे स्पूनतम मजदूरी को प्रकाशन के आदेशो के अधीन निर्धारित किया गया 
है । यह सूचित क्रिया गया है कि मिजोरम और लक्षद्वीप में क्रपि श्रमिकों की सस्या 
लगण्य है, इसलिए घहां न्‍्यूबतम सझदूरी भिर्धारित करना झनिवाय नहीं समझा 
गया दे । 
जुलाई, 4980 में हुए श्रम सन्‍्त्री सस्मेतन के 32वें सत्र से सिफारिश की 
गई कि कम से कम दो वर्षों मे एक वार या उपभोक्ता सूल्य सूचकाँक मे 50 प्याइटो 
की ब्रद्धि होने पर इनमे से जो भी पहले हो, न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षा की जानी 
चाहिए झौर यदि ट्यावध्यक हो तो उनमें राशोधन किया जाना चाहिए। तदनुसार 
राज्य सरकारो व सफनगाज्य क्षेत्र प्रशासनो से अनुरोध किया गया कि बे कृषि में 
नियोजन के सम्बन्ध भे न्‍्यूततम मजदूरी की पुनरीक्षा गरने के लिए श्रावश्यक कदम 
उठाएँ ; इस मामले की तेजी के परकी भी की गई २ इन अयत्यो के फ्रतस्वल्ए 
980 से 27 राज्य सरकारो/संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने न्यूनतम मजदूरी दरों 
में सशोधन किया है । वेस्दीय सरकार ने कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में 980 से 
न्यूगत्म मजदूरी दरों में पाँच वार सशोधत किया है। इन दरो में प्रन्तिम वार 
संशोधन 2 फरवरी, 985 को किया गया था ॥ 


] भारत सरबार, श्रम्म मन्त्रासय: वादिक रिपोर्ट ।985-86, पृष्ठ 5. 
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कृषि में न्यूनतम मजदूरी श्धिनियम, 948 को बेहतर झौर प्रभावी ढंग से 
लागू करने के उद्देश्य से, मत्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न राज्यों का दौरा कर 
रहे है ताकि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते व उनमे संशोचन करने तया न्यूनतम 
मजदूरी अधिनियम, 948 को लागू करने के लिए की गई व्यवस्था का गहन 
अध्ययन किया ज्य सके और उनमे सुधार करने के उपायो के सुझाव दिए जा सके । 
श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो भी कुछ राज्यो में कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में 
स्पूलतम मजदूरों को दागरू करने में हुई प्रगति सम्बन्धी मूल्यांकन अध्ययन कर 
रहा है । 

श्रम सम्बन्धी 20-सूत्री कार्यक्रम के द्ार्यान्वयन की पुतरीक्षा करने के लिए 
धम सचिव की अध्यक्षता में प्रन्तविभागीय वेठकें नियभित रूप से की जाती हैं । 
इस बंठक में योजना आयोग, गृह मनालय, ग्रामीण विकास विभाग और तीन राज्यी 
के प्रतिनिधियों को बारी-वारी से झ्रामत्रित किया जाता है । अब तक ऐसी 9 बंठकें 
की जा चुकी है | 

चार राज़्यो प्रर्धाद्‌ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा झौर मशिपुर में कृषि 
मे न्यूवत्म मजदूरी दरो को लागू करने के लिए राज्यों मे प्रवर्तत तन्‍्त्र घुदड करने 
हेतु प्राप्नोगिक श्राधार पर केन्द्र दारा सचालित एक योजता शुरू की जा चुकी है | इस 
योजना में उत ब्लाकों में 200 ग्रामीण श्रमिक निरीक्षक नियुक्त करते की परिकल्पना 
की गई है जिनमें अवतुसूचित जाति/भ्रममूचित जनजाति के 70 प्रतिशत से झधिक कृषि 
श्रमिक हैं। इस योजना को घीरे-धीरे श्रन्य राज्यों मे लागू करने का प्रस्ताव है | 
ग्रामीण श्रमिकों की स्थिति 

भारत सरकार के वारपिक सन्दर्भ ग्रन्थ 'भारत 985' में ग्रामीरा श्रमिकों 
के सम्बन्ध में जो विवरण दिया गया है, वह इस प्रकार है-- 

समय-समय पर किए गए विभिन्न प्रध्ययनों और ग्रामीण श्रमिकों से की 
गई पूछताछ में पता चसा है कि विभिन्न कानूनी और ग्रन्य योजवाशों का लाभ 
शमीण इलाकों त्क नहीं पहुँचा है । इसका मख्य कारण यह है कि ग्रामीण श्रमिकों 
में संगठन की कमी है | सरकार ने महसूस किया कि ग्रामीण श्रमिक उचित ढंग 
में शिक्षित और सगठित होकर हो आथिक विकास से सामाजिक दाभ प्राप्त कर 
सकते हैं । ग्रत ग्रामीण श्रसिझो को संगठित करने के लिए स्ष्ड स्तर पर भानव 
सयोजको को नियुक्त करने के लिए एक योजना तैयार को गई है! राज्य सरकारें 
इस योजना को लागू कर रही हैं और प्रत्येक सयोजक को 200 रुपये प्रतिमाह 
मानदेय और 50 रुपये प्रतिमाह यात्रा भत्ता दिया जावा है। संयोजक श्रमिकों 
को उसके अधिकारों झौर कत्तेब्यों के दारे में शिक्षित करते हैं और उन्हें बताते हैं 
कि संगठत कार क्या महत्त्व है । इससे श्रमिकों को सहकारी समितियों, मजदूर सघो 
और अन्य प्रकार के संगठव कायम करने से सदद शिलती है | 

)983-84 के दोरान यह योजना 9 राज्यों के 595 खण्डों पर लागू 

कर दी गई | इनमे से 4]5 खण्डो मे यह योजना पहले ही लागू कर दी गई थी । 
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984-85 के दौयत 4 राज्यो के ,000 सण्डो में यह योजना लागू की गई 
है । इसमे पहले वाले खण्ड भी शामिल है। अब तक 777 मानद ग्रामीण संयोजक 
तियुक्त किए गए है । 

सरकार ने भ्रब॒ तक चार अद्लिल भारतीय ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण किए हैं। 
पहले दो सर्वेक्षण, जिन्हे लेतिहर श्रम्रिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, 
4950-5] तथा 4956-57 में किए मए। प्रन्य सर्वेक्षण, जिन्हे ग्रामीण श्रमिक 
सर्वेक्षय्य के नाम से जाना जाता है, 7963-65 में तथा 974-75 में क्रिए गए। 
अन्तिम दो सर्वेक्षणों का कार्यक्षेत्र बढा दिया गया तथा उसमे सभी ग्रामीण क्षेत्रों 
के घरेलू श्रसिक भी शामिल कर लिए गए। 

ग्रामीरा श्रभिक सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य के ग्रन्त्काल में ग्रामीण खेतिहुर 
मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूत्य सूचकाँक की तुलनात्मक सारणी तैयार करना 
और कृषि/ग्रामीणा घरेलू श्रम की महत्त्वपूर्ण म्राथिक-सामाजिक विशेषताम्रों के 
विश्वसनीय तथा अद्यतन अ्रनुमान तेयार करना तथा उनके प्रवाह एवं परिवतंत को 
प्रष्यंयन करना है। इन सर्वेक्षणों मे एकत्रित आँकडे जनसॉख्यक्रीय सरचना, रोजगार 
तथा बेरोजगारी की सीमा, आय, घरेलू उपभोग खर्चे, ऋणो झादि के साथ-साथ 
मवीनतम सर्वेक्षण खेतिहर मजदूरों मे शिक्षा, मजदूर सघ तथा प्रन्य न्यूनतम मजदूरी 
श्रधिनियम (तथा इसके अधीन निश्चित की गई मजदूरी) से सम्बन्धित हैं । 

जून, 975 मे राष्ट्रीय नमूता सर्वेक्षण के 29वें दौर के साथ दूँसरे 
ग्रामीण सर्वेक्षण के क्षेत्रतत कार्य का समाकलन किया गया क्षेत्रों से प्राप्त 
सर्वेक्षणों की छंटनी के पूरा हो जाने पर सारशियाँ बनाने का काम शुरू किया 
गया । इनके भ्राघार पर सभी रिपोर्टो (तीन सक्षिप्त तथा चार विस्तृत) जारी 
कर दी गई है । 

ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण का एन. एम एस रो. के प्रत्येक पाँच साल में 
परिवर्तित रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण के साथ समाकलन कर दिया गया है । 
लदनुसार रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण, (32वाँ चक्र जुलाई, 977 से जून, 978 
तक) मे ग्रामीण खेतिहर तथा घरेलू श्रमिकों से सम्बन्धित लगभग सभी महत्त्वपूर्ण 
पहलू शामिल थे जो ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण 974-75 भे आते थे । इस दौराव 
सकलित पझ्राँकडो पर कार्य चल रहा है। 983 के दौरान (एन एस एस पी: 
का 38वाँ चक्र) सम्पूर्णा प्रबन्ध के अधीन अनुदर्ती चक्र चल रहा है । 
कृषि श्रमिकों की कम मजदूरी के कारण 

देश के सभो राज्यो में कृषि मजदूरी की स्थिति दयनीय है । कृषि श्रमिको 
को कम सजदूरी मिलने के प्रधाद कारणों को डॉ सक्सेना ने इस प्रक्रा 
गिनाया है-- 

() बच्चों को सजदूरी न करने के सम्बन्ध में किसी सन्नियम का प्रभाव: 

(४) जमीदार, जागीरदार, मालगुजारी, इत्यादि भू-पतियों द्वारा ऋण 

का देता और उनको जीवन भर ददाए रखना, 
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(४) कृषि क्रमिको के सगठन के अभाव और उनका अ्रतग-झअलग गाँवों में 
दिखरा होना, 
(४) उनको केवल कृषि के मौसम से ही मजदूरी मिलना, 
(५) छोटे वर्ग में जन्म लेने के कारण सामाजिक दबाव, तथा 
(शं) कृषि श्रमिकों में अशिक्षा, अज्ञानता एवं रूढिवादिता । 
कृषि श्रमिकों का निम्न जीवन स्तर और उनमें 
सुधार को आवश्यकता 
भारत में कृपि श्रमिकों का जीवम-स्तर बहुत नीचा है । निम्न आव और 
ऋणग्रस्तता के कारण भारतीय कृपि श्रमिक सदियों से दयनीय जीवन चिता रहे 
हैं ।कृषि-अम, जो मुख्यतः झाथिक एवं साम्माजिक इष्टि से पिछड़े वर्गों द्वारा उपलब्ध 
कराश जाता है, निम्न लिखित चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--- 
(क) जमीदारो से बेंध हुए भूमिहीन श्रमिक, 
(ख) व्यक्तिगत रूप में स्वतन्त्र, किन्तु पूर्णतः झोरों के लिए काम करने 
बाले भूमिहीन श्रमिक, 
(ग) छोटे क्रिसान जिनके प्रधीन श्रत्यन्त छोटे-छोटे खत है, थे आपना 
अधिकाँग समय झरों के लिए काम करने में लगाते हैं, और 
(घ) वे किसाने जो आ्राथिक दृष्टि से पर्याप्त जोतो के स्वामी हैं किन्तु 
जिनके एक-दो लडके या ग्राश्रित प्रन्य समृद्ध किसानो के यहाँ काम 
करते हैं । 
जैसा कि रुद्रदतत एव सुल्दरम्‌ ते लिखा है शि--- 
इनमे प्रधम बर्ग के श्रमिकों की स्थिति बहुत कुछ दासों या गुलामों की सी 
है। इन्हे बन्चुआ श्रम (8000०6 [.890०07) भी कहते हैं। इन्हे श्राम तौर पर 
मजदूरी पैसे के रूप मे नही, वस्तु के रूप मे मिलती है। इन्हे मालिकों के लिए 
काम करना पहता है । ये अपते स्वामी की नौकरी छोडकर अन्य स्वामी के अधीन 
काम करने के लिए स्वतन्त्र नही होते । इन्हें बेगार भी करनी पड़ती है । कभी-कभी 
कहे अपने स्वामियो को नकद धन और मुर्गे, वकरियाँ आदि भी मेंठ करते पड़ते 


हैं। उपयुक्त च्गों मे, दूसरे भौर तीसरे वर्ग के श्रमिकी का काफी महत्त्व है। भुभिहीन 
अमिकरों की समस्या सर्वोधिक विकट समस्‍या है । 

पु कप श्रॉमकी के निम्न जोवन-स्तर का चित्र खोचते हुए डॉ, सक्सेना ने 
नशा है कि--एक समय रुछा-सूखा खाने वाले, हूठी-फूटी साधारण कुषधिया में 
निवास करने वाले, ऋशणाग्रस्त एवं कई घण्टो तक अस्वस्थ परिस्थितियों मे काम 
करने वाले श्रमिकों से हम जीवन बसर करने की ही आया मात्र कर सकते हैं। 
कैपि श्रमिकों के पारिवारिक बजटों के अध्ययन से स्पष्ट पता लगता है कि मात्रा 
एवं गुण दोनों ही इष्टियों से उनका भोडन अत्यस्ठ निम्व कोडि का होता है । 
अपनी ग्राय का 75% ये भोजन पर ही व्यय कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों मे 
औरापदायक पदार्थों पर व्यय करना उतके लिए आकाश के चाँद को प्रध्वी पर लाने के 
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समान असम्भव है । विलासिता के पदायों का उपभोग उतके लिए स्वप्न मात्र है। 
980-8] में कृषि मजदूरों परिवार का ग्रौसत वापिक उपभोग व्यय 68 झुपये 
था । परिवार की श्रौन्तत वाविक झ्राय के 433 ठुपये होते के फतस्वरूप प्रस्पेक 
परिवार को 5 रुपये का घाटा रहा जो बहुत कुछ पिछली बचतो तथा ऋणों 
आदि झे पूरा हुआ । 

क्षषि श्रमिकों के निम्न जीवन-स्तर के कारण 

कुल मिलाकर कृषि श्रमिकों के निम्त जीवन-स्तर अथवा उतकी हीत प्राथिक 
दशा के कारण ये हैं-- 

, अधिकांश क्ृपि श्रमिक सुदीर्घकाल से उपेक्षित श्रौर दलित जातियो के 
संदस्य हैं । तिम्त सामाजिक स्थिति के कारणा भी दवग बनने का साहस नहीं रहा 
आर उद्की स्थिति संदियों से निरीह मूक पशुम्रो की सी रही है । 

2. कृषि श्रभिक झनपढ, भ्रजागरूक और पग्रसग्रठित है । वे झ्पने को थम 
सधघो के रूप मे सगठित नही कर पाए हैं। फलस्वरूप श्रम सघो के लाभो से वचित॑ 
हैं प्रौर मजदूरी के सवाल को लेकर सौदेबाडी नही कर पाते । 

3 क्ृपि श्रमिक ऋण ग्रस्त हैं। 'कृषि श्रम जाँच समिति? के ग्रनुसार भारत 
में करपि श्रसिकों के लगभग 45% परिवार ऋण ग्रस्त हैं और प्रति परिवार प्रौतत 
जहण का अनुम्पत 203 रुपये है । समिति के अनुमात के अनुसार कृषि श्रमिकों का 
कुल ऋण यद्यवि लंगेभग & लाख रुपये है, किन्तु वास्तव में उनकी ऋणाग्रस्‍्ततां 
इससे कई गुना भ्रधिक है । 

4. कृपि श्रमिकों करो पूरे वर्ष लगातार काम नही मिल पाता | द्वितीय श्रम 
जाँच के भ्रनुप्तार कृपि श्रमिकों को स्लाल में 97 दित्त ही काम मिल पाता है, और 
शेप समय उन्हे बेकार रहना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों मे झल्प रोजगार के प्रलावा 
धकारी भी है। प्रत्प रोजगार श्रौर बेकारी दोनों भारतीय कृषि श्रमिकों की कम 
झ्राय तथा ह्ीत आ्रथिक स्थिति के लिए उत्तरदायी है। 

$. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृपि व्यवसायों की कमी भी श्रमिकों की कम 
मजदूरी तथा हीन आ्ाथिक दशा का मुख्य कारण है। गाँवों में ग्राबादी बढाने के 

साथ-साथ भूमिहीन श्रमिको की सख्या तेजी से वढ़ रही है जबकि गैर-क्ृपि व्यवसायों 
की कमी श्रौर भोगोलिक गविजीतता भें कमी के कारण भूमि पर श्राबादी का देवा 
अधिकाधिक होता जा रहा है । 
कृषि श्रमिकों को दशा सुधारने के लिए सुझाव 

कृषि श्रधिकोी की दशाग्रो में सुघार की अत्यन्त आवश्यकता है। इस दिशा 
में विभिन्न क्षेत्रों भ समय-समय पर विभिन्न सुझाव दिए जाते रहे है, जिनमे से कुछ 

मुख्य ये है-- 

] कृषि दासता, जो भारत के बहुत से भागो में विद्यमान है, समाप्त की 
जानी चाहिए 4 वन्धुओ श्रम के उन्‍्मुलन झौर 20 सूत्री प्राधिक-कार्यक्रम के भ्रधीत 
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जो उपाय किए जा रहे हैं उदमे क्पि दायता सम्राप्त होने के आ्राधार काफ़ी बढ 
गए हैं। 

2 क्ुपि भद्िला श्रमिक्तो को सरक्षण दिया जाबा आवश्यक है । इस्लेण्ड, 
रूप, ग्रभेरिका, कनाडा श्रादि पिऊसित देशो मे कृषि महिला श्रमिकों के कल्याण 
के लिए अनेक वंधानिक व्यवस्थाएँ की गई है ओर भारत में नी उतही ब्राधारो 
पर व्यवस्था होनी चाहिए । जैसा कि डॉ सकक्‍पेवा ने जिखा है कि बालक के जस्प 
से दो माह पूर्व और । माह वाद तक महिला श्रमिकों से कोई काम तहीं लिया 
जाना चाहिए । बच्चे को दूध पिलाने तथा खिलाने के लिए बीच में कमसे 
कम आपे घण्टे का अवकाश देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रो मे बात कल्याण एव 
प्रसूति केस्द्रों की सख्या में भी दृद्धि होती चाहिए। यही नहीं गर्भ कारण के 
काल में मरकार की ओर से नि.शुल्क्र चिक्रित्सा तया कुछ आधिक्त सहायता की भी 
ध्यवस्था होनी चाहिए । 

3 कृपि बाल श्रमिकी का शोपण शेकने के लिए उन्हें समुचित सरक्षण 
दिया जावा चाहिए । इस सम्बन्ध मे डॉ सम्सेना ने ये सुझाव दिए हैं-(+) कठिन 
कार्यों के बाल श्रम के उपयोग पर प्रतिबत्ध लगा देना चाहिए। इसी प्रकार सतरे 
के कामो में भी बॉल श्रम का उपयोग नही होना चाहिए, (४) वच्चे को सप्ताह में 
एक दिन का अवकाश दिया जाना चाहिए, (70) शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था ऐसी हो 
कि 6 वर्ष से ऊपर की आयु वाले बच्चो के विए पढ़ना अनिवार्य हो, (५) बच्चों 
के लिए स्कूलो मे एक निश्चित उपस्थिति अनिवाय होवी चाहिए, (५) स्कूलों के 
पढ़ाई के घण्टो मे बच्चो को काम पर लगाए जाते का पूरा प्रतिबन्ध होना चाहिए, 

(७) फसल बोने भौर काटने के समय ग्रामीण पाठशालाझो व स्कूलो को बन्द कर 
देला चाहिए ६ 

4 छृपि क्षेत्र मे स्यूततम मजदूरी तियमो को वढिया ढय से लागू किया 
जाता चाहिए । पंजाब को छोच्रर देश के अन्य भाजों मे कृषि श्रमिझों को बहुत 
कम मजदूरी मिरुती है। केदल स्यूवतम मजदूरी श्रधिविव्त देता देना हो काफी 
नही है, उसे लागू करते के उपाय प्रभावी रूप में किए जाने चाहिए। यह वात 
ध्यान में रखनी हीगी कि अ्धिकॉश राज्यो मे स्यूचत्तम मजदूरी अ्रधिनियम्र बन चुके 
हैं किन्तु उन्हे उस्चित रूप में लागू करने मे अनेक कठिनाइयाँ हो रहों है । 

5, भूमिहीन कृषि श्षप्तिकों को पुठः दसाने के लिए आझावस्थक्न बदम उठाए 
जाने चाहिए । जेता कि रुद्रेदत एवं सुन्दरम्‌ ने लिखा है--कृषि अभिकों को भूमि 
देना आवस्यक है | इसके झनेक ढग हो सकते हैं, जिनमे एक यह है कि नई 
सुधारी भूमि केवत्न दाँट दी जाए । दूसरा उपाय यह है कि विद्यदान भूमिकोंही 
सब लोगो में फिर बाँठ दिया जाए। ऐप स्वेच्छा से ही हो सकता है शौर 
यबात्‌ भी । भूयात आन्दोलन का उद्देश्य जू-्पतियों से स्वेब्छिक रूप में जमौन 
दिल्लाना है। अस्य उपाय है--जोव की अधिकतम सीम दमा सिर्धारण और 
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सरकारी खेती । इन उपायो में भुमिहीत श्रमिक भ्रूम्ि श्राप्त करके अपनी ग्राथिक 
दशा सुधार सकते है । 

6. कृषि कार्य बढाया जाना चाहिए और इसके लिए सघन लेती तथा 
सिंचाई विस्तार दोनो की अत्यन्त ग्राइश्यकता है । इन उपायो से दोहरी फसल होने 
लगेगी फलस्वरूप श्रमिकों, को पूरे वर्ष काम मिल सकेगा । श्रमिक की उत्पादिता में 
भी दृद्धि होगी जिससे उसकी मजदूरी भी बढेगी । ग्रामोद्योगो का प्रसार भी बहुत 
श्रावश्यक है ताकि ग्रामीण जनता को काम मिल सके 

7 सावंजनिक निर्मासस कार्यक्रमों का विस्तार किया जाता चाहिएं। सरकार 
को गाँवों में ग्रपती परियोजनाएँ इस ढंग से प्रमल मे लानी चाहिए कि रीते मौसम 
(07 ४८०६०१) में खाली श्रमिकों को काम मिल सके । 

8, सरकारी खेती का विकास किया जाना चाहिए ताकि छोटें-बडें किसानो 
में पाई जाने बाली विपमता मिट सके । 

खेतिहर मजदूरों पर सरकारी कार्यनीति और कार्यान्‍वयन 

की एक समीक्षा 

भारतीय प्रर्यव्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता गाँवों में रहने बाली 
एक बहुत वड़ी जनसख्या है जो मुख्य रूप में कृषि पर निर्भेर रहती है । शहरों 
के प्रति बढ़ते ग्रामीण अनुराग के बावन्नृद आज भी एक बडा हिस्सा गाँवों में 
रहता है । ग्रामीण समाज से एक बढुत बडा झनुपरात ग्रामीण श्रभिक का होता 
है जिसमे से श्रधिकॉशत: खेतिहर मजदूर होते है। यह श्रमिक आमतौर से 
गाँवों के निम्न व कमजोर वर्गों के होते है। ये लोग फसलो के उत्पादव का 
कार्य करते हैं ! 

समय के साथ इनकी समस्या में करेई ग्रिरावट नहीं आई अपितु यह बढती 

ही चली गई | 96[ में देश मे 35 करोड खेतिहर मजदूर थे जो कि 97॥ 
में 475 करोड तक पहुँच गए झ्र्थाव्‌ 0 वर्षों में ) 60 करोड खेतिहूर मजदूरों 
में वृद्धि हुई । इसके बाद 98] में यह सख्या बढकर 54 करोड तक पहुँच गई | 
हालाँकि यहूं ससया बहुत है. पर सन्तोष की बात यही रही कि बढोतरी की संख्या 
296]-7] की अवधि से काफी कम हो गई। बेसे इसमे एक बडा योगदान 
१97] की जनगणारा में ली गई श्रमिक परिभाषा का भी रहा। 96व में झपने 
पुरुषों के साथ खेतो पर काम करने वाली महिताझों को कृपक वर्ग में रखा गया 
था जबकि 97 में उन्हे मुल रूप से शृहिणी साना गया जिनका कि सहायक 
व्यवसाय कृषि था | फिर भी हमे इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 97] से 
98] के मध्य जनसस्या मे 24 7] प्रतिशत की बृद्धि हुई। जनसस्या 54779 
करोड से बर्टकर 68 79 करोड तक जा पहुँची । 

इसके बाद प्राते है बहुत छोटे किसान, जिनकी झाय का प्रमुख सावत 

कृषि जोतो के बहुत छोटे होने के कारण मजदुरी है। झ्तः वे दूसरे की भूमि पर 
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मजदूरी करते है था दूसरों की भूमि को ठेके पर लेकर खेती करते है या बटाई 
पर सेती करते है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने उन्हे भी खेनिहर मजदूर माना है । 
इनकी सख्या 796] में 995 करोड थी जो 97 में घटकर 7*82 करोड रह 
गई पर श्रणले दस वर्षों में उसमे फिर इद्धि हुई और यह सख्या 9 4 करोइ पर 
ज्ञा पहुँची । 

हालाँकि यह भारत की जनसख्या का बहुत बडा हिस्सा है पर उसमे झभी 
वे लोग शासिल नही है जो इस पर आशित हैं। सो कुल सिलाकर इंतकी 
सह्या बहुत ही अधिक हो जाती है। इसके बावजूद ये आज श्रत्यन्त गरीबी का 
जीवन व्यतीत कर रहे है । इनकी स्थिति बहुत ही कमजोर व दयनीय है । जिन्दगी 
के हर क्षेत्र मे इन्हे भारी कठिनाइग्रों का सामना करना पड़ रहा है। देश की 
पिछड़ी प्र्थव्यवस्थां का यह ग्रत्यन्त पिछडा हुग्मा हिस्सा है। इनकी संमस्याग्रो का 
हुंच ढूंढे बिना देश की अर्थव्यवस्था मे सुधार लाना असम्भव है । 

आज अ्रभर इनको ध्यान से देखा जाए तो इनके ऊपर समम्याग्रो का पहाड़ 
खडय हुआ है । बहुत-स्ती जगह उनकी हालल गुलामो से ददतर होती जा रही है। 
इनसे जानवरों की तरह काम लेकर अत्यन्त कम मजदूरी दी जा रही है जो कि 
इन्हें नकद व वस्तुप्नो के रूप मे मिलती है। हालांकि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 
तय कर रखी है फिर भी इसका पालन बहुत कम लोग ही करते है ) वैसे प्रभी 
हाल ही मे स्थायी श्रम समिति ने देश के सभी भागो मे समान मजदूरी की बात 
मान ली है । समित्ति की दो दिनो तक चली वेष़्क मे प्रन्तत श्रप्त राज्य-मन्त्री पी ए 
संग्रमा ने कहा कि वर्तमान मौजूद थ्रम-शक्ति में 70 प्रतिशत असगठित क्षेत्र हैं 
और इस फेसले से उन्हें निश्चित ही लाभ पहुँचेगा। उन्होने बताया कि स्युनतल 
मजदूरी मे समानता के लिए क्षेत्र को 6 भागों मे बाँटा गया है । केन्द्र सरकार ने 
राज्यो को न्यूनतम मजदूरी तय करने के सम्बन्ध में कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं। 
क्रेन्द्रायुसार न्यूनतम मजदूरी गरीबी रेखा के ऊपर होनी चाहिए । जिन राज्यो मे 
श्रभी दरों की नया नहीं किया गया है उन्हे तुरन्त कश्ने को कहा है । साथ ही 
न्यूनतम मजदूरी कावून की प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश भी दिया है । 
किन्तु भ्रवर सवाल यही उठता है कि सरकार डारा किए गए इस फैसले को आखिर 
कितनी मग्रम्भीरता से लिग्रा जाता है। केवल मात्र घोपणशा करने व निददेश देने से 
वो समस्या हल नहीं होती। इस दिशा में जल्दी ही कोई ठोस कदम उठाते 
की आवश्यकता है । 

अब झ्रायां जाएं इन खोगो की कार्यदशाप्रो पर जोकि बहुत डी ज्यादा 
भ्रसुविधाजनक है । बडी ही कठिन परिस्थितियों में इन्हे कास करना पड़ता है। 
कार्य-घण्टे प्रनिश्चित होते हैं। अवकाश व श्न्य सुविधाओं का प्रभाव रहता है । 
साथ ही इन दोगो का जीवन स्तर भी काफी नीचा है। ये लोग अपनी झाय का 
75 प्रतिशत से भी झधिक भाग खाद्य पदायों पर ही खर्च कर देते हैं | बपडे, 
मकान, चिकित्सा व अन्य सुविधाओं का झभाव तो सर्देव ही बना रहता है। 
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एक और समस्या ऋण ःग्रस्तता है | भ्रधिकॉशत खेतिहर मजदूरों को अपनी 
आ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ता है। वेसे प्रामतौर पर ये तोग 
ऋचणा सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे जिदाह, भोज, जम्मोत्सव इत्यादि को पूरा 
करने के लिए लेते हैं ॥ इन लोगो मे अधिकाँशतः दलित व उपेक्षित जातियो के सदस्य 
होते हैं जिससे इनकी सामाजिक रियति बहुत नोची होती है । 

हालांकि स्थिति बुरी है पर इसका तात्ययें यह नहीं कि सरकार इनके लिए 
कुछ नही कर रही है । सरफार ने इनके लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार की 
योजनाप्रो व कार्यक्रमों का निर्माग्य क्रिया है । 

आजादी के बादत से ही इस दिशा में प्रयत्न शुरू हो गए थे। 95] में 
प्रजम खेतिहर श्रम जाँच समिति बनी जिसने ग्र ।मीए समस्याझ्रो का विस्तृत श्रध्ययन 
किया व फसलो के उत्पादन कर रहे व्यक्तियों को खेतिहर मजदूर बताया। 
]955-.57 में द्वितीय खेतिहर शक्षम जांच समिति से इस श्रेणी में उन मजदूरों को 
भी शञामित कर लिया जो सती के ग्रतिरिक्त हन्य कार्य जंसे पशुपालन, मुर्गी पालन, 
बागवानी इत्यादि करते हैं । 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद 948 में कृपि-सुधार समिति की प्तिफारिश 
के आधार पर प्रथम पचवर्षीय योजना मे मध्यस्थो को समाप्त कर दिया गया । प्रथ 
नक तो सभी राज्यों मे अधितियमो के माव्यम से मध्यस्थों का श्रम्त हो चुका है । 
फत्रस्वह्प 2 करोड़ से ग्रथिक काश्तकार भूमि के स्वयं भालिक बन गए हैं। ये 
मध्यस्थ देश के 40 प्रतिशत क्षेत्र मे फैने हुए थे। मध्यस्पों की समाध्ति से काश्तकारों 
की सामाजिक च श्राथिक स्थिति में सुधार हुआ है । मध्यस्थो की समारित से लगभग 
57 7 ह्लाख हैक्टेयर भूमि को एक करोड काशतकरारों भे बांठा गया है। मध्यस्थों 
को भूमि के बदले क्षतिपूर्ि का घुगतानव कुछ नझुद व कुछ बाण्डो के रूप मे किया 
गया है। विशेषत छोटे किसानो को नकदी भें मुगतान किया गया । बाण्डो में 2 
प्रतिशत बाधिक दर से ब्याज भी दिया गया है । 

कृषि चिकास को ध्यान मे रखते हुए भारत मे लगभग सभी राज्यो मे 
काश्तकारी कानूनों मे सुधार किए गए हैं | उत सुधारो में भस्वामित्व की सुरक्षा 
सग्रान में कमी, स्थायी सुधारों हेतु मुभावजे की ब्यवस्था की गई है । 

प्रउभ पचवर्षीय योजना मे योजना आयोग ने सिफारिश की थी कि प्रधिक्म 
लगान बुल उपन का ]/4 या ॥/5 भाग तक हो । द्वितीय व तृतीय योजनाग्ों मे भी 
इस पर श्रधिक बल दिया गया। परिणामरवरूप लगभग सभी राज्यों मे कानून में 
सशोध्रन कर कयात की दरें कम कर दी व लगाने वी खधिकतम दर विस्वित कर 
दी। सथो राज्यो मे दर एक समान नही है । 

जमीदारो के दबाव से ऐच्छिक परित्याग के बहाने काश्वकारी की वेदखंली हुई। 
इस बेदख नी को रोकने व भू-धारक को सुरता प्रदात करते के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा 
कानून बना लिए गए व भू-घारक को सुरक्षा प्रदात कर उसे स्थाई म्व३मित्व प्रधिकार 
प्रदान किया गया । इसमे एक तरफ समान सामाजिक वितरण में सहायता मिली । 


ब्विटेन, प्रमेरिका और भारत में मजदूरी का राजकीय नियमत पर 


दूसरी और उत्पादन में भी बृद्धि हुई। लगान के प्रभावी दियमत के लिए काश्तकारों 
को पट्टं दारी की सुरक्षा प्रदान की गई । द्वितीय योजना में कहा गया क्रि ऐसे क्षेत्रों में 
जहाँ भूमि का पुतग्रंहए सम्भव नहीं, काश्तकार को भूमि का मालिक बना दिया 
जाए। काश्तकार को भू-स्वामी बताने के लिए अनेक प्रकार से व्यवस्था की व 
सुरक्षा प्रदान करने की इष्टि से भुसि के पुनवितरण को यथासस्मव सीसित रखा 
ग्रमा । इस प्रयत्व से कृषि मजदूर व किसानो को सर्वाधिक लाभ मिला । 
भूमि के न्यायपूर्ण वितरण हेतु कृषि जोतो की सीसा का निर्धारण क्रिया 
गया द्‌ इस सीमा लिर्घारण से जो झतिरिक्त भ्रूमि प्राप्त हुई उसे भूमिहीन कृपकों 
तथा वेदखत्त कृपक्रों मे वादा गया । 
स्वतन्त्रव' के बाद कृषि पुतर्मठत कार्यक्रमों में चकऋबन्दी भूदान आन्दोलन 
कानून व्यवस्था व सरकारी कृपित श्राति है। चकवन्दी के अन्तगत भूमि के बिखरे 
हुए टुकंडो को एकच्ित किया गया | यह हमारी कृषि का मुख्य दोप है । इससे कृषि 
उत्पादन मे बाधा तो पहुँचती ही है साथ ही किसान का समय व श्रम भी बरबाद 
होता है। स्वतन्त्रता के बाद कातूनी रूप से अनिवार्य चकबन्दी का कार्य कई राज्यो 
में प्रारम्भ किया गया । 
योजना आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यो द्वारा भूमि तत्त्वो 
तथा भ्रधिकारों का सही रिकार्ड रखा जाना चाहिए तथा राजस्व विभाग के 
प्रशामत को मजबूत रखना घाहिए | कई राज्यो में भूमि बन्दोबस्त विभाग की 
स्थापना की गई | योजनाओं मे भूमि प्रबन्ध सुधार पर पर्याप्त जोर दिया गया 
जिसके फ़ल्लस्वहूप बंजर भूमि के उपयोग उत्तम बीजों व अ्रधिक उपज देने वाली 
फसलों का प्रयोग बढ़ा १ 
छोदे-छोटे भूमि के ठुकडो को मिलाकर सयुक्त खेती करना व॑ इससे वैज्ञानिक 
उपकरणो व सुविधाओ्ी का प्रयोग अधिक लाभदायक होता है । सरकार ने ऐडिछक 
भहकारी खेती को बढावा देने के लिए वित्तीय सहायता, लगान व झायकर में 
रियायनें दी व एक राष्ट्रीय कृषि सलाहकार बोर्ड का निर्माए करिया। पत्रवर्षीय 
योजनाग्रो मे सहकारी कृषि पर अधिक जोर दिया गया । 
विभिन्न राज्यो में भी इन्हे काफी प्रोत्साहन मिला । मब्य प्रदेश में दण्डकारण्य 
विकास ग्रधिकारी ने विस्थापित व्यक्त्यो को बसाने के लिए सहकारी कृषि समितियों 
को संगठित किया । मैसूर राज्य मे तुँगभद्रा सिचाई परियोजना के क्षेत्र मे इसका 
विक'स हुप्रा । आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी व कृष्णा जिले मे सहकारो कृषि 
समितियों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया गया। 
भूमिहीन सजदूरो को बसाने हेतु 795 में आचार विनोबा भावे के नेतृत्व 
शदालमे भ्रा्दोलन पारम्भ किया गया | इसमे स्वेच्छा से प्रत्येक मू-स्वस्सी से !/6 
भूमि दान में मांगी गई । हार्लांकि इसमें जो भूमि प्राप्त हुई उसमे से अधिकाँश मूमि 
वजर, सिचाई-रहित व ऋगड़े की है । 
जनता पार्टी के विघटद के वाद इन्दिरा गाँधी के सत्तारूढ होने पर 20-सत्री 
कार्येद्रमो मे भूसि खुघारों की जगह राष्ट्रीय ग्राम रोजयार कार्यत्रम व एकीकृत ग्राम 
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विकास प₹ जोर दिया गया जिन्हे कि ग्रामीण जनता को' गरीबी रेपा से ऊपर 
उठाने का प्रमुख साधत माता गया । 
उस समय 798-82 तक सभी राज्यों ने काश्तकारों को भूमि स्वामी 
बनाने का कानूत बताने की घोपणा की थी पर कहो भी ऐसा नहीं हुम्ना। 3 
मांचे, 3983 तक हृदबन्दी (चकबन्दी) से बची हुई 'मृमि को पूर्ण रूप से वितरण 
करते को कह्ठा था| उसकी तारीख भी 3] मार्च, 985 तक बढा दी पर तब भी यह 
कार्यक्रम पूर्ण नहीं हुप्ना । वैसे पाँचवी व छठी पचवर्षीय योगना में कृषि भूमि की 
हृदबन्दी सम्बन्धी कानून लागू हो चुके है फिर भी इसमे हृद का अधिक होना एक 
बहुत बडा दोप है | सातवी पंचवर्षोय योजना की एक जानकारी के भ्रनुसार देश का 
भूमि भण्डार | करोड 70 लाख हैवटेयर कृषि योग्य परती भूमि व 2 करोड है+टयर 
पुरानी और वर्तमान बजर भूमि को शासिल्र करने से बढाया जा सकता है । इस सरह 
करीब 35 करोड से 4 करोड हैक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि उपलब्ध हो सकती है। 
भूमिहीन मजदूरों के लिए निश्चय ही यह वरदान साबित हो सकती है। हाल ही में 
प्रधान मन्‍्त्री द्वारा घोषित 20-सूत्री कार्यक्रम में एक बार पुन मूमि सुधारों को 
प्रमुखता प्रदान की गई है । यह निश्चय ही बहुत खुशी की वात है । 
इस प्रकार स्वतन्त्रता-प्राप्ति से लेकर भ्रभी तक विकाप्त के उद्देश्य से मूमि- 
सुधारो के लिए हर तरह से प्रयत्त किए गए किन्तु वे परिणाम सामने नहीं श्राएं 
जो झाते चाहिए थे, कप्रौकि उतमे बहुत-सी कमियाँ रह गई थी । 
पहली बात तो भूमि सुधार के सम्बन्ध में जो ग्रनेक नियम बनाए गए भे वे 
दोषपूर्ण है। कानून के प्रनुतार जम्तीदारी-प्रथा को समाप्त कर खेतिहर मजदूरों को 
भूमि का मालिक बनाया गया लेकिन दास्तद मे आज भी वह मूमि का सालिक तही 
है। भाज सरकारी कर्मचारी, नेतागण, महाजन, व्यापारी तथा उद्योगपति नए जमीदारों 
के रूप मे उभर रहे है । 
भूमि सुधार हेतु सरकार ने कानूनी व्यवस्था तो बता दी है लेकिन उसका 
क्रियान्वयन सही रूप से नहीं हो पाया है व इसके द्वारा बनाए गए कानून भी भि्न- 
भिन्न राज्यो में भिन्न-भिन्न है। जोत की सीमा भी प्रत्येक राज्य में प्रलमर-न्‍्प्रतग 
निश्चित की गई है | चकबन्दी कानून भी झ्निवायें न होकर ऐच्छिक वनाए गए है । 
खुदकाश्त के प्रधिकार में यह व्यवस्था की गई है कि यदि जमीदार चाहे तो खुदकाश्त 
के लिए भपनी जमीव वापिस ले सकता है । हालाँकि इसमे कई बार सुधार करने की 
कहा गया है व समय-समय पर इसमे सुधार भी हुतझ्ना है पर उसकी गति बहुत ही 
धीमी है। झ्राप धीमी गति का ग्रन्दाजा इसी बात से तगा सकते है कि बिहार भे 948 
भे भारत के अन्तर सर्वेश्रथम एक कानून बना जो कि 22 वर्षों वाद कार्महछष में लागू 
किया गया । 
जनता भूमि सुधार कार्यक्रम से बचने की कोशिश करती है। काश्तकारो की 
अंशिक्षा के कारण वे न तो कानून जानते हैं और न अपने शोपरा से बचने के लिए 
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कानून की शरण लेते है । इस कारण वाइ्तकारो के शीपरा का सही पता नहीं लग 
पाता है। 
लाल फ्रीत्ताणाही व नौकरणाही के कारण भी भूमि सुधार कार्येक्रतो को 
क्रियाम्वित नहीं किया जा सका है । देश का प्रशासन अप्टाचारी होते से कानून बने 
ही रह जाते है । विभिन्न राजनीतिक पक्षों में मू-्सुघार के कार्यक्रमों के सम्बन्ध से 
विभिन्न इृष्टिकोश होने से कार्यक्रमों का क्रियान्बयत नही हो पाया है। जेमे चौधरी 
चरणमिंह का मानता है कि छठे और सातवे दशक के भूमि सुधारों के बाद अब 
“गाँवों में भूमि वितरण की कोई खास गूँजाइश नहीं है। किन्तु ऐसा नहों है। मैने 
ऊपर ही सातवी प्रचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर” द्वाशा दी गई जानकारी बताई 
है। देश मे अभी तो साढ़े तीन से चार करोड ईक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि उपलब्ध 
हो सकती है जो कि कुल कृषि योग्य भूमि का 25 प्रतिशत हिस्सा हो सकती हैं । 
सो जद तक्र ठोस रूप मे हक विचारधारा नही होंगी, कार्यक्रम सफल नही होगे। 
देश में जोत की न्यूनतम सीमाएं निर्धारित करने सम्बन्धी कानून नहीं बनाए 
जाने के कारण भूमि के उप विभाजन, अपखण्डन, हस्वास्तरए भ्रादि की समस्या 
श्राज भी बनी हुई है । 
बसे दोप तो हर व्यवस्था मे निकाले जा सकते है | बस जरूरत इसी बात 
की है कि भूमि सुधार मे व्याप्त अ्रप्टाचार को बठोरता के साथ समाप्त किया जाए। 
सरकार को कड़ाई से नियमों का पालन करना चाहिए । वास्तविक खेदिहर मजदूरों 
को भूमि दिलवानी चाहिए । मूमि सुघारो को लागू करने में किसी भी प्रकार का 
विज्लम्ब न क्रिया जाए । सर्वाधिक महत्त्वपूर्णो तथ्य तो यह है कि ऐसा सब कुछ करने 
से पहले सरकार क्रिती भी तरह के राजनीतिक लाभ की परवाह न करे 3 
बन्धुश्ना भजदूर : मुक्ति को चुनौतियां: 
केस्द्रीथ श्रम भन्त्रालय के भरूतपूर्व'. महानिदेशक (श्रमिक कल्याण) श्री 
सक्ष्मीघर मिश्र ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आयोग के सदस्य के रूप में 
बन्धुप्रा मजदूर प्रणाली के अन्वेषण के लिए ग्यारह राज्यों का दोरा किया | 
उन्होने भ्रपते लेख में बच्धुआ मजदूर प्रणाली के मासाजिक, आशिक आदि पहलुगों 
पर प्रकाश डाला है और इनके कानूनी निहितार्थों का भी वर्सत किया है | उनके 
विचार मे बन्धुय्रा मजदूरों की पहचान के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए 
और वास्तव में अपनाई जा रही है, उसमे बहुत बडा अन्तर है। श्री मिश्र ने 
बन्घुप्ना मजदूरों के मुक्ति-कार्यक्रम के कार्याव्वयन की ज्ुटियो की ओर सकेत कियः है 
और बच्घुआ मजदूरी से मुक्त किए गए लोगो के पुनर्वास के लिए सामुदाधिक दृष्टि 
अपनाने का सुराव दिया है। श्री मिश्र के विचार, उन्हीं के छब्दों में, इस 
प्रकार है-- 


4 शरद उपाध्याय : योजना, [-5 जूच, 987, (ृष्ठ 7-9 
2 योजना, मई, 7978. 
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“श्रम सल्तालय में महानिदेशक (श्रमिक कल्याण) के रूप में मुझे 
982-83 से 4984-85 के बीच बन्धुतर मजदूरी की हानिकारक प्रशाली 
(जो सामाजिक इष्टि से माभिक और श्राथिक दृष्टि से घूनोती भरी है) के अध्ययन 
के सिलसिले में ग्रान्ध्र प्रदेश, विहार, गुजरात, कर्बाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य 
प्रदेश, उडीसा, राजस्थान, तमितनाडु और उत्तर प्रदेश के ग्यारह राज्यों का दौरा 
करने का मौका मिला। मेने इस क्रम में विभिन्न वर्गों के लोगों से बात की 
जैसे--कर्नाटक श्र आन्ध्र प्रदेश के जीथम, ग्रुजर/त झोर मध्य प्रदेश के हाली, 
बिहार के कामिया, उड़ीसा के गोठी, राजस्थान के सागरी, तमिलनाडु के पौडियान, 
केरल के आदिया, पॉडिया और कट्टनाथकम्‌, जौनसार बाबर उत्तर प्रदेश 
के कोलटा प्रादि । सर्वोच्च न्यायालय के सामाजिक झ्यौर कानूनी जाँच ग्रायुक्त 
की हैतियत से भुझे विजयवाडा और फरीदाबाद के खदात मजदूरों की शोचनीय 
स्थितियो के ग्रध्ययन का भी श्रवसर मिला । अपने इस कार्य के दौरात मेने इत 
लोगो से हार्दिक सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश की जो आमतौर पर सकोची 
झौर प्रल्तमुखी होते हैं भौर बाहर की दुनिया से प्राय अलग रहते हैं। में उनसे 
'उस भाषा में बोलता था जिसे वे समझ सकते थे प्रौर इस तरह मेने एक 
विश्वास का वातावरण वना लिय। था जिसमे वे अपन्ती बात खुल कर कह सकते 
थे। इस वार्तालाप से जो निष्कर्ष मिकला वह बहुत महत्त्वपूर्णा है। निष्कर्ष यह 
कि सरकारी झौर गेर-सरकारी सस्थाओरो के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बावजूद समाज 
के ये भ्रभागे सदस्य सम्यता मे बहिष्कृत हो रहे हैं । बन्धुआ मजदूरी की परिभाषा 
पर वर्षों से जोरदार बहस हो रही है जसे जीधम श्रौर हाली उस परिभाषा के 
प्रन्तर्गत ग्राते हैं या नही किन्तु उन ग्रभागे लोगो (बन्धुओ मजदूरों) की स्थिति 
सामाजिक झौर आर्थिक दृष्टि से हीकतर होती गई है। उनकी गरीबी झ्ौर शोपरप की 
कहानी शायद ही सामने झ्ावी है । इसके क्या कारणा हो सकते है ? 
कानून का विकास 

अन्तर्शप्ट्रीय श्रम संगठन ने 99 में बेगरार उन्मूलन समझौता स्वीकृत 
क्रिया थां। किन्तु हमने बेगार उन्मूलन से सम्बन्धित सांविधानिक निर्देश (प्रनुच्चेंद 
23) के अनुसरण में 30-]-954 को इसे झ्रौपचारिक रूप से ग्रपताया। 
अत्तर्राष्टीय श्रम सगठत के समभौते को अ्पताने से हमारे ऊपर दायित्व यह 
झ्राया कि हम राष्ट्रीय कानून बनाकर इसके उपवन्धो को लागू करें। समभौते 
के महाद उद्देश्यों को कागू करने के लिए राज्य के स्तर बर कानून, बताये क्र 
छुटपुट प्रयास हुए थे जैसे उडीसा का ऋण (उन्मूलन) अधिनियम, 96/ 
आदि । फिन्तु इनका प्रभाव बहुत सीमित रहा। भूतपूर्व प्रधाद मसत्री श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी द्वारा । जुन्ताई, 7975 को वीस-्सूत्री कार्यक्रा की घोपणा के 
बाद केन्द्र के स्तर पर इस सम्बन्ध में गम्भीर प्रयास शुरू हुए। पुराने बीस सूत्री 
कार्येक्रः की मद 5 के अन्तगंत कहा गया ऊफ़ि बन्बुआ मजदूरों का उस्मूलन किया, 
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जाता है और जिस रूप में भी यह है उसे गैर-कानूनी घोषित किया जाता है। 
इस घोषणा ने उन निहित स्वार्थो का दिल दहला दिया होगा जो श्रब तक बन्धुग्रा 
मजदूर प्रणाल्री को जारी रखे हुए थे। इस जोरदार कारंबाई के परिणामस्वरूप 
25 भ्रवतुबर, 975 की बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) श्रध्यादेश जारी 
किया गया जिसकी जगह फरवरी, 976 में मंसइ के दोनो सदनीं द्वारा पारित 
बच्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम ने ली जो उसी तारीख से लागू 
होता था जिस तारीख को राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया गया था। इस 
कानून के उदात्त लक्ष्यों शोर उन्हे प्राप्त करने के रास्ते की अनेक कठिनाइयो का बहुत 
भ्रच्छा वर्शंन श्रम मन्‍्त्री ने 27 जनवरी, १976 को दविथेयक प्रस्तुद करते हुए 
इन शब्दी में किया---“बन्धुम्रा मजदूरी से मुक्त किए गए लोगों के पास न उत्पादन 
के साधन होगे और न उन्हें ऋण सुविधा होगी। इनके पास कोई हुनर भी 
नही होगा जिसके बल पर वे ग्रपनी जीविक्ला कमा सर्के | अगर उसे किसी लाभदायक 
काम में लगाया जाएगा तो भी उत्पादन शुरू होमे तक उसे कोई आमदनी नही 
होभी । चूंकि वह आधिपत्थ और गुलामी की दुनिया से ही परिचित होगा । भरतः 
अपने भ्रधिकारों के प्रति वहु जागरूक नहीं होगा | कभी-क्ी वह ग्राधिक बहाली 


की कठिन प्रक्रिया से गुजरने के लिए भी तैयार नहीं होगा और वापस अपनी 
गुलामी में जाना चाहेगा ।” 


हर कानून अपने समय की उपज होता है श्रौर बह उस समय के सामाजिक 
वातावरण, राजनीतिक मूल्यों और ग्राथिक दर्शन को प्रतित्रिम्बित करता है । लेकिन 
कानून महज एक चौखट होता है. लक्ष्य का सवाहक श्रौर एक दृष्टि का सरेतक। 
यह सामाजिक, राजनीतिक, झाश्रिक बुराहयों प्रथवा प्रणाली की कमजोरियो के 
लिए राभमबाश औआपध नहीं हो सकती | श्रत इत कारणों का विश्लेपण करना 
समीचोन होगा जो इस कानून के महानू उद्देश्यों को पूरा करने में बाधक सिद्ध हुए । 
बन्धुआ मजदूरी क्‍या है ? 
सबसे पहला सबसे महत्त्वपूर्ण बारण है वन्धुआ पजदूर, बन्घुआ मजदूरी झौर 
बन्घुआ मजदूर प्रए/ली की परिभाषा के सम्बन्ध मे सन्देह और ध्रान्ति्याँ बनी हुई हैं । 
बाबजूद इस बात के कि कानून में इसकी व्याख्या बहुत साफ है और सर्वोच्च 
न्यायालय ने फरवरी, 982 की याचिका सस्या 235 पर 6 दिसम्बर, 983 
को जो ऐतिहासिक फँसला दिया था उसमें इसकी व्यापक उदार ओर विस्तृत 
व्याख्या की थी । दसके अतिरिक्त कानून में इसकी जो व्यायदा जोडी गई थी 
डसमे कहा यया था कि ठेका सजदूर और प्रवासी भजदूर भी वन्युत्रा मजदूर 
प्रणाली के अन्तर्गत आ सकते हैं, यदि दे निर्धारित कसोटी पर ठीक उत्तरते हो । व्यवहार 
मे बन्चुप्रा मजदूर प्रणाली, कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले के सम्बन्ध का ही रूप है 
कजे लेने वाला अपनी दिन प्रतिदिन की आथिक मजवूरियों के कारण उधार लेता है 
५ और कजें देने वाला जो जर्ते रखता है उन्हें वह मनन्‍्जूर कर लेता है । इस करार 
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की सबसे महत्त्वपूर्ण शर्त के रूप मे वह ग्रपती या अपने परिवार के किसी एुक या 
सभी सदस्यों की सेवा की एक तिश्वित या अनिश्चित झवधि के लिए गिरवी रख 
देता है। असमान शर्तों पर हुए इस बरार से जा सम्बन्ध बनता है उसके कुछ 
निश्चित परिणाम होते हैं। किसी भी श्रम या सेवा का बाजार भाव पर उचित 
पारिश्षमिक मिलना चाहिए किन्दु बन्चुआ परस्माली में सेवा, कर्ज के बदले मे या 
कर्ज के सूद के एवज में दी जाती है। यह पारिश्रमिक न्यूनतम वेतन अधिनियम 
के अन्तर्गत निर्षारित न्यूनतम मजदूरी से या बाजार की मज्दूरी दर से कम 
होता है । 

देतदार और लेनवार के सम्जन्ध मे असमान शर्तों का पहला परिणाम 
होता है, देवदार को मजदूरी न मिलना या न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी 
मिलता । इसके भर भी परिणाम हो सकते है, जैसे-- 

(क) भारत के क्रिसी भी क्षेत्र में जान की स्वतन्त्रता मजदूर कोन 
मिलना । 

(ख) किसी अन्य रोजगार को चुनने की स्वतन्त्रता न होना । 

(ग) श्रपनी मेहनत की या मेहनत के उत्पाद की उचित बीमत प्राप्त करने 
का हक ने होता । ये परिणाम व्यक्तिग्रत रूप से भी हो सकते हैं प्ौर सामूहिक रूप से 
भी । बन्धुप्ता मजदूरी के अस्तित्व के निर्धारण के लिए इतना काफ़ी है कि वहाँ 
देवदार और लेनदार का सम्बन्ध हो प्रौर देनदार ने अपनी या अपने परिवार के 
किसी एक या सभी सदस्यों की सेवाएँ किसी निर्धारित या प्निर्घारित समय के 
लिए गिरवी रखी हो जिसका उपयुक्त परिणामों मे से कोई एक परिणाम होता हो । 
गह जरूरी नहीं कि सभी परिणाम एक साथ होते हो । 

दूसरे, इस भ्रस्याली के जन्म, विकास और इसके जारी रहने के सिर्फ़ एक 
कारण नही, कई है, जँसे--जाति, फिरके और धर्म की कृत्रिम दातों पर आधारित 
अत्यधिक श्रेणीबद्ध सामाजिक ढाँचा, उस ग्रत्यधिक ग्रसम्प भौर झनंतिक जमीदारी 
प्रथा द्वारा छोडे गए घाव जो अ्रट्ठारहवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे लाई गई भौर 
जिसमे भ्रतिवासी जमीदारी और क्रूर लगान की थुराइयाँ शभ्राई भूमि और पन्‍्य 
सम्पत्ति का प्रतुचित वितरण स्थिर रोजगार के स्ाधतो का ग्रभाव भूमि श्रौर मिट्टी 
का ग्रलाभकर स्वरूप जिसके कारण भूमि निवेश की ग्राय और उत्पादकता कम 
होती है, रोजमर्रा के उपभोग या विवाह आदि उत्सवो के लिए जमीन ग्रिरवी रस 
कर कर्ज लेने की प्रथा जिससे छोटे झोर सीमान्त किसान भूमिहीन कृषि मजदूर 
बनने को बाध्य होते हैं । बटाईदारो का पजीकरण न होना झौर जिन लोगों का 
कर्जे लेने वाणि की भूमि तथा ग्रन्य सपरी सम्पत्ति पर कब्जा होता है उनके छल के 
कारण उनका तगातार निर्घन होते जाना । 

ऐसी स्थिति से बस्घुआ मजदूरों कौ पहिचान का काम उतना सरल नहीं 
होवा जैसा कि किसी चुनाव में पक्की स्याही के निश्यान और मत्तदाताग्रो की पहचान 
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करना या जर्तांकिकीय के काम में आंदमियों को ग्रिवना। वस्चुझ्या मजदूरों की 
पहचान वास्तव मे अस्तित्वहीन को खोज है क्योकि यह व्यक्ति भले ही मानव के 
रूप मे है लेकिन जिसे वर्षा के सामाजिक भेदभाव ने और झाविक शोयश ने 
(जिसे समाज ने अबूक कारणों से वर्दाश्त किया है) अस्तित्वहीन बना दिया है । 


खोज की कार्य-प्रणाली का प्रभाव 


जाहिर है इस तरह के श्रस्तित्वहीन की खोज की प्रक्रिया उस सामाजिक 
बातावरण में ग्रासान नही है जिस पर इस जिला और सबडिवीजत के स्तर पर कानून 
के उपदन्धों को कार्यास्वित करने की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट और चौदासी 
समितियों की होगी लेकिन उसमे ठीक-ठीक कार्य-पद्धति निर्धारित नहीं की गई है । 
सन्तोप की बात है कि प्रान्श्र प्रदेश समाज कल्याण विभाग के वर्तेमान मुख्य लचिव 
श्री एम. झार. शंकरन ने बडी सूक-वूक भौर कल्पना से 976 में ही एक कार्य 
पद्धति तंघार की थी और उसे आान्ध्र प्रदेश के सभी समाहंर्ताओ को उतके मार्ग- 
दशेन के लिए परिचालित किया था । इस कार्य पद्धति में तेलुगु भाषा में एक 
प्रश्वावली है जिसमे कुछ सरल और महृत्त्वपपूर्णां सवाल है जो खोज करने वाले 
अधिकारियों को गाँव के हरिजनवाड़े में श्राकर कृपि मजदूरों के सह से पूछने 
होते है। जिनमे अधिकाँश अनुसूचित जातियो के मूमिहीन ब्टाईदार होते है । सवाल 
लोगो की समभ में श्राने वाली भापा में बिल्कुल अ्रनौषचारिक ढेम से, सामान्य 


बातचीत की शैली में पूछे जाते है ताकि उनके ठीक उत्तर मिल सकें और उनके 
आधार पर बुछ निष्कप निकाले जा सर्क । 


सर्वोच्च न्यायालय के जाँच ग्रायुक्त के रूप में मेरा प्रपना अनुभव बताता 
है कि व्त्धुओआ मजदूरों की पहचान के लिए जो कार्य पद्तति श्रपताई जाती चाहिए 
झौर जो चास्तव में भ्रपनाई जाती है, उत्तमे बडा ग्रन्तर है। समाज के निचले वर्गों 
के बन्धुआ मजदूर सकोीची और अपने में मिमदे हुए होते हैं और पन्वेपण करने 
वालों के सामने ग्रपनी कहानी सुनाने के लिए श्रासानी से झाग्रे नहीं गाते है। 
जब बन्धुओआ मजदूर यह महसूस करता है कि उसके हित श्लौर प्रइनकर्ता के 
हिल एक ही हैं तभी छेत्र, सामाजिक स्तर और भाषा की कृत्रिम दीवार 
हूटती है भ्रौर वे सहजता तश्य स्वतन्त्रता के साथ प्रग्यों का जवाब देते के लिए 
आगे प्राते हैं। 

किन्तु बास्तविक व्यवहार में, चूँकि कानुन ने कोई ग्रौपचारिक कार्य पद्धति 
निर्धारित नही की हैं अतः मजदूरों के साथ त्तादात्म्य स्थापित करने का काम 
अधिकतर नौकरशाही के निचले कर्मचारियों पर छोड दिया जाता है। चुंकियेई 
कर्मचारी ग्रामीण शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं, यह उम्मीद करना बेकार होता है 
कि वे इस नाजुक भ्ौर कठिन काम को भली प्रकार कर पाएंगे। अतः हमे एक 
देकुल्पिक व्यवस्था के बारे में सोचना पडेगा जो इन श्रस्तिर्वहीनो की खोज करे 
और उन्हें विश्वास दिलाएं कि दे भ्रच्य लोगो की तरह ही स्वतस्त्र देश के नागरिक 
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हैं, उनके कुछ मूलभूत ;%्रधिकार है तथा अपने जीवन थी न्यूनतम ग्रावश्यबत्ाएँ 
पूरा करने का उनका हक है | इस कास के लिए जनता के स्तर पर काम करने 
याली ऐसी असझछ्य सस्थाग्रों का सहयांग महत्त्वपूर्ण होया जो मानवता की सकूचित 
एवं कृत्रिम दीवारों को तोड़ने जनसाधारण को चुप्पी और निमेरता की संस्कृति 
से उठाने तथा उनमें सम्मान के साथ जीने को भावना जगाने के लिए क्रम कर 
रहो हैं । 
मुक्ति की कार्य विधि 

इसी से सम्बन्धित है गुलामी को जजीरो से मुक्ति की सकल्पता झौर उस 
मुक्ति के लिए ग्रपनाई जाने वाली कार्ये विधि। यह देखा गया है कि प्रव तक 
जिनाएत बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए झौपचारिक गैर-लचीली और कानून 
परक विधि ही क्षपनाई जाती है श्रौर सामान्य कार्य विधि से साक्ष्य लिए जाति हैं! 
प्रथम हष्टि और कानून कौ नजरों में भी इसमे कोई प्रापत्तिजतक बात नहीं है 
किन्तु इसमे साक्ष्य की लम्बी प्रक्रिया के कारण मुकदमा लम्बा खिचता है। वन्धुपा 
मजदूर के हित में नहीं होता, क्योकि अपनी गरीबी, निरक्षरता और पिछडेपन 
के कारण उसमें हृदयहीत कानूनों प्रक्रिया की कठिवाइयो को सहन करने की क्षमता 
नही होती है । 

भ्रामीण क्षेत्रों में निर्घनता, बेरोजगारी, भूमिहीनदा को देखते हुए जितने 
वस्धुप्रा मजदूरों की पहचान की जानी चाहिए और जितनों की पहचान हुई है, 
उसके बीच बडा भ्रन्तर होने का कारण भी यही है। श्रम मन्त्रालय में उपलब्ध 
आँकड़ो के ग्नुछार 30 जून, 986 तक व। राज्यों में दो लाख से प्रधिक बन्धुप्रा 
मजदूरो की पहचान हो चुकी थी किन्तु यह्‌ू निश्चित नही है कि इन सभी को मुक्त 
किया जा चुका है और सभी को झ्रौपचारिक मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जा चुका 
है या नही । 
जरूरत है नई दृष्टि की 

मेरे विचार में सही और भ्धिक व्यावहारिक इव्टि यह होगी कि सम्ग्न्धित 
भभिकरणों से रिपोर्ट मिलने के बाद तुरन्त परीक्षण हो ताकि पहचान और मुक्ति 
साथ-साथ हो सके । इन सभी सक्षिप्त परीश्णों के दोरान बह्पुओ मजदूर को 
मालिक से अलग रखा जाए ताकि भजदूर को विश्वास मे लिया जा सके और बह 
खुलकर अपने थारे मे बता सके जिसके श्राधार पर सुनवाई करने वाला मजिस्ट्रेट 
यह निष्क निकाल सके कि वह बन्धुश्रा मजदूर है श्रोर वह उसे तुरस्त स्वतस्त् 
कर सके | प्रगर सजिस्ट्रेट के झादेश के बाद भी मालिक प्रानाकानी करे तो उसके 
खिलाफ बन्धुझआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम के प्न्त्गंत मुकदमा चलाया जाए। 
इस नई कार्यविधि की सफलता इस बात पर निर्मर करती है कि सुनवाई करने 
वाले मजिस्ट्रेट में कितनी सूक-बुक गौर सवेदतशोलता है तथा वह इस प्रणात्री के 
मूल रूप को और इसके समर्थकों एवं विरोधियों को कहाँ तक समभता है। इस तरह के 
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न्यायिक अधिकारियों की कमी नहीं होगी (झधिनिथम की घारा 2] के तहत 
राज्य सरकारों को कार्यपालक मजिस्ट्रेटो की नियुक्ति करनी होती है), किस्तु यह्‌ 
जहूरी है कि वरिष्ठ अदालतों द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाएँ ताकि परीक्षण 
सहित कानून के उपबन्धों का प्रवर्तेत वर्तमान सामाजिक और झाथिक स्थिति के 
अनुरूप हो । 
समर्पण की भावना आवश्यक 

जिला और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तथा उनकी अध्यक्षता मे काम करने 
बाली सकतता समितियाँ (प्रधितियम की घारा !3 के ग्न्त्गंत) बच्चुआ मजदूरी 
प्रथा की पहचान के लिए नीव के पत्थर है। इस सारे काम की सफलता उनकी 
मूभ-बुक और समर्पण की भावना पर निर्भर है। यदि वे स्वय समस्था के प्रति 
सवेदनशील होगे तो वे दूसरे लोगों को भौ सवेदनशील बना सकते हैं । दुर्भाग्य से, 
कानून के इस महस्त्वपूरों उपबन्ध का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है। इसमें 
सन्देह नही कि कुछ राज्यो ने राष्ट्रीय कानून बनने के बाद सतकंता समितियाँ 
बनाने की दिशा मे काम किया है | ये समितियाँ (जिनका कार्यकाल एक साल से 
बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है) अधिकाँश राज्यों मे निष्किय हो गई हैं। 
कुछ राजयो ने सतर्कता समितियाँ बनाई हो नहीं, इस प्राधार पर कि उनके राज्य 
बन्धुप्रा सजदूर नही हैं । इस तरह का निष्कर्ष तभी निकाला जाना चाहिए जबकि 
जिला और सब-डिविजत स्तर पर सतकंता समितियाँ बने और उन्हें काफी समय 
तक काम करने का मोका मिले। कुछ राज्यो में समितियाँ तो बनी हैं, किन्तु 
उन्होंने इस काम को बहुत आ्राकस्मिक और झटीन तरीके से लिया है श्रोर अभी तक 
कोई ठोस काम नही किया है । इस तदर्थवाद कि सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी 
किए जाने चाहिए । जिला और संब-डिविजन के स्तरों पर ओर उससे भी नीचे 
के स्तर पर प्रशासत की सामयिक प्रतिबद्धता श्रौर नेतृत्व से बहुत अच्छे परिणाम 
निकल सकते हैं । 
स्वृतम्त्र किए गए व्यक्तियों का पुनर्वास 

घटनाक्रम और प्राथमिकता क्रम मे इसके बाद आता है स्वतम्त्र किए गए 
बच्धुओ मजदूरों का पुनर्वास जो )4 जनवरी, 982 को घोषित बीस पमृत्री कार्य- 
क्रम के सूत्र 6 के अन्तर्गत ग्राता है। बन्धुन्ना मजदूर की पहुंचात और मुक्ति का 
मतलब है उस मजदूर के लिए आजादी की मई जिन्दगी लेकिन उस झादमी के साथ 
असुरक्षा श्ौर अनिश्चितता की दुनिया भी जुडी है जिसका सामना वह मजदूर स्वय 
नही कर सकता 3 गुलामी ओर सुरक्षा (काल्पनिक) की दुनिया और झाजादी तथा 
अ्रसुरक्षा की दुनिया के बीच चुनाव करना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में 
स्वतन्त्र कराए गए मजदूर को कोई सहारा नही मिलेगा सो वह वापस अपने मलिक 
के पास जाना चाहेगा । 

पुनर्वास भौतिक भी होता है और मनोवेज्ञानिक भी। भौतिक पुनर्वास 
ग्राथिक होता है जबकि मनोवेज्ञानिक पुनर्वास बार-बार आश्वस्त करने की 
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अकिया से होता है। दोनो साय-साय होने चाहिए । मनोवैज्ञानिक पुतर्वात के 
लिए पहली शर्ते है कि मजदूर को पुराने माहौल से अलग किया जाए और ऐसे 
झाहोल में रखा जाए जहाँ वह शुतपूर्व बच्धुप्रा मजदूर मालिकों के हातिकारक 
प्रभाव से बंचा रहे । प्रगर उन्हे बार-बार यह झ्ाश्वासत नहीं दिया जाएगा कि 
श्रव उसके माग्य का तियमन कर्ज नहीं करेगय तो उसके वापस बन्धुप्रा मजदूरी मे 
जाने को सम्भावना बनी रहेगी । 
पुनर्वास का स्वरूप 

मूल रूप से पुनर्वाध्ष के त्तीन चरगा है| मुक्ति के बाद सबसे पहले तो उप्तके 
भौतिक निर्वाह की व्यवस्था करना जरूरी है । उसे नया जीवन शुरू करने के लिए 
प्रल्पकालिक सदद दी जाती होगी जंसे मकान बताने के लिए प्लाट झौर प्रार्थिके 
सहायता देना, खेती के लिए जमीन, बैल, खेती के औौजार तथा अन्य साधन जुटाना, 
लाभदायक रोजगार के श्रवसर जुटानां, और सैरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम 
मजदूरी नियमित रूप से दिलाने को व्यवस्था करना। ग्रस्त भे दी्घकानीन डपाय 
किए जाने चाहिए ज॑से भूमि का विकास (सिचाई की सुविधा सहित), प्रत्पकालिक 
और मध्यकालिक ऋण की व्यवस्था करता, पशुन्‍्पालत और पशु-चिकित्सा की 
पूरी व्यवस्था करता जिसमे उत्य'दक प्रिमम्वत्तियों का बीमा भी शामिल है,द्रायसम 
के माध्यम से वर्तमान कोशलो के विकास तथा नए कौशलो को भ्राप्त करने का 
प्रशिक्षण देता, छोटे कृषि-उत्पादों और नव-उत्पादों के लिए लाभकर कौमत की सुरक्षा 
प्रदान करना, प्रौढ सदस्यों की श्रनौषधारिक साक्षरता और बच्ची की प्रौषधारिक 
साक्षरता की व्यवत्था करता, परिवार के सदस्यो के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा, रोग 
निरोध तथा पोष्टिक झ्राहार का प्रबन्ध करता श्रौर अन्त में इस बस्धुश्ना मजहूरो 
के मागरिक अधिकारों की रक्षा करना जो अपने जन्म के कारग्त सामाजिक 
भेदभाव के शिकार रहे थे । 

यदि बन्धुशर मजदूरी की पहुचान अस्तित्वहीन की खोज है दो उतका 
पुनर्वात गरीबी के दक्ददल झ्रीर प्राभत्न की गुलामी से उन्हे उबारना और उन्हे 
अस्तित्ववान मानव का दर्जा देना है ताकि वे भानव जाति की मुख्य धारा के साथ 
अपने को जोड सकें पौर मानव जीवस की गरिमा, सुन्दरता और उपादेयता 
का प्नुभव प्राप्त कर से । प्रश्न है कि यह सब काम केसे किए जाने चाहिए 
और फंसे किए जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में स्थायो पुनर्थास के लक्ष्य को प्राप्त 
करने में सरकार भौर दूसरी एजेन्सियो के कार्यक्रम कहाँ तक पर्याप्त तथा 
कारगार हैं ? 
कार्यक्रम कारगर हो 

बर्ष 7982-83, 983-84 भौर 984-85 में इस महत्त्वप्रर्ण राष्ट्रीय 
फार्यक्रम की गुणात्मक समीक्षा के लिए किए गए !4 (ग्यारह) राज्यों के दोरे 
में मुझे कुछ उत्साहुजनक वालें भी दिखाई दो झ्लौर कुछ निराशाजनक भो। पहले 
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में उत्माहवर््धक पहलुशो की चर्चा करूंगा । उत्तर प्रदेश पे” सरकार ने पहाडी क्षेत्र 
विकास कार्सेफम के झन्‍्तगेत झादिवासी परियोजना प्राधिकरण के माध्यम से 
अनेक परियोजना कायकर्त्ता नियुक्त किए हैं। इन कार्यकर्त्ताश्रों ने स्वतन्त्र हुए 
बब्खुग्ना मजदूरों की प्रावश्यफताप्रो, इच्छाम्रों गौर आकॉल्षाय्रों तथा आ्रादिवासी 
परियोजना प्राधिकरण के बीच पुल का काम किया हैं श्रौर दिहरी गढ़वाल, 
* उत्तराकाशी तथा देहरादून के जौनसार बावर के कोल्टाओो के रहन-ससन में स्पष्ठ 
परिवतंत तथा जागरूकता श्राई है । उनका उदाहरण अन्य राज्य सरकारों द्वारा 
अनुकरसीय है। केरल में यद्यवि वस्धुम्रा मजदूर प्रथा बड़े पैमाने पर है, भूमि 
उपनिवेशन घोजता के म्रध्यम से, स्वतन्त किए वच्चुण्मा मजदूरों के पुनर्वास के 
लिए बड़ी लगन से प्रवास किया जा रहा है। इसके लिए एक ही सूच का उपयोग 
किया गया हे--जेसे मजदूरों की जरूरत ग्रौर दुकान के ग्नुसार विकास के लिए 
आवश्यक साधन जुटाना । कैरल की योजना को उडीसा में निर्धन ग्रामीणों के 
झाधिक पुनर्वास योजना के झन्तर्गत शामिल कर लिया गया है। यह योजना समन्वय 
का बहुत ब्रच्छा श्रादर्श है । इसके कई घटक हैं जैसे भूमि पर आ्राधारित, गैर-भूमि 
पर श्राधारित और कता शिल्त कौशच पर प्राधारित | उल्लेखनीय है कि उडीसा 
एफ मात्र राज्य है जहाँ वन्धुआ मजदूरों की पहचान के लिए ग्राम सभाग्रों के माध्यम 
से सारे गाँव वालो का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। उड़ीसा के कार्य की 
एक ्रौर उल्लेखवीय बात यह है कि !979-80 के भ्रन्त तक राज्य में 350 बस्घुम्ना 
मजदूरों का पता लगाया गया । देश मे जिन 43,687 बन्धुओ मजदूरों की पहचान 
की गई थी, उनमे से 985-86 तक्र 42,42] को स्वतन्त्र कराया जा चुका है भौर 
30,256 को पुनर्स्थापित किया जा चुका है । आ्क्न प्रदेश की सरकार ने पुनर्वास 
के लिए समेकित दृष्टि अपनाई है, इस कठिन काम को करते समय उसने कई 
स्रोतों से साधनो को इक्दृढ्ा करके बडी सूभबूक के साथ समेकित किया है । एक 
ही काम के लिए नहीं, उन विविध कामो के लिए जो पुनर्वास को स्तरीय और उपादेय 
बनाते हैं । रंगारेइडो में सामुदायिक मुर्गीपालन कम्पलेक्स मे उसने पुनर्वास के 
जिए समूहगत रास्ता अपनाया है और यह समेद्ित दृष्टि का सर्वोत्तिम प्रादर्ण है । 
राजस्थान मे यह बा्यक्रम कप्र वर्षा, अनुपडाऊ भूमि और लगातार सूखे के खतरे 
को कठिन स्थितियो मे चलाया जा रहा है । यद्यपि राज्य और जिला स्तर के कुछ 
आ्रधिकारियों में इस कार्यक्रम के प्रति अद्भुत उत्साह और समपंण की भावता छिपी 
है और उन्होंने लाभान्वित व्यक्तियों की आय आजीविका तथा जीवन स्तर पर 
कार्यक्रम का ठोस प्रभाव पैदा करने का प्रयास किया है। केन्द्रीय श्रम मन्‍्त्रालय ने, 
जिमने 978-79 (30 मई, 978) में इस केन्द्र प्रायोजित योजनाम्रों को शुरू 
जिया था, पअ्रव इनके लेबर, कार्यक्ण और कार्मंविधि को सशोधित्त करके उन्हे बहुत 
सरल श्रौर उदार बना दिया है। 983-84 से पहले इन योजनाओं को केस्द्रीय 
स्क्रीनिंग कमेटी को समीक्षा के लिए दिल्‍ली भेजा जाता था किन्तु ग्रव राज्य सरकार 
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-की स्तीनिंग कमेटी इतको जाँच करती है और इन्हें मंजूरी देवी है । इस प्रक्रिया 
को झौर विकेन्द्रिठ करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को यह प्रधिकार 
सौंपने पर विचार किया जा रहा है पहले स्वीहुत राशि को कई किश्तों में दिया 

पता था किन्तु झब एक हा किल्त मे सारी राशि उपलब्ध कराने को व्यवस्था को 
जा रही है । मुक्त कराए गए प्रत्येक दन्युआआ मजदूर के लिए पझ्नुदान की राशि को 
4,000 रुपये से वंड़ाकर 6,250 रुपये किया जा रहा है । 


कमियाँ 

ये समी सकारात्मक ग्रौर प्लनमिनव परिवर्तन, कार्यक्रम के किमास्वयन में 
गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं और कार्य-विधि को सरल बनाते हैं। किन्तु यह निश्चित 
झूप से नहीं कहा जा सकता है कि इनसे झमीप्ट परिणाम प्राप्त किए जा सके 
हैं । ग्रतः में यहाँ कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कुछ चिन्ताजनक पहलुप्रो 
की चर्चा करना चाहता हू । 
समर्पण को भावता की कमी 

पहली वात ठो यहे है कि इस कार्यत्रम को किसी मन्जालय / विभाग के 
अलगन्यलग कार्यक्रम के रूप में लिया जाता है और इसके प्रति नंप्रिकत्ति रवंया 
अपनाया जाता है जबकि इसके प्रति सामाजिक प्रतिबद्धता का रवेया प्रपनाया जानता 
चाहिए जेसा कि राष्ट्रीय कार्यत्रम के प्रति अपनाया जाता है 
प्रतिकूल वातावरण 

जिस वातावरण में इस कार्यत्रम को क्रियान्वित क्या जाता है वह अनुदूल 
नहीं होता है । पह देखा गया है कि जो तत्व वन्धुप्रा मजदूर प्रथा का पोषए करते 
रहे हैं, दे ही गाँव के जीवन औ्लौर उसकी प्नर्व॑-व्यवस्था पर हावी हैं। स्व॒भावव वे 
उस ब्यवस्था को स्वीकार करने के लिए प्रास्तानी से तेयार नहीं होते जिसमे मुक्त 
किए गए बन्युझा सजदूरों को वन्धुप्रा मजदूर मालिकों के समान दर्जा और स्वतस्त्र 
प्राथिक हैसियत मिलती है । बहुत सम्मव है कि जहां ये तत्त्व हावी हैं वहाँ पुतर्वास 
के कार्यक्रम सफल ने हो ग्थवा प्रारम्म से झुछ सफलता के वादे वेषटांय-टाँय कस 
हो जाए । 
लद्षय को पूरा करने में जल्दवाजी 

राजस्व ग्रौर विकास विभाग के क्मंचारियों को अनेक कार्यह्मों से लाद 
दिया गया है जेमे समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, एन. प्रार. ई पी , आर- एल. ई 
पो. पी. द्राइललम, भूमिद्ोनों को भूसि का वितरणा, मूमि-मोझा का अ्रवर्तेत, 
भनुसूचित जातियों और श्रतुमुचित जनजादियों के सदस्यों के सामाजिक तया झाविव 
विकास की योजनाएँ धादि | इतमे से प्रधिकाश कार्यक्रम सममयबद्ध है ग्लौर लद॒य 
प्रभिमुख हैं । इस कार्यक्रमों को समय पट पूरा करने के निए इन प्रषिकारियों को 
बड़त बढी राध्वि सौंपो गई है । इन समयवद्ध कार्यक्रमों को परा करने के उत्साह में, 
झधिकारी गए। मातवोचित सीमाग्रों के प्रन्दर उल्दवाजी में पुनर्वास की योजनापों को 
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बनाते हैं । इस प्रकार लाभात्वित होने वाले व्यक्तियो की रुचियों, क्षमताओ्रों तथा 
जरूरतों को ध्यात मे नही रख पाते हैं। इस कारण लाभान्वित होते वाले व्यक्ति 
उनके लिए बनाए गए अनेक कार्यक्रमों के प्रयोग के लिए ग्रिनीपिग (परोक्षए जन्तु) 
बन जाते हैं । इस तरह ये कार्यक्रम लक्ष्यगत्र समूह अभिमुत्त होने के बजाय लक्ष्य 
भ्रभिमुख बन जाते है । 

झसन्तोपजनक मूल ढाँचा 


परिसम्पत्ति पर ग्राघारित कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए कृषि, 
पिचाई, व, मत्स्य-पालन, पशु-पालन झौर पशु चिकित्सा विभागों के अधिकारियों 
से पूर्ण प्रोत्साहन श्रौर सरक्षण मिलना बहुत जरूरी है । किन्तु अ्रस्पतालों और 
ओ्रौपषधालयों की कमी, प्रावश्यक संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों का ने हीना, 
आदषधियों आदि की कमी, लाभान्वित होने वाले व्यक्तियो को (जो ग्रधिकतर प्रनजान 
प्रौर अनपढ होते है) भ्रपनी परिसुम्पत्तियों के उचित रख-रखाव के योग्य 
बनाने के लिए संगठित प्रधासों के अभाव आदि कारणों से उन्हे लम्बे समय 
तक पशु-पालन की सुरक्षा प्रदात नही की जा सकी है जिसका परिणाम होता है कि 
उत्पादक परिसम्पत्तियाँ वोक बन जाती हैं ॥ 
बिचौलियो का जाल 

पाँचवें, पुनर्वास के प्रयास बहाँ सफल नहीं हो सकते जहाँ मूल ढाँचे का 
अभाव हो भौर बहुत से बिचौलिए परजीवियों की तरह काम करके पुनर्वास के 
अधिकांश लाभो को अपने लिए समेट लेते है | यह भी देखा गया है कि लाभान्वित 
होने वाले व्यक्तियों के एक सपूह को मिसने वाली महायता की झनेक इकाइयाँ जब 
एक ही बिन्दु पर एकत्रित हो जाती हैं तो इन इकॉइयो का प्रतियोगी स्वरूप नष्ट 
हो जाता है और निवेश पर होने वाली प्रामदनी घट जाती है | जरूरत इस बात 
की है कि श्रागे और पीछे की कडियो को जोडते हुए तथा उपलब्ध मूल ढांचे के 
स्वरूप को देखते हुए सावधानी और सूक-वूक के साथ योजना बनाई जाए । 
कठिन सामाजिक वातावरण 

स्वतन्त्र कराए गए वन्धुम्रा मजदूर समाज के निम्नतम स्तर से प्राते है प्रौर 
मे ग्रत्मन्त निर्धन होते हैं । वे स्वयं उस योजना का चुवाव नहीं कर सकते जो उनके 
लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होती है । उनकी इस श्रक्षमता की अभिव्यक्ति इस 
रवेंपे भे होती है--“भाष जो देना चाहे दे दे ।” ऐसी स्थिति मे पुनर्वास योजनाएँ 
बनाते वालो को चाहिए कि वे अपने को बन्धुग्रा मजदूरी के स्थान पर मानकर ऐसी 
मोजनाएँ बनाए जो उनको स्वीकार हो तथा उनका सबसे अधिक हित साधने वाली 
हों। दुर्भाग्य से इस तरह का तन्त्र आज वास्तविकता से अ्रधिक कल्पना की चीज है । 
दबनीय स्थिति 

मुक्त कराए गए बन्धुओ मजदूरो के सामाजिक और आविक पुनर्वास का 
काम किस कठित सामाजिक वातावरण में हो रहा है, इसके दी उदाहरण आगे दिए 
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जा रहे है । दोनो उदाहरण बन्धुम्र सज्दूर मालिकों को घजीव समझ और कानून 
के एक दशक वाद भी बन्धुआ मजदूरों की दय गेय स्थिति के सम्बन्ध मे मेरे व्यक्तिगत 
अभ्रनुभव है । 

में और श्रम मन्त्रालय में मेरे एक सहयोगी दिसम्बर, 2982 प्रे विहार में 
डाल्टनगंज (पलामू जिला मुख्यालय) लौट रहे थे । हम सिमरा गाँव (डाल्टनगज 
से 9 किलोमीटर दूर) गए थे और वहाँ हमसे अपनी श्रार्यों से कुछ मुक्त किए 
गए बन्घुआ मजदूरों की सामाजिक तथा ग्राथिक दयनीय स्थिति को देसा था| मेरे 
मत मे यह थाद झब भी ताजा है। सिम्ररा से सुक्त बन्‍्युओ मजदूरों के कुल 50 
परिवार थे। 975-76 मे बस्चुश्ना मजदूरी से मुवत होने के बाद उन्हे कुछ भैसे 
श्र बकरियाँ दी गई थी। इन परिसम्पात्तयो के दिए जाने के लगभग एक दशक 
बाद उनकी स्थिति या सो पहले जँसे ही थी या पहले से भी खराब थी । खेती के 
लिए उन्हें जो जमीन दी गई थी वह सारी थी झोर वर्षा से उजाड पड़ी हुई धी । 
भूतपूर्व बस्घुअआ मजदूर घालिक इन प्रभागे लोगो के खिलाफ इस तरह एक-जुट थे 
कि उनका सामाजिक प्रौर झाथिक बहिष्कार ही कर दिया था। उनके बच्चे मुख्य 
बस्ती में बने स्कूल से नहीं जा सकते थे । उनके ढोर तिकट्वर्ती जगल भे चरने नही 
जा सकते थे क्योकि उन्हें जमीदारो के धान के खेतों से होकर ग्रुजरता पड़ता था। 
ऋुछ परिवारों पे आतचीत के दोरात हमे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो भूतपूर्व मालिकों 
की मार-पिटाई से त्रिल्कूल प्रपाहिज हो गया था । जब वह डाल्टनगज के भ्रस्पताल 
में गया तो उनका इलाज नही किया गया क्योक्ति डॉक्टर की मांग को वह पूरा नहीं 
कर सकता था। इस करुण-कथा को सुनने के बाद हम डाल्टनगज लौट रहे थे कि 
ऊँची जांतियों के जमीवारों के एक दल ने हमारी गाडी को रोका । हमारा परिचय 
प्राप्त करने के बाद वे हमसे बोले, “ओ साहिब, ाप सुबह-सुबह ठण्ड झौर घूल में 
इत कम्बस्त लोगो से मिलने के लिए इतंती दूर दिन्‍ली से चल कर क्यों गाए ? ये 
लोग पिछले जन्म से ही हमारे बन्धुश्ना थे और झव भी हैं। प्रापके सारे कामूत श्ौर 
सस्थाएँ इतकी सामाजिक-प्राथिक स्थिति को नहीं बदल सकती हैं ।” 

दूसरा उदाहरण पटना के निकट फठुग्रमा विकास खण्ड के दौर का है । हम 
कुछ मुक्त वन्धुपरा मजदूरों को (जो खेत मजदूर भी थे) न्यूतम मजदूरी न दिए जाने 
की जाँच करने गए थे । जमीदार के साथ हमारी ज्ो बातचीत हुई वह उनके 
प्रतिक्रियावादी रवेये को दिखाती थी। उन्होने कहा, “उन्हे न्यूनतम मजदूरी माँगते 
का व्या हक है ? उन्हें सरकार की तरफ से सहायता मे कितनी ही चीजे मिली हुई 
हैं । प्रगर वे हमारे बन्घुआ न होते तो क्‍या ये चीजें उन्हे मिल सकती थी रै इत 
चीजों के लिए उन्हें हमारा प्रहूमानमन्द द्वोता चाहिए धोर ब्यूबतम मजदूरी नहीं 
भागनी चाहिए ९४ 


सामूहिक विकास की झ्रावश्यकता 
ये तथ्य बताते हैं कि झलग-पअ्रसग ब्यक्तियो के पुतवोस की भ्रपेक्षा सामूहिक 
पुनर्वास का रास्ता प्रधिक उपयोगी है । भलग-प्रलग व्यक्तियों के पुनर्वास में कई 
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कठिनाइयाँ हैं प्योकि बन्धुमा मजदूर समाज के निम्त सबक्ते से झाते हैं झौर अपने 
जन्म तथा स्तामाजिक स्थिति के कारण जींवन को कई सुविधाप्रों से बे बचित होते 
हैं। समाज के प्रभावी वर्ग उतके पिलाफ तथा उनके परिवार के सद्धस्थों के खिलाफ 
जो संगठित हमले करते हैँ उनका सामना वे नही कर पाते हैं। उनकी सामाजिक- 
श्राथिक स्थिति ऐसी होती है कि बैंक भी उनकी सहायता नहीं कर पाते। प्रजान 
और निरक्षरता के कारण उनमे अपने अधिकारों की मॉँग करने तथा विकास के 
लाओो को प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती / 
इसके लाभ 
इसके विपरीत सामूहिक दृष्टि से कई लाभ है। सर्वप्रयम लाभान्वित होने 
वाले अनेक व्यक्तियों को शिनाख्त करने और एक बिन्दु पर इकद्ठा करने से 
सामालिक समेकन की प्रक्रिया श्रागे बढ़ेगी । दूसरे, अनेक एजेंसियों के साधनों को एक 
जगह इकट्ठा करके गुशात्मक और स्थायी पुनर्वास के समान उद्देश्य के लिए इस्तेमाल 
किया जा सकता है । तीसरे, बढे पमाने की क्रिफायतों और वेज्ञानिक प्रवन्ध के 
कारण निवेश का बेहतर प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है। चोथे, कई विभाग 
और अभिकरण सामूहिक प्रयाप्त मे भाग ले सकते हैं तथा बैंको आदि का सहयोग भी 
भ्रास्तानी से प्राप्त किया जा सकता है । 
भूमि पर आधारित, परिसम्पत्ति पर श्राघारित श्लौर हुनर/कौशल पर 
आधारित सामूहिक प्रयास की सफलता लिए कुछ पूर्व-शर्तें जरूरी है। पहली पूर्व शर्त 
हैं लाभान्वित किए जाने दाले व्यक्तियो का चुनाव और उस जगह का चुनाव यहाँ 
उन्हे बसाया जाना है । दूसरी हैं सरकार के विभिन्न विभागों का स्वैच्छिक सहयोग ! 
कृषि, सिंचाई, पशु-पालन, पशु-चिकित्सा, दत, मत्स्य-पालन विभागों का सहयोग 
सामूहिक पुनर्वास के प्रयास की सफलता के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। तीसरे, 
लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों में जागहुकता पैदा करना प्नौर इस प्रयात मे स्वेच्या 
से भाग लेने के लिए उन्हे तैयार करता भी जरूरी है | चौथे, इस सामूहिक प्रयास 
के कार्यान्वयन के लिए जो भी व्यत्रस्थातल्त्र हो उसका रवेबा इस कार्यक्रम के प्रति 
तथा लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक संवेदनशील गौर मानवीय 
हो । इस कार्यक्रम के साथ तया लाभान्वित होने वाले लोगो के साथ उस व्यवस्था- 
तम्ब का तादात्म्य स्थापित हो झौर वह उनके सुख-दुख मे और सफलता-ग्रसफलना 
में भ्रपने को भागीदार समझे । प्रसन्नता की वात है कि आनन्‍्श्र प्रदेश, उडीसा, केरल, 
कर्नाटक जैसे राज्यो ने (सीमित पेमाने पर) इस सामूहिक या समेवित्त विधिका 
अच्छा प्रयांस किया है | इसे सारे भारत में अपनाया दाना चाहिए 
लोकहित में मुकदमें 
अपनी बात समाप्त करने से पहले में लोकहित के वादो का जिक्र करना चाहता 
हूँ जिन्हे स्वयंसेवी संस्थाएँ और सामाजिक कार्येकर्ता उच्च न्यायातय और उच्चतम 
न्यायालय में से जाते हैं। में बन्चुआ मजदरों की पहचान मुक्ति तथा पुनर्वास के काम में 
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इन वादो के प्रभाव का भी सक्षेप में उत्लेख करना चाहता हैं । उन्हें ये मामले ग्रदालतो 
में इसलिए ले जाने पडते हैं कि कानून लागू करते वाले सनिकरण सवेदनशून्थ भ्रौर 
निष्प्रभावी होते हैँ । इस प्रक्रिया मे श्रन्याय और गत्याचार की हृदय विदारक 
कहानियाँ सामने आती है । 984 की याचिका सरवा 8]43 (प्रसिद्ध एशियाड 
का मामला) भौर !982 की यातिका सखया 235 (प्रसिद्ध फरीदाबाद पत्थर 
खदान का मामला) में प्रदालत के निर्णय सफल लोकहित वादो के इतिहास में मील 
के पत्थर हैं। किन्तु प्रष् यह रह जाता है कि क्‍या बन्धुओ मजदूरों बी पहचान, 
मुक्ति और पुनर्वास की समस्या का यह आस्तिम समाचान है ? 


ऐसी स्वयसेयी संस्याएँ ऑर सामाजिक कार्यकर्त्ता दल बहुत कम हैं जो पूरे 
उत्साह और सकत्प के साथ उच्च न्यायालयों में इन मामलों को ले जा सकते है । 
किन्तु साथ ही यह समस्या बहुत बडी है ओर यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि 
स्वयंसेवी सस्थाएँ और सामाजिक्ष कार्यकर्ताओं के दल सार देश में सभी बन्थुशा 
सजदुरों तक पहुँच सकेंगे झ्ौर उतके मामलों को उत्माह के साथ लड भकेंगे। 
ग्रदालतो की भी श्रपनी सीमाएँ है, जहाँ परम्परागत मामले बहुत बडी सख्या 
मे विधाराधीन रहते हैं । प्रतः इस समस्या का समाधान यह नहीं हैकि 
बस्धुप्रा मजदूरो की मुक्ति और पुनर्वास के लिए लोकहित चादों को सख्या बढ़े 
बहिकि इस बात में है कि कानूत लागू करने वाले जड़तन्त्र को प्रधिक सक्रिय बनाया 
जाए जिमके लिए सही व्यक्तियों को सही जगह नियुक्त करना, उन्हे जमकर काम 
करने का भ्रवसर देना धौर सोद्वेश्य के निम्ित समपित भावना से काम करने 
के लिए उन्हें प्रोत्शाहन देवा प्रावश्वक है । वतमात कानूततम्त्र को प्रपती सक्भुचित 
हृष्ठि छोडनी चाहिए झौर लोकहिंत के वादो को उठाने वाली सस्थधाप्नो को 
सन्देह की नजर से नहीं देखना चाहिए, अपितु जीवन की प्रावश्यकताप्रों को 
स्वीकार करना चाहिए। लोवहित वादों से तभी श्रच्छे परिणाम निकल सकते हैं 
जब सदियो से अन्यायपूर्ण तथा बेलगाम समाज व्यवस्था के शिकार इन श्रभागे 
लोगो के प्रति हमारे रदंये में मूलभूत बदलाव ग्राएगा ॥7" 
बन्धुआ मजदूरों की अनुमानित संख्या 

बन्धक श्रमिक उन्मूलस सम्बन्धी कानूनों पर पूरी तरह कार्यास्वयन करने 
के लिए प्रथस चरण है--बधन्घुमआ श्रमिक का पता लगाना । बन्धुआ सजदूरी अथा 
(उत्मूतन) अधिनियम 976 के घरावधानों पर अमल करने कौ जिस्मेदारी 
जिला भजिस्ट्रेटो तथा उनके द्वारा दिदिष्ट श्रघीनस्थ श्रधिकारियों पर होती है । 
राज्य सरकारो से प्राप्त रिपोर्टो के प्रनुसार नवम्बर, 985 तक 2,!3,465 
बन्बुप्रा मजदूरी का पता लया लिया गया था। देश के विभिन्न राज्यों में बन्धुश्रा 
मजदूरों की कुल संख्या के प्रनुमानों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है! प्रवुमातों 
के प्रमुख खोत हैं--(!) गांधी शान्ति प्रतिष्ठान सथा राष्ट्रीय श्रम संस्थान एवं 
(2) एन० एस० एस० श्रो० का सर्वेक्षण । 
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आँधी शान्ति प्रतिष्ठाम (गाँधी पीस फाउप्डेशन) ने (मई, 978 से 
दिसम्बर, 978 तक) पअ्रनुमान लगाया कि 0 राज्यों परे बन्चुआ सजदूरों की 
कुल संख्या 26'[7 लाख है। एक सर्वेक्षण में कुछ तकनीकी खामियाँ थी | 
एन- एप एस झो के 32वें दौर के सर्वेक्षण (जुलाई, 977 से जुत, 978) में 
अनुमान लगाया गया था कि 5 राज्यो मे ऐसे व्यक्तियों की संख्या 345 लाख 
है| दूसरी ओर, जैसा कि पहले उल्जिछित है, नचम्वर, 986 तक राज्य सरकारों 
ने जो वास्तविक रूप से पता लगाया वह सस्या 2,3,465 रहो | इनकी राज्यवार 
संख्या निम्नलिखित है-- 

बन्थुशा मजदूरों को राज्यवार संरपा 





30-7]-86 तक राष्ट्रीय नमूना. गाँधी शान्ति 
राज्य सरकार सवक्षण सगठन प्रतिष्ठान द्वारा 








522 हि द्वारा पता लगाई द्वारा अनुमानित अनुमानित 
गई संख्या सख्या संख्या 
] 2 3 4 | 
] आकर प्रदेश 24,788 7,300 3,25,000 
2. बिहार ,729 3,02,400 ,,000 
3. असम + 4,400 न 
4. भ्रुजरात 62 4,200 १,77,000 
5 हरियाणा 295 2,900 न 
6 हिमाचल प्रदेश > पा ले 
7 जम्मू-कश्मीर > 900 + 
8 कर्नादक 62,689 34,800 3,93,000 
9 केरल 823 400 - 
40 मध्य प्रदेश 5,627 3,6,200 5,00,000 
3] बहाराष्ट्र 740 4,300 १,00,000 
42. भणिपुर कक कप ्डं 
43 मेघालय नि सो न 
34 ज्ागालेण्ड न + नि 
45 उड़ीसा 43,947 5,400 3,50,000 
36 पंजाब हि 4,300 चल 
87 राजस्थान 6,890 2,400 67,000 
8 दपिलनाडु 33,80 १2,500 2,50,000 
9 त्रिपुरा कि हर के 
20 कुत्तर प्रदेश 22,695 34,700 5,50,000 
2] पश्चिम वगाल न 2,600 बह 
22 सभी केन्द्र शासित 
प्रदेश 5 - न्‍- 





कुल 2 ]3,465 ३,45,000 >> व ७-36  3.45,.000 2677,000 7,000 
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इंग्लेण्ड में मजदूरी का नियमन 7 
(९६३०४ ण॑ ५४०४९४ | ए, 8.) त 
/ बद्यपि इंग्लैण्ड मे रोजगार की दशाएँ ठया शर्तें बिना सरकारी हस्तक्षेप के 
ऐच्छिक पचफंसले से सामूहिक सौदाकारी द्वारा तय की जाती हैं, फिर भी सरकार 
ने कुछ ब्यवसायों अथवा उद्योगों मे मजदूरी, छुट्टियो श्रादि का कानूवी नियमन किया 
है जहाँ कि श्रमिक श्रथवा नियोजक असगठित हैं । इस भ्रफार के कानूनी नियमन के 
अन्तर्गत लगभग 3ह मिलियन श्रमिक झाते हैं। इस शताब्दी के प्रारम्भ भें विभिन्न 
चेतन मण्डल (४०४० 809705) विद्यमान थे । मजदूरी परिपद्‌ म्धिनियम, 945 
(7४४९७ (ए०प्फल)$ ४० ०१ )945) ने इन विद्यमाव व्यापार मण्डलो (7:208 
एछ०७7०5) को समाप्त करके वेतन परियदों (१४४४९४ (०ए००॥७५) की स्थापना की। 
इन बेतन परियदों को काफी व्यापक झधिकार प्रदान किए गए । इन परिपदो द्वारा 
साप्ताहिक गारण्टीपुक्त मजदूरी तथा वेतव सहित छुट्टियाँ देने का श्रधिकार है । 
जिम मुख्य अधिनियमों द्वारा मजदूरी और कार्य के धण्टो का कानूनन 
नियमर्न किया जाता है, उनमे हैं--8जदूरी प्रिपद्‌ प्रधिनियम, 945 से 948 
(फब्रडड०४ ए०पणटा$ 0०४६5, 945 0 948), केटरिंग मजदूरी ध्रधितियम, 
943 (एभंधापाड़ १०४०5 8०५, 943 ), कृषि मजदूरी भ्रधिनियम, 948 
(8870 २१/३४८५४ ४०६ ० 948) झोर कृषि मजदूरी (स्कॉटलंण्ड) 
अधिनियम, 949 (&80०एएाथ $०00०999 /6, ]949) । 
व्यापार मजदूरी प्रधितियम, 909 और ]9]8 (77862 80705 #९६, 
909 & 98) के अन्तगंत व्यापार मण्डल (77306 80705) स्थापित किए 
गए थे । मजदूरी परिपद्‌ अधिनियम, 945 (५/७४०४ (०00०७ ४०६ ० 2945) 
के अत्तर्गत इन व्यापार-मण्डलो को समाप्त करके मजदूरी परिषद्‌ (२०६९४ 
(०४००४) की स्थापना की गई । इन मजदूरी परिपदो में श्रमिको व मालिकों के 
समान सझ्या में प्रतिनिधि होते हैं तथा साथ ही तीन स्वतस्त्र ध्यक्ति, जिनमें से एक 
अध्यक्ष होते है । इन मजदूरी परिपदो को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए है। मे 
परिषद सम्बन्धित उद्योग मे कानूनन न्यूनतम पारिभ्रमिक ($थपाण79 शाशाएएगाः 
१८०7०४०९०१४७४॥०४) भ्रौर छुट्टियाँ जो दी जाती हैं, के सम्बन्ध में निर्धारण हेतु झपने 
प्रस्ताव श्रम एवं राष्ट्रीय सेवा मन्त्री (श।णाजटः णा [80007 & 'िल्लाणाओ 
867४०८) को देती हैं। मस्त्री को यह भ्रधिकार जाष्त है कि भजदूरी परिषद्‌ द्वारा 
प्राप्त प्रस्तावों को झ्रादेश देकर कानूनी रूप दे सकता है और मजदूरी का नियमत 
कानून के प्रन्वगंत भ्रा जाता है। इन आदेशो की पालना हेतू मजदूरी निरीक्षकों 
(५४०४४०$ ॥59९०(०१५) की नियुक्ति मन्त्रालय के ब्रन्तगंत की जाती है । 
इसी तरह की मजदूरी-निर्वारण की व्यवस्था कृषि एवं भोजनालयों मे की 
गई है । किसो भी सस्थान अथवा उद्योग मे मजदूरी परिषद्‌ की स्थापदा करने के 
पूर्व थम मन्‍्नी यह जाँच करता है कि इस प्रकार के लाभ श्रमिकों व मालिको के 
बीच समभौते से प्राप्त हो सकते हैं भयवा नहीं। यदि ये लाभ दोवों पक्षो के सग्रठनों 
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के समझौते के आधार पर प्राप्त नही होते है तो श्रम मन्त्री मजदूरी परिषदों की 
स्थापना कर देता है । श्रम मस्त्रातय इस प्रकार की जाँच एक स्वतन्त्र आयोग हारा 
करवाता है जिसमे स्वत्तन्त्र व्यक्ति तथा जिस उद्योग अथवा संस्थान हेतु मजदूरी 
परिषदों की स्थापना करनी है, उनको छोड़कर भ्रन्य उद्योगों के श्रमिक व नियोक्ता 
सगठनो के प्रत्तिनिधियों को शामिल किया जाता है । 


इंस्लेण् की 96 के औद्योगिद सम्बन्धों पर प्रकाशित एक हस्त-पुस्तिका 
(४04 800८) के अनुसार बहुमत से श्रमिक जिनकी सलख्या 3 4 मिलियन है, इन 
मजदूरी परिपदो के भ्रन्तर्गव झाते हैं । ये मजदूरी परिपदे एक समझौता करवाने का 
कार्य करती है जिसमें स्वतन्त्र सदस्य समभौताकारी (207५०75) के रूप में 
काम करते है। सबसे पहले सभी श्रमिक व मालिकों के प्रतिनिधि समझौता करने 
का प्रयास करते है । स्वतन्त्र व्यक्ति इन परिषदों में मत्त नहीं देते फ़िर भी 
समभौता बहुमत मे प्राप्त किया जाता है । 


अमेरिका में मजदूरी का नियमन 
(एल्ड्रणेशाणा ण ए/०३8०5१४७ ए 5. # ) 

अमेरिका में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु समय-समय पर श्रमनविधान बनाए भए 
हैं बयोकि श्रमिको की आधिक्र स्थिति तियोक्ताप्मों की तुलना में असमान है। नियोक्ता- 
श्रमिक सम्बन्धो मे सबसे वडी असमामता हमे सरविन श्रम (80४० 7.890प7) 
के विवाद मे देखते को मिलती है । रोजगार का युग 863 में दासता की समात्ति 
से समाप्त हो गया । इससे कोई भी व्यक्ति अपने कर्ज के कारण जबरदस्ती कार्य के 
लिए नही रखा जा सकता । सव प्रकार के श्रम मे मालिक और नौंकर (४2४7० 
४ 887७0) बातो सम्बन्ध समाप्त हो गयां। अव श्रम में पैतृकवाद 
(?7थयाबा5फ ) पाया जाता है गौर विशेषकर धरेलू और कृषि श्रमिको के रूप में 
देखते को मिलता है । अमेरिका मे मजदूरी आज सबसे महत्त्वपूर्ण सुरक्षित दायित्व 
मात्रा जाता है। सन्‌ 849 में श्रसिको की मजदूरी पर कुडकी लगाकर ऋण में 
जमा करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया गया । 

ऐच्छिक रूप से श्रमिक द्वारा अपनी मजदूरी को ऋणदाता को देने के लिए 
भी कई कार्यवाहियाँ करनी पडती हैं, जैसे लिप्त में हो, पति अध्या पत्नी से 
स्वीकृति ली जाए और समभ्यौते की एक प्रति भी हो | श्रमिक के घर की जगह 
तथा औजार ऋणदाता द्वारा जब्त नहीं किए जा सकते । श्रमिकों, द्वारा नियोक्ता 
की सम्पत्ति श्रथवा उसके याहक की सम्पत्ति से मजदूरी प्राप्त की जा सकती है। 
निर्माण-कार्य में लगे श्रमिको को मजदूरी न मिलने पर नियोक्ता की सम्पत्ति पर 
झपना अधिकार कर सकते है) 

मजदूरी से सम्बन्धित कासूल न केवल अमेरिका में सचीय स्तर पर ही है 
बल्कि अमेरिका के सभी राज्यों मे विद्यमान है। हलियोक्ता के दिवालिया होने पर 
सबसे पहले सम्पत्ति में से मजदूरी चुकाई जाएगी । सामान्य रूप से नियोक्ताओं से 


44 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


श्रमिको की मजदूरी पर अधिक ध्याद दिया है झौर विधान समाझ्ो में भी समस्या, 
स्थान और मजदूरी सुयताव के तरीके झ्ादि के नियमब में प्धिक रुचि ली है! 
कुछ राज्यों मे मजदूरी का घुगताम कार्यकाल मे ही करने पर जोर दिया जाता है | 
न्यूनतम मजदूरी, अधिकतम कार्य के घण्टे और श्रमिक 

(शापाशणा एस्‍8०5, 3(899पएए प्लण्णा$ 354 0७॥09 7890७:) 


अमेरिका के श्रमिकों की मजदूरी कब, कहाँ भौर कंसे दी जाए इस तक हीं 
श्रम कानून सीमित नहीं रहे बल्कि इस बात को भी कातूनों में सम्मिलित किया 
गया कि कितनी मजदूरी कितने समय के लिए और किस प्रकार के श्रमिक को दी 
जाए। कुछ कार्यों मे बाल श्रमिक व स्त्री श्रमिकों को लगाते पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया है। प्रमेरिका मे स्यूनतम मजदूरी, कार्ये के घण्टे तथां बाल श्रमिकों की 
समाप्ति आदि पर विभिन्न प्रान्तों तथा म्यूविसिपल सस्थाश्रों द्वारा प्रध्यादेश जारी 
किए गए हैं। प्रमुस सघीय विधान उचित श्रम प्रमाप भ्रधिनियम, 938 (60७४० 
छुपा !,४00प7 508709705 ४०६, 938) है जिसे हम मजदूरी झौर काये के घण्टे 
का कानून (५४३४० ० पस०ए्रा5 7.39) भी कह सकते हैं। इसकी वाल्स हीले 
सार्वेजनिक प्रसविदा अ्रधिनियम, 936 (१४७७४ पछ&॥०४ एफ)० (0708० 
800 936) द्वारा सहायता की जाती हैं। इसके प्रन्तर्गंत सरकार को मजदूरी, कार्य 
के घण्टे श्लौर कार्य की दशाझ्रो का नियसन करने का भ्रधिकार प्राप्त है। यह सरकारी 
ठेके के 0 हजार डॉलर या भ्रधिक होने पर लागू होता है। बेकन-डेविस मजदूरी 
कानून, 93] (99०ण-020५ १(७8० 8७, 793) के प्न्तर्गत 2 हजार 
डॉलर से ग्रधिक के ठेके निर्माण अथवा सार्वजनिक इमारतों की मरस्मत प्रांदि ग्राते 
हैं। कठोर कार्य घात्ने उद्योगों मे स्त्री श्रमिकों हेतु 8 घण्टे प्रतिदित व 48 घण्दे 
प्रति सप्ताह भ्रधिकतम सीमा रखी गई है ओर कुछ झायु से नीचे थाले बच्चों हेतु 
अनिवार्य स्कूल जाना कर दिया है 

झचित श्वम प्रमाप प्रधितियम, 938 में निम्वलिखित प्रावधान रखे 
गए हैं'-- 

]. कुछ प्रपवादों को छोडकर इसमें अन्तर्राज्यीय व्यापार में लगे सभी 
श्रमिकों को शामिल किया गया है। 

2. भ्रधिनियम का मूल उद्देश्य 40 सेन्ट प्रति धण्टा की न्यूनतम मजदूरी को 
निम्न प्रकार से सभी जगह लागू करता था-- 

(7) श्रथम वर्ष (939) मे श्रति धण्टा 25 सेल्ट कानूनन न्यूनतम 
मजदूरी करना। 
(8) श्रगले पाँच वर्षों मे (945) प्रति घण्टा 40 सेन्‍्ट कानूनन स्थुनतम 
मजदूरी करना 
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(४) इसके पश्चात्‌ प्रति धण्टा 40 सेन्ट कानूनन न्यूनतम मजदूरी करना। 

न्यूनतम मजदूरी मे इसके वाद सशोधन किया गया । सन्‌ 949 में 75 
सेन्ट, 955 में ) डॉलर, 96] में 5 डॉलर, 963 में ।:25 डॉलर और 
सन्‌ 967 भे ।:75 डॉलर प्रति घण्टा न्यूवतम मजदूरो कर दी गई है । 

3. इस अधिनियम के झन्तयंत न्यूनतम मजदूरी दरो पर झधिकतम कारें के 
घम्दे 40 प्रति सप्ताह धीरे-धीरे प्राप्त किया जाए । 

(9) प्रथम वर्ष 939 में अधिकतम कार्य के घण्टे 44 
(7) दूसरे वर्ष 940 में झ्पिकतम कार्य के घण्टे 42 

(7४) इसके पश्चात्‌ श्रधिकतम कार्य के घण्टे 40 

(५) कार्य के इन घण्टो से अधिक कार्स करने पर नियमित दर से ॥3गुती 

मजदूरी देनी होगी । 

4. इस ग्रधिनियम के ग्रन्तगंत 6 वर्य से कम उम्र वाले बाल श्रमिक से 
कार्ये लेने पर प्रतिवर्ध लगा दिया तथा कठोर कार्य वाले उद्योगों मे यह उम्र 8 वर्प 
से कम न हो । 

अमेरिका में सामूहिक सोदाकारी के अन्तर्गत प्रभावी मजदूरी दर वेघानिक 
न्यूनतम मजदूरी (5[400५ ४7॥॥797 ४४८) से अधिक है । कही-कही यह 
न्यूनतम मजदूरी से दुयुनी है मर इसमे निर्वाह लागत भी शामिल है। सामूहिक 
सौदाकारी के श्रल्वर्गंत शनिवार या रविधार को कार्य करने पर न्यूनतम मजदूरी दर 
की दुगुनी दर दिलाई जाती है । इसके साय ही मज्दूरी सहित दी सप्ताह की वर्ष में 
छुट्टी दी जाती है। 

सामूहिक सौदाकारी विशेष रूप से बहुमत नियम के सिद्धात्त के पब्रन्तगंत 
श्रमिक सघो द्वारा उतके प्रतिनिधियों को मजदूरी कार्य की दक्ञाप्रों और सौदाकारी 
इकाई मे व्यक्तिगत श्रमिक की घ्लिकायत पर व्यापक अधिकार दिए गए है । 

प्रमेरिका भे काफी समय तक विचारधारा यह नहीं रही कि मजदूरी श्रौर 
काये के घण्टो का नियमन करना ग्रच्छा है वल्कि प्रश्व यह रहा कि न्यायाधीश इन 
पर स्वीकृति देंगे अथवा नही । काफी समय तक प्रान्तीय व सघीव सरकार के 
न्यायालयों मे इस प्रकार के कार्यों को श्रस्ताँविधानिक घोषित किया गया । 

अब साँविधानिक विधान के अन्तर्गत मजदूरी, का के घण्टे, स्त्री श्रमिक व 
चाल श्रमिक्र के कार्य-क्षेत्र भ्रादि पर विधानसभा और संसद्‌ द्वारा नियमन किया जा 
सकता है प्लौर इसमे न्यायालय भ्रव हस्तक्षेप रही करते। सन्‌ 936 से कोई 
भी महत्त्वपूर्ण संघीय मजदूरी नियमन कानून अर्तांविधानिक घोषित नहीं किया 
गया है । 

एक संघीय प्रकार को सरकार में यह समस्या रहती है कि मजदूरी नियमत 
का क्षेत्र कौन-सा होगा ? यदि रोजगार स्थानीय है तो इसके लिए राज्य सरकार 
उत्तरदायी है । राष्ट्रीय सरकार सर्वोच्च होती है । जहाँ ग्रनिश्चितता होती है वहाँ 
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स्थायालय निश्चय करता है और नियमत के कार्यक्रमों के महत्त्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। 
उदाहरखार्थ प्रथम सबीय श्षम कानून अपाविधानिक घोषित कर दिय्य गया । इमेक्रा 
आ्राघार यह थां कि स्वातीय कारखानों में कार्य करने वाले धनिकू स्थानीय 
विधय हैं जो कवि राज्य सरकार का क्षेत्र है (हेमर बनाम डॉगरहार्ट केस मे"? 
घ्रश्णफला १३ 709फ8०030, ए, 8, 25, 9]8) । के 

परिस्थितियों और परिवततंतो के कारण प्रन्तर्राज्यीय व्यापार का 'विस्वार 
हुम्ना । सन्‌ 2937 में सर्वोच्च स्वायालय ने राष्ट्रीय ध्रम-हम्बन्ध मण्डल बनाम जोनस 
औ्ौर लोफ़लित स्टील कॉरपोरेणत (प0णारं [.800पा रिश॑व्राणा५ छ040 १| 
व0॥6$ 6: ६.9प्रएण॥॥ इ€छ एणएण//०॥) जिवाद में यह निरोय दिया कि 
निर्माणकारी अन्पर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत झ्ाता है । यह निर्णय गत 50 धर्षों 
के दिए गए निर्सयों से प्रित्कुल विपरीत हुप्चा । 

डुचित श्रम प्रमाप अधितियम और जालह्स हीले सार्वेजनिक प्रसविदा 
अ्रधितियम का क्रियान्वयत प्रशासको के हाथ में है। ये प्रशासक अमेरिकी श्रम 
विभाग के मजदूरी श्रोर कार्य के घण्टे और सार्वजनिक प्रसविदा मण्डलों के 
विभागाध्यक्ष हैं। इनका कार्य अधिनियम की व्याख्या करता, निरीक्षण भर 
अनुपालना तथा संशोधग श्रादि के लिए ससद्‌ को नीति सम्बन्धी सिफारिशें करता 
है । ये प्रधिनियम 24 मिलियन श्रमिकों पर लागू होते हैं। इनके द्वारा' न्यूनतम 
मजदूरी श्रधिनियम काये के घण्टे शौर बाल श्रमिको पर रोक प्रलादि का कियास्थयव 
किया जाता है ॥ 

मजदूरी, कार्य के घण्टे भ्रौर सार्वजनिक प्रसविदा मण्डलों की रिपोर्ट 
4959 (॥२८७०7६ 07 ॥6 १४४१८ ० क्रठप्ता 7 ए9७॥० (0॥08०5 7)0880॥5) 
से यह ज्ञात हुआ कि कई व्यक्ति घोटे बच्चों से क्‍ाय लेने को गैद-कानूनी नहीं समभते 
थे। सम्‌ 2959 मे 70,242 छोटे बच्चो को शरयोविधानिक रूप से रोजगार मे 
लगा रखा था ) 

मानवीय इष्टिकोए से न्यूनतम मजबूरी, अधिनियम कार्य घष्टे और बालधम 
के निधमन से भ्रमेरिका मे श्रहुत से कम मजदूरी प्राप्त करते वाले श्रमिकों को बहुत 
सहायता मिली है| बढ्गुत से तियोक्ताओ ने अ्रधिनियमो की ग्रनुपालना शुरू कर दी 
तथा निरीक्षण श्र क्रियान्वयन के द्वारा बहुत से नियोक्ताग्रों को इसके श्रन्तर्गंत 
लाया गया है । इभसे वहुत से श्रमिकों की मजदूरी मे कई धौ मिलियन डॉलर की 
बुद्धि हुई है । यह पूर्ण रोजगार और उच्च जीवन स्तर के समय हुप्ला । 

मजदूरी ओर रोजगार को थार्तों को निर्बारित करने का तरीका घट्ते 
उत्पादन व गिरती मजदूरों के रूप मे ब्ययपूर्ण रहा है। सन्‌ 959 में दत्यात 
हडताब (56८ 8॥४८) के कारण श्रम विवादों को प्रनिवायें रूप से विबदाने हैतु 
कई भ्रस्ताव रखे गए । 
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भारत में झ्ौद्योगिक क्षनिरों की मजदूरो 
(फड2० ० ।पव८तांश एछा६९५ पे ।ढ॑ंश) 
श्रमिक तथा उसके परिदार के सदस्यों का जीवन स्वर मजदूरी पर निर्भर 
करता है। श्रमिक को दी जाने बाली मजदूरी में मूतन मजदूरी, महंगाई भत्ता तथा 
अ्रम्य भत्ते सम्मिलित किए जाते हैं। मजदूरी वह घुरी है जिसके चारो ओर 
श्रम समस्याएँ चक्कर काटठती हैं। झ्विकाँश श्रम समस्याओं का मूज कारश मजदूरो 
है । मजदूरी भ्रमिद के जीवन स्तर, कर्षकुशलता व उत्पादन को प्रमावित करने 
बाला महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। कीमत स्तर में परिवर्तन होने के कारण निर्वाह लागत 
में भी इंद्धि हो जाती है और इसके परिग्यामस्वरूप मजदूरी में भी वृद्धि करनी पड़ती 
है । शाही श्रम त्रायोग (ि०४श४ (70क्राव5907 ०9 [६980७ ) ने श्रम सॉम्यिकी 
(7.800ए7 88809005) में सुधार हेतु सिफारिश की थी लैकिन ख़ानों व याॉगरान 
श्वप्िकों को छोडकर भन्य क्षेत्रो मे कोई विशेष प्रगति नही हुई है । फिर भी श्रम 
संस्थान (89007 छेणा८३घ) द्वारा समय-समय पर रोजगार के विभिन्न क्षेत्रीं में 
सर्वेक्षण किए जाते हैं और इनका प्रकाशन 4एवाक्षा [850०0 70! में क्रिया 
जाता है। 
सर्वप्रथम मजदूरी से सम्बन्धित आँकडो का संग्रहण श्रम जाँच समिति, 944 

(800 पए25धह4०7 (००प्राण्ा/९८, 2944) द्वारा किया गया । औद्योगिक 
साँश्यिको अधिनियम पास होने के वाद मजदूरी गणना (७४४४० (१९४६४५) की जाती 
है और इनके द्वारा श्रमिकों को दी जाते वाली मजदूरी, प्रेरणात्मक भुगतान आ्रादि 
के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जाती है। 

भारत में मजदूरी को समस्या का महत्त्व 
([फएणाक्षा०९ ० १४४९ ?फ!शा॥ 9 079) 


भारतीय श्रमिक अशिक्षित, अनज्नानी व रूड़िवादी हैं। वे अपने झधिकारो 
तथा कत्तेंव्यो को भली-भांति समभने में प्रायः असमर्थ है। उनकी सामूहिक 
सौदाकारी शक्ति नियोक्ता की तुलना मे कमजोर, है! परिणामतः मालिकों द्वारा 
श्रमिकों का शोपण किया जाता है और उनकी बहुत कम मजदूरी दी जाती है 
अत मानवीय दृष्टिकोण से मजदूरी की समस्या का समाधान होता झाजश्यक है ! 
श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी बहुत कम है, मजदूरी भुगतान करते का तरीका 
दोषपूर्ण है, मजदूरी की दरें भी भिन्न-भिन्न पाई जाती हैं । 

सरकारी दृष्टिकोण से भी मजदूरी की समस्या का सम्राधान झ्रावश्यक है । 
सामाजिक न्याय प्रदात करना सरकार का दायित्व है अत. श्रमिफों को उचित 
मजदूरी दिलाकर मजदूरी समस्या का समाधान किय्रा जाए। मालिकों की इृष्टि से 
भी मजदूरी की समस्या महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादन मूल्य का महत्त्वपूर्ण झग 
है । ग्रौद्योगिक प्रमति के लिए औद्योगिक शान्ति आवश्यक है श्रौर श्रौद्योगिक शान्ति 
प्राप्त करने के लिए श्रसिको की सजदूरी में सुधार झावश्यक है । 


१48 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


प्रचलित मजदूरी दरों का भी मजदूरों समस्‍या के प्रन्तर्गत ग्रध्ययन किया 
जाता है । एक ही स्थान पर एक ही उद्योग की विभिन्न इकाइयों, जिभिन्न उद्योगों में 
विभिन्न मजदूरी, समान कार्य में भी भिन्न-भिन्न मजदूरी प्रचलित है । अत. मजदूरी 
के समानीकरण झौर प्रमापीकरण (एपृष्शीइडपणा < उीजिधतेशताइबाएा एं 
७/४४८४) हेतु भी मजदूरी की समस्या का अध्ययन झावश्यक है! विश्व के सभी 
घिक्सिल देशों तथा भ्रन्तर्राप्ट्रीय श्रम संगठन (॥. 7.. 0 ) द्वारा भी इस समस्या को 
महत्त्व दिया जाने लगा है | मजदूरी सभी पक्षो--श्रम, पूँजी, समाज एवं सरकार-+ 
को प्रभावित करती है ग्रत इन सभी पक्षों द्वारा भी मजदूरी को समस्या का 
श्रध्ययन किया जाने लगा है। कक 

एऐंतिहासिफ सिहावलोकन 

सन्‌ ]880 से 938 के बीच मजदूरी की दरो में परिवर्तत का प्रभुभाव 

प9. &६७८2शाशंध द्वारा दिए गए निम्न सूचकाँकों मे लगाया जा सकता हैः--- 


विभिन्न उद्योगों में मजदूरी (900-509 ) 








बे सूती बरत्ब जूठ रेलवे खात घातु-श्रेमिक निर्माणश-कार्य बात 
880-89 80... 84 ह्प या 75 90 कर 
4890-99 90... 87 95 हा 89 &9 300 
900-09 409 306 509 6 ]2 09 ]04 
3940-!9 742. 328 १39 376 १38 333 22 
4920-29 273 94 245 255 90 395 70 
930-39 242 ॥48 286... भर ॥7 १60 | 





उपरोक्त आँकडो से स्पष्ट है कि 9दी शताब्दी के झ्रन्तिम दशकों में श्रौद्योगिक 
श्रमिकी की मजदूरी की दरो में स्थिरता रहो है । वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक 
में सुती वस्त्र उद्योग व॑ जुट उद्योग की दर अन्य उद्योगों मे श्रमिकों की मजदूरी की 
दरों से कुछ प्रधिक थी । 

दूसरे महायुद्ध के समाप्त होने पर श्रम की साँय से कमी झाई, किन्तु बाद 
में प्राथिक पुनननिर्माण के कार्य हेतु उनकी माँग मे दृद्धि हुई। मूल्य-स्तर में ृद्धि 
होने से श्रमिकों की माँग, वेतन, मजदूरी व महँगाई भत्ते मे ब्रद्धि हुई। यद्यपि 
मालिकों ने इस वात का विरोध किया था लेकिन सरकार ने उद्योगपत्तियों को 
मजदूरी मे दृद्धि करने के लिए विवश कर दिया | इसी के परिणामस्वरूप सन्‌ 948 
में व्यूनदम मजदूरी अधिनियम [सफरफणए शेशह९5 मैट, 7948) पात्त 
किया गया । 


विभिन्न उद्योग्रो मे श्रमिको की सौदाकारी शक्ति और विभिन्न न्यायातयों के 
निर्शेयों के परिणामस्वेरूप उनकी मजदूरी में निरन्तर वृद्धि हुई लेकिन यह हढि 
समान रूप से नही हुई । उदाहरणार्थे--सूत्ती वस्त्र मिलो में 400 हू. मासिकसे 
कम कमाने वाले श्रमिको की ग्रौसत वापिक झाय सदू 96] में ]722 रू. से 


3. एप्ण९व ॥9 "00 ६९०००छ८ एग्फराचजा5' ७७ ५४४३७ 5 १(धालावण, 9- 458. 
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चढ़कर सन्‌ १969 में 2694 ₹ हो गई। यह इंडि ।3 गुदी थी । जुट मिलो मे 
यह 23 रु से बढ़कर 225] रू हो गई अर्थात्‌ यह दुगुनी हो गई ।' 

हमारे देश के विभिन्न राज्यों मे 400 रु, मासिक तक पाते वाले कारखाता 
श्रप्तिफों की औसत वापिक झाय विभिन्न है और वह झसमात रूप से बढी है । तिम्त 
लिखित सारणी मे हमारे देश में विभिन्न राज्यों तथा केद्रशातिित क्षेत्रों मे ।975 
तक 400 रपये से कम माहदार पाने वाले तथा 976 और उसके बाद 000 रु 
माहत्रार से कम पाने वाले कारखाना मजदूरों की औसत बाधपिक कमाई दिखाई 
गई है-- 


कारखाना मजदूरों की प्रति व्यक्ति श्रौसत वाविक आय 











राज्य/केस्र शासित प्रदेश १975 980 ]98]7 39825 
आश्भ्र प्रदेश 2824 586 6095 6095, 
ग्रसम 2627 4494 5899 3999 
बिहार 2]58 5584 5760 5277 
गुजरात 2749 8546 पद प्बबर 
हरियाणा 33पा 6407 4696 7544 
हिमाचल प्रदेश 2745 4745... 7022 7022 
जम्मू और कश्मीर 2843 4069 5080 5457 
कर्नादक 2893 4903... 7545 7545 
केरल 2947 746 6948 8]92 
सव्य ग्देश 3942 7964. 8295 8972 

महाराष्ट्र 3459 7790.. 8762 8762 
उड़ीसा 494 6728 7497 8445 
पंजाब 3089 596 5645 5645 
राजस्थान 3325 6698. 7493 7493 
तमिलनाडु 2543 6477 6845 75 
जिपुरा 2453 7937. 7937 7937 

उत्तर प्रदेश 3054 6376... 6376 6376 
पश्चिम बगाल 3966 7977... 849. 9208 
ऋडसान और लिकोबार द्वीपसमूह 3300 4096... 6270 6335 

दित्ली 3239 6228 6035 १0]06 

गोग्रा, दमण तथा दीव 3792". 520॥4 ॥768 * 74222 

पाण्डिचेरी 2675 8066. 8694 5628 

सम्पूर्ण भारत 3758... 6097. 7423 777 

३ ग्रस्यायी पु 


< सारणी मे रेलवे वर्शाप, अल्पकालोत उद्योगो जिनसे खाद्य तम्बाकू, शराब भौर निर्माण 


प्रादि की फैक्टरी से काम करने वाल्ले मजदूर शामिल नहीं हैं, किन्तू रक्षा प्रतिष्ठान 
अ्म्मिलित हैं । ५ 
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, भारतौय कारखानों में क्रौद्योगिक अमिकों की मजदूरी « 
(१०४०5 ए ऐएफ्नायंगे १ए०ॉ:श५ 47 वी एुय्रलाता ९5) 
लक + 


श्रमिक की श्रौसत प्रति व्यक्ति वापिक आय से सम्बन्धित आँकड़े मजदूरी 
झुगतात भषिनियम, 936 (7० ण भरग्डल 8०, 936) के प्त्तगंद 
मिलते हैं। कारखाना अधिनियम, 948 की धारा 2 (४) के बहुत ग्ाँकिडे 
एकत्रित करके श्रम सस्यान, शिमला (39007 फेपश्थ्यय, 509) को भेजे जाते 
है थ्रोर बहाँ इन प्रॉकडो को [ग्रंथ 7.390फ7 7०परा72 में प्रकाशित किया जाता 
है। मजदूरी मुगतान ग्रधितियम, 936 के अस्तर्गंत जो श्रॉकड़े एकत्रित किए जाते 
है उतकी गिम्तेलिखित सीमाएँ है-- 

. इस भ्रविनियम के ब्रन्तर्गंत ,000 रू (नवम्बर, 975 के सशोधन से 
पर्व 400 रुपये) प्रतिमाह से कम पाने वाले श्रमिकों को सम्मितित फ्रिया जाता 
है | लेकिन ये श्रमिक कारखाना झधितियम, 948 के अन्तर्गत पाने वालें श्रमिकों 
से भिन्न है। रू ह रे 

“२:०2 मजदूरी की परिभाषा भी दोतो प्रधितियमों के भ्रस्तर्गत भिन्न-भिन्न है। 

५' मजदूरी भुगतात अधितियम, 936 के प्रन्त्गंत भ्राने वाले सभी कारबाने 
राज्य सरकारों फो प्राथमिक सूचनाएँ नही भेजते हैं। केवल रिपोर्ट करने वाली 
इकांदियों द्वारा ही सूचना मिलती है झ्रत ऑँकडो में प्रतिवर्ष भिन्नता पाई 
जाती है। 

१, सूती वस्न्न उद्योग--यह भारत का प्रमुख संगठित उद्योग है। इसमे 
लगभग 0 लाख अमिक कार्य करते हैं। इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र भहमदाबाद, 
बम्बई, शोलापुर, मद्रास, कातपुर और दित्ली है। इस उद्योग के विकास के साय-साथ 
काम करने वाले श्रमिको की प्ाय मे वृद्धि हुई है तथापि महेंगाई के कारण वास्तविक 
प्राय मे विशेष सुधार वही हुंग्ना है। प्रनेक उद्योगो की तुतवा में इस उद्योग की 
झसत्‌ झाय पर्याव्व ऊँची है ।-इस उद्योग से कार्य करने वन्‍्ले श्रमिकों की बाय मे 
काफो शद्धि हुई है, लेकिन महेंगाई से चुद्धि होने से उनकी वास्तविक आय से विशेष 
सुधार नही हुमा है । यह उद्योग संगठित पद्योय है जो सत्तोषजनक सजदूरी स्तरथर 
सबसे .ग्रधिक रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग के भावी विकाप्त के लिए पर्याप्त 
सम्भावना एँ है।' 

“(0 है: जूद धद्योग---यह सबसे प्राचीन उद्योग है । मजदूरी से सम्बन्धित सूचता 
नही, मिल पाती-क्योकि एक तो उद्योग मे विभिल्‍ऋ्न व्यवसाय हैं और प्रमापीकरए की 
योजना का झरभाव मी है । श्रम जाँच समिति द्वारा मजदूरी पता हु सर्वेक्षण 

“ किमा गया था। इसके अनुसार सूत मजदूरी प. बंगाल में सबसे प्रथ्रिक है तथा 
विशुद्ध आमदनी कानपुर मे सबसे अधिक है । इस उद्योग में लगभग 2ड्रैलाख श्रमिक 
कामे कर रहे हैं । इस उद्योग मे सूती वस्त्र उद्योग की तुलना से प्रारस्भु में ौद्योगिक 
शान्ति रही है । हे "ओर, सम 
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- ,3, ऊन उद्योग-+इस उद्योग को कई इकाइयों में मजदूरी में ब्ृद्धि हुई है। 
भहेंगाई भत्ते की दरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नताएँ पाई जाती है 
सबसे ऊँची मजदूरी बम्वई में है । हु 

4. चीनो उद्योग (59547 प्रघह05४५४)--गोरखय्रुर व दरभगा की चीनी 
मिलो को छोडकर चीनी उद्योग मे मूल मजदूरी स्थिर रही है। सभी कारखानो मे 
भहेंगाई भत्तो की निर्वाह लागत के ग्रनुमार धातिपृति कर दी है । ठेके के श्रमिकों को 
गज्ले को उपरने तथा चीदी को लदान 'करते के कार्य मे लगाया जाता है जिनको 
नियमित श्रमिकों की तुलना मे 5 से 0 प्रतिशत कम मजदूरी दी जाती हैं । 


5 बागान उद्योग (05780005 पए१४505 )--चाय, कहवा और रत्रड 
के बगीचो में काम करने वाले श्रमिक अर्ध-कृषक है और इस उद्योग मे मजदूरी के 
भुगतात की पद्धति कारखाना उद्योग में उपलब्ध पद्धति से बहुत भिन्न है । असम 
के चाय-बागानों में कार्यानुमार मजदूरी दी जाती है । श्रमिकों को दिए जामे बाला 
कार्य का प्रमापीकरणा नहीं हुआ है, लेकिन अ्रधिकॉश बागानो में श्रमिकों की मजदूरी 
समान है क्योकि वागात मालिकों ने आपस में समझौता कर रखा है। दक्षिणी भारत 
के बागान उद्योग मे समयानुसार एवं कार्यानुसार मजदूरों दी जाती है। चाय उद्योग 
में भारत में मजदूरी के साथ-साथ प्रन्‍्य सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं, जेसे --कृषि 
हेतु भूषि, नि शुल्क आवास, डॉक्टरी चिकित्सा, ईधत एव चारे की सुविधाएँ, हस्ते 
जाद्यान्न एव वस्त्रो की सुविधाएँ । 

6, खनिज उद्योग--इस उद्योग में मजदूरी और झाय के आँकडो की प्राध्ति 
का मुस्य स्रोत मुख्य खान निरीक्षक (077८ ]759००007 ० |४॥06४) की रिपोर्ट्स 
हैं । कोयला खान बोनस योजना, 948 (०० ]४०6 80775 900608, 948 ) 
के ग्रन्तर्गत आन्‍्भ्र प्रदेश, ग्रसम, डिहार, मध्य प्रदेश, उडीसां, राजस्थान और 
प वगाल में काये करने वाले श्रमिको को जिनकी मजदूरी 300 ह प्रति माह से कम 
है, मूल वेतन का एक तिहाई बोनस प्राप्त करने का अधिकार है। पे 

7. परिवहन (१7४४85907६)--रेल कर्मचारियों को दिए जाने वाले 
प्रारिध्रमिक में देतन, भत्ते, निःशुल्क यात्रा, भविष्य निधि प्रंशदान, आअपदान 

(0०गंणों५), पेन्शन लाभ और अनाज की दुकान सम्बन्धी ' रियायते शामिल की 
जादी हैं । झ्ोसत वापिक आय तृप्तीव और चतुर्थ श्वेरियों के कर्मचारियों की दशा में 
पर्याप्त रूप से बढ गई 

भजदूरो की नवीनतम स्थिति (985-86) पर सामूहिक दृष्टि 
री के सम्बन्ध में विभिन्न विधानो और विज्ञासो का उल्लेख पूव पृष्छों मे 
विस्तार से किया जा चुका है और बहुत-सी अन्य बातो पर विचार अगले अध्यायों में 
किया जाएगा। इस सम्बन्ध मे जो नवीनतम सश्योघद, विकास और निर्णय हुए हैं उन 
पर सामूहिक रूप से यहां इष्टि डालना उपयोगी होगा | मह सामूहिक इष्टि! हमें यंत्र- 
तत्र द्विज़री बातो की एक ही स्थल पर दानकारी दे सकेगी ! नवीनतम स्थिति पर 
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श्रम मन्त्रालय की 'वाधिक रिपोर्ट 7985-86 में प्रस्तावनात्मक भौद सामान्य विवरए 
के रूप मे निम्नानुसार प्रकाश डाला गया है-- 


भारत की श्रम नीति का परिस्यितियो की विशिष्ट प्रावश्यकता प्रो के सन्‍्दर्म 
ज्ञे तथा योजदाव्द ग्राथिक विफेस व सामाजिक न्याय की अश्रपेक्षाप्रों के अनुरूप 
विकाप्त होता रहा। विशेषकर, स्वाघीनता के वाद देश के श्रभिकों के कल्याण के 
अति सरकार की दिलचस्पी इस तथ्य से स्पष्ट है कि समाज-सुरक्षा, सुरक्षा-कत्यारा 
और प्रन्य सामलों में अनेक विधायी प्रधिनियम्म व्ष 947 के बाद ही 
पारित किए गए ग्रथवा सुपारे गए । इस वर्ष के दौरान, चार केन््रीय 
अधिनिपसो मे सगोघन क्रिया गया प्र्थात्‌ बोनस सदाय श्रधिनियम, 965, बालक 
नियोजन अ्धितियम, 938, बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) झधिनियम, 976 
और ठेका श्रम (विनियमन झौर उत्पादन) अधिनियस, 970 । उन प्रस्तावों को 
छोडकर जिनके लिए विधेयक पहले ही ससद्‌ में पेश किए जा चुके हैं, भ्रनेक भन्य 
विधाी प्रस्तावों पर झलग-प्रलग ग्रवस्थाग्रों मे जांच की जा रही है प्रौर वे 
विचारादीन हैं + 


भारत के प्रधान मत्त्री द्वारा 982 में एक नए 20-सूत्री कार्यक्रम की 
घोषए/। के फ्रलस्वरूप श्रम सच्त्रालप इस कार्यक्रप की दो मदों भ्र्पात्‌ भद संस्या-£ 
झौर 6 के लिए उत्तरदायी है । मद सख्यार5 कृपि श्रमिक्रो की स्यूनतम मजदूरी 
दरो की पुनरीक्षा करने तथा उन्हे प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में है जबकि 
मद संख्या-6 का सम्बन्ध बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास से है। श्रस मन्‍्त्रालय ने यह 
सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे फ्ि राज्य सरकारें/सघ-राज्य 
क्षेत्र प्रशासत क्ृपि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरो मे न केवल समय-समय 
पर सशोधन करें परन्तु उन्हे उचित ढग से लागू भी करें | वास्तव में यह कृषि में 
न्यूनतम मजदूरी दरो के प्रुनरीक्षण तथा प्रवर्तन सम्बन्धी सूचना को नियमित रूप से 
मानिटर करता रहता है। केन्द्रीय सरकार ने चार राज्यों (पर्थात्‌ मध्य प्रदेश, 
उडीस!, राजस्थान भौर मणिपुर) को सहायता प्रदान करने हेतु प्रायोगिक प्राधार 
घर केन्द्र द्वारा संचालित पोजना को भी भन्‍्जूरी दी है, ताकि वे कृषि में स्युनतम 
भजदूरी दरो के कार्यान्विग्रत के लिए भ्रवर्तत तम्त्र को सुहृद कर सकें । इस योजता 
में उन विकास ब्लाको में 200 ग्रामीण श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था है, 
जहाँ ग्रनुसूचित जाति/ग्रनुसूचित जनजाति श्रमिकों की तादाद 70 प्रतिशत से 
अधिक है । 


बच्घुप्र थमिकों के उचित श्र स्थायी पुनर्वास का प्रयास करते समय, श्रम 
मन्त्रालय ने ग्रुप-उन्मुख दृष्टिकोश को ध्यान में रखा है। इसके भ्रतिरिक्त, मुक्त 
कराए गए वन्वुआ श्रमिको को केन्द्रीय बिन्दु (फोकल प्वाइंट] माना गया है, ग्रौर 
पुनर्वास योजना-बनाने तथा उसे लागू करने के दौरान उसके अधिमानों, भनुभूत 
अ्रावश्यकताग्रो, भ्रभिरचि श्लौर कोशलो को ध्यान में रखा गया है। फिर भी यह 
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एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विभिन्न ख्रोतों अर्थात्‌ आ्राई, झार डी. पी. 
एन. आर ई पी., टी. आर. वाई. एस ई. एम... अनुसूचित जातियो के विक्रास के 
लिए विशिष्ट घटक (कम्पोर्नेट) प्लान, भ्रनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशिष्ट 
क्रेन्द्रीय सहायता, जनजातीय उपप्लान, संशोधित क्षेत्र विकास योजना, पिछड़े एवं 
परिपत्यक्त क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी योजना, झ्रादि से साथनो को एकत्र (पूल) करना 
है और सूकबूक तथा कौशल के साथ उन्हे एकोकृत करना है साकि वेहतर झौर 
प्रच्छी कोटि का पुनर्वास सुनिश्चित हो सके । 
बस्घुओ श्रमिकों के पुनर्वास भे राज्य सरकारो के प्रयासों को ग्रमूपूरित करने 
के लिए, श्रम मन्त्रालय ने 978-79 मे केंद्र द्वारा संचालित योजना शुरू की, 
जिसके अन्तगंत बन्घुप्रा श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारो को बराबर- 
बराबर अनुदान (50.50) के ब्राधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जातो 
है । इस योजला मे प्रत्येक बन्धुप्ना श्रमिकों पर अधिकतम 6250-00 रुपये तक की 
वित्तीय सहायता को परिकल्पना की गई है, जिसमें 500-00 रुपये नकद तथा शेप 
राशि जिस के रूप में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 985-86 के दोरान, थोजना 
शरायोग ने सम्बन्धित राज्य सरकारो के साथ परामर्श करके, ग्यारह राज्यो के बारे 
मै प्रारम्भ मे 30,593 बल्युश्ा श्रमिकों का लक्ष्य निर्धारित किया श्रौर इसके लिए 
5 करोड़ रुपये का वित्तीय ग्रावंटव किया | इस लक्ष्य के सुकावले में, राज्य सरकारों 
ने प्रप्रेल, ।985 से दिसम्बर, 985 की ब्रवधि के दौरान 9,463 बन्धुओआ श्रमिकों 
के पुतर्वास की सूचना दी है। बन्धुआ्मा श्रमिको के पुनर्वास की गति को बढाने के 
लिए, पुनर्वास योजनाओ्रो को मन्जूरी प्रदान करने तथा अ्रतुदान राशि प्रदाव करने 
की प्रक्रिया को 27 सितम्बर, ]985 से श्रोर सरल बना दिया गया है जिसके द्वारा 
राज्य सरकारो को अनुमति दी गई है कि वे पुनर्वास योजवाजञ्नो को स्वीकृति के 
आधार, जिला-सस्‍्तर पर स्क्रीनिंग ममित्तियाँ गठित करके, जिला अधिकारी कलेब्टरो 
(डिबीजनल झायुकतों) को सोपें ! इस प्रक्रिया से पहले, मंजूरी के अधिकार राज्य 
सरकारों क पास होते थे | यह भी प्रस्ताव है कि वन्धुप्र श्रमिकों का पता लगाने 
के लिए स्वेच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की व्यवस्था करने हेतु एक योजना 
शुरू की जाए। घारणा यह है कि इस थोजना को “पीपल्स एक्शन फ़ार डेवल 
(इण्डिया) (पी ई डी झाई ) के माध्यम से लागू किया जाएं, जो एक स्वायत्त 
निकाय है तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय के अधीन काम कर रहा है। वर्ष 985- 
86 के दौरान इस योजना के लिए 0-00 लाख श्पये की व्यवस्था को गई हैं। 
अमंगठित क्षेत्र के शमिको की ओर अपेक्षाकृत अधिक घ्यात दिया जा रहा 


है| लेकित सरकार ने सगठित क्षेत्र के अमिको की वास्तविक भाय और कार्य-दशापं 
में सुधार लाने की ओर से अपना ध्यान हटाया नहीं है। असंगठित क्षेत्र को 
श्रमिकों के हितो की रक्षा करने में न्यूनतम मजदूरी श्रधिनियम्र, 948, ठेका 
श्रम [विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 970, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मंकार 


(रोजगार का विनियमत और सेवा की शर्तें अधिनियम, 966, बोढी कर्मकार 
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कल्याण निधि मधिवियम, 976, उत्प्रवास ग्रधिनियम, 983, ग्रादि दस्तावेजों 
का मुख्य हाथ रहां है। इन वर्षों के दोयत, इन कानूनों को बेहतर ढग से लागू 
करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भवन शौर हिर्माण उद्योग के श्रमिकों की 
काम करने की दशाग्रो को विनियमित करने के लिए विधान पेश करने पर विचार 
किया जा रहा है । 
बाल श्रमिकों श्रौर महिला श्रमिकों के कल्याण के सम्बन्ध में कई मंचों पर 
व्यापक विचार-विमर्श हुआ । ववस्वर, १985 में हुए भारतीय श्रम सम्मेदन ने ताल 
श्रमिक सम्बन्धी स्यायक विधान की सिफारिश की खतरनाक जिसमे बव्यववायो 
'पे उनके रोजगार क्गो प्रतिसिद हरने की व्यवस्था हो ग्रोर जहाँ वही अन्यथा 
सामाजिक प्राथिक परिस्थितियों के कारछा उन्हें नियोजित किया जाए वहाँ पर 
उरकी कारये दशाओ वो विनियमित विया जाए। इस शत की पश्रावश्यकता को 
दाल श्रम सम्वन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने भी दोहराया तथा तदनुमार दए 
विधात को यथाशीघ्र पेश करने क्ले लिए प्रयास करिए जा रहे हैं। श्रम मन्तालय 
महिला, अ्रमिक्रों से सम्बन्धित श्रम कानूनों का भी पुनरीक्षण कर रहा है, ताकि 
जहाँ कही पाषश्यक हो, विशेष संशोधम किए जा सके । 
कारखाना सलाह सेवा ग्यौर श्रम विज्ञान केस्द्र महानिदेशालय तथा खान 
सुरक्षा महानिदेशालय का संगठन श्रौद्योगिक और खम्न सुरक्षा पहलुप्नो पर ध्यात 
- देता है। श्रम भत्त्रालय का सम्बन्ध पत्तनों श्लौर ग्रोदियों मे माल लादने और 
उतारने तथा खानो मे नियोजित श्रमिकों के लिए नीति बनाते और सुरक्षा उपायो 
को लागू करने हेतु दिशा-तविर्देश निर्धारित करने से है ! यह सुरक्षा प्र॒र॑स्कारों को 
भी प्रदान करता है। 4985-86 के दौरान, सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की 
सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य से सम्बन्धित मामलों के बारे में याज्य सरकारों भौर 
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनो के श्रम सचिवो का विशेष सम्मेतन बुलाबा | इस सम्मेलन 
पे हुए विचार-विमर्श के भ्रनुसार, सरकार ने सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दुर्घटना! कमी 
कारंवाई योजना तैयार की जिससे मियोजको/श्रमिको/ट्रेड यूनियतों झौर सरकारी 
विभायो, विशेष रूप से कारखाना निरीक्षणालयों के भ्ौद्योगिक सुरक्षा के कैत में 
उत्तरदाग्रित्तों का उल्लेख किया गया था ओर :स योजना को नियोजको तथा 
श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों, राज्य सरकारों, सघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उतका 
कडाई से पालन करने के लिए भेजा गया था। सरकार ने खान सुरक्षा सम्बन्धी 
आठ सम्पेकत भी ऋष्णेडिता सकियाह रीसायो. सहएट इु्षोटनातओ में कगरी जघए अपेक्षित 
सुविधाप्रो की व्यवस्था करके खान सुरक्षा निरीक्षणालयो को सुदृढ करने हेतु उपायों 
के बारे भे विशेष सिफारिणें की गई थी ६ कर 


985 मे, सरकार ते “प्रंघात मन्‍्त्री के श्रम पुरस्कार्रा मासक एक योजना 
शुरू कौ जिसके प्रनुसार श्रमिकों को कार्य निष्पादन के विश्यात रिकार्ड, झत्यविक 
कार्ये निष्ठा, उत्पादकता के क्षेत्र में विशेष योगदान, प्रमाशित नव॑ परिवर्तन बातें 
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की योग्यताएँ, सुध-बुध झौर श्रधमाघारण साहस, जिसमे ईमानदारी से अपनी ड्यूटी 
करते हुए, झपने जीवन का सर्वोच्च त्याग शामितत है, के सम्मान में ये पुरस्कार 
प्रदान किए जाएंगे। कुत मिलाकर ऐसे दस पुरस्कार हैं णिनकी घोषणा प्रति वर्ष 
स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व सम्ध्या पर की जाएंगी। इनकी चार श्रेणियाँ होगी 
जैवै> श्रम रत्वा, व्रम भूषण, श्रम वीर चौर श्रम श्री/थ्रम देवी' । इद पुरस्कारो 
मे श्रम रत्त के लिए एक लाछ़ रुपये, श्रम भूपणा के लिए 50,000 रुपये, श्रम वीर 
के लिए 30,000 रुपये और श्रम श्री/श्रम देवी के लिए 20,000 स्पये का नकद 
पुरस्कार है तथा भ्रधानमन्त्री द्वारा हस्ताक्षर्युक्त 'सानद' भी हैं । पुरस्कार जीतने 
वालो का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसमे महिलाओं 
और ध्रपंग श्रमिकों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले जिन्‍्होने प्रप्री ड्यूटी करते 
समय महर्त्दण्ण योगदान किया है । 
उत्पवास अधितियम, 983 जिसने 922 के उत्पवात्त अधिनियम का 

स्थान ले लिया है, इस मन्त्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है | इस अधिनियम मे 
जो 30 दिप्तम्बर, 983 को लागू हुआ और इसके अधीन बताए गए नियमों में 
ऐसे भर्ती एजेण्टो के पंजीकरण और ऐसे नियोजको (भारतीय झोर विदेशी दोनो) 

को परमिट देने की प्र॒ण्याली की परिकल्पना की गई है, जो सीधी भर्ती करना 
ज्ञाहते हैं। इस मन्त्रालय दा ण्ह प्रयास रहा है कि ऐसे उत्प्रवासी श्रमिकों को 
अधिक संरक्षण प्रदान किया जाए जो विदेशों में रोजगार ग्रवसरों का लाभ उठाना 
चाहते हैं। भर्ती के सम्बन्ध में शोपरपकारी प्रथाग्रों पर काबू पाने के लिए तथा 
एजेण्टो.ग्रौर नियोजकों की दोहरी जिम्मेदारी की प्रण्ताती को प्रोत्साहित करने 

के लिए अधिनियम मे पर्याप्त दण्डात्मक उपायो की व्यवस्था की गई है। पिछले 
अनुभव को देखते हुए, इसे आवश्यक समझा गया और तदनुसार उत्यवासियों के 
लिए ग्रनिवायय बीमा योजना शुरू करने तथा इस उद्देश्य के लिए अधिनियम में 

उचित रूप से सशोघन करने का निर्णय लिया गया । ग्रातोच्य वर्ष के दौरान, 

उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि भारत और कातार सरकारो के बीच टिपक्षीय 

करार पर हस्ताक्षर किए गए। श्रमिक्रो का श्रायांत करने वाले कुछ देशो अर्थात्‌ 

यूनाइटेड प्ररत्र प्रमीरात, जोर्डन और ईराक ने इसी प्रकार के करारों पर हस्ताक्षर 

करने छे णहरी दिलचस्पी दिलाई है ५ भ्रन्‍्य देशो ले जनशक्ति लिर्धात्त को पभ्यावना 

का पता लगाने और झधिनियम तथा नियमों के श्रन्तगंत निदिष्ट विभिन्न उपबन्धों 

के कार्यान्वयन पर नजर रखते के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन 

किया गया है । 

मजदूरी बोर्डो के गठन द्वारा मजदूरी दरो के निर्धारण के क्षेत्र भे महत्त्वपूर्ण 

प्रगति हुई । न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू एन. माचावत की अध्यक्षता में श्रमजीबी 

पत्रकारों और गेर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मेचारियो के लिए दो मजदूर बोर्ड द्था 

न्यायमृतति (सेवानिदृत्त) जे. एम. टण्डन की अध्यक्षता में चीनी उद्योग के लिए 
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त्तीसरा मजदूरी बोर्ड जुलाई, 985 में गठित किए गए थे। चीनी उद्योग के 
मजदूरी बोर्ड ने श्रमिकों को अन्तरिम यजदूरी दर के सम्बन्ध में झपदी तिफ्ारिशें 
चढलते ही पह्तुत कर दी है। इस वर्षे के दौरान बोनस सदाय अधिनियम, 965 
ते दो बार सशोधन किया गया ताकि अधिनियम के अन्तगंत थाने वाले कमंचारी, 
जो प्रतिमास 2500 रुपये प्रतिमास तक वेतत/मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं, 984 
मे किसी भी दित से शुरू होने वाले लेसा वर्ष से बोनस की झ्रादायगी के पाञ्न बन 
सकें, लेकिन शर्ते यह होगी कि 7600 रू और 2500 रु. प्रतिमाह के बीच 
मजदूरी/देतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में बोनस की गशना इस 
प्रकार की जाएगी सानो उतकी सजदूरी/बेतत 600 हू, प्रति माह हो । 
समाज सुरक्षा एक ऐसा प्रन्‍्य क्षेत्र है जहाँ मुख्य कार्य यह रहा है कि इसकी 
योजनाध्ो तथा कानूनो के सीमा क्षेत्र को वढाया जाए भौर पहले से प्रदान की गई 
सुविधाओं में श्रावश्यक सुधार भी किए जाएँ | कैलेण्डर 985 के दौरान, कमंचारो 
“राज्य वीमा योजना को सात नए ओऔदोग्रिक केन्द्र पर लागू किया गया और इसके 
ऋन्‍्तरगंत श्राने वाले सतिरिक्त कमंचारियों की सख्यः लाभग 46,000 थी ([वर्तमात 
औैन्द्रों मे मए प्रवेश पाने बालों सहित) । इसी प्रकार, कम झ।री भविष्य निधि योजना 
को लगभग 2200 नए प्रतिप्ठानों पर लागू किया गया जिनमे 2 लाख कर्मचारी 
शामिल थे (प्रवदूवर, 984 से सितध्वर, 985 तक सोमा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राने 
वाले वर्तमान प्रतिष्ठानो मे नए सदस्यों सहित) । इसके झतिरिक्त, इस योजना के 
प्रन्तगंत झ्राने के लिए मजदूरी भीमा को -9-985 से 600 रु. से बढ़ाकर 
2500 रु. भ्रतिमाह कर दिया गया है। भयत निर्मासण प्रयोजन हेतु भविष्य निधि 
में धन विकाखने की सीसा को 24 माह की सजदूरी से दढाकर 36 माह ही 
मजदूरी कर दिया गया है। यह भी उल्लेजतीय है कि कमंचारी राज्य बीमा निगम 
ने इस वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा लाभानुभोगियों के प्रयोग के लिए 
450 पलगो वाले चार अस्पताल शुरू किए । कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 
के प्रन्तर्गत पेंशन पाने वाले अब ]-4-]985 से 60 रु. से 90 ह के बीच पेंशन 
में अनुपूरवा वृद्धि पाते के हकदार हैं । 
केन्द्रीय थमिक शिक्षा बोड ने श्रमिकों को ट्रेंड संघवाद की वकनी को में 

प्रशिक्षण देते, जनतान्तिक समाज मे उनकी भूमिका और उसके दायित्वों तथा 

सामान्य जन नेतृत्व को प्रोत्साहत देने जैसे कार्यक्रम, जारी रखे ॥ इस वर्ष में 

कामकाजी बालको श्रौर उनके माता-पिता की शिक्षा सम्बन्धी एक तई परियोजना 

शुरू की गईं है । इस परियोजना के अन्तर्गत शिवाकाशी क्षेत्र के बाल श्रमिकों 

के लिए प्रभम पाठ्यक्रम 74-77-)985 को शुरू किया यया था । उच्चतम 

न्यायालय के निर्देश के प्रनुसार इस बोर्ड ने फरीदाबाद के निकट पत्थर खंदामों 

के श्रमिकों के लिए शेक्षणिक कैम्पो का जनवरी, 984 में ग्रायोजत शुरू किया। 

985-86 के दौरान, इस क्रार्यफ्म के अन्तगेंत कुल 558 श्रमिक्र प्रशिक्षित किए 
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सए | बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों से महिला श्रमिको के भाग लेने की श्लोर विशेष 
ध्यान दिया गया । बोड के कामकाज, संगठन तथा श्रम्तिक शिक्षा कार्यक्रमों के 
प्रभाव का जायजा लेने की दृष्टि से 9-]] जुलाई, 985 को अगले दशक में 
थमिक शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय विचार योष्ठी' का आयोजन किया गया। 
देश में श्रौद्योगिक सम्बन्ध स्थिति के बारे में सूचना श्रम मन्त्रालय के 
श्रम सम्बन्ध मानीटरिंग यूनिट द्वारा नियमित रूप से मावीटर की जाती है। कूल 
मिलाकर ग्रोद्योगिक सम्बन्ध स्थिति में खासा सुधार हुम्रा । हडतानो तथा ताला- 
बन्दियो के कारणा हानि हुई, श्रम दिनों की सख्या में गिरावट ग्ाई । यह सख्या 
984 में 5603 लाख थी जो धटकर 985 में (जनवरी से नवम्बर) 
273] लाख हो गई। इसी तरह, इस ग्रूनिट को सूचित किए गए विवादों 
(हडतालो ग्रौर तालावन्दियो) की सख्या मे तेजी से कमी हुई । यह सख्या 984 
में 2094 (689 हडतालें और 405 ठालावन्दियाँ) थी जो घटकर 985 
(जनवरी से नवम्बर) में 743 (062 हडतालें प्रौर 35 तालाबन्दियाँ) हो गई । 
यह सम्तोप की बात है कि केन्द्रीय ग्रौद्योगिक सम्बन्ध तल्त्र बम्बई पत्तन, भारतीय 
खाद्य निगम (वम्बई और मनमाड), कोचीन रिफाइनरीज्‌ लिपिटेड, डाक विभाग, 
डेलीफोत विभाग, विशाखा रिफाइनरीज, कुद्रेसुख ग्ररथरन भ्रौर कम्पनी लिमिटेड, 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, मिनरल एक्सप्नोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल 
मिनरल डेवलमैस्ट कारपोरेशन भर न्यू मंगलौर पत्तन में विवादों का निपटारा 
करने तथा हडतालो को रोकने मे सफ़न रहा। ज्रिप्रक्षीय सलाहकार पद्धति को सुदृढ़ 
करने के उद्दें श्य से, कई वर्तमान ओध्योगिक समितियों का पुत्रगंठन किया गया है 
और वर्ष के दोरान इनकी बैठकें प्रायोजित की गईं । 
985-86 की अन्य प्रमुख घटता श्रम मस्त्री की प्रध्यक्षता मे नवम्बर, 
985 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 28वें अधिवेशन का आयोजन था, जिसने 
कुछ महत्त्वपूर्ण मसलो पर विचार-विमर्श किया ओर इसने स्थायो श्रम समिति को 
पुनः शुरू करने की सिफारिश की ताकि सम्बन्धित पत्रकारों के बीच लगातार 
बात्तचीत हो सके । यह झाशा की जाती है कि इस पद्धति की व्यवस्था से औद्योगिक 
शात्ति और प्र्थव्यदस्था भे चहुंमुली विकास का नया युग शुरू होगा ॥” 
ज्ीवन-स्तर की श्रदधारणा 
(ए०च८९ए६ व 5090व49च4 व [रण 
जीवन-सस्‍्तर का श्र्थ 
(४८३णा)४ णी एल छाड्यातशाव ० शा) 
जीवन-स्वर का कया अर्थ है ? इसकी परिभाषा देता वड़ा कठिन है । 
जीवन-स्तर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक वर्य से दूसरे वर्ग झौर एक देश से दूसरे 
देश में भिन्न-भिन्न पाया जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन-स्तर को मापने का कोई 
निश्चित पैेमाना नही है। जब हम यह कहे कि “अ्र' देश मे 'ब' देश से जीवन-स्तर 


58 मजदूरों नीति एवं सामाजिक युरक्षा 


ऊँचा है तो इसका प्र्थ यह है कि यह समल्त समाज का स्वर है जिसका निर्धारण 
उस देश की भ्राकृतिक सम्पदा, जनसंख्या व उसकी कार्यकुशलता प्रौर श्रौद्योगिक 
संगठन की प्रवस्था द्वारा होता है। जीवन-स्तर को परिभाषित करने हेतु हमे 
श्रतिवार्ये सुविधाएँ एवं विलासिताग्रों की वस्तुन्नो के उपयोग को ध्यान में रसना 
पडता है । जिस समाज श्रयवा देश मे इनका उपभोग अझ्रधिक किया जाता है वहाँ 
जीवन-स्तर उन्नत होता है । श्रदः किसी भी सम्राज अ्रयवा व्यक्ति के जीवन-स्तर 
के विचार को जानने के लिए उस व्यक्ति का समाज में स्थान, सामाजिक वातावरण, 
जलवायु झ्ादि को ध्यान में रखना पड़ेगा । . 

* ' जीवन-स्तर दो प्रकार का हो सकता है-ऊँचा झ्रौर नीका । ऊँचा जीवन* 
स्तर वह है. जिसमें मनुष्य अपनी अधिक से झधिक झावश्यक्रताओं (प्रनिवार्य 
'चुविधाएँ और विलाधिताएँ झ्रादि) की सन्तुष्टि करता है--प्र्थात्‌ प्रच्या भोजन, 
अच्छा मकान, ग्रच्छे वस्त्र, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा 
'की व्यवस्था प्रादि। इसके विपरीत नीचा जीवन-स्तर बह जीवन-स्तर है जिमके 
भ्रन्तर्गत मनुष्य श्रपती सीमित आय से बहुत ही कम आवश्यकताभ्रों की पूर्ि कर 
पाता है । 

जीवन-स्तर एक तुलनात्मक शब्द है । जब भी हम जीवन-स्तर का प्रध्ययन 
करते है तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य, एक सम्राज से दूसरे समाज भर एक देश से 
दूसरे देश के जीवन-स्तर का तुलनात्मक श्रध्ययन करते हैं । भारतीय झौद्योगिक 
श्रमिक का जीवत-स्तर कृषि श्रमिक से ऊंचा है अथवा नहीं, यह भी तुलनात्मक रूप 
में ही जीवन-स्तर का भ्रध्ययन होगा । 
जीवन-स्तर के निर्धारक तत्त्व 
(एललाजाप्या३ 0 $(ज्ञातात 0 [.7908) 

किसी देश के समस्त व्यक्तियों का जीवन-स्तर समान नही होता । एक ही 
देश में विभिन्न व्यक्तियों वर्गों, समाजो तथा स्थानों का जीवन-स्तर भि्न-भिन्न 
पाया जाता है। जीवन-स्तर में समयानुसार परिवर्तन होता रहता है। तैजी में 
ऊँची मोद्धिक झ्ाय होने पर भी लोगो का जीवन-म्तर निम्न होता है क्योकि 
अनिवार्य वस्तुएँ भी आासाती से सुलभ नहीं हो पाती हैं | वर्तमान समय में भारत 
इसी दौर से गुजर रहा है । ग्रत जीवन-स्वर को प्रभाषित करने प्रथवा निर्धारित 
करने वाने तत्त्व भ्रतेक हैं जिन्हे मोटे तौर पर वातावरण व व्यक्तिगत तत्त्वो के रूप 
में विभाजित कर सकते हैं । दातावरणा के प्रम्तगंत समय, झाय और दर्ग को शामिल 

किया जाता है । 4: 

॥. भौगोलिक परिस्यितियाँ (6९०ह79एफं तर] (0077/(0॥5 )+-जहाँ वर्दी 
प्रधिक पडती है वहाँ के निवासियों का जीवन-स्तर उस दूसरे देश के निवाह्तियों के 
, जीवन-स्तर से जहां गर्मी पड़ती है और सूती वस्त्र घारए किए जाते हैं, प्रमग होता 


,,है | भारत में गगा-सिन्धु के मैदान मे रहने वाले लोगो का जीवन-स्तर देश के प्रस्म 
निवासियों से ऊँचा पाया जाता है । 
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2. समय दत्त्व (778 7८०)--प्राचीन समय में आवश्यकताएँ सीमित 
थी लेकिन वर्तमान समय मे विज्ञान के क्षेत्र मे काफ़ी उन्नत्ति होने से सस्ती एवं 
जीवनोपयोगी वस्तुझो का विर्माण काफी होने लगा है । रेडियो, गेस का चूल्हा, 
रेफ़रीजरेशन आदि का उपयोग निरन्तर बढ़ रहा है | भारत की विभिन्न पंचवर्षीय 
योजनादों का भी यही लद्घप् रहा है क्रि अधिकाधिक उपभोग की वस्तुप्रो का 
उत्पादन हो जिससे कि यहाँ के लोगो का जीवन-स्तर उन्नत हो मके । 


3. सामाजिक रीति-रिवाज [5०संथ्ं (ए४००७)--मनुष्य जिम प्माज 
में जन्म लेता है और रहता है, उस सप्राज के रोति-रिवाजों का उस पर श्रभाव 
पड़ता है । उदाहरणार्थ, भारत में अधिकाँश जीवन को कमाई मृत्यु-भोज, दहेज, 
विवाह, दावत श्रौर क्षरिएक शान-शौकत पर व्यय कर दी जाती है श्रौर विशेष 
आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कम सीमा तक हो पाती है । अत, जीवननतर 
अधिकाँगत निम्न पाया जाता है । 

4, शिक्षा का विकास [9७१श०कए०६ ण॑ ६१००८४४०७)--शिक्षा का 
प्रभार होने से व्यर्थ के व्यय को समाप्त कर दिया जाता है तथा सीमित झाव को 
विवेकपूर्ण ढंग से यय करके अधिकतम सन्तोप प्राप्त किया जाता है जिससे जीवन- 
स्तर ऊँचा उठता है । 

$ घामिक प्रभाव--भारतीय नागरिक सादा जीवन उच्च विचार! के 
आधार ५९२ जीवन व्यत्तीत करता है लेकिन घामिक प्रभाव से कई श्रवसरों पर भ्रपनी 
आय से अधिक व्यय कर देता है जेसे गयोज, नुकता प्रथा झ्रादि पर । 

6 श्राप तत्व. (77९076 क38०८0)--जीवन-स्तर के निर्धारण मे आय 
तत्त्व भी महत्त्वपूर"ं भूमिका निभाता है। क्रय-शक्ति द्वारा उपभोग को मात्रा तथा 
किस्म प्रभावित होती है । यदि किसी व्यक्ति की ग्राय का स्तर ऊँचा है तो अ्रन्य 
बातें समान रहने पर उसका जीवन-स्तर ऊँचा होगा । इसके विपरीत उसका जीवन- 
स्तर नीचा होगा । 

7. व्यय करने का तरीका (९७०४ ण॑ 59९ए०॥४)--अविवेकपूर्ण ढग 
से व्यम करने पर उच्च झाय वाले व्यक्ति को भी अ्रधिक सन्तोय प्राप्त नही हो 
सकता जबकि दूसरी ओर उससे कम झ्राय वाला व्यक्ति भी विवेकपूर्णो व्यय करके 
अपने सम्तोप को अधिकतम कर सकता है शौर इससे उसका जीवन-स्तर ऊँचा 
उठाया जा सकता है । 

8. परियहत के साधन (४३६ ० 7790४5७१०7]--जीदन-स्तर को 

| परिवहन के साघन भी प्रभावित करते हैं । जँसे-जेसे परिवहन के साधनों का विकास 
होता है, लोगो का सम्पर्क शहरी क्षेत्रों से होता है । उसकी उपभोग प्रद्वत्ति बढती है 
जिससे जीवन-स्तर ऊँचा उठता है। 

9. ज्ोवन का इष्टिकोए (0णी००४ ० ॥90)--यदि एक देश ग्रथवा 

समाज के जीवन का दृष्टिकोण भोतिकवादी है तो वहाँ विभिन्न वस्तुओं का उपभोग 
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किया जाएगा और उनका जीवन-स्तर उन्नत होगा ॥ उदाहरणाथं पश्चिमी राष्ट्रों 
के लोगो का इप्टिकोश “खाझ्ो, पीम्ो और मौन उडाग्रो' (30, चाशा: श्याते छ6 
गशा३) होने के कारण उनका जीवन-स्तर ऊँचा है तो भारत जैसे विकासशील 
देश मे सादा जीवन व्यतीत करना जोवन-स्तर को ऊँचा नही उ्नता क्योकि सीमित 
प्रावश्यक्वा की पूर्ति करी जाती है ! 

40, सह्वसस्थ्य का अ्भाव--अच्छे स्वाध्थ्य वाला व्यक्ति अच्दा खा सकता है 
और अच्छा पहन सकता है, लेकिन एक अस्थस्थ व्यक्ति अच्छा नही खा सकता और 
नही प्रच्छा पहन सकता है। प्रतः अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति उच्च जीवन-स्तर 
वाला तथा अल्वस्थ व्यक्ति तिम्त जीवन-स्तर वाला होता है 7 

. एशप्टवार का ग्राक़्ार (526 ० (१६ एथ्गी9)--एक बडा परिवार 
जिसमे परिवार के सदस्थो की संख्या मविक होती है भ्रधिक उपभोग कर सकता 
श्रौर उप्तका जीवन-स्तर नीचा होगा। दूसरी झोर छोटे परश्िविपर के सदस्यों का 
उपभोग-स्तर श्रविक ऊँचा होता है 8 

72, कीमतें और निर्वाह लागत (एिा्थ 2ए0 (० र॑ वाकाह)-- 
जीवव-रतर पर कीमतो व निर्वाहू लागत का नी प्रभाव पड़ता है। कीमतो में 
बृद्धि होने से निर्वाह लागत में वृद्धि होती है श्रौर वास्तविक मजदूरी में गिरावट 
भ्राती है जिससे उपभोग कम होता है श्औौर फलस्वहूप जीवन-स्तर निम्न 
होता है । इसके विपरीत कीमतों में ग्रिरावट झ्ाने से निर्वाह लागत भी घटती है 3 
वास्तविक मजदूरी बढेते से अधिक उपभोग सम्भव होता है ओर जीवन-स्तर ऊँचा 
होता है । 

ग्रत: किसी भी देश के निवासियों प्रथवा किसी भी वरगें के व्यक्तियों के 

जीवन-स्तर की समस्या का अध्ययन करने के लिए हमे इस विभिन्न तत्त्वो को ध्यान 
में रखना चाहिए । 


जीवन-स्तर का माप 
(४९३४७ ०५णलआ। ० डापतआद 6 ॥/४78) 

क्रिसी भी देशवासियों, समाज, परिवार, वर्ग या व्यक्तियों का जीवन-स्तर 
उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुप्रो की मात्रा व गुण पर निर्मर करता है + 
अतः समाज के किसी वर्ष के जीवन-स्तर का माप करने के लिए प्राय और व्यय की 
मदों को जानना झ्रावश्यक है | इसके लिए पारिवारिक बजट (फणा|/ 8048०) 
तैयार करने पडठते हैं । सभी व्यक्तियों के वजट तंेथार करना सस्मव नहों है। पूर्ण 
सर्वेक्षण (६7508 39४69) वा प्रतिनिधि सर्वेन्षण (5209० $5ण००५) के 
आधार पर परिवार बजट तैयार किए जाते हैं । श्रतितिधि सर्वेक्षण परिवार बजट 
के लिए श्रधिक उपयुक्त होता है। इसके प्रन्तर्गत कुछ प्रतिनिधि परिवारों का 
चुनाव किया जाता है डिममें सभी विश्येक्ताओं वाले वरिद्वाट श्रावे चाहिए । 
प्रतिनिधि परिवारों का चयन सावधानी से करना चाहिए जिम्तप्ते कि सभी परिवारों 
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का प्रतिनिधित्व किया जा सके । इन बजदो के विश्लेपण के आधार पर यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अ्रमुक परिवारो या वर्ग वाले परिवार द्वारा 
अनिवायें झ्रारामदायक तथा विलासिता की वस्तुप्रो को मात्रा तथा गुण का किस 
अनुपात में उपभोग किया गया है। इसी प्राधार पर यह पता लगाया जा सकता 


है कि किस वर्ग या समाज का जीवन-स्तर दूसरे वर्ग था समाज से ऊँचा है अथवा 
नीचा । हा 


हमारे देश में श्रमजीवियो के जीवन-स्तर का अनुमान लगाने के लिए इस 
रीति को प्रपनाया जा सकता है। किसी भी समाज या देश के निवासियों का 
जीवन-स्तर समान नही रहता । झलग-ग्रलग आय वाले लोगो का जीवन-स्तर ग्रलग- 
अलग होता है। कुछ व्यक्ति अ्रधिक खर्च करते हैं तो अन्य कम खर्च करते हैं । कुछ 
झनिवाये प्रावश्यकताओ पर अधिक व्यय करते हैं तो दुसरे प्रारामदायक और प्रन्य 
आवश्यताग्रों पर प्रधिक व्यय करते हैं । इन भिन्नताग्रो के कारण विभिन्न वर्गों के 
जीवन-स्तर मे भी भिन्नताएँ पाई जाती हैं। सन्‌ 92-22 मे बम्बई में औद्योगिक 
अमिको के परिवार बजट के सम्बन्ध मे जॉंच की गई थी, लेकिन विस्तृत जाँच भारत 
सरकार द्वारा निर्वाह लागत सूचकाँक तैयार करने हैतु सन्‌ 943-45 भें परिवार 
बजट जाँचों (78ए0॥9 8908० पपृणं:०५) द्वारा की गई । इसमें 28 क्रेन्द्रों के 
27,000 परिवार बजटो के सम्बन्ध मे अनुसन्धान किया गया था । 
इसी भ्रकार की जाँच सन्‌ 947 में भ्रमम, बंगाल और दक्षिणी भारत के 
कुछ चुने हुए बागानों के सम्बन्ध में की गई। सन्‌ 945 भे भारत सरकार के 
आधिक सलाहकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों के निर्वाह 
लागत सूचकांक तैयार करने हेतु परिवार बजट जाँच का कार्य किया गया। भारतीय 
साँल्यिकी सल्थात, बम्बई (व0क्ा 597०4 ॥09॥06) द्वारा भी बम्वई के 
मध्यम वर्ग प्ररिवारों के सम्बन्ध में स्वास्थ्य एव खुराक सर्वेक्षण किया गया । न्यूनतम 
मजदूरी अधिनियम, 948 के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारो एवं श्रम सस्यात, 
शिमला (7.800ए ऊ्रष्ध्वप, 578) द्वारा महत्त्वपूर्ण ग्रौद्योगिक केन्द्रों एव 
परिवारों की परिवार बजट जाँच की गई | इस प्रकार की जाँच सन्‌ 946 ब 950 
में श्रम सस्थान द्वारा वागानो के सम्बन्ध मे की गई। सन्‌ 950 मे डॉ अग्निहोत्री 
(07 48ण॥०४१) द्वारा कानपुर मे 900 श्रमिको के परिवारों के सम्बन्ध में जाँच 
की गई। सन्‌ 958 में श्रम सस्थान द्वारा 50 चुने हुए केन्द्रों पर कारखाना, खानों 
व बागानों मे लगे श्रमिको के सम्बन्ध मे परिवार जीवन सर्वेक्षण (छत भाड़ 
$ण४८४४) किए गए । यह श्रमिको के उपभोक्ता सूचकांक तैयार करने हैतु किया 
गया । 
हाल ही के वर्षों मे देश से विभिन्न राज्यो में परिवार बजट जाँच कार्यक्रम 
शुरू किया गया । जहाँ तक कृषि श्रमिको का सम्बन्ध है सन्‌ 950-5] व 956-57 
में कृषि श्रमिक जाँच (827 0णॉपाड) ॥.5077 सगपृणाया०5) की गई थी जिससे 
कृषि श्रमिको की झ्राथिक स्थिति का पता चलता है । 
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सर्वेक्षण एवं जाँचो से हमे क्रौद्योगिक श्रमिकों के जीवन-रतर के सम्बन्ध में 
विस्तृत धाँकड़े प्राप्त होते हैं। कार्य को दशाएँ, मजदूरी श्रादि में एक स्थान से दूसरे 
स्थान, एक उद्योग्र से दूसरे उद्योम मे भिन्नता होने के कारण मारतीय शमिको के 
सामान्य स्तर और निर्वाह लागत स्तर को जादना सम्भव नहों है। परिवार बजट 
तेयार करना भी एक साधारण कार्य नहीं है ४ प्रगरिवारिक दजट तैयार करते समय 
यह ध्यान में रखना होगा कि परिवारों के सदस्यों की सस्या फितनी है ? कितने 

सदस्य कमाने वाले पर निर्मर हैं आदि 

परिवार के व्यय की जिभिन्न मदो जँमे--खाद्यान्न, वस्त्र, प्रावास, इंधन एवं 
विजली, श्रन्य मर्दे श्रादि के सम्दन्ध में ऑक्डे एकत्रित करने पड़ेंगे प्रल़ग-प्रलग 
श्रमिक दर्गों की भ्राय में भिन्नदा होने के कारण झ्राय का व्यय किया जाने वाला 
भाग भी निश्च-मिन्न हेता है । से 

> भारतीय अ्मिकों का जीवन-स्दर 
(&क्रणएव ० उाएछ98 ० .कंशक छ०3.००5) 

भारतीय श्रम्रित्रो के जीवन-स्तर को जानने के लिए हमें निम्वलिखित बावों 
को ध्यम्त मे रखकर निप्कर्प निकालना होगा कि जीवन-स्तर नीचा है प्यवा 
ऊँचा है-- 

3. भाप (77009७९)--अ्रति व्यक्ति आय के आधार पर जीवन-स्तर का 
अंमुमान लगाया जा सकता है। सन्‌ 96] में 400 ह. माप्तिक से कम ग्राय वाले 
ख्रमिकों की भ्रत्ति व्यक्ति औसत बापिक झाय 540 रु. थी जो कि सनु 969 में 
चढ़कर 2564 रु. हो गई ॥ यह दद्धि विश्व के त्रिकसित देशों की तुलना में कमर है । 
वे अपनी अनिवार्य झावश्यकताप्रों को भी पूरा नहीं कर पते हैं अतः उतका 
जीवन-स्तर निम्न है । इसी ग्रवधि में (96-69) मोद्रिक आय का सूचकाँक 
(796 «» 00) 00 से बडकर 66 हो गय्रा लेकिन वास्तविक झाय पूचकॉँक 
95 से घटकर 94 रह गया ॥ हर 

श्रम सस्थान (7.390ए 8076७) द्वारा भ्रत्वचिल मारतीय उपभोक्ता मूल्य 
सूचकाँक तैथार किया गया । योजनाकाल मे मूल्य निनरतर बढ़े हैँ । कीमत सूचकाँक 
सन्‌ 96 में 26 से ढढकर सन्‌ 4970 में 224 हो गया (949-500) । 
भ्रतः मूल्य दृद्धि से श्रमिकों का जीवन-स्तर पिरा है । 

2, राष्ट्रीय भ्राय का वितरण (ए5प्ा:एध०० ०7 रेफज०एशे >फशण्सा8) - 
भारतीय श्रमिकों की ग्रोसत बाशिक आय 2509 रु से भी कर है ॥ इतती कम झाप 
में श्रमिक अपनी भ्रनिवार्य झावश्यकरताओं को पूरा करने में अ्र॒प्तमर्ये रहता है श्रतः 
जीवन-स्वर निम्त प्राया जाता है है. 

3, भायु (2०)--ऊेँचे जीवन-स्वर से दीवे आग होती है तथा निम्न जीवन- 
स्तर से अहप आयु होती है । पश्चिमी राष्ट्रों-इस्लेण्ड में पुरुष द स्त्री की क्रमशः 
झौसत आयु 76 व 7] तर्पे है जबकि भारत मे यह ऋ्रशर 40 व 38 वर्षे ही है । 
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4, कार्यकुशलता (््ीशेश्ा०४)--ऊँचा जीवन-स्तर होने -से श्रमिक की 
कार्यक्षमता भी अधिक होती है जबकि निम्त जीवन-स्तर वाला श्रमिक कम कार्यकुशच 
होता है । प्रो. रॉबर्ट के अनुसार अग्रेज श्रमिक भारतीय श्रमिक की अपेक्षा 4 गुता 
अधिक कार्यकुशल है।. * ष््र न 

5, झ्राघारमूत वस्तुओं की प्राप्ति (हैएआीओआ0ए ० ]३२०९५४४४४०७ 6००0५) - 
गुणात्मक दृष्टि से भारतीय श्रमिकों को भोजन प्राप्त नही होता । भारतीय श्रमिकों 
को उपभोग्य पदार्थों के सम्बन्ध में अल्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन (7.7. 0 ) वस्त्र उद्योग 
जाँच समिति तथा डॉ. राघाकमल मुकर्जी झ्रादि द्वारा अध्ययन किया गया है । इनके 
अध्ययन के झ्राधार पर यह निष्क॒र्य निकाला गया है कि हमारे देग में केबल 39% 
लोगों को पूर्ण भोजन मिचता है गौर शेष व्यक्ति झुखसरी में रहते हैं। कपड़ा भी 
हमारे देश में मौसत उपभोग 0 मीटर होता है जबकि अमेरिका में यह्‌ 65 मीटर 
है ।झावास की स्थिति भी दयनीय है । 

6. परिवार बजद (क्षण 89882 )--ओऔद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्ध मे 
समय-समय पर परिवार बजट तैयार किए गए हैं । उनके झाथार पर भी निष्कर्प 
निकाले जा सकते हैं। श्रमिक्रों की श्राय का 60 से 70% भाग भोजन पर ही व्यय 
हो जाता है । भोजन की मात्रा व गुणा भी कम होते हैं । कपड़ों पर उस्ते !4% तक 
मकान पर 4 से 6% ईंधन व प्रकाश पर 5 से 7% व्यय किया जाता है। श्रम्तिको 
के पास शिक्षा, चिकित्सा व मनोरजन के लिए कुछ भी नही बचता । इससे श्रमिक 
का जीवन स्तर निम्न प्रायः है । 


भारतीय श्रमिकों के निम्न जोवन-स्तर के कारश 
((श5९५ ० ॥,075 54079 0 ॥॥शंणड् ए 00ंग्रा प्रदण्ण ) 


' भारतीय श्रमिक के जीवन-स्तर के निम्न होने के निम्नलिखित कारण है-- 
] निम्न भ्राय झौर ऊँची निर्वाह लागत (7.09 ॥॥९ण॥९ & पछा8५ 005६ 
० 7४४8)--भारतीय श्रमिको की आय भ्रथवा मजदूरी इतनी कम है कि द्र्ह्‌ 
अपनी प्ननिवार्य प्रावश्यकताम्ों को भी पूरा नही कर पातते। दूसरे महायुद्ध तथा 
इसके पश्चात्‌ मजदूरी में कुछ सुधार हुआ किन्तु कीमतो में ब्रद्वि होने से निर्बाह 
लागत मे वृद्धि होने से वास्तविक आय कम हो गई। श्री सी. डी. देगमुख ने 
सन्‌ 947 में कहा था कि भारत मजदूरी कीमत वृद्धि से पीड़ित है । श्रमिकों को 
दी जाने वाली अधिक मजदूरी अधिक निर्वाह लागत द्वारा ममाप्त कर दी जाती 
है । एशिया के विभिन्न देशो मे निर्वाह लागत में अस्तासान्य अनुपात में वृद्धि हुईं 
है जबकि यूरोपीय देशों मे इतनी बर्द्धि नही हुई है । यह आगे दो हुई ताहिकाओं 
से देखा जा सकता है?-- 


3. वा, ४ #. हू. 2 8 $एाए६३ ० 7.39097 9 [98॥9 , 9. 2. 5 


४ 
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- निर्वाह लागत सुचकाँक (आ्राधार वर्ष 9375-700) 
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भारतीय श्रमिकों की वास्तविक श्राय और निर्वाह लागत सूचकाँकों की 
हुलना से यह पता चलता है कि उसका जीवस-स्तर गिरा है। महँगाई भरत्त में 
जितनी शद्धि की गई है उससे ज्यादा सामान्‍य कीमत स्तर आऔ्लौर निर्वाह लागत में 
वृद्धि हुई है । सामान्य कीसत स्तर भौर निर्वाह लागत वृद्धि का जीवम-्तर पर 
प्रभाव पडता है । 

2. जलबादु (८७४८6 )--गर्म देशों में लोगो का जीवन-स्तर सीषा होता 
है क्योकि उनको झ्रधिक कपडे नहीं पहनने पडते झोर न ही बडे मकानों की जरूरत 
पड़ती है जबकि ठण०्डे देशों में गर्म कपडे पहनने पड़ते हैं भ्रोर बड़े मकानों की 
ऋावश्यकता होती है । च्ण् ढ 

3 श्रशिक्षा एवं रूढियादिता--भारतीय श्रमिक ग्रशिक्षित होते के कारण 
दे भाग्यवादी हैं । उनमे प्रगति की भावना नही होती है । घे-सेहनती नहीं हैं तथा 
विभिन्न रूढियों से ग्रस्त हैं । गगोज, मुकलावा, धृत्यु-मोज, बिवाह प्रादि पर फिजूल 
खर्च होता है अत, उनका जीवन-स्वर निम्न पाया जाता है । 

4 निशन कार्यकुशलता (ऑ.० #कितंटावड़)---श्रम्तिक की करमेक्रुअलता 
अधिक होने पर उत्पादन अधिक होता है । भ्रधिक उत्पादन से ऊंची मजदूरी मिलती 
है भर उससे जीवन-ह्तर भी उन्नत होता है लेकित भगरतीय श्रमिक की कार्य 
क्रुशलता कम होने से मजदूरी कम मिलती और कप्त मजदूरी से जीवन-स्तर भी 
निम्न होता है । सर क्लीमेंट सिम्पसन के झनुसार संकाशायर का एक भमिक अपने 
जैसे 2 67 भारतीय श्रमिक के बराबर कार्य करता है । 
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5, अ्रसन्तुलित भोजन (एएशॉंआ८टव एां४श)--श्रमिक का स्वास्थ्य व 
कार्यक्षमता उसके द्वारा खाई गई खुराक पर निर्मेर करते हैं! जब श्रमिक की 
अनिवारय ग्रावश्यकताएँ पूरी नही हो पाती हैंतो इससे झोद्योगिक . अकुशलता, 
अनुपस्थिति, प्रवास, दुघंटनाएँ ग्रादि बुराई उत्पन्न होती हैं और इसके परिणामस्वरूप 
उसका जीवन-स्तर नीचा होता है । पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है श्रोर जो 
भोजन मिलता है बह भी सन्तुलित नहीं होता है ।  + 

« जनाधिक्ध (07७ ए७०७७/७४७७) ---हमारे देश की जनसंख्या 28% 
प्रतिवरय की दर से बढ़ रही है । ग्रधिक जनसंब्या होने से कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति मे से 
प्रति व्यक्ति आय कम प्राप्त होती है !-इससे जीवन-स्वर निम्न पाया जाता है। 

१. खराब प्रावास योजना (छे40 प्र०एअआगडइ 50॥९0०) -भा रतोय प्रौद्योगिक 
नगरों में जनसख्या का भार श्धिक है ( वहाँ झ्रावास की समुचित व्यवस्था नही है । 
एक ही कमरे मे कई व्यक्ति रहते हैं। परिवार साथ नही रख पाते हैं। इससे श्रमिकों 
के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता है तथा वे अच्छा जीवन-स्तर बनाए रखने में 
प्रसमर्थ होते हैं । 

8, घन का श्रसमान वितरण (एाश्पण्श 0506797007 रण १४९४४)-- 
हमारे देश की राष्ट्रीय श्राय जनसंख्या की तुलना में कम है । इससे प्रति ब्यक्ति ग्राय 
कम होती है तथा झाय व घन का वितरण भी असमान होने से घनी अधिक 
धनी और निर्धत अधिक निर्घव होते जा रहे हैं। इससे जीवन-स्तर निम्न पाया 
जाता है । 

जीवन-स्तर ऊँचा करने के उपाय 
(६३६९६ 40 रिक्वांघ६ ॥0९ 5(0ऐश० ०६ /त्ताष्ट) 

भारतीय श्रमिक के जीवन-स्तर को उन्नत करने के लिए निम्नाँकित सुझाव 
दिए जा सकते हैं-- 

3. धाय में वृद्धि (]9८६४5९ 79 ॥000॥४)--जीवन-स्तर पर आय का 
गहरा प्रभाव पड़ता है । श्रमिको की आय बढने पर उनका जीवन-स्तर भी बढ़ता 
है । श्रमिकों की सजदूरी ही समस्त श्रम-समस्याथ्ों का केन्द्र बिन्दु है। राष्ट्रीय 
झाय मे वृद्धि के| साथ-साथ श्रमिकों की आय (मजदूरी) में भी वृद्धि की जानी 
चाहिए । निर्वाह लागत में वृद्धि कीमतो में दृद्धि का परिणाम है। इससे श्रमिकों 
को वास्‍्तविक मजदुरी कम हो जाती है । इससे वह कम वस्तुप्रो तथा सेवाओं का 
उपभोग कर पाता है. झत. घटती हुईं वास्तविक: मजदूरी को रोकने के लिए 
निर्वाह लागत में बुद्धि के साथ-साथ मजदूरी में भी वृद्धि की जानी चाहिए । इसके 
साथ ही श्रप्रिकों को प्रेरणात्मक मजदूरी (८८7५४ ४४४४०५) भी दी जानी 
चाहिए । इस प्रकार श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि कके उनके जीवन-स्तर मे वृद्धि 
की जा सकती है ॥ झथिक नियोजन हारा उत्पादन तथा रोजगार दोलों में दृद्धि 


कीजा अं है और इस बद्धि के परिस्यामस्वरूप जीवन-स्तर को ऊंचा किया जा 
सकता है । 
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2. ग्रापथ थ घन का समान वितरण (एक्ण्गे ए&/79ण॥०॥ ० ॥000706 
<& ६४८श४४)--राष्ट्रीय श्राय मे इद्धि के कावजुर भी समाज का जीवन-स्तर वीचा 
रह सकता है| प्राय व घन के दूधित वितरण को दूर' करके निर्धनता व सम्पन्नता 
की खाई को कम किया जा सकता है औ्रोर घनी व्यक्तियो को प्राय व घन का एक 
भाग निर्घेन वर्ग पर व्यय किया जा सकता है | इससे निधन व्यक्तियों (श्रमिकों) के 
जीवन-स्तर में वृद्धि की जा सकती है | क 

3. परिवार नियोजन (एश्ाण्णी)ए ए]॥एंएट्ट) ---भारतीय श्रमिकों के जीवन- 

- स्तर के निम्न होने का एक कारण उनके परिवार का बडा होना है ॥ कमाने वाला 
एक तथा उस पर प्राश्चित सदस्यों की संडया भ्रधिक होती है जिससे उनकी श्निवार्य 
आवश्यकताएँ भी झामाती'से पूरो नही हो सकती । उनका जीवन-स्तर भी इसलिए 
निम्त पाया जाता है पश्रतः श्रमिकों के जीवन-स्तर में वृद्धि करने हेतु परिवार 
नियोजन प्रपनाकर छोटा परिवार रखना होगा ॥ 

4. शिक्षा का प्रसार (5फ7ढख्वे भ फकाटबधंगा) --एक शिक्षित श्रमिक-- 
अच्छा उत्पादक व भ्रच्छा उपभोक्ता थ्न जाता है। भारतीय श्रमिकों में भ्रधिकाश 
श्रमिक प्रशिक्षित, प्रज्ञानी व रूढिवादी है। भारत सरकार में सन्‌ 958 में श्रमिकों 
की शिक्षा हेतु केसद्रीय मण्डल (८8704 800 छा ए/णाएक्ा'5६ #५७०४॥०7) 
की स्थापना की है । इसके प्न्तगेंत विभिन्न प्रास्तों में क्षेत्रीय केन्द्र [स्व्हांणाओ 
(८०४४९$) स्थापित किए गए। शिक्षा के प्रसार से अच्छे ढग से श्रमिक कार्य करेगा 
और विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करके अधिकतम सन्‍्तोष प्राप्त करेया। इससे जीवन" 
स्तर उन्नत होगा । 

$, सामाजिक रीति-रिवाजों मे सुधार ([007056 ॥॥ 500. (०50॥5) - 
भारतीय समाज एक पिछुडा समाज है| इसमे कई रीति-रिदठाज प्राचीन समय से ही 
चले भ्रा रहे हैं । मृत्यु-भोज, गगोज, मुकलावा शादी झादि पर बेफिज़ूल व्यय करने- 
से श्रमिकों की प्रनिवार्ये आवश्यकताओं हेतु साधन बच नही पाते हैं और उनका 
जीवन-स्तर निम्म पाया जाता है। झ्रत इन सामाजिक बुराइयो को समाप्त करके 
श्रमिकों के जीवन-स्तर मे सुधार लाया जा सकता है। 

6 सन्दुित बजट (900९0 ॥7080)--श्रमिको को अपने प्राय तथा 
व्यय का बजट तैयार करना चाहिए । उनकी श्राय कितती है तथा उसको किन-क्तिन 
मदो पर व्यय किया जाएगा । जब प्राप्त आय को ढंग से व्यय किया जाएगा तो 
इससे श्रमिकों की ग्रावश्यकताओं की पूति से ग्रधिकतम सनन्‍्तोय प्राप्त हो सक्ेण । 
पारिवारिक बजद को सन्तुलित रखने के लिए हमे भारतीय श्रमिकों में शिक्षा का 
प्रचार, प्रसार शोर सुविधाएँ भ्रदान करनी होगी । 

4. सस्तुलित एवं पर्याप्त भोजन (छशंशालशत & छीलंशा! ऐ०४)-- 
श्रमिकों की कार्यकुशलता, उत्पादकता, मजदूरी व जीवन-स्तर सन्तुलित एवं पर्याप्त 
ओजन पर निर्भर करते हूँ। भारतीय श्रमिक को न तो सन्तुलित भोजन मिलता है 
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और न ही पर्याप्त भोजन श्रतः श्रमिकों को सन्तुलित एवं पर्याप्त भोजन उपलब्ध 
करवाया जाना चाहिए | इससे श्रमिकों का जीवन-स्तर उन्नत होगा । 

8. भ्रम कल्पाण पश्रौर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना--भारतीय श्रमिकों 
के जीवन-स्तर में छृद्धि करने के लिए श्रमिकों को कल्याणकारी -क्रियाओ्रों 
(५/थावा८ 3०(शं।०४) में इद्धि करनी चाहिए ॥ इससे श्रमिकों की कार्यकुशलता 
मे वृद्धि होगी और जीवन-स्तर उन्नत होगा । इसके साथ ही श्रमिकों को उनकी 
अतनिश्चित आय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके दूर किया जा सकता है) इससे 
श्रभिक भविष्य के सम्बन्ध में निश्चित रहता है और वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं 
की सन्तुष्टि कर पाता है। इससे उसका जीवृन-स्तर उन्नत होगा । हज कं 

इस प्रकार भारतीय श्रमिकों के जीवन-स्तर को ऊँचा करने के लिए हमे कई 
कदम उठाने पडेंगे । डॉ. राघाकमल मुकर्जी के प्रनुसार किसी भो उद्योग की समृद्धि 
एवं स्म्पन्नता उस उद्योग मे काम करने वाले कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं उनके 
समुन्नत जीवन-स्तर पर निर्भर करती है। सामाजिक सुरक्षा द्वारा यह सम्पन्नता 
पर्याप्त सीमा तक प्राप्त की जा सकती है । 


पम्रजदूरी नीति, रोजगार एवं 
| ग्राथिक विकास 
(४०४९० 97009, &::790977०5६ दा0 
छरणा)ाणाधरट 0९ए९०७१॥९१६) 


'+ 





मजदूरी नोति 
(१एग्2९ एगाल) 
भारत विश्व के झाठ प्रमुख श्रोद्योगिक राष्ट्रों मे मे एक है फिर भी यह एक 
नपविकत्तित राष्ट्र है । स्वत्तन्त्रता-प्राप्ति से ही सरकार ने ग्राधथिक-विकास प्रोर 
सामाजिक पुन्तिर्माणा हेतु कई महत्त्वपूर्ण कार्य-किए हैं। इस प्रकार के विकास 
कार्यों का महत्त्वपूर्णो उद्देश्य श्रमिकों की वास्तविक श्राय और उनके जीवन-स्तर 
मे वृद्धि करना है ॥ निम्न मजदूरी होने से श्रमिक की कार्य-क्षमता प्रभावित होती है 
और इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की कार्य-क्षमता निम्न पार्द जाती है। इसके 
साथ ही निम्न झाय से वस्तुग्रों तवा सेवाओ की माँग कम होती है झौर बाजार भी 
सकुचित होता है । 
मजदूरी नीति उद्योग के उत्पादन तथा राष्ट्रीय लाभाँश का निर्घारस करती 
है, लेकिन इस नीति के अल्पकालीन व दोधेकालीन उद्देश्यों के साथ-साथ तिजौ व 
सामाजिक उद्देश्यों मे संघर्य पाया जाता है । हमारा देश प्रजातम्त्र प्रणाली पर 
आ्राघारित है इसलिए यहाँ एक उचित मजदूरी नीति के निर्धारण में बड़ी कठिनाई 
ग्राती है। मजदूरी नीति, जिससे सन्तुष्ट और दक्ष श्रम शक्ति का विकास होदा है, 
बह हमारी विकास सम्बन्धी योजनाग्रो की सफलता भे हाथ बंदा सक्रत्ती । मजदूरी 
नीति के प्रमुख उद्देश्यो की श्राष्ति निम्नलिखित प्रायमिकवाग्रों मे विहित है!-- 
. पूर्ण रोजगार एवं सभी साधनों का इष्टतम झावण्टन (सग्रो] ढणए०३- 
काल्णा 804 0एएएण शी00नल्‍007 67 2 ह€५5०ए7८८५), 
2, आधिक स्थिरता की अधिकतम मात्रा (उफ6 क्राष्टालड तट्डाल्ट र्ण 
€०शागं० ज१50॥79), 
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3. समाज के सभी वर्गों हेतु अधिकतम आय सुरक्षा (उचैव्शोएप्रा। व00086 

इ९०एणाॉए 0. गो इब्लागाड ण ध6 ००णगधागो३) 

इसके साथ ही एक भजदूरी नीति का उद्देश्य देश की श्राथिक स्थिति के 

अनुसार उच्चतम मजदूरी स्तर प्रदाव करना होता चाहिए । श्राथिक विकास से देश 

की श्राथिक संम्पन्नता में से श्रमिक को उचित हिस्सा मिलता चाहिए। श्राथिक 

विकास से प्राप्त लाभ श्रमिक्रों को उनकी मजदूरी मे ढंद्धि के रूप में होने चाहिएँ। 
भारतीय श्रमिक सम्बन्धी नीति के श्राघारभुत्त तत्त्व 

भारतीय श्रमिक सम्दन्धी-नीति की विवेचना करने के पूर्व इसके आधारमसूतत 
तत्त्वी का अध्ययन आवश्यक है। प्रो. वान डी. कैनेडी ने एक लेख में इसको 

निम्नौकित 6 भागों में विभक्त कर व्याख्या करने का प्रयास्त किया है।-- 

(१) अग्रेजी परम्परा की देन । 

(2) पेतृकताबाद । हे 

(3) श्रम-प्रवन्ध सौहारददे । 

(4) विश्वास एवं मान्यता ॥ 

(5) उत्पादन की रूपरेखा । 

(6) व्यक्तियत कारक । हि 

(१) पअपग्रेजो परम्परा की देन--सर्वप्रथम अंग्रेजी शासत की देत पर विचार 
करने से ज्ञात होगा है कि भारतीय झोद्योगिक सम्बन्ध मे अग्रेज शासको ने औद्योगिक 
सम्बन्ध को जैसा चाहा वैसा बनाने का प्रयास किया। अग्रेजों द्वारा प्रतिपादित 
शासकीय छाँचे को ही सरकारी कामकाज की व्यवस्था में झ्राज तक अपनाया जा 
रहा है । इतना ही नही, भारतीय श्रमिक अधिनियम एवं भारतीय संविधान भी 
अग्रेजों द्वारा चालित माना गया है, इनमे भारतीयता की लेशमातन्न कूलक भी नहीं 
मिख पानी । श्षमिक क्षेत्रों में भी यह इसी प्रकार दिखाई पड़ता है ) 

(2) पैंवृरुतावाद--पैतृकतावाद की प्रदृन्ति ने भी भारतीय श्रमिक सम्बन्ध 
को दिशा दी है । श्रमिक अधिनियमों का अध्ययन करने पर इसमे पंतृकत्व का लक्षश 
स्पष्ट दिखाई पडता है । भारतीय श्रम-कल्याण अ्विनिग्रम को ही देखा जाए तो 
ऐसा ज्ञाव होग( कि इसमें श्रमिक्रों को प्रसहम्य अथवा छोटा समझा गया और अ्रौॉशिक 
रूप से उन्हे मात्र सन्तुष्ट कराने का ही प्रयास किया यया है । इसम जो भी व्यवस्था 
हो, परन्तु सम्पूर्ण श्रमिक दिवाद का मूल कारए सरकार एवं निमोक्तान्रों का श्रमिकों 
के प्रति सकुचित दृष्टिकोण ही है । श्रमिकों के प्रति इसी पेतृक़ृवाबाद ने निम्गेक्ता 
श्रभिक सम्बन्ध की प्रभावित किया है। नियोक्ता सोचता है छि श्रमिक झपना संघ 
क्यो बनाते हैं, माँगे क्यो पेश करते हैं, भुला इन सबकी उसको क्यो आवश्यकता पड़ी 
जबकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नियोक्ता करते ही हैं ॥ तत्कालीन श्रम-मन्त्री 
श्री दी. देसाई ने भी श्रमिक सधो की झावश्यकता पर बल दिया और इसके प्रति 


! डॉ देवेस्ध प्रताप तारायशा्सिड : भौद्योगिक सम्दस्य एवं श्रव-ममस्याएँ, पृष्ठ 58-59. 
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अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए--जब राज्य श्रमिको को सारी सुविधाएं दे ही 
रहे है तो ऐसी अ्रवस्था में उन्हे श्रमिक सघो के गठन का कोई झ्धिकार ही नहीं 
दिया जाना चाहिए। श्रमिक संघो का विकास मात्र मनोरजन, शिक्षा, प्रशिक्षण ग्रादि 
के लिए उपयोगी हो सकता है, न कि उद्योग सचालन के लिए । 

(3) श्रम-प्रवन्ध सौहाई--श्रम-प्रवन्ध सौहादे ग्रौद्योगिक परियोजताम्रो को 
चलाने के लिए झ्रावश्यक है । आपसी भेदभाव को दूर करते के सभी सम्भव डेपायो 
का प्रवलम्वन लेना चाहिए । एक मात्र गाँधीजी के झादर्शों की दुह्ाई देने से ही 
श्रापसी सम्बन्ध नही सुधर सकते । इसके लिए दोनों पक्षों को अपने-अपने स्वार्थों का 
त्याग कर उद्योग के श्ादशों को प्रपताता चाहिए । श्री वान कैतेडी ने भी प्रपने 
लेक्षो द्वारा पुरानी विचारघारा का त्याग कर आज की प्रगतिवादी व्यवस्था का 
निर्माए करने पर बल दिया है प्रोर प्राशा की है कि श्रोयोगिक शक्ति उसी से सम्भव 
है। विधानो ने श्रम्तिक-अबन्ध भागीदारी व्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर बल दिया 
है । श्री गुलजारीताल नन्‍्दा ने इस झ्ौद्योगिक सौहादे की प्राप्ति के लिए सह-सहयोग 
एवं भागीदारी पर विशेष बल दिया था। 

(4) विश्वास एवं मान्यवा--मान्यताप्रों मे विश्याप भारतीय व्यवस्था का 
स्वरूप माना जाता है। इस प्राधार पर सरकार को चाहिए कि वह श्रमिकों एव 
नियोकताम्रों में श्रादर्ण की भावत्रा जाग्रत करे | यदि किसी विवाद का निवारण 
आपसी समभोौते से न हो तो त्रिदलीय खोतों, श्रथवा न्याया घिकरणशा की व्यवस्था द्वारा 
विवाद का तिराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा होने से उद्योग मे श्रमिक 
एवं नियोक्ता की झ्ापसी वैमनस्थता की भावना को तिरोहित क्रिया जा सकता है। 

(5) उत्पादन की रूपरेखा--अ्रच्छे उद्योग को बनाने के लिए उत्पादत की 
चिन्ता होना ग्रनिवायं है । यदि उत्पादकता बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से अच्छे 
सम्बन्धों का भी निर्माण किया जा सकता है। इसी उत्पादकता को बढाने के लिए 
भारतीय योजनाओो का भी श्रीगरणेश हुआ झ्ौर इसी के लिए उत्पादकता समितियों 
का सहयोग लिया गया । 

(6) ब्यक्तितत कारक---व्यक्तित के विक्रास से ही श्रम-सम्ब'"्धी एंव श्रमिक 
तीतियो का निर्माण किया जा सकता है | व्यक्तियत के विकास से श्रमिकों के सोचने 
एव कार्य करने में सहायता मिलती है | ओद्योगिक व्यवस्था में शान्ति के प्रयास में 
श्री वी. बी. बिरि, श्री गुलजारीलाल नम्दां, श्री खण्डूमाई देसाई तथा श्री जगजीवन 
राम आदि के नाम उल्लेड्य है | इनके व्यक्तित्व का प्रभाव है कि श्रमिकरो के उत्थात 
में प्रगति होती गई । 

मजदूरी नीति के निर्सारण सें समस्याएँ 
([एएण्डशाए गा फीा९ एकगाएडाीणा णै > १४४९ ए०ए0८५) 

मजदूरी नीति के उद्देश्यो को प्राप्त करने हेतु एक उचित भजदूरी नीति का 

निर्माण करता होगा | इस नौति के निर्माए मे प्रग्राँकित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं! 
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. मजदूरी निर्धारण एवं मुगतान (शबह8९ शफएशीण भाव 

फ्ण्ख्व्यां), 

2, मजदूरी-सतर एवं मजदूरी सरचना (शाब्डव पए०६ 200 ५४०8० 

$6ए0०८०७), झौर 
3, मजदूरी सुरक्षा (१४४६९ $००प्यग9) । 
3. मजदूरी निर्धारण एवं भूगताव--विभिन्न देशो और उद्योगों में मजदूरी 
भुगतान के विभिन्न त्तरीके पाए जाते हैं। फिर भी मोटे तौर पर सजदूरी समयानुसार 
तथा कार्यानुसार दी जातो है । अलग-अ्रतग मजदूरी भुगतान के तरीके के झलग- 
अलग गुणा तथा दोप है । इन दोनो वरीको को मिलाकर विभिन्न प्रकार की प्रेरणात्मक 
मजदूरी पद्धत्तियाँ ([70000ए6 ५४४४९ ५9६७७) तैयार की गई है । 
यह्‌ मादा जाता है.कि मजदूरों में प्रगतिशील स्थिति उत्पादकता में दृद्ध 
होने पर निर्मर करती है। भारतीय उद्योगों में श्रभी उत्पादकता की झधिक्रतम 
सीमा को प्राप्त करना सम्भव नही हुआ है । मजदूरी भुगतान का त्तरीका ऐसा होना 
चाहिए जिसमे श्रमिकों को प्रेरए। मिले और वे प्रविक प्रयास से कार्य करें तथा 
बढ़ते हुए उत्पादन में उनका हिस्सा भी बढ़े । कार्यानुसार मर्जदूरी द्वारा ही यह 
सम्भद हो सकता । 
कार्यानुसार मजदूरी मुगतान के तरीके के लिए समय प्रीर ग्रति का अध्ययन 
करना पडेगा । कार्यभार का भी अध्ययन करना पड़ेगा। इस प्रकार इससे कई 
ऋट्िनाइयाँ उत्पन्न होती हैं । 
बेतन मण्डलो (५/०७४०८ 902705) द्वारा मजदूरी निर्धारित करते समय 
कार्यानुसार मजदूरी मुगतान का तरीका दूंढना चाहिए, साथ ही धमिक के स्वास्थ्य 
का ध्यान रखते हुए ऋधिकतम कार्य के घण्टे तथा स्यूनतम मजदूरी की गारण्टी दी 
जानी चाहिए । जो भी पद्धति निकाली जाए वह सरल, स्पप्ट और आसानी से प्रत्येक 
श्रमिक के समझ में श्रानी चाहिए भरन्यप्रा इससे सनन्‍्देह और झौयोगिक विवादों को 
प्रोत्साहुत मिलेगा 
2 गणदूरो-स्तर श्लौर मणहुरी सरदना--किसी भी देश का आर्थिक एर्य 
सामाजिक कल्यारा अ्रधिक तभी सम्भत्र हो सकता है जब केवल मजदूरी-स्तर 
प्रधिवत्तप हो बल्कि विभिन्न उद्योगो और व्यवसायों में सापेक्षिक मजदूरी इतनी 
होनी चाहिए कि इससे श्रम का विभिन्न उद्योयो व व्यवद्ायों में ऐस/ ग्रावण्टन हो कि 
राष्ट्रीय उत्पादन अधिकतम हो सके, अरये-व्यवस्था के सभी साधनों को पूर्ण रोजगार 
प्राप्त हो सके और झाधिक प्रगति की दर से बॉछनीय दद्धि सम्भव हो सके । 

मजदूरी नोति ऐसी होनी चाहिए कि विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों व सस्यानों 
दर पुरुष घ स्त्री श्रपिको को मजदूरी मे अधिक अम्तर नहीं हो । बद्धि इस प्रकार 
की भिन्नता है तो उसे दूर करना होगा । 

हमारे देश मे मजदूरी मे भिन्नता विभिन्न केन्द्रों में ही नही पाई जाती बल्कि 

एक स्थान के विभिन्न उच्योगो मे भी मिन्नता पाई जाती है | 
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हाल ही के वर्षों मे विभिन्न अधिकरणो एवं न्यूबतम मजदूरी झधितियम के 
अन्तगंत मज़दू री-स्तरो मे इृद्धि करने का श्रयास्त किया गया है। फ़िर भी कई उद्योगों 
तथा व्यवसायों मै झ्राज भी निर्वाह लागत के बरावर भी मजदूरी नही मिलती ॥ 
दूमरे महायुद्ध के पश्चाद्‌ कुछ उद्योगो मे बोनस तथा लाभ सहभागिता के 
अन्तर्गत शसिको को कुछ भुगतान दिया जाने लगा था। ग्रव बोनस भुगतान 
अधिनियम, 963 के अन्तगेत श्रत्येक श्रमिक को उसकी कुल वापिक मजदूरी का 
न्यूनतम 8 33% तथा अधिकतम 20% बोनस के रूप में मुगतान किया जाता है । 

3, मजबूरी सुरक्षा (१४०१९ $0०0709)--किसी भी श्रमिक को कितनी 
सजदूरी दी जाती है उसको सुरक्षा श्रथवा गारण्टी देना जरूरी है श्रमिक की 
मजदूरी की गारण्टी तीन प्रकार से दी जा सकती है?-- 

() ग्रारण्ठी मजदूरी (6037976९ ५४४४९) के अन्तर्गत प्रत्येक नियोक्ता 
श्रमिक को निश्चित समय या भ्रवधि हेतु मजदूरी देने की ग्रारण्टी देता है चाहे कार्य 
हो या नही । 

(#) ले-भ्रॉफ नोटिस मुआवजा (अ5-णीं 'च०ध००७ (०णए९०५शांणा) के 
अ्रन्तगंत नियोक्ता एक दी हुई अवधि हेतु श्रमिको से कार्य हटाने पर, जबकि कार्य 
नही हो तब उसके लिए ले-ऑ्रॉफ़ का मुप्रावजा या क्षतिपूर्ति देनी होती है । 

(धो) हटाने पर सजदूरी (/)50550) ५४०७४९) के प्रन्तगेत श्रम्तिक को 
रीजगार से हटाने पर एक निश्चित भवधि के लिए मजदूरी दी जाती है । 

हमारे देश मे यह सम्भव नही है कि बेरोजगार व्यक्तियो को बीमा दिया जाए 
ब्योकि वित्तीय कठिनाइयाँ सरकार के सामने हैं। फिर भी प्रौद्योगिक बिवाद 
अधिनियम, 947 (]700$048) 70/59025 ७०६८ ०6 947) के भ्रन्तगत ले-प्रोंफ 
तथा छंटनी के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान है । 

मजदूरी और श्राथिक विकास 
(५9९5 < 2९०ा०णाांर एश्थेगरण०ा) 

किसी भी विकासशील देश में एक सुदृढ़ मजदूरी नीति का बडा महत्त्व है! 
भारत जैसे विकासशील देश में अर्थे-व्यवम्था के विकास के साथ-साथ श्रमिकी की 
संख्या मे वृद्धि होतीं है झौर मजदूरी का सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्रों पर प्रभाव 
पडता है। मजदूरी समस्या को ग्राथिक विकास की समस्या से पृथक्‌ नहीं किया जा 
संक्ता । 

आधिक विकास में मजदूरी का महत्त्व मजदूरी के दो प्रार्थिक कार्यों से उत्पन्न 
होता है। प्रथम कार्य श्राय के रूप मे श्रीमक को पॉररिश्षीमक दिया जाता है जबकि 
दूसरी ओर लागत के रूप मे नियोक्ताप्रों को इसका अध्ययन करना पडता है। श्रतत 
मजदूरी दो विरोधी उद्देश्यों वाले पक्षो-श्रमिक व नियोक्ताओं को प्रभावित करती 
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है | मजदूरी कीमत-स्तर व रोजगार को भी प्रभःवित करती है । सामान्य रूप से 
मजदूरी पूर्ण रोजगार के सभी उद्देश्यों को पूरा करने मे सहायक है, यदि भुद्रा-स्फीति 
उत्पन्न न हो तथा राजकोपीय, मौद्रिक एवं अन्य नीतियो को उचिय तरीके से काम 
में लाया जाए। डर 

मजदूरी नीति और श्रथिक विकास का घतिष्ठ सम्बन्ध है। समष्टि आर्थिक 
स्तर के आधार पर मजदूरी नीति ऐसी हो कि इससे श्रमिकों के जीवन-स्तर, 
अतिरिक्त रोजगार एवं पूंजी विर्माण सम्बन्धी उद्देश्यों में प्रतिस्पर्धा न हो । भ्रद्धे 
समग्र स्तर पर मजदूरी नीति ऐसी होनी चाहिए कि एक ऐसी मजदूरी संरचना तैयार 
की जाए जो कि आथिक विकास के अनुकूल हो । इकाई स्तर पर मजदूरी नीति 
ऐसी होनी चाहिए कि यह उत्पादकता बढ़ाने और मजदूरों की किस्म सुधारने हैतु 
प्रेश्णा देते वाली हो । « 

विकासशील भ्रर्थ-व्यव॑स्था में मजदूरी नीति 
(फब३९ एगांसव 3 0०ए2०एएड 2००००५) 

एक विकासशील ग्रथ॑-द्यवस्था में तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए 
श्रम नीति का सुहृढ होना झ्रावश्यक है। विकास के प्रारम्भ मे मुद्रा-स्फीति उत्पन्न 
है जो भविष्य में देश की भअ्र्य-व्यवस्था को अस्त-ब्यस्त कर सकती है। इस भयकर 
समस्या का सामना करने के लिए निम्न बातें ध्यान में रखनी होगी-- 

| मजदूरी, महँगाई, बोनस तथा अभय प्रकार के भक्तों में श्रनुचित व 
अत्यधिक इंड्धि नही होती चाहिए। 

2. सजदूरी मे वृद्धि तभी की जाए जब उत्पादकता मे वृद्धि हो | ऐसा करने 
पर कीपमतो में अधिक दद्धि नहीं हो सकेगी । 

3. मुद्रा-स्फीति के दब्राव को कम करने लिए आवश्यक वस्तुएँ श्रमिकों की 
उपलब्ध कराई जाती चाहिए। एक विकासशील अ्रथें-व्यवस्था मे तीव्र पग्राथिक 
विक्रात्ष तथा उत्पादकता मे वृद्धि तभी सम्भव है जब सभी वर्ग कठिन परिश्रम करें । 
एक विकासशील देश में भी तीत्र गति से आथिक विकास प्राप्त करते हूतु प्राथिक 
नियोजन (28०07०ए४० ?[80पां४४) प्रपनाथा जाता है । भ्राधिक नियोजन का प्रमुख 
सहेश्य देशवासियों के जीवन-स्तर को उन्नत करना है। हमारे देश मे समाजवादी 
समाज की स्थापना हेतु आथिक नियोजन के मार्ग का चयन किया गया है। श्रमिक 
बर्गे सबसे तिर्घन वर्ग है । श्राधिक विकास से प्राप्त फल पर सबसे पहला अधिकार 
उनका है। श्री वी. वी. गिरि के अनुसार, “एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति का उद्देश्य 
देश की आ्राथिक परिस्थितियों के अनुसार ऊँचा मजदूरी का स्तर प्राप्त करना है 
भ्ौर इसके साथ ही इसके प्रन्तर्गत झाथिक विकास के परिण्यामस्वहूप बढी हुई 
सम्पन्नता से से उचित हिस्सा श्रप्तिको को दिया जाना चाहिए ६”४ 
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किसी भी देश की मजदूरी नीति का श्रय॑ं है वह नीति जिसके प्रन्दर्गत 
सामाजिक ब्रोर झ्राधिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार मजदूरी-स्तर 
प्रथवा मजदूरी सरचना के लिए अधिनियम बनाती है। सरकार अपनी मजदूरी 
नीति द्वारा निम्न मजदूरी मे वृद्धि करना उचित अम प्रमाप स्थापित करना झ्ोर 
बढती कीमतो के प्रभावों को कम करना आदि सामाजिक उद्देश्यो को प्राप्त कर 
सकती है! 
समाज के झाधिक कत्याण मे वृद्धि करने हेतु भी मजदूरी मीति का होना 
भावशयक है । ग्राधिक कल्पाण मे वृद्धि तभी सम्भव है जब मजदूरी नीति ग्राधिक 
विक्लास में सहायक हो । यदि मजदूरी नीति सहायक होगी तो इससे प्र॑व्यवस्था में 
श्र साधन का विभिन उद्योगों तथा व्यवसायों में इप्टत्म आावण्टन होगा, पूर्ण 
रोजगार मिलेगा प्रोर उत्पादकता में वृद्धि होकर जीवन-स्तर उन्नत होगा । दीष॑- 
कालीन श्राथिक विकास हेतु पूजी निर्माण प्रावश्यक है जबकि झल्पकालीन उद्देश्य 
अ्रमिको के जीवत-स्तर में सुधार करना है । इन दोनों में आपत् में संघ उत्पन्न ह्दो 


जाता है । 

श्रन्तरा्ट्रीय श्रम संगठन (पाध्वगरबा/०घव॥ 7.460०0० 07847!50007) के 
एक प्रकाशन के झनुसार एके विकासशील अ्र्व्यवस्था में मजदूरी नीति के 
निम्नांकित उद्दं श्य विए गए है?-.. 

. मजदूरी भुगतान मे व्याप्त बुराइयो को दूर करना । 
2. दुर्वंल सौदाकारी बाले क्रमिको की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता 
और श्रम सघो एवं सामूहिक सौदाकारी के विकास को प्रोत्साहन देखा । 

! 5 3. आधिक विकासो के फलो (फाणा5 0 #तणमणपांल 70०ए४०शला।) 
में श्रमिकों को हिस्सा दिलाता । इसके साथ ही श्रप्रिक के उपभोग बस्तुझो पर करिए 
जाने बाले व्यय को नियन्तित करना जिससे मुद्ा-फीति उत्पन्न न हो । 

4 मानव शक्ति का अधिक कुशल आवंटन एवं उपयोग । 

भारत जैसे विकासशील देय में श्रमिक अशिक्षित्र, प्रसगठित और श्नज्ञानी 
होते के कारण उनकी सोदाकारी शक्ति नियोक्ता की तुलना में दुबंल होती है जिसके 
परिणामस्वरूप उनका शोवण किया जाता रहा है। न्यायालयों द्वारा भी प्रारम्भ मे 
नियोक्ताप्रो का ही पक्ष लिया जाता रहा था। मजदूरी का निर्धारण श्रम की माँग 
व पूर्ति के आ्ाघार पर किया जाता था, लेकिन ग्रब समय बदल गया है तथा श्रमिक 
को मानवीय साधत मानकर उसके साथ उच्चित व्यवहार किया जाने लगा है। श्रमिकों 
के शोपश को दूर करने के लिए सरकार ने श्रमिकों की न्यूदतम मजदूरी प्रधिनियम, 
4948 के अन्तगंत न्यूनतम मे जदूरी निश्चित की है तथा ग्रव वेतन मण्डलो की 
स्थापना की जाने लगी है जो कि उचित मजदूरी का निर्धारण का कार्य करते हैं । 
कई उद्योगों में ऐसे वेतन मण्डलों (१४०४० 50298) की सिफारिशों को लागू 


किया गया है ! 
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भारत जेसे देश मे एक सुद्ठ मजदूरी नीति निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के 
लिए श्रावश्यक है 

[ नियोजित' अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों तथा लक्ष्यी की प्राप्लि हेतु मजदूरी 
नीति झावश्यक है तिससे कि झ्लोद्योगिक शान्ति बताई रखी जा सके । पश्रश्रिनियर्मों 
तथा ग्रन्प सरकारी विधानों द्वारा मौद्योगिक शात्ति पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं की जा 
सकती है। इसके लिए एक उदित मजदूरी नीति झ्ाउश्यक है । 

2, हमारे देश मे समाजवादी समाज को स्थापना हेतु सामाजिक न्याय प्रदान 
करना झावश्यक्र है। सामाजिक न्याय तभी भ्रदात छिया जा सकता है जब सभी 
लोगों को समान अवत्तर प्राप्त हों, सभी को ममान पश्ाय प्रदान की जाए । इसके 
लिए एक समुचित मजदूरी नोति का होना जरूरी है । 

3. हमारे देश मे सुहृढ एवं सुसंगठित श्रम सघ ग्रॉन्दोलन का अ्रभाव(.4९८ 
64 जशञा०एड 200. छ्नी-णह्ठ2घां50॑ 7.80०० एजऑणा 0०ए६शथ॥) है। एक 
शप्ट्रीय मजदूरी नीति द्वारा श्रप्िकों को संरक्षण देना सरकार का दायित्व है 

4 हमारे देश में मजदूरी निर्धारण में विभिन्न कानूनी; प्रशासनिक एवं प्रद्धेंन 
न्थाधिक इकाइयों की सहायता लेनी पड़ती है | झत' इस विभिन्‍नता को दूर फरने के 
लिए निश्चित पिद्धास्तों तथा तरीकों पर झ्राधारित एक उचित राष्ट्रीय मजदूरी 
नीति का होना भ्रावश्यक है । 

पंचदर्षीष योजनाओं में मजदूरो नीति 
(१४५४० ९०णा०ए ॥9 #४९४ ऐेश्श 205) 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भ्रधिकाँश श्रम कानून 4946-52 की ग्रवधि में 
बनाए गए । राज्य श्रप्त नीति का सम्बन्ध श्रम विधान बनाना, सामाजिक सुरक्षा 
सम्बन्धी उपाय, श्रम कल्याण केद्रो का संग्रठन, केन्द्र तथा राज्यों में क्षम विभाग 
का विस्तार करना तथा अनिवायें अधिनिर्णयन (000फएण॑5०7ए 6797 9007) 
लागू करने से रहा है) झ्रोदोगिक शास्ति प्रस्ताव, [947 ([005074 पृश७ए९ 
फ४४०॥0०॥ ० ]947) ने श्रौद्योगिक विवादों को निपटाने हेतु क्रानुन व मशीनरी 
का उपधोग, उचित मजदूरी निर्धारण करने की मशीनरी, पूजी पर उचित प्रतिफन, * 
श्रम समितियाँ श्लौर ग्रावास समस्या की ओर घ्यात देने अरदि के सम्बन्ध से 
घिफारिश की ।९ 
अक्पित व्फितस, केतु आश्फि हिएेल्फ, ऋफ्याण, अत्य, है हाफ अ्पिय, 
वियोजन की सफलता के लिए एक विवेकपूर्णे मजदूरी नीति होना झ्रावश्यक है । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना 

प्रथम योजना मे इस वात पर जोर दिया गया कि योजना के सफल कियान्वयत 

हेतु लाभ और मजदूरी पर सरकार का नियन्त्रण रहना चाहिए | कीमनो, लाभो व 
मजदूरियों मे वृद्धि हुई है। मुद्रए स्कीति को रोकने हेतु लाम व मजदूरी पर सरकारी 


व. ईा4४/१४, 6, 7. * एगादलॉीर 8डा24णांगड < [.85०प ऐै(४०३४६००९०१६ एट।३४४७०६$ 
व [70॥9, ए 3: 
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नियस्त्रण झ्रावश्यक है। मजदूरी में पाई जाने वाली विभिन्नताओ को दर किया 
जाना चाहिए । राष्ट्रीय भाव मे से भ्मिको को उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए। 
न्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम, 948 को प्रभावपूर्णा ढग में क्रियान्वित करना चाहिए 
जिससे कि श्रमिको के शोषस को समाप्त कया जा सके । योजना के अनुप्तार 
मजदूरी मे इद्धि उसी समय को जाए जवक्रि मजदूरी अत्यधिक कम है शोर गुद् 
के पूर्व की वास्तविक मजदूरी स्तर को बनाए रखने के लिए उत्पादकता भेबृद्धि 
होने पर मजदूरी मे भी ढृद्धि की जाए। योजना में मजदूरी नीति के सम्बन्ध में 
भविष्य मे इन विघारो पर ध्यान रखने की सिफारिश की गई-- 

, सभी मजदूरी प्रस्तरों को सम्राप्त करता सामाजिक नौति का एक भग 
माता जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय में से श्रमिक को उसका उचित हिस्सा दिया 
जाना चाहिए । 

2. पर्याप्त मजदूरी स्तर को प्राप्त करने से पूर्वे विभिन्न उद्योगों तबा 
व्यवसायों मे प्राएं जाने वाले प्रन्तरो को जहाँ तक सम्भव हो कम से कम किया 
जाए। 

. 3 मजदूरी प्रमापीकरण के कार्य को तोब्र गति से बड़े पैमाने पद चलाया 
जाए। 

4 विभिन्न व्यवसायों मे उद्योगों में कार्य भार को वैज्ञानिक प्राधार पर 
निर्धारित किया जाए ! 

5 भहूँगाई भत्ते का 50% वेतन में मिला दिया जाए। 

6. योजना काल मे न्यूनतम बेवन अधिनियम, 948 की प्रभावपूर्ण ढंग से 
क्रियास्वित किया जाएं । 

»7 बोनस भुगतान से सम्बन्धित समस्या पर भी विचार करने की सिफारिश 
की गई । 

8 मजदूरी निर्धारण हेतु केन्द्रीय तथा राज्य-स्तरों पर त्रिपक्षीय बेतन- 
भण्डलो की स्थापवा करते की सिफारिश की गई। इनकी स्थापता मजदूरी समस्या 
की*समाप्त करने हेतु स्थायो रूप से करने की सिफारिश की गई । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना 

दूमरी योजना के भन्तयेंत श्रम के महत्त्व को प्रथम योजना की भाँति ही 
स्वीकार क्या गया | लेकिन इस योजना मे मजदूरी नीति के शक महत्त्वपूर्णा पहलू 

« पर जोर दिया गया ॥ यह पहलू श्रमिकों को उनकी आधशाझ्रों शोर भावी समाज के 
ढाँवे के ग्रनुसार मजदूरी का भुगतान करने से सम्बन्धित था | मजदूरी के महत्त्व 
को जानने के लिए मजदूरी आयोग (ऊण्ट्रल ए०णाणाउध्रथा) नियुक्त करते का 
विचार था | लेकिन पर्याप्त आऑँकेड्रो व अन्य सूचनाग्रों के ग्रभाव मे यह विचार 
त्याग दिया गया । इसके स्थान पर सजदूरी गणना (१४०४८ ८कषाइ४७) करने पर 
जोर दिया गया । विभिन्न केन्द्रो पर निर्वाह लागत यूचकाकों के भनुस्तार मजदूरी 
में परिवर्तन करने के लिए जाँच पर जोर दिया यया ॥ 
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इस योजना के अन्तर्गत मजदूरी में वृद्धि थम उत्पादकता में बइड्धि होने पर 
ही सम्मव बंताई गई । इसके लिए कार्याबुत्ार मजदूरी मुगतान की रीति अपनाने 
को कहा भया । 

सीमान्त इकाइयो, (हवा! एएर७) द्वारा मजदूरी सरचना पर रोक 
लगाने के कारण उचित मजदूरी छिद्धान्तो के आधार पर उचित भजदूरी निर्धारित 
फरना सम्भव नही हो पा रहा था, ब्रत कहा गया कि इस प्रकार की इकाइयो को 
ऐच्द्धिक रूप से बड़ी इकाइयों में मिला दिया जाना चाहिए । यदि जहूरी ह्टोतो 
प्रनिवार्य रूप से इनको मिलाया जा सक्ता है। दूसरी योजना मे इस बात की भी 
सिफारिश की गई कि उद्योगों के बडे-बड़े क्षेत्रों के लिए ग्रौद्योगिक विवादों (मजदूरों 
से सम्बन्धित) को हल करने के लिए मजदूरी बोर्ड कायम करने चाहिए । दूमरी 
योजना में कई ऐसे मजदूरी बोर्ड स्थावित करिए गए थे । 
तृतीय पंचवर्षीय योजना 

तृतीय योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि अमुख उद्योगों में मजदूरी- 
निर्धारण का कार्य सामूहिक सोदाकारी, अ्रधिनिरंयन, सुतरह'एवं अ्धिकरणणों द्वारा 
होगा । लेकिन जहाँ पर जरूरी होगा वहाँ पर मजदूरी-निर्धारण हेतु त्रिपक्षीय 
मजदूरी बोर्ड की स्थापना की जा सकेगी । उद्योग और कृषि क्षेत्र में निम्न आधिक 
स्थिति वाले श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैतु न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के 
दायित्व की स्वीकार किया गगए । स्यूनवम मजदूरी अधिनियम, 948 के प्रभावपूर्ां 


क्रियान्वयन हेतु निरोक्षण सम्बन्धी मशीनरी को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई। 
न्यूनतम मजदूरी के अतिरि ॥॥ 


सिफारिशों को मजदूरी-निर्धारण में काम में 
लेने की सिफारिश को गई । योजना में यह बताया गया कि श्रमिक वर्ग की मजद्री 
तैथा उच्च प्रबन्ध-स्तर के वेतनों में काफी असमानता है । यौजना में इस बात की 
सिफारिश की गई कि मजदूरी श्रन्तरो, श्रमिको की उत्पादकता की भाष श्रौर 
उत्पादकता के हिस्से का वितरण आदि का अध्ययन कित-किन सिद्धान्तों पर 
भ्राधारित हो । व 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 
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माला गया है १ कीमतो में छृद्धि होने पर मजदूरी मे इड्ि हेतु दबाव डाले जातै हैं । 
उचित भजदूरी भ्राष्त करना दीर्घकालोन उद्देइण है । लेकिन ऋल्यकालीन उद्देश्य बढती 
हुई कीमतो के श्रमिको से जीवन-स्तर पर पड़ते वाले बुरे प्रभाव से श्रमिकों की 
रक्षा करवा है। महँगाई भरते को निर्वाह लागत से जोडने हंतु निर्वाह लागत सूचकॉको 
हेतु कीमत झौकड़ो और सूचनामो को एकत्रित करने की ध्िफारिश की गईं । श्रमिकों 
की मजदरी में तीन तत्त्वो--वेतन, महेंगाई भत्ता तया उत्पादकता से जोडता +-हों गे ॥ 
मजदूरी को उत्पादकता से जोडने के लिए मजदूरी प्रमापीकरणा तथा मजदूरी के 
अ्म्तरों को कम करने की प्रिफारिश क्री गई है। मादूरी कॉर्यानुआार पद्धति के 
प्रत्तगंत दी जानी चाहिए | सन्‌ 957 से कई उद्योगे में मजदूरी बोर्ड (१४४४५ 
00205 ) की स्थापना की गई है भर झन्य उद्योगों मे भी इनकी स्थापता करने को 
सिफारिश की गई। 
पॉँचियी पंचवर्षीय योजना 
इस योजना में भी मजदूरी नीति को सुहृढ बनाने की सिफारिश की गई है । 
श्रमिक्रों की मजदूरी में उनकी उत्पादकता के भ्रतुस्तार वृद्धि करने की स्तिफारिश की 
गई । श्रमिकों की मजदूरी बठे-बडे उद्योगो में सामूहिक स्ोदाकारी, सुबह, 
झधिनिरणंयन पश्ोर अधिकारियों द्वारा निर्धारित करने पर जोर दिया गया। 
अधिकाधिक प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियाँ (702700४९ ५४०९० 8५58/९778 ) अपनाने 
की सिफारिश की गई जिससे कि श्रम्तिको की कार्यक्रुशलता बढ सके, जीवन॑-स्तर 
उत्तत हो सके । 
छठी पंचवर्षीय योजना (!980-85) 
पाँचवी पचवर्षीय मोजना को जनता सरकार ने अवधि के एक वर्ष पूर्व ही 

समाप्त करके ग्रपनी छठी पचवर्षीय योजना आवर्ती योजना (रोलिग प्लान) के रूप 
में शुरू की । लेकिन अ्रस्थिरता भ्रोर अनिश्चितता का वातावरण छाथा रहा प्रौर 
जनवरी, 980 में सत्ता परिवर्तत होकर केन्द्र में श्रीमती गाँधी पुत: सत्तारूठ हो 
गई । जनता सरकार की छठी योजना के प्रथम दो वर्षों को दो बाधिक योजनाएँ 
मात लिया गया, आवर्ती योजना प्रशात्ी को समाप्त कर दिथा गया श्रौर 
पुरानी योजवा प्रणात्री के भ्राधार पर ही श्रीमती गांधी ने छठी पचवर्षीय 
योजना (2980-85) लागू की । छठी योजना मे यह स्वीकार गया कि “श्रम नीति 
का दर्शन और विपय-बस्तु सविधान से निर्धारित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों 
से प्राप्त की गई है । इसके साथ स्थिति की आवश्यकताओं श्रौर थोजनाबद ग्रामिक 
विकास की झगवश्यकताओी और सामाजिक न्याय की विशेष स्थिति को ध्यान में 

रखते हुए इसको उनके अनुरूप बवाया गया है । यह त्रिपश्षीय विचार-विमर्श का मच 

है जिसमे कामदार, मालिक और सरकार के प्रतिनिधि विभिन्न स्तरों पर भाग लेते 

हैँ। सभी पक्षों की साकेदारी से यह नोति सुदद होती है और यह रशा्ट्रीय नीति का 

रुप से लेती है। उत्पादन और काम करने की दशाप्ो में खुधार करवा झौर कुल 
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के थीच सहयोग को बढ़ावा देता इसका मुल्य उद्देश्य है ।” 


छडी योजना के अन्दिम प्रार्प मे पिछती झवधि की श्रम-तीति की समीक्षा 
करते हुए छठी योजना मे उद्दंश्य झ्ौर कार्यवीति पर जो प्रकाश डाला गया, वह 
इस प्रकार है-- 

समोक्षा--औद्योगीकरण के आरम्भिक वर्षों में थम-वीति का सुर्य सम्बन्ध 
संगठित क्षेत्र में काम क्र रहें श्रमिकों से था। इसमे अब अधिक ध्यान असंगठित 
क्षेत्र के हितों पर दिया जा रहा है परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि 
अब संगठित क्षेत्र के कामगार की काम करने की स्थिति में झौर उनको वास्तविक 
आमदनी बढ़ाने की श्रोर सरकार ने ध्यान देना छोड़े दिया है । 


* पिछले दशक मे इस दिशा भें जो कानून बनाए गए है सविधान के निर्देशक 
सिंद्ान्तों की उत्तरोत्तर पूर्ति करने के लिए श्रम-तीति मैं विविधोकरण के प्रमाण 
हैं। सन्‌ 970 से जो अधिक महत्त्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, वे हैं--ठेके के मजदूर 
(विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, जिसमे ठेके के मजदूरों के रोजगार को 
नियमित करने और कुछ स्थितियों मे उसको समाप्त करने की व्यवस्था की भई है, 
बन्धुश्रा , काम प्रणाल्री (उन्मूलन) अधिनियम, जिसमें वन्वुओा श्रम प्रणाली के 
उन्मूलन प्रौर ऋण के कारण जिन बस्धुआ्ना श्रमिको को. ब्ाँधा हुग्ना है उनको उन्मुक्त 
करना है, बीड़ी कामग्रार कल्याण अ्रधिनियम, इसका उद्देश्य बीडी बनाने वाले 
कारखानो मे काम कर रहे मजदूरों का कल्याण करना है, इसी प्रकार कच्चे लोहे, 
कच्चे मेगनीज, चूना पत्थर श्रौर डोतोमाइट खान के कामगारों के कल्याण के लिए 
बनाए गए अधिनियम विक्रय्न संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) मधिनियम, जिसमें 
दित्तीय संवर्धत कर्मचारियों की सेवाएँ विनियमित करने की व्यवस्था है, पुरुष श्रौर 
महिन्ग कार्मगारों को एक समान मजदूरी देने के लिए एक समान मजदूरी अधिनियम 
ओऔर रोजगार के मामले मे महिलाप्रो के खिलाफ भेदभाव ग्रपनाने के निराकरण, 
कर्मेंचारी परिवार पेंशन योजना, कर्मचारियों को जमा पूँजी से सम्बद्ध बीमा योजना 
और, पअन्तर-राज्य अव्रजन श्रमिक (रोजगार और झ्ेवः शर्तों का विनियमन) 
झधिनियम । राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों के अ्रधीन संबिधान में एक नया 
अनूच्छेद 43-क भी जोडा गया है जिसमे प्रवन्ध में क्ामग्रारों की साझेदारी की 
ब्यचस्था की गई है । इसका उदृंएय श्रमिकों और प्रवन्च मे आउसी मेल-मिलाप 
बढ़ाना तथा उद्योग और कामगारों की समस्याओं के प्रति दोनों पक्षों द्वारा 
चस्‍्तुपरक इप्टिकोण अपनाने में सद्टायता देना है 

उद्देश्य और कार्य वोति--छठी योजना से इस क्षस्वस्थ में जो कार्यत्रम रखे 
गए हैं उनका उद्दे श्य इन विभिन्न कानूनी व्यवस्थाओं में जो व्यवस्था की गई, उनको 
ऋषरतगर ढंग से कार्यान्वित करना, सबकों कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी 
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* अविष्य निधि योजना और परिवार पेंशन योजना के ग्रघीन लाना है। खेतिहेर 
“मजदूरों, कारीगरों, हावकरघा बुतक्रों, मछुप्रो, चमड़े का काम करते बानो और 
ग्रामीए। व शहरी क्षेत्रों में मन्‍न्य सग्ित कामग्रारों को लाम पहुँचाने के लिए राज्य 
सरकारों को भी विशेष कार्यक्रम शुरू करने होगे । 
कामगारों कौ शिल्‍्वत के लिए जो कार्यक्रम हैं उनक्ना दिस्तार करना, उनके 
सदर में खुधार करना झ्रौर ब्यापक् राष्ट्रीय द्वित में उनके प्रति जायहूकना पैदा करना 
दरोगा जिप्तप्ते कामगारों के प्रतिनित्रि ग्राथिक और सामाजिक जीवन में कारगर 
भूमिका निभा सके 3 
महिला कामगारों की मुस्य दो समस्याएँ हैं--पुराप-महिला के ग्राधार 
पर॑ श्रम बाजार में उसके प्रति भेदभाव श्रौर उनकी दोहरी जिम्मेशरी-कामगार के 
रूप में और माता के रूप में | इमनिए महिला कामगारो के लिए कामगार शिक्षा 
देने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने होगे। तेजी से बदलते हुए सामानिक शोर 
आथिक परिवेश से मुख्य दर्ग को भी विशेष समम्याप्रो का सामता करना पढ़ता 
है। इसमें परम्परागत सुल्य बनाए रखते तथा बदन्नते हुए काम की प्रशाली प्रौर 
ज्ीवन-मिर्वाह की दष्षाप्रों के मध्य उनमें एकरूपत्ा प्राप्त करने की आवश्यकता है । 
इसलिए युवा बर्ग के कामयरारों की शिक्षा के लिए भी विशेष कार्यत्रम बनाने 
आवश्यक हैं । 
संगठित क्षेत्र में इन बातों पर मुख्य वल दिया जाएगा--(4) कर्मचारो 
राज्य वीमा, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेंशन योजनाम्रों के 
काम में सुधार करना, (2) भ्रबन्ध में साक्ेदारी देकर कम्मगारो झ्लौर मालिकों के 
वीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, झौर (3) सम्भावित श्रौद्योगिक विवादों को 
निपटने के लिए गोद्योगिक सम्बन्ध तस्त्र को बढाता ओर काम बन्द न होने देने के 
लिए तत्काल कार्येबाह्दी करता । 
कर्जा संकट को, गुस्भीरता, संयन्‍्त्र और उपकरणों का पुदाना पड़ना पौर 
अतेक उद्योगों में श्रघिक क्ममता होता कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो छठी योजना की 
श्रद्रधि में उभरेंगी | इसके लिए यह ग्रावश्यक है कि () तेल के उपयोग और तेल 
के उपयोग पर आधारित औद्योगिक कार्यों मे मितव्ययिता की जाएं श्रौर तेल की 
खपत को घटाया जाए, (2) सयन्त्रो भर उपकरणो का ठीक प्रकार से रख-रखाव 
रखा जाए, (3) जो संयन्त्र उपकरण बहुत पुराने पड गए हैं और काम करने लोयक 
नहीं रहे हैं या जिन्हे ऊर्जा के नए साधनों के उपयोग के लिए ग्रनुकुलित करवा होगा, 
उन्हें बदला जाए, श्रौर (4) श्रमिक अधिक उत्पादन ऊरने योग्य वर्ने और अवेक 
प्रकार की कुशलताएँ प्राप्त करें ॥ इन झ्ावम्यकताओो की पति के लिए प्रशिक्षण 
कार्यक्रम, काम की समय-सारिख्मी और प्रोत्साहन योजनाएँ वनानी होंगी । 
मजदूरी कितवी दी ऊझाए, इसका झ्राकार इस समह्या से सम्बद्ध हैकि 
निर्वाह योग्य मजदूरी कितनी होनी चाहिए ॥ यद्यपि भिर्वाह योग्य मजदूरी में भी इस 
ब्राद का ध्यान रखा जाता है कि श्रधिक की उचित मजदूरी क्‍या हो | फिर भी इस 
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झ्राधिक कुशलता और प्रोत्साहन पर भी ध्यान दिया जाता है। सामाजिक न्याय के 
प्रति समवित समाज मे मजदूरी की दर का निर्धारण केवल मॉग झौर पूर्ति के ऊपर 
ही नहीं छोडा जा सकता। नीति का उद्देश्य यह है कि वर्तमात असमानताएँ कम 
की भर मजदूरी की दर को ग्रौर मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में जो धाँघनेवाजी 
होती है, उसे रामाप्त किया जाए। इसके विपरीत स्वतन्त्र सगठन श्रौर सामूहिक 
सौदेबाजी के सिद्धान्तो के अनुरूप काम करने मे यह आवश्यक होगा कि सरकारी 
हस्तक्षेप कम से कम किया जाए और इसे केवल यह सुनिश्चित करने तक ही सीमित 
रखा जाए कि श्रमिकों के कमजोर बगे का शोषण न हो । यहाँ पर नीति का काम 
है स्थूततम मजदूरी के निर्धारण और सशोधन करने की कसौटी वनाना और मजदूरी 
सम्बन्धी सरचना बनाना, परन्तु इस सम्बन्ध में सभो पक्षों को यह स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए कि वे ग्रापपी सहमति से अपनी मजदूरी का निर्धारण कर सकें। 
भारतोय अवे-व्यवस्था में दो पक्ष साथ-साथ काम झरते है। एक पक्ष तो 
सुसंगढ़ित क्षेतक का है और दूसरा पक्ष विकेन्द्रीकृत क्षेत्रक का है जिसमें प्रधिक लोग 
अपना काम-घम्बा करते है । “इसलिए मजदूरी के अ्लाग अपना काम करने से 
कमाने वालों, झपना काम करने वालों, व्यावसाथिक और इसी प्रकार के दूसरे काम 
करने बाली के बीच समानता लाने के लिए अथक प्रयास करने की जरूरत है। 
इस सन्दर्म में यदि अर्थ-व्यवस्था की संरचनात्मक विशेषताप्रों के अनुझप एको#त्त 
आय मीति प्रपनाई जाए तो उससे ग्रच्छे प्रतिफल प्राप्त करते की आशा क्री जा 
सकती है । इस प्रकार की नीति का कार्यान्‍्वयत करने के लिए जो नीति तन्त्र होगा 
बह उससे बिलकुल भिन्न और जटिल होगा जिसे विकसित देशो मे अपनाया है । 
विकसित देशों मे मजदूरो सम्बन्धी नीति उनको पआान्तरिक समस्याग्रों अर्थात्‌ बढती 
हुई कीमतो झोर भुगतान सन्तुलन को ध्यान में रखकर वनाई जाती है। इन देशो 
- का सुरुष उद्देश्य यह होता है कि नकद भुगतान की जाने वाली मजदूरी की दर की 
चरंद्धियाँ घटाकर उसे उत्पादकता के विकास के अनुरूप बनाया जाए जिससे मूल्य 
वृद्धि न हो। इसके ग्लावा उन देशों की बेरोजगारी की स्थिति हमारे देश से 
बिलकुल अलग है । भारत में असी भी मुख्य ध्यान रोजगार देने और न्युनतम 
मजदूरी देते को ओर दिया जाता है जिससे अधिकाँश जनसख्या गरीबी के स्तर से 
ऊपर झा जाए। हु 
सजदूरी की नीति की जो खास समस्याएँ हैं उनका सम्बन्ध ग्रावश्यकता पर 
आधारित न्यूनतम मजदूरी, डीवन-निर्वाह की लागत बढाने पर मुप्नावजा देकर 
वास्तविक मजदूरी को संरक्षण देता, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन 
देता, व्यावसाथिक कठिनाइरों के लिए गुँजाइश रखना, कुशलताओ झौर उत्तर- 
दापित्वों के अनुमार विभिन्न मजदूरी और अन्य उपयुक्त कारण झावश्यक ग्न्‍्य 
सुविधाएँ, बोनस ग्रौर इसी प्रकार की अनुग्रह राशि का भुगतान, चिकित्सा भविष्य- 


निधि, उपदान, परिवार पेंशन आदि जंसी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएँ आदि 
पर निर्भर है । 
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न्यूदक्म मजदूरी के स्तर में इस प्रकार शृद्धि करनी चाहिए कि जिसे 
भाउश्यकता पर भ्राघारित स्युततम मजदूरी का सिद्धान्त वास्तविकता में परिणत 
हो जाए। वास्तविक मजदूरी को वनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि जीवम- 
निर्वाह सूंचकाँक की लायत को ठीक प्रकार से निश्चित किया जाए और जिन क्षेत्रो मे 
मजदूरी पर कर्मचारी रखें जा रहे है उन सबके लिए इस बारे में एक सूत्र तैयार 
किया जाए । त्रिपक्षीप विचार-विमर्श के बाद इस बारे मे एक कसौटी निर्धारित 
करनी होगी कि किस प्रकार उत्पादकता को घ्यान से रखते हुए मजदूरी में इद्धि की 
जा सकती है। काम शोर काम की स्थिति के उत्तरदायित्वों को घ्यान में रखते हुए 
विभिन्न प्रकार की मजदूरी निश्चित करने के लिए काम का वर्गीकरण झौर मूद्याकित 
की तकनीक झपनानी होगी । 

मजदूरी निश्चित करते समय देने की ज्षमता, उत्पादकता भौर लाभ उपभोग 
की स्थिति श्रौर जीवन-निर्वाह की लागत, मजदूरी निर्धारण की प्रशाली प्रादि कु 
बातों को ध्यात मे रखना होता है परन्तु इसके साथ-साथ विभित्न क्षेत्रों मे प्र्थ-ब्यवस्था 
मे जो विभिन्नता है उसक्ता प्रभाव भी मजदूरी की प्रमभानताओं मे दिखाई देता है 
इसलिए यह ब्रावश्यक ही प्रतीत होता है कि मजदूरी को युक्तिसगत प्रणाली पर 
राष्ट्रीय-मजदूरी नीति तय की जाए जिसमे मजदूरी की विभिन्नता कैवल झाधिक 
कसौटी पर मान्य होगी । इस सन्दर्भ मे कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किए जा सकते 
हैं, परन्तु सामूहिक सोदेवाओी कया महत्त्व भी यथावद्‌ बने रहना चाहिए । 

बोनस का मुगतान और कुछ पम्प सामाजिक सुरक्षा लाभ कानूनी व्यवस्था 
के ग्रन्तयंत आए हैं । अभी हाल में रेलवे, डाक तार और कुछ विभागीय प्रतिष्ठानों 
ने उत्पादकता पर झ्राधारित बोनस प्रणाली लागू की है। इसका लाभ यह है कि 
यह प्रोत्साहन प्रशाली उन क्षेत्रों में भी शुरू की जा सकती है जहाँ लाभ के साव 
गुगतान को जोड़ना सम्भव नहीं । इत प्रसालियों को सुसगठ बताकर स्पप्ट किया 
जाना चाहिए । 

इस सम्बन्ध मे एक उल्लेखनीय बात यह है कि राज्यो में भौर एक राज्य के 
विभिन्न क्षेत्रों मे, एक उद्योग के विभिन्न व्यवत्षायों झौर संगठित एवं प्रसगठित 
उद्योगों के मध्य श्रौर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य इस सभी मामलों मे बहुत 
ज्यादा विभिन्नता है । कृषि/ग्रामीर प्रसगरठित क्षेत्रक में उत्पादकता का कम होना, 
सामाजिक-भाधिक स्थिति जिसमे भरीबी का व्यापक रूप से विद्यमान होना, 
बैरोजगारी/अल्प रोजगार, लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के झवसरो का सीमित 
होता, कामगारों का संगठित न होना जिससे उनकी सौदा-क्षमता कम हो जाती है, 
इस बहुत भ्धिक भसमानता के कुछ कारण हैं । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, !948 
में जो संरक्षण दिया यथा है उससे कुछ सीमा तक ग्रामीण प्रसमठिंत क्षीत्रकों मे 
शोषण को कम करने में सहायता मिली है । भ्ामदनी और रोजगार मे वृद्धि करते 
के बाद ही असग्ठित क्षेत्रक मे विद्यमान विपमताग्ों को कम किया जा सकता है । 
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संगठित क्षेत्रक मे भी झ्रधिक परिष्कृत शिल्पविज्ञान, इस्तेमाल करने वाले 
डद्योयी और वित्तीय शस्थानों और दूसरों के बीच असमानताएँ मौज्ुद हैं जिसके 
मुख्य कारण है-मजदूर संघो को अधिक कारगर ढग से काम करन्ग, अधिक लाभ 
कमाना, उद्योग मे निहित विशेषाधिकार और कठोरता से नियमों का पालन श्रादि । 
ग्रद्ि न्‍्यूनतम उत्पादकता के मानक से फक्ट्रियों, खानो ओर वागानों में मजदूरी का 
झुछ भाग स्यूनतम उत्पादकता से जोड़ दिया जाएं तो उपयुक्त होगा झौर जहाँ तक 
वित्तीय सस्थाग्रो श्रौर प्रतिष्ठानों का सम्बन्ध है, उन्हे काम के सम्मत मानकी और 
बार्य-निप्पादन से जोड़ दिया जाए | 

किसी भी देश की ग्राथिक प्रगति के लिए झोद्योगिक शान्ति बनाए रखना 
अपरिहार्थ है । झ्राथिक प्रगति को औद्योगिक शान्ति से सम्बद्ध करने की सामान्य 
बात यह है कि इस प्रकार की शान्ति से कामगारों ओर प्रबन्ध में श्रधिक सहयोग 
बना रह सकता है | इसका प्रतिफल यह होता है कि उत्पादक अच्छा और पझ्रधिक 
हीता है जिससे देश की चहुँमुवी प्रगति मे योगदान होता है । 

किसी उद्योग मे श्रोद्योगिक सम्बन्ध केसे हैं इसका सबसे अच्छा सूचक 
हडताली श्रौर तालावम्दी के कारण जितने श्रम-दिवसो की हानि हुई है उनके 


आँकडे हैं। 2970 से 979 तक इस प्रकार जितने श्रम-दिवसो की हानि हुई है 
बे इस प्रकार थे-- 








बर्ष समय को हानि (लाख श्रम-दिवस) 
क्र 65 
4972 205 
973 हू 206 
॥974 कै 403 
3975 29 
976 * ॥27 
4977 253 
3978 283 
4979 (प्रन्तिम) 439 
मी 3 आर 9295-20322%4 “कक की शत थक सर छल आटा सलल टीन बला: बंप न. वन की कीट 





974 के वर्ष को छोड़कर जिसमे रेलवे को लम्बो हड़त्ताल हुई थी, पहले 
छ. वर्षों में हुई श्रम-दिवसों की हानि सामान्य रूप से 220 लाख से कम थी । इसके 
बाद श्रम-दिवसों की हानि मे निरन्तर दद्धि होती गई श्र यह सबसे उच्च स्तर 
पर 439 लाख अम-दिवसो पर पहुँच गई। अधिकतर हडताल श्रौर तालावन्दियों 
के कारण मजदूरी ओर भत्ते, बोनस, काभिक शोर छेंटनी और काम की शर्तों के बारे 
में हुए विवाद थे | पारस्परिक समरौता, विवाचन और अधिनिर्णायन से विवादों को 
सुलभाने का प्रयत्न किया गया जो ग्रांशिक रूप से ही सफल हुए । 
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ग्रौद्योगिक शान्ति स्वस्थ प्रौद्योगिक सम्बन्धों पर निर्भर करतो है । बहू गत 
केवल मजदूर ्रौर मालिक के ही हि की नही है वल्कि यह सारे समाज के नि 
भी महत्त्वपूर्णा है। श्रन्तिम रूप से विश्लेषण करने पर प्रौद्योगिक सम्बन्धो की 
समस्या के बारे में यदही निष्कर्प निकलता है कि यह मुख्य रूप से सम्बन्धित पश्नों हे 
इष्टिकोश .और तौर-तरीफों पर निर्भर करती है । सहयोग की भावदा का यह मा 
हैकि यद्यपि मालिक श्रौर मजदूर भ्रेपने-अपने हितो की रक्षा के लिए पूरी तू 
स्व॒तन्त्र हैं परन्तु उन्हे समाज के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए । प्रौद्योगि 
शान्ति के जो तीन झ्रायाम है, इसका उन सबके सम्बन्ध में सम्रात रूप से महत्त है। 

प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 947 मुख्य कानूनी श्राध।र स्वरूप है शिे 
भातर्गत विवादों को भिपटाने के लिए मध्यस्यता, सममोता, विवाचन प्रौर 
अधिनिरशयत की प्रक्रिया की व्यवस्था की गईं है। आ्राचार सहिताप्रो के माध्यम है 
भी स्वेच्छिक आधार पर ग्रौद्योगिक सम्बन्ध सुलकाने का अयत्न किया गयावा 
परन्तु सामान्य विचार यह था कि विवादो को रोकने श्रोर समभझौता कराने के वि 
विद्यमान व्यवस्थाएं काफी नही थी । श्रम भ्रायोय की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नए 


परन्तु कुछ मुलभूत विपयो जैमे--तन्‍्त्र और विवादों के विपढारे के लिए प्रक्रिया, 
श्रम सग्ठतों को मान्यता देने की प्रक्रि। और कसौटी अर्थात्‌ किसी श्रमिक साठ 
के प्रतिनिधित्व के बारे मे सम्बन्धित गूनियनों के शुल्क देने वाले सदस्यों की जात 
करके किया जाए या अुष्त मतपत्रों से किया जाएं, सरकारी उद्यमों सहितक्या 
जद्योगो को हडताल करने का अधिकार है, श्रौद्योगिक विवाद निपटाने में सरकार 
की भूमिका आदि के बारे मे श्रम संगठनों द्वारा अलग-अलग झपनाए जाने के काएश 
ये सफल नहीं हो सके । यद्यपि सम्बन्धित पक्षों में असहमति के क्षेत्र को कम करे 
के लिए घौर कानून और तस्त में स्वीकार्य जुधार करने के प्रथत्व जारी रखे जाने 
चाहिए परन्तु औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने के लिए आवश्यक समके जाते वाले अम 
सपठनों से सम्बन्धित वतंमान कानूनो, औद्योगिक विवाद और स्थाई प्रादेशों वी 


रोका जाए। इन परिवततनों से वर्तमान अक्रिया को चुप्रसावी बनाने और श्रमिकों को 
शीघ्रता से स्याय दिलाने में सफजता भिलेग्री। इद्ध समय जो कर्मचारी श्रतित 
कानूनी के अन्तर्गत नहीं श्राते हैं, उन्हें भी सेवा की सुरक्षा देने के लिए श्रमिक कातूतो 
के प्रस्तर्गत लाने पर विचार किया जाता चाहिए । 

यवि पंचवर्षीय योजनाओ के भ्रन्तर्गंत जो बहुत प्रध्चिक निवेश किया जा रहा 
है उससे वांछित प्रतिफल्न प्राप्त होते हैं वो कुछ महत्त्वपुर्ण, उपाय करने मे देरी नहीं 
होनी चाहिए । उदाहरणार्थ-- बिजली, ऊर्जा, कोयला, इस्पात और परिवेशन सहित 
बुनियादी क्षेत्रक को आ्रौद्योगिक सम्बन्धों की अनिश्चितताग्रो से यथास्तम्भव प्रतग 
रखना चाहिए । यदि पर्याप्त पद्यमशदात्री तन्त्र गौर शिकायत दुर करने की प्रत्रियाएँ 
निर्धारित कर उनसे काम लेना शुरू कर दिया जाए तो इन उद्योगों मे हड़ताओें गौर 
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वालाबन्दी बीते दिनों की बात हो जाएगी । अन्य क्षेत्रों में भी हहताल और तालाबन्दी 
तभी की जाएँ जब कोई पश्रन्य उपाय न हो | मजदूर सगझनों के श्रापसी विवादों 
को मिपटाने की भी ठीक-ठीक समुचित व्यवस्था की जाए और अवाछनीपय तरीके 
और गैर-जिम्मेदारी का ्राचरण करने को हतोत्साहित किया जाए ! 
प्रवन्ध में कामगारों को सहभागिता--उच्यम स्तर पर कामगारो को प्रबन्ध 
भें सहभाणिता औद्योगिक सम्बन्ध प्रए्णाती मे प्रावश्यक अंग बन गई है जो आधुनिक 
प्रबन्ध में एक प्रसावशाली साधन के रूप में कार्य करती है। इसे नियोन्ताओ झौर 
कामगारों--दोनों के बीच सहयोग की सस्कृति स्थापित करने के लिए एक साधन के 
रूप में परिवर्तित करना होगा जिससे कि देश को स्थाई झद्योगिक ग्राधार के साथ 
मजबूत, झ्रात्मविश्वासी गौर आत्मनिर्मर बनाने में सहायता मिल सके । कामगरारों 
की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पहले भी कई उप्राय किए गए हैं। यह कार्य 
साँविधिक कार्य समितियों की सीमित योजना से शुरू किया गया था और सपुक्त 
प्रवन्ध परिपदों के रूप मे स्व्रेच्छिक व्यवस्थाएँ की गई थी। राष्ट्रीयकृत बैंको तथा 
चुने हुए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सांविधिक व्यवस्था के रूप में कामगार निदेशक 
योजना और 975 भे निर्माण[|खान उद्योगों के लिए कॉमगार की सहभागिता की 
एक स्वेच्छिक स्क्रीम तया 977 में सरकारी क्षेत्रक्त में वाशिज्यिक और सेवा 
संगठनों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के ग्रावश्यक ग्रग के रूप में यह स्कीम शुरू की 
गई थी । 2 सदस्थो की एक समिति में तियोजकों, मजदूर सघीं, सरकार झौर 
शिक्षाशास्त्रियों के प्रतिनिधि शामित थे, उससे इस सम्बन्ध मे गहराई से प्रध्ययन 
किया और अन्य बातो के साथ-साथ यह भी स्रिफार्रिश की कि कामगारों की 
सहभागिता की एक साँविधानिक स्क्रीम बनाई जाए जिसमे तीन श्रेणियों मे विचार 
ही भर्यात्‌ संयस्त्र मे, भण्डारण के स्थान पर और नियम/बोर्ड स्तर पर/प्रचालन, 
झाधिक और वित्तीय प्रचालने, कामिक, कल्याए और पार्यावरणोय क्षेत्रों में सम्बन्धित 
मामलो में सहभागिता के लिए एक व्यापक क्षेत्र की भी सिफारिश की है; यह माना 
गया है कि सामूहिक सौदा करने के क्षेत्र से बाहर किसी उद्यम में सम्बन्ध बनाए 
रखने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमे नियोजक और कामगार विभिन्न हित 
समूहों श्र सम्पूर्ण उद्यम के सामान्य हितो के लाभ के लिए संयुक्त रूप से काम कर 
सकते हैं। सलाह-मशविरा करने भौर संयुक्त तिणुंय करने की ऐसी प्रणाली द्वारा 
विभिन्न स्तरों पर संघर्परहित कार्य सचालन सुनिश्चित किया जाएगा, नौकरी में 
सन्तोष को भावना उपलब्ध कराई जाएगी, कामयारों में छिपी ठुईं सृजनात्मक शक्ति 
का विस्तार होगा, उनके मतमुटाव कम होगे और कामयांसों में अच्छा कार्य करने 
के सामास्य झ्रादर्ग ओर प्रबन्ध व्यवस्था में समर्पण की सझावना बढ़ेगी | किस्द 
कामगारो और प्रवस्ध्रक/पर्यवेक्षीय कामिकों के प्रशिस्षण के लिए कारगर व्यवस्था 
करनी प्रावश्यक है ताकि उद्यम के व्यापक हित में क्रामगारों की सहमाग्रिता को 
सफल बनाने मे उन्हें प्रोत्ताहित किया जा सके: जिस पर दोनों पक्षों की भलाई 


र 
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निर्मर करती है। इसका निरीक्षण और सूरत्याकत करने के लिए एक प्रभावघाली 
अभिकरण सहभागिता को सफ़ल बताने में बहुत सहाबके होगा | < 

यह भी पग्रावश्यक है कि त्रिपक्षीय परामशंदात्री सन्‍्त्र को बढाया प्रौर 
व्यवस्यित किया जाए ताकि सभी इच्छुक सम्बन्धितो--मजदूर सघो, नियोजको भ्रौर 
सरकार के बीच पूरी तरह से विचार-विमर्श करने के बाद श्रमिक वीतियों ग्लौर 
कार्यत्रमों का एक व्यापक ग्राघार स्वहूप तेयार करना सम्भव हो सके । उद्योग स्तर 
पर स्थाई भिपक्षीय समितियाँ कठिनाईयो श्रोर कमियों का पता लगाने भौर उन्हें 
दूर करने के उपाय सुकाने के लिए लाॉनदायक सिद्ध हो सकती हैं। इस प्रकार के 
मंचों/साधनों के नियमित और प्रभावी ढग से काम करने से बातचीत करने का 
अवसर मिलेया और उचित उद्देश्य मे सहायता मिलेगी जो औद्योगिक मम्बन्धों में 
भुघार लाने के लिए ग्रावश्यऊक हैं । इत काय॑ में सहायता देने के लिए सचार और 
झूचना सहभागिता प्रणालियों को बढाया जाना चाहिए और उचित परामर्श के बाद 
(ईनएँय किए जाने पर ययाशीक्र कार्यान्वित्त किए जाने चाहिए ) 

कृषि में मजदूरी का परिशोधन--प्रामीण गरीब लोगो के कुछ वर्गों का 
स्तर ऊँचा उठाने के लिए जो एक और सुसगत पहनू है वह है स्यूनतम मजदूरी 
अधिनियम, !948 के उपबन्धो की,प्रमावी ढग से लागू करना | इसमे यह व्यवस्था 
को गई है कि प्रसगठित क्षेत्रको में छृधि श्लौर प्रत्य रोजगारो में मजदूरी की न्यूनतम 
दरें समय-समय पर निर्धारित की जाएँ श्रौर उनते परिशोघत किया जाए। इस 
संरक्षण से खेतिहर मजदूरो श्रोर श्रन्य परिथ्रम वाले रोजयादों मे काम करने वाले 
कामगारों को ही मुख्य लाभ पसिलता है। केन्द्रीय सरकार के अ्रधीन के रोडगारो 
को छोडकर, जो इन श्रेण्यियो के ग्रधीव अधिक नहीं प्राते इस केन्द्रीय कानुन को 
कार्यास्वित करना राज्य सरकारो की जिम्मेदारों है। इस उपाय से सम्बन्धित मुख्य 
विपय हैं-तए रोजगारो को यथीरे-धीरे इसके अन्दर लाना, उक्त प्रधितियम के प्रधीव 
निर्धारित न्यूनतम दरो का श्रावधिक परिशोषन के होने मे बिलम्ब का निराकरण 
ऋरना पश्रौर विद्यमाव उपबस्धों को कारगर ढय से लागू करता | इस प्रतिफल को 
भ्राप्त करने के लिए जिन सुधार सम्बन्धी कार्रवाई की सिरारिश की गई है वे हैं-- 
प्रवर्तन तन्त्र को बढाने की ग्रावश्यकता, इस ग्रधिनियम के श्रधीन लाने धौर 
परिशोधन सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनावा, उपभोक्ता मूल्य सुचकौक से मजदूरी 
दर को जोड़ना, उक्त उपबन्धों के कार्यास्वयन के कृपमम में ग्रामीर्त कामगारों के 
संगठनों को शामिल करना | साँविधिक उपबम्धो में श्रावश्यक्र सद्योधन शीघ्र किए 
जाने की सम्भावता है। नियमों को लागू करने वाले तन्त्र को पर्याप्त रूप से बढाने 
पर. न्यूनतम सजदूरी अधिनियम के उचित कार्यान्वयन की कारगर व्यवस्था करता 
सम्भव होगा। इस सन्दर्म में यह उल्लेखनीय है कि इन उपायो श्रौर इनके साथ 
राध्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शौर एकीकृत ग्रामीण विकास ग्रादि के साथ इन 
कार्यक्रमों को चज़नि से यह ग्राम्रीए गरीदी को वडी सध्या गे गरीबी के स्तर से 
ऊपर उठाने के लिए एक समन्वित और परस्पर समर्थन देने के प्रयत्नों का 
प्रतिनिधित्व करेगा । कृषि कामगारो के लिए केद्धीय कानून बढाया जाएगा। 
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सातवीं पोजना में हमारी श्रम दीति : कितनी सा्थेक ? 

सातवी योजना मे क्षमता के उपयोग, कुशलठा ज्ौर उत्पादकता के सुधार 
पर विशेष रूप से बल दिया गया है । उत्पादव अ्रक्रिया मे पूति और मॉग दोनो 
पक्षो से श्रमिक का एक अटूट सम्बन्ध होता है। पूति और माँग दोनों का तात्पर्य 
उत्पादन बढ़ने से है क्योकि उच्च उत्पादकता से ही उच्च वेतन निश्चित किया 
जा सकता है, उत्पादन की लायत कमर की जा सक्षती है! ब्तः श्रमिक की भूमिका 
को इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए । 

उत्पादकता का मानदण्ड ही अर्थ-ब्यवस्था का परिवायक-होता है श्रौर 
चही श्रम नीति की सफतता का आधार होता है। लेकिन उत्पादकता सतरींका 
फिर्धारण करने के लिए प्रौद्योगिकी की स्थिति और तकनीकी घटक बहुत 
झावश्यक है। यह भी सच है कि कामग्रारी का अनुशासन और प्रोत्साहन, उनकी 
कुशलता औद्योगिक सम्बन्ध और कामगारों की सामेंदारी, काम की स्थिति 
और सुरक्षा सम्बस्धी उपाय भी इसमे सहत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । 
भ्रौद्योगिक रुग्णता 

प्रोद्योगिक क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या उनकी रुग्यता की है ॥ प्रतियोगिता 
चढ़ने से सरक्षण भे जीवित रहने वाले श्रविकाँश उद्योग जीर्ए हो जाते हैं। पटसन 
और सूती कपड़ा जैसे परम्परागत उद्योगों मे ही नहीं बल्कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बांद स्थापित कई सावेजनिक और निजी उद्योगों में चिरकाल रुग्शाता की समस्‍या 
बती हुई है । भरत” समय-समय पर सग्रठित क्षेत्रों में बड़ी संख्या मे कामंगारों के 
पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह ठीक है कि झअधिकतप रोजगार 
सुलभ किए जाने चाहिए परल्तु मुख्य क्षेत्रों और रुग्णा श्रौद्योगिक क्षेत्रों की उत्पादन 
प्रक्रियाग्रों में प्रदतन प्रौद्योगिकी को अपना कर श्रमिक्र उत्पादकता बढ़ाने का प्रय॑त्त 
किया जाना चाहिए। 

श्रौद्योगिक सम्बन्धों में सुधार झाने से हइ॒ताल और तालाबन्दी का मसला 
स्वत' ही छुलभ जाएगा पर यह तभी सम्भव है जब प्रबन्ध में श्रमिक्रों की पर्याप्त 
भागीदारी हो भौर यूनियन गतिविधियाँ दे पमाव रहित और स्वस्थ इष्टिकोण 
युवत हो । 
प्रशिक्षण 

उत्पादकता बहूत सीमा तक इस वात पर तिर्मर करती है, छि विभिन्र 
स्तरों पर कामयारों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिपा. जाना है। प्रशिक्षण 
उद्योग की झ्ावश्यकता के अनुरूप हो कर सर्वोच्च किस्म का होना चाहिए। 
श्रान्तरिक और ग्न्तर्रोष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए 
सामान की गुएणदता बहुत आवश्यक है। नवीनतम श्रोद्योगिको की जानकारी 
उपनब्ध कराने के लिए भोयोगिक प्रशिक्षण सस्थानी का प्राधुनिकीकरण करना 
बहुत्त ही आवश्यक है । पुरानी मशीनरी व उपस्करों का परिवर्तन, नई तकमीकी 


शिक्षा भौर प्रशिक्षण के पुराने ढरें व नजरिए में पूर्ण बदलाव अपेक्षित है । यह्‌ 
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काम चरएवद्ध प्राधार पर क्रिया जाएगा। सातर्वी योजना में इसके निए विशेष 
प्रावधात किया यया है और पहले चरण मे वे पुराने श्रौद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों 
के प्राधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी । 
बेतन नीति 

सातवी योजना में श्रम नीति का महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि एक उपयुक्त 
वेतन नीति तेयार की जाए। वेतन नीति के ग्राघारमूत लक्ष्य हैं--उत्पादकता की 
डृद्धि के ग्रनुतार वास्तविक आय के स्तरों में भी वृद्धि करता, उत्पादक रोजगारो 
की प्रोत्साहित करना, कुशलता में सुधार लाता, वांधित क्षेत्रों मे कार्य करता और 
अऋसमानताओों को कम करना । वेतन नीति प्रनेक ग्राथिक प्रौर व्यावहारिक कारणों 
से बहुत ही महृत्त्वपूर्णा है क्योकि इसमे भत्ते, बोनस व सामाजिक सुरक्षा जैसे कई 
लाभकारी महत्त्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं । 
असंगठित शहरी व ग्रामीण श्रमिक 

योजनाबधि में ग्रामीण तथा शहरी दोनो क्षेत्रों मे काम कर रहे प्रसगढित 
श्रमिकों के कल्याण पभोर उनके काम व रहने की दशा में सुघार पर बल दिया 
जाएगा | इन श्रमिको के रोजगार व वेतन के लिए कानूनी व्यवस्था की भावश्यकता 
अनुभव की जा रही है । इस दिशा मे विद्यमान कानूनों विशेष रूप से ठेका श्रमिक 
(विनियमन प्रौर उन्मूलन) भ्रधिनियम, 970 तया स्यूवतम मजदूरी प्रधिनियम, 
7948 तथा अन्तर्राज्यीय प्रव्रज़न कामगार रोजगार और सेवा शर्तों का विनियर्मत 


अधिनियम 979 के कारगर कार्यान्वयन से भी झसगठित शहरी श्रमिकों की दशा 
सुधारने भे काफी सहायता मिल सकती है ! 

-.. ग्रामीण झसगठित श्रमिकों में भ्रूमहीन श्रमिक, छोटे और सीमात्त 
किसान, ग्रामीण कारीगर, बन श्रमिक, बटाईदार, मछुप्नारे प्रोर स्वरोजगाररखव 
बाडी श्रमिक, चमडे और हथकरघा कारीगर शामिल होते हैं । काम में मर्दी की 
मौसम, अरद्ध रोजगार, कम वेतन और शिक्षा और सगठन की कमी इनकी ज्वलंत 
समस्याएँ होती हैं। इनकी कार्यदशा मे सुधार के लिए कई कार्यक्रम पहले ही शुरू 
किए जा चुके हैं लेकिन सामाजिक गौर ग्राथिक दशा सुधारने का काम बहुत 
ही चुनोतोपूर्"ों कार्य है भोर इसके लिए बलिदान सुमपणों ओर कठिन परिश्रम की 
आवश्यकता है। इन कामगारो की कुशलता को बढाने और इनके प्रशिक्षण पर 
बल देने के अलावा उन्हें कार्यक्रमों की सही जानकारी देकर शिक्षित करना होगा 
और उन्हे कानूनी व्यवस्थाप्रों की जानकारी देकर भी शिक्षित करना होगा । इस 
दिशा मे स्वयर्सवी सस्थाञों की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका को नकारा नही जा सकता। 
बन्धुप्रा मजदूर 

सरकार देश से बन्घुआ मजदूरी को जड़ से मिटाने को कृत संकल्प है । 
सातवी योजना में बन्घुआ मजदूर प्रणाली को मिटाने के उद्देश्य से कई प्रावधान 
किए गए हैं। इस अमानवीय क्ुप्रथा को जन्म देने वाली परिस्थितियों मे भयकर 
गरीबी है। बड़ी सख्या में भ्रसद्वाय व्यक्तियों को मरख-पोपण झौर सामाजिक 
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शोति-रिवाजों को निभाने के लिए ग्रामीण महाजनों पर आश्रित होता पडता है 
श्रौर उनसे प्राप्त यह कर्जा ही उन भोले ग्रामीणों के लिए कभी न भिटने वाली 
पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली दासता की चक्की वन जाता है। सरकार ने संशीधित 
विधान के साथ व सच्चे अ्र्थों में उनेक कदम उठाए है और मुक्त हुए श्रमिक्रों 
के पुनर्वास के संरक्षशात्मक प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया है। इस सम्बन्ध में 
विभिन्न श्रम कल्याण परियोजनाझो के लिए छठो और सातवी योजना में निर्धारित 
राशि को देखने से इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है-- 


योजना का परिव्यय तथा व्यय--अमिक झौर श्रम कल्यारा 
(करोड़ रुपये में) 





सातवी योजना के लिए 








छठी योजना प्रस्तावित परिव्यय 
परिव्यय प्रत्याशित व्यय परिव्यय 
केन्द्र 73 50 49 06 95-44 
राज्य ]]]-92 ६48 55 29-75 
संघ शासित क्षेत्र 9 22 2-38 38:53 
कुल योग 99 64 99 99 333"72 





चाल श्रमिक 


श्रम क्षेत्र में तत्काल कारंवाही की श्रपेक्षा रखने वाली प्रमुख समस्या बाल 
मजदूरी की है । यह समस्या प्रमुख रूप से गरीबी की देन है श्लौर बतंमान झाथिक 
विकास की स्थिति मे इसका पूरएँ उन्मूलन भी सम्भव नही है | इस समस्या का निदान 
सामाजिक रूप से अधिक उदार परिस्थितियों के निर्माण में निहित है। संशोधित 
विधान के साथ सच्चे ग्रथों में उनके क्रियास्वयन के लिए ऐसी स्वयसेवी एजेन्सियो 
की आवश्यकता है जो बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षण का ध्यान 
रखें । इत बच्चों के अनौपचारिक शिक्षण-प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाता 
चाहिए। लेकिन ये लक्ष्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि उन परिवारों की 
आधिक स्थिति को सुघारा जाए जिनके बच्चे मजदूरी करने के लिए जाते हैं शोर 
यह बाध्यता उतका सबसे बडा शोषण करती है । 
महिला श्रमिक 

जहाँ तक महिला श्रमिको का प्रइन है, उन्हे विशेष महत्व दिया जा रहा है 
तथा झ्राथिक विकास में उन्हे सहगामी बनाने के लिए कई विशेष सुविधाएँ दी जा 


रही इस दिशा मे कई प्रयास्त किए जा रहे है । 
4 
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समस्त ग्रामीण विकास कार्यक्रमों मे महिलाबों को विशेष लध्य समुदाय 
माना जाएगा, पूंजी-सम्पत्ति कार्यक्रमों मे महिलाशों का समान प्रधिकार, विशेष 
व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार, ऐसे तकनीकी उपस्कर त्या प्रणालियों 
को अधिक प्रोत्साहन जो महिलाग्रों को उदासीनता कम करें और उन्हे उत्पादकता 
बढाने मे भ्रधिक सक्रिय कर सकें। इसके अलावा सातवी योजनावधि में परिवार 
तियोजव केन्द्र, श्रमिक महिलाओं के लिए बाल अ्रनुरक्षण केन्द्र, राज्य स्तर 
बढाने पर मार्केटिग बस्तियाँ स्थापित करने श्रौर प्रन्‍नन्‍्ध मे महिलाओो की 
भागीदारी के लिए विशेष उपायो का प्रावधान है। महिला मजदूरों के विए 
समान वेतन, उनके लिए प्रावश्यक कार्य के घण्टे आदि से सम्बन्धित वर्तमान 
फानूनों मे सशोधन का भी प्रस्ताव है और इन कानूनों को अधिक विस्तृत किया 
जाएगा । 

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए 334 करोड़ रुपये के विनियोजन की 
एक विस्तृत योजना केन्द्र, राज्य तथा संघ शासित राज्यो के लिए विशेष रूप 
से सातवी योजना में उपलब्ध कराई गईं है ! लेकित योजनाएँ क्रितनी भी प्राकर्पक 
व लाभकारी क्‍यों न हो उतका सही लाभ केवल तभी सम्भव है जबकि व्यापक 
रूप से जागरूकता हो झौर ईमानदारी के साथ इनकी सफलता के लिए प्रयास किए 
जाएँ । केवल जादुई करिश्मा ही इन्हे सफल नहीं बना सकेगा। नामरिकों की र्ढू 
इच्छा शक्ति भी एक महत्त्वपूर्ण निर्यायक है ॥2 

मजदूरी नीति ग्रौर राष्ट्रीय भ्रम श्रायोग को 
रिपोर्ट (969) 
(ज३8९ एगारए ब्राव ए०कुण६ (7969) ० ज्ाण्य्श 
(एगएजांडश्भणा ०त म्ख्रेण्ण्ण ) 


केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 966 मे एक राष्ट्रीय श्रम आयोग श्री पी. 
वी. गजेन्द्रगढ़कर की भअ्रध्यक्षता में स्थापित किया । श्रायोग ने अपनी रिपोर्ट 
प्रगस्‍्त, 969 में दी जिसमे मजदूरी नौति से सम्बन्धित मिरम्नॉँकित सिफारिशों 
की गईं?-- * 

सरकार, नियोक्ता, श्रम सघो तथा स्वतन्त्र व्यक्तियों ने संदमति प्रकट की 
कि मजदूरी नीति ऐसी हो जिससे ग्राथिक विकास की नीतियों को प्राप्त किया 
जा सके । 

| स्ूनतम मजदूरों के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए झ्रायोग ने 
इसके. निर्धारण हेतु उद्योग की भजदूरी देय क्षमता को ध्यान में रखते की 
सिफारिश की । आयोग के अनुसार राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (]फध0ा् 
उधाशंणणया 7०४०) न तो सादे देश के लिए उचिद है और न ही वाँछनीय । 


] पोणता, भई, 986 (आरती चस्द्रकला शफीक) 
2. एच्एणा ०६६ २४४0०४३] (०८2णाइआंगय 0० 7.5807०5, 9, 225, 


भजदूरी दीतठि, रोजगार एवं आर्थिक विकास 9] 


विभिन्‍न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रादेशिक न्यूनतम मजदूरी (क८्ॉ078) 
खधाएंगणा) ७४४४८) निश्चित करते की सिफारिश को । 


2 आयोग ने सिफारिश की कि बिना उत्पादकता में वृद्धि के मजदूरी की 
जास्वविक मजदूरी में निरन्तर वृद्धि सम्भव नहीं है । झायोग ने प्रेरणात्मक मजदूरी 
योजनाओो (470८2॥7४९ १४४४८ $/शथवा5) को लागू करने को सिफारिश की । 
जीवन निर्वाह लागत में परिवर्तन के सराध-माथ मजदूरी में भी परिवर्तेन करता 
चाहिए 

3, मजदूरी बोर्ड (५४७४८ 8०870) को मजदूरी निर्माण में महत्त्वपूर्एं 
भूमिका तिभाने के महत्व को स्वीकार किया गया। इसके साथ ही ग्रायोग ने 
मजदूरी बोर्ड की सर्वसम्मत सिफारिशों को लागू करना कानूनत अनिवाये वनाने की 
सिफारिश की । 

4, कृषि श्रमिको के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को प्रभावपूरों 
ढग से लागू करने की मिफारिश की । यह सबसे कम सजदूरी वाले क्षेत्रों में पहले 
लागू किया जाए ! 

5 नियोक्ताओ्रों ने भ्रायोग के सम्मुख मह विचार पेश किया कि श्रोद्योगिक 
मजदूरी का कृषि मजदूरी ओर प्रति ब्यक्ति राष्ट्रीय ग्राय से सम्बन्ध होना चाहिए । 
मजदूरी को उत्पादकता से जोड दिया जाए त्तया उचित मजदूरी समिति की 
सिफारिशों के आधार पर मजदूरी का निर्धारण किया जाए । 

6, श्रम सघो मे अआग्योग को कहा कि वास्तविक मजदूरी मे गिशाबट को 
दूर किया जाए जिससे कि श्रमिकों का जीवन-स्तर बनाए रखा जा सके । यह तभी 
सम्मव हो सकता है जब मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ दिया जाए। 

4. राज्य सरकारो ने भी मजदूरी नीति में परिवर्तन की झावश्यकता पर 
जोर दिया । मजदूरी नीति श्रम के अनुकूल हो तथा उपभोक्ता के हित को भी 
ध्यान में रखने वाली हो । सरकार ने यह वायदा किया कि श्रमिकों के जीवन-स्तर 
में सुधार किया जाएगा तथा धने श्लोर आय के भ्रसमतान वितररा को भी दूर किया 
जाएगा 

राष्ट्रीय श्रम भ्रायोग ने मजदूरी से सम्वन्धित सभी अधिनियमों को मिला 
कर कोई एकीकृत प्रधिनियम (77(०2ए४४८१ 8८६) पास करते की सिफारिश नही 
की ! आवश्यकतासुसार न्यूनतम मजदूरों (उ्८०१-०४७०० ॥४पगणा। श/४8०) 
दिधीरित करते समय वकैनरीकने वनियमो तथा ससद्धान्तो को 'ध्यात मे रखा जाए, 
कोई सिफारिश नही की गई । 

श्रम श्रौर सजदूरी नीति को प्रभावित करने वाले सम्मेलन 
तथा अन्य महत्वपूर्ण मारते (985-86) 
भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की वापिक रिपोर्ट में ।985-86 वर्ष 
के दौरान श्रम्त और मजदूरी नीति को प्रभावित करने वाले विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रीय 
अम सम्मेलनों प्र देंठकों तथा राष्ट्रीय सम्मेनगो और बैठकों का सक्षिप्त ब्यौरा 
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दिया गया है। इससे हमे विषय वस्तु की मूल्यवात जानकारी प्राप्त होती है । 
रिपोर्ट में दिए गए भ्रस्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में कुछ प्रमुख सम्मेलदो का 
विवरण इस प्रकार हैं-- 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय वैठकें/सम्मेल न 

(क) प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन-अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का ?7वां प्रधि- 
बेशन जेनेवा में 7जुन से 27जुन,985तक हुप्रा । इसके 5 देशो के2000 सरकारी, 
नियौजकों भौर श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने एक तिपक्षीय 
शिष्टमण्डल भेजा । , महानिदेशक की रिपोर्ट का मुख्य प्रसंग, श्रोद्योगिक सम्बन्ध 
प्रौर त्रिपक्षीयवाद के बारे मे था। प्रायः समी प्रतिनिधियों ने सुरढ प्रौद्योगिक 
सम्बस्धों को प्रोत्साहन देने और त्िपक्षीयवाद को सजबूनत करने की भ्रावश्यकता 
पर बल दिया । इस सम्मेलन ने दो वर्ष की झ्रवधि 986-87 के लिए सगठन 
के कार्यक्रम और 2530 लाख यू एस डॉलर की राशि के बजट को पारित किया। 
इस सम्मेलन की 7 जून को विशेष बंठक हुई जिसे भारत के प्रघानमर्त्री 
श्री राजीव गाँधी ने सम्बोधित किया । 

इस सस्नेलत ने (कं) व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा और [ख) श्रप्त साँहियती 
सम्बन्धी दो अ्रभिसमयो को स्वीकार किया । रोजयार मे पुरुषों श्रौर महिलाओं 
के लिए समान अवसर झ्लौर समास व्यवहार के बारे भें ग्राम चर्चा हुई । रमगभेद 
भाव पर भी गहन विचार-विमर्श हुप्रा जो प्रतिवर्ष सम्मेलन का एफ स्थॉयी 
विषय होता है श्रौर दक्षिण प्रफ्रीका में रंगभेद भाव की नीतियों से सम्बन्धित 
आ्राई एल झ्ो. घोषणा पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी निष्कर्षों को पादित 
किया गया। 

इस सम्मेलन ने दो प्रस्ताव पारित किए। प्रथम प्रस्ताव में कहा यथा कि 
अल्तर्राष्ट्रीय समुदाय भर विशेषकर विकसित देशों झौर भ्रन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों ते 
अपील की कि वे भ्रतिरिक्त साधनो का आवटन करके और सहामता तथा सहयोग 
कार्यकलापों द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनो को सुदृढ़ करके सूखे से प्रभावित प्रफीकी 
देशों को प्रधिक मदद प्रदान करे। दूसरे प्रस्ताव में इस सम्मेलन ने बढते हुए खतरों 
झौर गम्भीर दुर्घटनाओं की बढती हुई संख्या पर गहरी चिन्ता व्यक्त कीजों 
खतरनाक पदार्थों तथा रासायनिक उत्पादों के प्रयोग से सम्बन्धित है । इस सम्मेलन 
ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे श्रमिक और नियोजन सर्गठनों के स्ताथ 
पूरा परम करके खतरनाक ससाधनो के प्रयोग तथा बोखिमपूर्ण पदार्थों कें 
उत्पादन, परिवहन, संचयन, हैस्डलिंग और विक्रय से सम्बन्धित खतरा निवारण के 
लिए समाकलित भौर व्यापक नीतियाँ स्वोकार करें । इसकी प्रस्तावना में 
बहुराष्ट्रीय कम्पतियों और प्रमुख प्रवस्धतल्त के श्रपने सभी सहायक यूतिटों के 
प्रबन्ध के सयठत ओर तियन्वण के बारे में बेसिक उत्तरदायित्व पर जोर डाला 
गया। 
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च्याधसायिक स्वास्थ्य सेव अभिसमय और सिफारिश मे जिसे सम्मेलत ते 
पारित किया, निर्धारक और बहुउद्देश्यीय इष्टिकोस्स को निदिष्ट किया गया जिनमे 
नियोजक और अभिक पुरी तरह सहयोग देते हैं। नए दस्तावेजों के अनुसार इन 
सेवाग्रो का उद्देश्य न कैवल श्रमिकों के स्त्रास्थ्य की देखभाल के लिए चिकित्सा 
ज्ञात प्रदात करना है बत्कि एक ऐसा चेंनल बनाता है जिसके द्वारा अनेक 
विशिष्ट क्षेत्रों मे प्राप्त ज्ञान और अनुभव को सभी सम्बन्धित पश्नों के सहयोग से 
कार्य पर्योवरण में सुधार करने हेतु व्यावहारिक कार्यवाही की ओर अभिमुख किया 
जा सके । अभिसमय का अनुसमर्थंन करने वाले सदस्य देश सभी श्रमिकों के लिए 
जिनमे सार्वजनिक सेक्टर के श्रमिक और उत्पादन सहकारी समितियों के सदस्य 
पामिल हैं; श्राथिक कार्यक्लापो की सभी शाख्घाप्रों में श्लौर सभी उपक्रमों तथा 


उपक्रमों के विशिष्ट खतरों को ध्यान मे रखते हुए व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का 
उत्तरोत्तर विकास करेंगे । 


अभिसमय हारा निर्धारित सिद्धान्तो का स्मेरणए करने के पश्चात्‌ सिझार्रिण 
में निम्नलिखित क्षेत्रों मे इन सेवाओ्नो के कार्यों का विस्तृत वर्शोन किया गया है, 
कार्य पर्यावरण की निगरानी, श्रमिकों के स्वास्थ्य की लिगरानी, सूचता, शिक्षा 
प्रशिक्षण और परामर्श और प्रथमोचार व्यवहार श्र स्वास्थ्य कार्यक्रम । इस 
सिफारिश में यह बताया गया कि राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय उपकमो की जिनके 
एक से अधिक प्रतिष्ठान है, अपने सभी प्रतिष्ठानों मे, चाहें वह किसी भी जगह 
या देश मे स्थित हों, श्रमिकों को बिना किसी भेदभाव के उच्चतम सेवा प्रदात 
करनी चाहिए। 

सामाजिक और शझ्राथिक प्रगति की योजना बनाने और उसे मानीटर करने 
तथा ग्रौद्योगिक सम्बन्धो के लिए. विश्वसनीय श्रम आँकडो की श्रावश्यकता की 
वजह से श्रम आँकेडो सम्बन्धी अभिसमय और सिफारिश को सम्मेलन ने स्वीकार 
किया[। इस क्षेत्र में पहले के इस्तावेजो में संशोधन करते हुए इस अभिसमय से 
सदस्य देश श्रम श्ॉँकडो को नियमित रूप से एकत करने, सकलित “करने और 
प्रकाशित करने के लिए बचनबद्ध हो जाएँगे जिनका उत्तरोत्तर विस्तार किया 
जाएगा त्ताकि इसके अस्त्गंत आाधथिक रूप से सक्रिय जनतख्या रोजगार, जहाँ सगत 
हो, बेरोजगारों और जहाँ सम्भव हो, स्पष्ट अल्प रोजगार, आशिक रूप से सक्रिय 
जनसंख्या की सरचना भौर उनका वित्तरएण तथा औौमत आप गौर कार्य घण्टो को 
लाया जा सके | यह सभो आँकडे पूरे देश को प्रतिनिधित्व करेंगे । इसके कार्यक्षेत्र 
से मजदूरी ढाँचा स्‍्लौर जितरण, श्रम लागत, उपभोक्ता शल्य सूचकांक, घरेलू ब्यथ, 
व्यावसायिक चोट और शौद्योगिक विवाद भी झाते हैँ । 


ने केवल तियोजकों और श्रमिकों तथा उनके सग्ठनों स्वास्थ्य और श्रम 
प्राधिकरणों बल्कि सामास्य-लोगो द्वारा भी एस्वेस्टास घूल के कारण खतरताक 
प्रभावों के बारे भे व्यक्त की गई अत्यधिक चिन्ता के श्रत्युत्तर मे, सम्मेलन ने इस 
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खतरे के लिए व्यापक इष्टिकोश हेतु श्राधार त्तेयार किया। यह मसतोदा अभिसमय 
श्र सिफारिश के रूप मरे था ताकि इस पर गौर विचार-विमशे किया जा सक्के श्रोर 
प्रगले वर्ष इसे पारित किया जा सक्ते ॥ 

रोजगार में पुरुषो भ्रौर महिलाओ के लिए समान अ्रवसर झौर समाव 
व्यवहार सम्बस्धी प्रस्ताव और निध्कर्ों को पारित करते हुए इस सम्मेवन ने 
कारंबरही को घोषणा भ्रौर प्लान की वंधता का'पुन समर्थन किया ताकि यू. एन. 
डीकेड फॉर वूमेल के प्रारम्भ मे ।975 से पारित इस समानता को बढावा दिया 
जा सके धौर भ्राई. एल श्रो सदस्य राज्यों से झ्रवील को कि वे इस क्षेत्र मे 
अभिम्ममयों झौर सिफारिशों का पनुसलयंत करे झौर उन्हे लागू करें । इत निष्कर्पो 
मे महिलाझोों के रोजगार को बढावा देने झ्रौर उन्हें समात रोजगार के अ्रवसर 
प्रदान करने के उपायो का समर्थन किया, चाहे झाथिक विकास की दर झोौर 
रोजगार बाजार की परिष्थितियाँ कुछ भी हो ताकि दे पश्रपने देश के माथिक भौर 
सामाजिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदाव कर सकें। इस सम्मेलन में समान 
पारितोपिक के सिद्धान्त को पूरी तरह से लागू करने की ग्रावश्यकता तथा यह 
सुनिश्चित करने का पुन समर्थन क्रियः कि कार्य वर्गीकरण भ्ौर मूल्यांकन के 
सानदण्ड के कोई लिंग सम्बन्धी भेदभाद न हो । 

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने सम्मेलत शोर इसकी समितियों के विचार* 
विमशे में कारगर रूप से भाग लिया । भारत के प्रधानमन्त्री ने मुख्य भाषण दिया 
जिसमे अनेक महत्त्वपूर्ण मसलो पर भश्रक्नश डाला गया और सम्मेलत मे भाग लेने 
बाले सभी वर्गों ने इसका जोरदार स्दागत किया । 

(ख) शासी निकाय को बेठकें--शासी निकाय शौर उसकी समितियों के 
तीन अधिवेशन हुए पर्थात्‌ फरवरी-भाव में, मई-जुन भे भर नवस्वर, 985 मे 
भारत सरकार का भ्रतिनिधित्व थम सचिव ने किया तथा श्रम मर्त्न्‍ालय भौर 
भारत के स्थायी दूतावास के अधिकारियों ने उन्हे सहयोग दिया। शासी निकाय 
द्वारा विचार-विमर्श किए गए महत्त्वपूर्ण मसले और लिए गए निखणेय, प्रन्य बातों 
के साथ-साथ, द्विवर्ष !986-87 के लिए बजट ओ्रौर कार्यक्रम को पारित करने, 
श्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रमुख जोलिम नियन्त्रण और बेहतर सुरक्षा उपायो पर 
अधिक जोर देने की प्लावश्यकता तथा कुछ सदस्य देशों द्वारा संघ बनाने की 
स्वतन्त्रता से सम्बन्धित आई एल द्रो मानदण्डो का पालत न करते से सम्बन्धित 
थे। शासी निकाय ने यहे भी निर्शय लिया कि झाई एल मो. कार्यकलापों 
के प्रधोजन हेतु इजराइल को यूरोपीयन क्षेत्र का एक सदस्य समा जाएं। इसने 
अस्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 73वें अधिवेशन की कार्य सूची को अन्तिम रूप भी 
दिया । शासी निकाय ने भेदभाव सम्बन्धी, औद्योगिक कार्यक्लाप समिति, 
आपरेशनल प्रोग्राम समिति द्वारा सूचित किया गया झ्राई. एल. प्रो. कार्यकलापों 
की पुनरीक्षा की तथा टैक्नोलोजी सम्बन्धी सलाहकार समिति की रिपोर्ट की भी 
जाँच की । 
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(ग) भ्रस्तर्राष्ट्रीय क्षम संगठन की श्रौद्योगिक समितियों की बैठक्ें--वर्ष 
985 के दौरान, झाई. एव ओ की निम्नलिखित औद्योगिक और सहश समितियों 
की बैठकें हुई । विचार-विमरशश की गई मुख्य मर्दे रोजगार, प्रशिक्षण, कार्यदशाप्रो: 
पारिश्रमिक, विशेष वर्ग के श्रमिकों की विशिष्ट समस्याग्रों का समाधान करने के 
साधनों, लोतों का पश्रधिकत्म उपयोग, रोजगार अवसरों का सृजन, रोजगार में पुरुणों 
और महिलाग्रो के लिए समान व्यवहार, ऋधिक तकनीक सहयोग को आवश्यकता 
श्रादि जैसे विपमो से सम्बन्धित दी । इन, बेठकों में माग लेने के लिए भारत सरकार 


द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मण्डल ने समितियो के विचार-विमर्श भे कारगर रूप से 
पग लिया । 


(घ) कानतवेल्य रोजगार झौर श्रम मन्त्रियों को बेठक (जैनेवा, 6 जून, 
985)--कामनवेल्थ रोजगार और श्रम मन्त्रियों की चौथी बैठक 6 जून, 985 
को जेनेवा में हुई | मन्त्रियों ने कार्येसूची में कई विपयो पर विचार-विमश किमा 
और ग्रधिकाँश विकासशील देशों में वेरोजगार पर चिन्ता व्यक्त की तथा उप-सहारा 
अफ्रीका में स्थिति विशेष रूप से गम्भीर थी । मन्त्रियों ते इस बात पर जोर दिया 
कि सरक्षणवाद रोजगार अवसरो के लिए एक ग्रम्भीर खतरा है और व्यापार 
बआधाग्रों को, विशेषकर विकसित देशो मे, कम करने की आवश्यकता पर बल दिया 
गया। भ्राथिक विकास को बढावा देने हेतु तकनीकी परिवरतंत की भूमिका पर बल 
दिया गया और महिलाओ के लिए सम्रात रोजगार अवसरो सम्बन्धी नीतियाँ बनाने 
श्रौर उन्हें लागू करने को स्वीकार किया गया। इन उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए 
अम्तर-विभार्गीय पद्धति बनाने और उसके विकास को स्वीकार किया गया। 
कामतदेल्थ प्रोद्योगिक प्रशिक्षणक श्ौर अनुभव कार्यक्रम (का. झऔो, प्र. भ्र. का.) के 
बारे में मन्त्रियो ने यह सिफारिश की कि का झो प्र श्र. का, को तकनोकी सहायता 
के लिए कामनवेश्य विधि के अन्दर स्थापित किया जाए । 

(ड) दसवाँ एशियन श्र प्रशान्त महासागर भ्रम भन्‍्त्री सम्मेलन (मेलब्रोने, 
अक्टूबर, 985)--दसवाँ एशियन और प्रशात्त महासागर श्रम मन्त्री सम्मेलन -4 
अ्रक्टूबर, 985 तक आस्ट्रेलिया मे मेलबोर्न मे आयोजित किया गया था| सम्मेलन 
की कार्येसूच्री में दो म्दे थी--अ्र्थात्‌ युवकों पर राष्ट्रीय श्रम नीतियो का प्रभाव 
तथा एशियन और प्रशान्त महासागर क्षेत्र में श्रम तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में तकनीकों 

सहयोग को प्रोत्साहन देना । 

युवकों से सम्बन्धित प्रथम मद के बारे में सम्मेलन का मुख्य निष्कर्प यह था 
कि थुवकों के लिए रोजगार भवत्तरो का विर्धारण करने के लिए इढ और सतत्‌ आथिक 
विकास अत्यधिक महत्त्वपूर्णें कारक हैं श्नौर सदस्य-देशो को दीर्घकालीन रोजगार में 
अधिक से अधिक इद्धि करने के लिए उचित नीति शुरू करनी चाहिए । सम्मेलनों ने 
आह भी महसूतर किया कि युवकों को रोजगार अवसरों को प्रभावित करने मे जन- 

संख्या इंद्धि एक महत्वपूर्स कारक है और इस दवाव को कम करने के लिए, भाग 
लेने वाले सदस्यो को उपयुक्त परिवार नियोजन कार्यत्रम लागू करने चाहिए। इस 
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सम्मेलन ने मानव संस्ताधन विकास के भद्दत््व वी झोर विशेष स्यात दिया ग्रौर 
व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमो पर बल दिया जिनमे बात एण्ड ग्रॉफ 
द ऊॉँव ट्रेनिय' शामिल है ॥ डस सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि स्वरोजगार 
भौर छोटे उपक्रमो की स्थापना! को श्रोत्साहन दिया जाए पर 

सकतीकी सहयोग के सम्बन्ध से, इस सम्मेतन ने इस आवश्यकता पर बल 
दिया कि प्रा, एल. श्रो, इस क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए आवटित साथनों के अनुपात * 
मे छद्धि करे श्रौर तकनीकी सहयोग सहायता को विकेन्द्रित करने हेतु और कदम 
उठाए । विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों ग्रोर परियोजनाग्रों तथा यू. एम डी पो. प्रोर 
यू. एन. एफ. पी: ए. जैसी सम्बन्धित वहुपक्षीय एजेंसियों के वीच भी ग्रधिक 
समन्वय पर वल दिया गधा । दम सम्मेलन ने इस क्षेत्र मे श्रम तथा सम्बन्धित क्षेत्रों 
जे तकनीकी सहयोग को प्रायमिकताग्रो पर विचार-विमशे किया #्व्ौर युवकों की 
जरूरतो, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, कार्यदशाएँ गौर पर्यावरण, मानव संसाधन 


विकास सहित रोजगार पर दल दिया जिनमें राष्ट्रीय विकाप्त मे महिलाग्रों के योगदान 
और प्रशासन को सुहृढ करना भी शामिल है । 


(च) आई. एल. झो. क्षेत्रीय सम्मेलन का दसदों अधिवेशन (जाता, 
4-3 दिसम्बर, 7985)--झआाई एल झो क्षेत्रीय सम्मेलन का दर्ववाँ 
प्रधिवेशन जर्काता में 4-3 दिसम्दर, 985 तक हुप्ना था। भारत का प्रतिनिधित्व 
केन्द्रीय श्रममस्त्री की अध्यक्षता वाले तरिपक्षीय शिष्टमण्डल ने किया था। झत्तर्राष्ट्रीय 
और क्षेत्रीय निक्रायों ने पर्यवेक्षकी के ग्रत्तिरिक्त 30 देशों की सरकारों, तियोजकों 
लथा श्वप्तिकोी के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन मे भाग लिया ६ इस सम्मेलन ने प्रत्त- 
राष्ट्रीय श्रम मानदण्डों के भ्रतिरिक्त, पपंग व्यक्तियो के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षश 
प्रौर व्यावसायिक पुनर्वास्त पर विचार-विमंश किया | इस सम्मेलन ने ध्यावसायिक 
अशिक्षण को 'सभी के लिए मूलभूत आ्रावश्यकतु” और क्षेत्र के लोगो के जीवंत" 
स्तर का सुधार” करने हेतु ग्रचछरो का पता लगाते की “कुंजी! बतामा। उन्नति 
त्तवा कल्याण में सच्चा योगदान करने के लिए इस अझ्रधिकाश व्यक्तियों, यदि समस्त 
जनसब्या तक नही, के प्राम पहुंचना होगा तथा इसे कार्य भ्रावश्यकताप्री श्रौर विकास 
सम्मावता के झनुरूप होना होगा | विकलाँग व्यक्तियों के उस्पादक रोजगार मे. 
एकीकरण को बढावा देने के उपायो को श्रपनाते हुए, इस सम्मेलन ने अ्रपंगता को 
“सामाजिक, आथिक ओर मानवीय समस्या” बतताया। इस सम्मेलन ने श्रतिवन्धित 
व्यापार पद्धतियों का मुकाबला करने, उत्पादकता में सुधार करने, श्रमुख प्ौधोगिक 


दुर्घटनाओं को रोकने भौर ट्रेड यूतियत प्रश्चिकारों को वढावा देते के लिए उपाय 
करने का भनुरोध किया + 

(छ) प्रस्तर्राष्ट्रय समाज सुरक्षा एसोसिएशन (प्रा. एस- एस. ए.) को 
बैठक--भारत सरकार भ्रौर कमंचारी राज्य बीमा निगम, अन्तर्राष्ट्रीय तमाज सुरक्षा 
एसोसिएशन, जेनेवा के सम्बद्ध सदस्य हैं जबकि केमंचारी भविध्य निधि संगठन एक 
सह-सदस्य है । वर्ष 984 के दौदाद, विभिन्न बुठकों/सम्मेलनो/विचारगोप्डियों 
में भाग लेने के लिए उनमे शिष्दमण्डल विदेश भेजे गए। 
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+ 

भारत ने झन्नर्राष्ट्रीय श्रेम मानकों के कार्यास्वयन को बढावा देने के लिए 
त्रिपक्षीय सलाह मशविरे से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन अभिप्तमथ संख्या 
444 का 27 फरवरी, 979 छो पनुसमर्थत किया था। इस झभिसमय का 
अनुसमर्थन करने वाले देश उन प्रक्रियाओं को ताभू करने के लिए वचनबद्ध है, 
जिनसे यह सुनिश्चित हो कि सरकार, नियोजको और श्रमिकों के प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन के कार्यकलापो से सम्बन्धित मामलों पर आपस मे श्रभावी सलाह 
मणविरा करें ) ये मामले इस प्रकार है-- 


(कक) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की कार्यंसूची की मदों से सम्बन्धित 
प्रश्नावलियों के सम्बन्ध मे सरकार के उत्तर और सम्भेलत द्वारा विचार-विभज्ञ किए 
जाने वाले प्रस्तावित मूलपाठों पर सरकार की टिप्पणियाँ; 


(ख) अन्तर्राष्ट्रीय धम संगठन के संविधान की धारा )9 के झनुसरण में 
अभिसमयों और सिफारिशो की प्रस्तुति के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी था 
प्राधिकारियों को भ्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव; 

(ग) समुचित शन्तरालो मे ऐसे अभिसमयों और ऐसी सिफारिशी की पुत्र 
जाँच जिन्हे अभी लागू नही किया गया ताकि यह विचार किया जा सके कि उन्‍हें 
लागू करने श्रौर उनका झनुसमर्थन कर सकने के लिए (इनमे से जो भी उचित हो) 
क्या उपाय किए जा सकते हैं; 


(धघ) अस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सविधान की घारा 22 के प्रधीव 
प्न्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भ्रस्तुत की जाने बाली रिपोर्टों से पैदा हुए प्रश्न; झ्ौर 

(४) अनुसमथित्त प्रभिप्तमयों के प्रत्यास्यात सम्बन्धी प्रस्ताव । 

पभ्रभिसमयो में यह अपेक्षा की गई है कि करारों द्वारा तय किए गए समुचित 
ग्रत्तरालो मे परन्तु कम से कम वर्ष मे एक बार सलाह-मशविरा किया जाएगा। 
सक्षम प्राधिकारी के लिए यह भी जरूरी हैं कि वह सलाह-मशविरे से सम्बन्धित 
प्रक्रियाओं के कार्यकरण के बारे मे वाधिक रिपोर्ट दे। यह रिपोर्ट अलग से जारी 
की जा सकती है या मह और अधिक झ्ौपचारिक सामान्य रिपोर्ट--उदाहरणार्थ 
श्रम मस्तालय की वाधिक रिपोर्ट के एक अध्याय के रूप में भी हो सकती है । 
राष्ट्रीय सम्मेलन 

(क) राज्य क्षम सस्वियो कर 35वाँ सम्सेलद--राज्य श्रम मन्न्रियों का 
33$वाँ सम्मेलव )] मई, ॥985 को नई दिल्‍ली मे केद्धीय राज्य श्रम मन्त्री की 
प्रध्यक्षता में हुआ | सम्मेलन में देश के वर्तमान औद्योगिक सम्बन्धो की स्थिति का 
सामान्य जायजा लिया गया और निम्नलिखित मुख्य सुकाव दिए गए-- 

. तालाबस्दी के कारणों की औद्योगिक सम्बन्ध-तन्त्र द्वारा जाँच की जानी 
चाहिए झौर ऐसी जाँच दे परिणामों का सकल करने पर स्थिति का सही आऑकलन 
करना चाहिए। 


2. इस बात की जाँच को जानी दाहिए कि वया तालाबन्दी की परिभाषा 


अं 


98 मजदरी नीति शव सामाजिक सुरक्षा 


डिस्तृत की जाए ताकि संक्रिया या व्यापार को अस्याई तौर पर दन्द कर ताला- 
वन्दी करने की परियाटी से निषटा जाए । 

3. कामबन्दी, जबरी छुट्टी और छेंटनी से सम्बन्धित मामलों में श्रौद्योगिक 
विवाद ग्रधितियम के उपबन्धों को लागू करने के वारे में स्थग॒न थादेशों के विष्द्ध 
झपील करने के लिए उचित प्रशासनिक कदम उठाए जाने चाहिए । 

4, श्रम मामलों में न्‍्याय-निर्णयन शझीघज्न निपटाने के लिए उच्च प्रधिकार 
प्राप्त ग्रधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। स्वैच्छिक मध्यस्थता को भ्रोत्ताहन 
देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए । 

5. प्रौद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति _को मात्ौटर करते के लिए व्यवस्था को 
सुहृद करना चाहिए 
१6, श्रमिकों की देय राशियों को सर्वोच्च प्रायमिक्रता दी जानी चाहिए 
आर इसके लिए सम्बन्धित श्रधिनियमों मे उपयुक्त संधोषन किए जाएँ । 

2, श्रमिकों की देय राशियों की भ्रदाययी सुनिश्चित करमे के लिए प्तमुचित 
बौमा योजना के ब्यौरे तंयार किए जाएँ । 

8. कम्पनी/यूनिटो के लेखो की वापिक लेखा-परीक्षा करते समय इस श्राशय 
का प्रमाणपत्र लेने की पद्धति की वार्घवय/सेवानिद्वत्ति की वचनवद्धता जैसे उपादात 
झ्रादि के लिए अपेक्षित फण्ड्स विद्यमान हैं । 

9. मजदूरी/वोनस/उपदान, फर्मंचारी राज्य बीमा निगम और केन्द्रीय 
भविष्य निधि की पश्रदायगी से सम्बन्धित कानूनों को प्रमावी रूप में लागू किया 
जाना चाहिए | 

]0, उपदान सदाय प्रधिनियम, 972 के झन्तगंत श्राने के लिए विद्यमान 
600 - रपये प्रतिमाह की भ्रघिकतम सीमा को समाप्त क्या जाए झौर इस 
अधिनियम के उपवन्धों को 0 से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाज़े प्रतिष्ठानो 
पर लागू करने के लिए समुचित सरकारों को शक्तियाँ प्रदान कौ जाए । 

]]. प्रंधिनियम के सीमादेय का विस्तार किया जाए ताकि काफी संख्या 
में महिला श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानो को उसके प्रत्तगंत लाया 

जा सके भौर इसके विस्तार को -अ्धिक बढाने के लिए त्रिपक्षीय विचार-विमर्श किया 
जाना चाहिए । 

2. करमचारौ राज्य बीमा निगम को बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य की देख-रेस 
के लिए कार्यक्रम शुरू करना चाहिए; 

]3 राज्य सरकारों को शियिल करने वाले प्रमाखन को कम करने की 
पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए । 

४ [4. उन भप्रतिष्ठानों के खिलाफ दाण्डिक कार्रवाई चलानी चाहिए जिन्होंने 
भकी से निियों की बसूली तो की हैं मगर उसे जमा नहीं कराया है और रुग्स 


कसी दिए या समापताधीन हैं । रा 


हो गए या बन्द कर दि 
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5. दाण्डिक अभियोजन चलाने के अलावा, देय राशियों की वसूली करते 
के लिए यथासम्भव शीघ्र कारंवाई की जानी चाहिए । 

6. दु्घटनाप्रो प्औौर वीमारियों को रोकने के हित में, सुख्य कारखाना 
निरीक्षक को जोखिमपूर्ण उद्योग में कार्यकलाप बन्द करने के आदेश जारी करने 
की शक्तियाँ प्रदत्त की जानो चाहिएँ। जोखिमपूर्ण उद्योगों मे सुरक्षा विनिषमो का 
लगातार उत्लघन करने पर झ्निवायंतः सजा दी जाए । 

]9. राज्य सरकार खतरनाक उत्पादन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में मॉडल 
नियमों और अनुसूचियों मे निर्धारित नियन्त्रण उपायों को राज्य कारखाना नियमों 
से शामिल कर इन सभी उपायो को 'ग्रपताएँगी । 


६४ राज्य/सूघ-राज्य क्षेत्र सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में 
अपने नियमों की समीक्षा करेंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि इनमें सुरक्षा 
अधिकारियों की अपेक्षित श्रहताएँ, कत्तेव्य झौर उत्तरदायित्व निर्धारित किए 
गए हैं। 

49 टास्क और फोर्सो की रिपोर्ट के झाधार पर, राज्य सरकारें जोखिमपूर्णो 
ज्योगो की एक सूची वनाएँगी और ब्यौरे कारखाना सलाह सेवा और श्रम्त विज्ञान 
केन्द्र महानिदेशालय को भेजेंगी, जो ऐसे जोखिमपूर्ण उद्योगो की एक सामाम्य सूची 
बनाएँगे ताकि अ्रखिल भारतीय आधार पर झाम हित के श्रव्ययन भ्रौर सर्वेक्षण 
करने के लिए भविष्य की कार्रवाई योजना वनाई जा सके । 


20. जोछिमपूर्ण रासायनिक उद्योगों में पर्यावरण्य की सानीटरिंग करने के 
लिए आवश्यक जन-शक्ति, उपकरणों और सुविधाओं सहित औद्योगिक स्वास्थ्य 
प्रयोगशालाप्रो को राज्यों में स्थापित करने ओर उन्हे सुदृढ़ करते के लिए केन्द्र 
द्वारा संचालित एक योजना बनाई जाए जिसमे 50% अंशदान रोज्य सरकारे और 
50% अ्रेशदान केन्द्र सरकार करेगी । 


2]., विभिस्त क्षेत्री से चुने हुए विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति राज्य 
स्तर पर गठित की जाएगी जिसका सयोजक मुख्य कारखाना निरीक्षक होगा । यह 
समिति समय-समय पर जोखपिपूर्ण उद्योगों की सुरक्षा दशाओं की जाँच करेगी 
भौर राज्य स्तर धर एक त्रिपक्षीय समिति को उनके बारे मे उपचारी उपायो की 
रिपोर्ट देगी 

22 श्षण सनकी की फ्रध्यक्षता। मे एक उच्च अधिकार श्राप्त जिफ्तीय 
सुरक्षा समिति राज्य स्तर पर होगी। यह समिति राज्य भर के कारखातो मे 
समग्र सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में मीति "विषयक मामलों का निर्धारण 
करेगी ४ 


23, देश मे व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाप्नों का एक काडर बनाया जाएगा 
ताकि विम्नलिखित उपाय किए जा सकरें-- 


(क) कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय द्वारा 
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* प्रशिक्षण और विकास के लिए समुचित कार्यक्रम बनाए जाएँगे और 
उन्हे खागू किया जाएगा जिसमे वह एन. आई. भो एच. प्राई. 

” आर. टी. सी. झौर राज्य सरकारों के कारखाना निरीक्षणालयों का 
सहयोग प्राप्त करेया । 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रत्येक राज्य में ब्यावप्ताथिक स्वास्थ्य 
नंदानिक केन्द्र स्थायित करेंगा और वे केन्द्र कारखाना सलाह सैवा 
और श्रम॒ विज्ञात केन्द्र के व्यावप्तायिक स्वास्थ्य क्लीमिको, भिमक्री 
सातबी पचवर्षीय योजनः में परिकल्पना की गई है, के पूर्ण सहयोग 
से काम करेंगे । 

24, बन्धुध्रा श्रमिको के पुनर्वास कार्यक्रम को विद्यमान समेकित ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम शोर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के साथ समन्वित किया 
जाना चाहिए । 

25, समेक्ित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रौर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध प्रनुदान, बन्धुओ्रा श्रमिकों के पुनर्वास हेतु मिलने वाले 
भनुदान के श्रतिरिक्त होगा । 

26, बन्धुप्ा मजदूरों के पुनर्वास के लिए अनुदान को बैंकों से ऋदुण लेने के 
लिए घूल धन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए तथापि यह स्वीकृत परियोजवा 
लागत की सीमाम्रों के भीवर होना चाहिए । 

। 27 क्रेद्रीय सैवटर योज॑सा के ग्रधीन 4000 रुपये की सीमा काफी 
साल पहले निर्धारित की गई थी धोर इस सीमा को बढाए जाने की आवश्यकता है। 

28 4000 रुपये के श्नुशेय भ्रनुदान के अलावा पता लगाने के समय प्रौर 
कार्येक्रम शुरू होने के समय के बीच की श्रवधि के लिए अतिरिक्त झनुदान की 
व्यवस्था की जाए । 

29, बन्धुआ श्रमिकों के पुमत्रस के लिए अनुदान का उपयोग प्रमाश-पत्रों 
की शत-अतिशत प्राप्ति पद शोर न देते हुए रिलीज किया जाना चाहिए। यदि 
प्राप्त होने वाले उपयोग भ्रमाण-पत्रों का 75 प्रतिशत भी प्राप्त हो जाए तो 
प्रनुदान रिलीज करने के प्रयोजनाथें उपयोग प्रमाण पत्रो की भ्रप्नाप्ति को दाला जा 
सकता है | 

30 जहाँ कही सम्भव हो, वहाँ स्वेच्छिक एजेन्सियो की सक्षमता प्रौर 
इच्छा का उपयोग किया जाए ताकि ग्रामीण समाज मे मूज्नभूत परिवतंन किए जा. 
सकें । इन स्वेच्छिक एजेन्सियो मे कामकाज को प्रामीण संगठनों की विद्यमान 
योजनाओं के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है । 

3], जब॑ कभी सावंजनिक क्षेत्र का उपक्रम या सरकार प्रधान नियोजक 
हो तो ठेके मे यह उपबत्ध किया जाना चाहिए कि ठकेदारं अपने ठके श्रमिकों को . 
कम से कम निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की प्रदायगी फरेगा | ठेकेदार के सभी बिल 


(ख 


लक) 
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सुगतान के लिए केवल तभी पास किए जाएँ जब प्रधान नियोजक यह प्रमाणित 
कर दे कि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी ग्रदा की गई है । 

- 32. बोडी श्रमिकों के लिए आवास योजनाझो को आथिक रूप से कप्रजोर 
बर्गों के लिए राज्य सरकारीं द्वारा चलाई जा रहो विद्यमान ग्रावास योजनाम्रो के 
साथ सम्बद्ध किया जाता चाहिए । 

33 एक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शुरू की जाएगी ताकि जिन क्षेत्रों 
में बाल श्रमिक संकेर्द्रित हैं उनमें प्रभावी ढग से हस्तक्षेप किया जा सके । 

34, जब दो या अ्रधिक राज्यों मे विद्यमाव किसो अनुसूचित रोजगार में 
मजदूरी मे व्यापक ग्रसमानता हो, तो वहाँ सभी सम्बन्धित पक्षो द्वारा इस अ्समानता 
को कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए । 

35. स्व-नियोजन को बढावा देने के लिए रोजगार कार्यालयों को सुहृढ 
करने के लिए केन्द्रीय योजना को, जो इस समय प्रायोगिक आधार पर 30 जिलो 
में चलाई जा रही है, यथासम्भव सारे देश में लागू किया जाना चाहिए । 

36, सम्मेलन इस पक्ष से था कि रोजगार कार्यालयों के काम मे क्रमबद्ध 
तरीके से कम्प्यूटर लगाया जाए ताकि रजिस्टर हुए व्यक्तियों मौर नियोजको को 
तत्पर, उद्देश्ययुक्त और प्रभावी सेवा उपलब्ध कराई जा सके । 

37 प्रत्येक राज्य में कम से कम मॉडल रोजगार कार्यालय स्थापित किया 
जामा चाहिए | .ऐसे कार्यालय में समुचित स्टॉफ, उचित भदत, आागन्तुको और 
रजिस्ट्रेशन के लिए भाने वाले व्यक्तियो झ्ादि के लिए उचित सुदिधाएँ हों । 

38, केबल महिलाश्रों के लिए नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाते 
की प्रत्यन्त आवश्यकता है जिससे विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से कोरसों 
को स्थानान्तरित किया जाए ताकि महिलाथों के लिए रोजयार के अवसरों मे सुधार 
कथा जा सके । 

39 निम्नलिखित मामलों की जाँच करने के लिए श्रम मन्त्रियों का एक 
दल गढछित किया जाता चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के श्रम मन्त्री इस दल के 
संयोजक होगे-- 

. ओझरोद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना होने से ही पूथक्‌ निर्दिष्ट निधि 
का सृजन जिसका श्रमिकों को देव राशियो की अदायगी के लिए 
जहाँ कही पक्‍्रावश्यक हो, प्रयोग किया जा सके । 

2. गेरसरकारी क्षेत्र में प्रबन्ध मे अमिक सहभागिता और सौविधिक 

उपबन्धों का भ्रश्न । 

उपदान बीमा स्कीम । 

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी । 

महिला श्रमिकों से सम्बन्धित श्रम कानूनों को समीक्षा 


कोई भय मद जिसे केन्द्रीय श्रम मन्त्री समिति के विचारायथे निदिष्ट 
करें। 


केफकओे 
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श्रप्त मन्त्रियों के प्रुप ने 27-7-985 और 23-9-985 को अपनी 
बेठकें को । हि 

(ख) भारतोय भ्रर्म सस्मेलन--भारतीय श्रम सम्मेतव का 28वीं सत्र 
नई दिल्‍ली में थम मन्त्री की प्रध्यक्षता मे 25-26 भवम्बर, !985 को हुआ था । 
क्रेन्द्रीय ट्रेड मूनियन संगठनों यानी इन्टक, हिन्द मजदूर सभा, भारतीय मजदूर 
सभा, यू- टी. यू. सौ. (एल. एस.), टी. यू. सी- सी., एटक, एन. एल प्रो , सीटू 
और गु. टी. यू, सी. के प्रतिनिधियों ्ौर निधोजकों, सपनो, जिनमे एम्प्लाय्त 
पंडरेशन ऑफ इण्डिया, श्रॉल इण्ठिया प्रार्मनाइजेंशन प्रॉफ़ एम्प्तायर्स और प्रॉल 
इण्डिया मेन्यूफस्चरस झाते थे, के प्रतिनिधियों ने सम्मेलत मे भाग लिया । सम्मेलत 
में 28 राज्यो/संघ-राज्य क्षेत्रों भ्नौर 8 केन्द्रीय मन्वालयो के प्रतित्रिधियों ने भी 
भाग लिया । 2] राज्यो/सघ-राज्य क्षेत्रों के श्रम मन्त्रियों ने भपने राज्य/सप-राज्य 
क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । 

सम्मेलन की कार्यसूची मे ये मर्दे थी, ग्र्थात्‌ (!) प्रौद्योगिक सम्बन्ध स्थिति 
की समीक्षा, (2) उद्योग मे रुग्याता, (3) प्रबन्ध में श्रसिक सहभागिता श्रौर 
साँविधिक व्यवस्था करने का प्रश्न, (4) सुरक्षा प्रौर स्वास्थ्य, (5) उपदान, बीमा 
योजना, (6) न्यूनतम मजदूरी, (7) व्यापक बाल श्रम विधेयक, (8) कल्याण 
लिधियाँ, (9) कर्मचारी राज्य बीमा तिगम श्रौर कर्मचारी भविष्य निधि पर 
टिप्पणियाँ, और (20) भारतीय श्रम सम्मेलन मे क्षप्तिक संगठनों को प्रतिनिधित्व 
देने का मानदण्ड । 

प्रधान मन्‍त्री ने सम्मेलन से भाग लेने वालो को 25-]-985 को 
सम्बोधित किया । उन्होने श्रम की उत्पादकता बढ़ाने और कार्य-प्राधार का विकास 
करने और उद्योग में प्रबन्धकों एव श्रमिकों, दोनों की ओर से कार्य-सस्कृति प्रोर 
प्रमुझासन बसाने की ग्रावश्यकता पर जोर दिया। श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रौर 
व्यावसायिक स्वास्थ्य की समस्या का उल्लेख करते हुए, उन्होने श्रवन्धकों से कहा 
कि वे ऐसे समुचित उपायो को विकसित करें जो हमारी स्थितियों के अनुकूल हो 
और जिन्हें श्रमिकों के पूरे सहयोग और कार्यथशीलता से बनाया जाए। इसके 
झलाबा, हमें कौशल-विकास एवं प्रशिक्षण की ग्रावश्यकताग्रों पर भी ध्यान देता है 
जिससे कमंचारी की क्षमता के स्तर मे वृद्धि हो। उन्होने बाल श्रम की समस्या 
का समाधान करने के लिए व्यावहारिक जोर देने की आवश्यकता पर जोर दिया । 
प्रधान अन्त्री जी में इस वात पर भी जोर दिया कि असगठित श्रमिकों की दशाप्रो 
पर अधिक ध्यान दिया जाए। 

विस्तृत विचार-विभर्श के बाद, निम्नलिखित विषयों के बारे में स्तैव्य 
हुघआा-- 

]. सम्मेलन में निर्णय लिया ग्रया कि स्थाई श्रम समिति को प्रुतः 
खालू किया जाए झौर इसकी बैठक छ. माह में एक बार होनी चाहिए । यह 
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समिति संक्षिप्त होती चाहिए और इसका ग्रढत केन्द्रीय भ्रम मन्‍्त्री पर छोड़ 
दिया जाए । 

2. सम्मेलन ने केन्द्रीय वित्त मन्‍्त्री के इस सुझाव का स्दागत किया कि श्रम 
मच्त्रालय को एक छोटा सा दल गठित करना चाहिए जो सरकार की इस बात्त 
को देखने मे मदद करेगा कि सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वेजबिक क्षेत्रों 
के उपक्रमो से 35,000 करोड रुपये राशि के बराबर के ग्रान्तरिक स्रोतो को 
जुटाया जा सके । सम्मेलन मे महसूस किया गया क्ि वित्त मन्त्रालय से परामर्ण 
कर एक जिपक्षीय दल गठित किया जाए। 

3 सम्मेलन ने ग्रौद्योगिक सम्बन्ध स्थिति में हुए सामान्य सुधार को नोट 
किया । इसमे महसूस किया गया कि जहाँ तक सम्भव हो सके, विवादों को द्विपक्षीय 
तन्त्र के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए | जहाँ यह सम्भव न हो, वहाँ त्रिपक्षीय 
तलब का सहारा लिया जा सकता है या विवाद को स्वैच्छिक माध्यस्थम के लिए. 
निर्देशित किया जा सकता है। न्याय निर्णेयत्त की अपेक्षा स्वेच्छिक माध्यस्थम को 
बरीयता दी जानी चाहिए । 


4. सम्मेलन ने श्रम भन्त्रालय द्वारा श्रमिको के विवादों को निपटाने मे किए 
जाने वाले दीर्घ विलम्दो के बारे मे चिन्ता ब्यक्त को । सम्मेलन ने सरकार से यह 
भी झांग्रह किया कि वह श्रोद्योगिक सम्बन्ध झ्ायोग स्थापित करने के बारे मे सनत 
मेहता समिति की सिफारिशों पर अपने विचारो को अन्तिम रूप दे । 


5, औद्योगिक यूनिटो में बढ़ती हुई रुग्णाता पर चिन्ता व्यक्त की गई श्रौर 
यह महसूस किया गया कि रुग्गाता के कारणों की जाँच करने के लिए तुरम्त 
निवारक कदम उठाने चाहिए और इसे रोकने के लिए प्रभावी उपचारी कारंवाई 
शुरू की ज्यती चाहिए। रुग्ण यूनिटो के शीघ्न पुनर्वाम और उन्हे फिर से चलाने के 
कार्यत्रमों पर जोर दिया जाया चाहिए। उद्योगों मे रुग्णता की समस्या को मानीटर 
करने के लिए बन्द पडे यूमिटो के हरेक मामले तथा सम्भाव्यतरः रुग्ण होने वाले 
यूनिटों की स्थिति का गहन अध्ययन करने के लिए एक स्थायी समिति गठित की जानी 
चाहिए। सम्मेलन ने संसद्‌ में पहले ही पेश किए गए रुग्य औद्योगिक कम्पनियाँ 
(विशेष उपबन्ध) विधेयक, 985 का सामाम्यत्तः स्वागत किया। तथापि यह 
सुझाव दिया कि सरकार को रण औद्योगिक यूनिटो को एवं सम्भाव्यता रुग्ण होने 
बले यूनिटो को बन्द होने से रोहने के लिए उनको भी इसके सीमा क्षेत्र मे लाने के 
लिए उक्त विधेयक में सशोधन करते पर विचार करना चाहिए । सम्मेलन में 
यह्‌ भी महसूस क्षिया गया कि कर्मकारो को बोर्ड मे श्रमिकों के पन्चकारों को पूर्णतः 
प्रतिनिधित्व दिया जाएं और इसमे राज्य सरकारों को भी भ्रतिनिधित्व दिया जाना 
चाहिएं। 

6 सम्मेलन में सार्वजनिक/ग्र-सरकारी एवं सहकारों क्षेत्रों के प्रबन्ध मे 

. वोडे स्तर समेत विभिन्न स्तरों में श्रमिको की सहभागिता सम्बन्धी योजना को लागू 
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करने को पिद्धांतिक रूप से स्वीकार क्रिया गया । इस योजना को स्वैच्छिक रूप 
से अपनाने या इसे विधान बना कर प्पनाने और इस्ते लागू करने के तरीकों 
सम्बन्धी प्रश्व को स्थायी श्रम समिति पर ही विचार करने के लिए छोड दिया 
गया। उक्त सम्रिति कार्यसूची के कागजातों मे यथा प्रस्तावित ढाँचे और रूपरेसाग्रो 
पर भी विचार कर सकती है । पे 

7. सम्मेलन में महसूस किया गया कि अ्रसिको की सुरक्षा झौर स्वास्थ्य 
के लिए विद्यमान उपायो को बढाया जाना चाहिए, उन्हे प्रभावी ढय से लागू 
किया जाना चाहिए भ्रौर उन पर निगरानौ रखनी चाहिए | यह भी महसूस किया 
गया कि इत उपायों को तियोजकों और श्रमिकों के सक्रिय सहयोग के बिना लागू 
नही किया जा सकता और श्रमिक्को को सुरक्षा उपकरण मे पर्याप्त प्रशिक्षण दिया 
जाना चाहिए। 

सम्मेलन ने यह भी नोट किया कि श्रम मन्त्रालय कारखाता अधिनियम मे 

, सशोवन करने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है और यह इच्छा व्यक्त की कि 
प्रस्तावित सुकावों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। यह भी महसूस किया गया कि 
कारबाना प्रधितियम मे सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बन्धित उपबन्धों का बार-ब्रार 
उल्लघन करने के लिए अधिक कठोर दण्ड होना चाहिए । « 

8 अमर सल्त्रालय द्वारा यथा अस्तावित उपदान बीमा योजना के बारे में 
मतैक्य था । तथापि यह्‌ सुनिश्चित क्या जाना चाहिए कि प्रबन्ध तत्त्र द्वारा बीमा 
किस्त की भ्रदायगी न करने की दशा मे श्रमिकों के उपदान की भ्रदायगी करने पर 
प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ना चाहिए ॥ 

9. सम्मेलन ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की भ्रावश्यकता पर चर्चा की । 
जब तक यह व्यवहाय न हो, क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी नियत करना वाँछनीय होगा 
जिसके बारे मे केन्द्रीय सरकार दिशा-निर्देश निर्धारित करे। न्यूनतम मजदूरी में 
नियमित भअन्तरालो में संशोधन किया जाना चाहिए झोर इन्हें जीवन-निर्वाह लागत 
मे होने वाली इद्धि से सम्बद्ध करना चाहिए। 

0, सम्मेलन में बाल श्रमिको सम्बन्धी व्यापक विघान बनाने के प्रस्ताव 
का समर्थन क्रिया गया । तथापि यह राय व्यक्त की गई कि यह समस्या सामाजिक- 
श्राधिक मजबूरी से उत्पन्न होती है शोर इसे कंदल विधान बनाकर नहीं सुलझाया 
जा सकता । यह महसूस किया गया कि इस समस्या को प्रभावी ढग से र्पिटाने का 
एक तरीका उन परिवारों की झाथिक दशाप्रों मे सुधार करना है जिन्हें परिस्यितियों 
से मजबूर होकर भ्रपने बच्चों को काम पर भेजना पड़ता है! सम्मेलन में व्यक्त 
की गई चिन्ता को ध्यान भे रखते हुए, यह महसूस किया गया कि उन उद्योगों के 
बारे मे, जहाँ बाल श्रमिक अधिक़ हैं, केद्दीय और राज्य स्वर पर ग्रौद्योगिक 
तिपक्षीय समितियाँ गठित की जाएँ । _ ये समितियां म केवल नीतियाँ निर्धारित 
करें वल्कि इस सम्बन्ध में शुरू की यई योजनाग्रो/कार्यक्रमों को भी मावीटर करें॥ 
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]] सम्मेलन मे बह महसूस किया गया कि असगठित क्षेत्र मे कार्य की 
दशाप्रों मे सुधार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने ओर कल्यारा निधि 
के लाभी को इस क्षेत्र के कमंकारो तक पहुँचाते की आवश्यकता है। इस उद्देश्य 
के लिए यदि आवश्यक हो तो और कल्याण निधियाँ बनाई जानी चांहिएं। कल्याण 
निधि के लाभो का कर्मकार पर्याप्त रूपसे लाभ उठा सकें, इसलिए निधियों से 
सहायता की पात्रता के लिए प्राय को सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए । 

१2. सम्मेसन में मह विचार व्यक्त किया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा 
गोजना के सीमा क्षेत्र के विस्तार की उन मामलो मे झनुमति दी जाए जहाँ पर्याप्त 
चैंकल्पिक व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं और इस सम्बन्ध मे नियोजको और कर्मचारियों 
द्वास माँग की गई थी ॥ तथापि सम्भावित वित्तीय सगठनात्मक और झन्य कठिनाइयों 
को देखते हुए सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि इस विषय को निगम की 
स्थाई समिति के विचारा्थ भेज दिया जाए ६ 

जहाँ तक कर्मचारी भविष्य निधि का सम्बन्ध है, यह राफान्य राय थी कि 
झषाद(न को प्राठ प्रतिशत से बढाकर दस प्रतिशत कर दिया जाए तथापि अधिकांश 
नियोजको ने इस विपय पर झसहमति व्यक्त की ६ हु 


सम्मेलत से यह महसूस किया गया कि भारतीय श्रम सम्मेलन के कर्मकारों 
के प्रतिनिधियों के मप्दण्ड के प्रश्न पर सेश्ट्रर्ल ट्रेड यूनियन प्रागंताइजेशनों द्वारा 
विचार-विमर्श तथा निर्णय लिया जाना चाहिए धोर उनमें किसी मतभेद के मामले 
में सरकार उस विषय पर निर्णय ले सकती है । 

(ग) ज्रिपक्षीय प्रोद्योगिक समित्तियाँ--इस वर्ष के दौरान रसायन उद्योग, 
इडजीनियरी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, बांगान उद्योग, सडक परिवहन 
उद्योग, चर्म-शोधनशालाओो झोर चर्म-वस्तु निर्माण उद्योग, सीमेट उद्योग भ्रौर भवन 
झोर निर्माण उद्योग सम्बन्धी त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियों की पुनर्गठित किया गया 
ताकि त्रिपक्षीय परामर्शी तन्त्र को सुहढ किया जा सक्रे ।' रसायन उद्योग, इंजीनियरी 
उद्योग, बागान उद्योग, सडक परिवहन उद्योग भोर चर्म-शोघनशालाशों एवं चर्म 
वस्तु बिनिर्माण उद्योग श्रौर जूट उद्योग सम्बन्धी श्रौद्योगिक समितियों की इस वर्ष 
के दोरान बेउऊें हुईं। इन येंठकों मे ओद्योगिक सम्बन्ध स्थिति, सुरक्षा और 
व्यावसायिक स्वास्थ्य, अबन्ध में श्रमिक्त सहमागिता और समान सुरक्षा योजनाओं 
झादि से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा हुई । 

रोजगार 
(एणफाण्गाशथ्णा) 

प्रत्येक देश में काम करने योग्य व्यक्तियों को काम मिलना ग्रावश्यक है । 
यदि किसी देश के निवासियों को रोजगार नही मिलता है तो वह देश समृद्ध द सुखी 
नहीं हो सकता है । “दोजगार के अधिक अवसर होने पर लोगो को अपनी समृद्धि 
भोर वस्तुप्नो तथा सेवाप्ों के उत्पादन मे वृद्धि करने में सुविधा रहती है गौर 


बे 
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परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि होती है ।”! हमाये समस्त आविक 
क्रियाओं का उद्देश्य मानवीय आार्वश्यक्रताओ्रों को पूरा करके सन्तोप प्राप्त करता है। 
बैरोजगारी तथा अद्ध॑-वेरोजगारी श्रायिक दुर्देशा एवं गरीबी की प्रधानता का सूचक 
होती है । 5 

पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमे वेकारी को समाप्त कर दिया जाता है। 
इसके भ्रन्तगर्त--- हि 

. श्रम की प्रभावपूर्णा माँय इसकी पूि से अ्रधिक होती है । 

2. श्रम की माँग का उचित निर्देशन होता है । 

3. श्रम प्रौर उद्योग दोनो संगठित होने के कारण माँग प्ौर पूत्तिमे 
समायोजन होता रहता है। पूर्ण रोजगार के साथ-साथ बेरीजगारी भी पाई जाती है 
जिसे घर्षशात्मक बेरोजयारी (्ाल्यंग्राढ! एगर०ए ०:९४) कहा जाता है। 
पूर्ण रीजगार की स्थिति में वर्तमान मजदूरी दरों पर कार्य करने वालो को रोगगार 
प्रिल जाता है । पूर्ण रोजगार में दो बातें सम्मिलित को जाती हैं ।? --- 

. बेरोजगार व्यक्तियों की तुलना मे अधिक जगह खाली होती है ) 

2. मजदूरी उचित होती है जिस पर सव कायें करने को तैयार होते हैं । 


पूर्तों रोजगार की शर्तें 

एक स्वतन्त्र प्र्थ-व्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त करने हेतु निम्नांकित शर्तें 
होता प्रावश्यक है-- 

4, समुचित कुल व्यय बनाएं रखना--यदि कुल व्यय श्रधिक होगा तो इससे 
विभिन्न उत्पादन के साधवों को रोजयार मिलेगा, श्राय आप्त होगी, व्यय करेंगे भौर 
इसके परिणामस्वरूप उद्योग के उत्पादन की माँग बढ़ेगी । यह कार्य निजी उद्यमियों 
द्वारा नही किया जा सकता | वर्तमान समय मे प्रत्येक सरकार का यह दायित्व 
हो यया है कि मानवीय साघनीं का अधिकतम उपयोग करते हेतु सार्वजनिक व्यय में 
चूद्धि करे + सार्वजनिक व्यय मे वृद्धि घाटे के वजट (9८8० छ०08०) द्वारा की 
ज्ञा सकती है घोर प्रधिक रोजगार के प्रवमर. उत्दन्न किए जा सकते हैं! ५ 

2. उद्योगों के स्वानोयकरण पर नियन्त्रण हारा भी पूर्ण रोजगार प्राप्त 
किया जा सकता है। जब उद्योगों का स्थानीयकरण होगा तो इससे हमे प्रासाती से 
पता चल जाएगा कि कित उद्योगों में श्रम की कितनी-कितती माँग है । इसके लिए 
बाँछनीय स्थानीयकरण को प्रोत्साहन देना होगा ! 

3. नियन्त्रित भ्रम की गतिशीलता (0०मागालव धग्शा।छ जी ॥.0णए) - 
यह तभी सम्भव हो सकता है जब श्रम बाजार संगठित हों । यदि श्रम्त बाजार 


3 5्छाप्य, 22, 0, * गृ.बऐ0पर सपठफीढए03 399 5009) ५५६॥४:८, 7: 899. 
2 2क >ब्रश्द 60 : 0कट0909फट॥6, गि।)।। एफाफ्रीएएफ्ट्या 4०4 [0049, 7६20: 
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संगठित नही होगा तो श्रश्को को न तो पूर्ण रोजयार ही मिल सकेगा और न 
उचित मजदूरी ही । भारत जेसे विकासशील देश में श्रमिक अशिक्षित, अज्ञानी एवं 
रूढिवादी होते के साथ-साथ असंगठित भी होते हैं। इसलिए उनमे गतिशीलतता का 
झभाव पाया जाता है, उनकी सौदाकारी शक्ति दुबेल होती है और फलस्वरूप 
नियोक्ताप्रो द्वारा कम मजदूरी देकर उनका शोषण किया जाता है । 


पश्चिमी देशों मे सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रों के साथ-साथ पूर्ण रोजगार 
की स्थिति भी विद्यमान है लेकिन बेरोजगारी, अद्धं-रोजगार श्रौर निर्घतता के 
कारण सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ शुरू करने मे असमर्थ होती है ॥ भारत 
जँसे विकासंभील देश में इन बुराइयो को दूर करने मे सरकार ग्रसफल रही है 
क्योकि वित्तीय समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या है ।? 


भ्रविकसित देशो मे हमे वेरोजगारी तथा श्रद्धे-बेरोजगारों देखने को मिलती 

है | भारत जेसे विकासशील देश में कई पचवर्षीय योजनाग्रों के समाप्त होने के 

बावजूद बेरोजगारी ज्यो की स्यों वनी हुई है। प्रो नकंप्ते के अनुस्तार, प्रद्ध+विकर्तित 

देश कृषि प्रधान है भ्रौर वहाँ पर कृषि उद्योय में 45 से 20% छित्री हुई बेरोजगारी 
- (0/5205९0 07४॥7909॥०0:) देखने को मिलती है । 


“देरोजगारी वह स्थिति है जिध्तके अन्तर्गत एक देश भें कार्ये करने योग्य 
व्यक्तियों को कार्य करने की इच्छा होती है, लेकिन उन्हें कायये वत्तेमान सजदूरों दरों 
पर नहीं मिलता है ।/2 
बेरोजगारी के प्रकार 


रोजगार झे सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न प्रथंशास्त्रियों ले झलग-प्रलय 
पिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं। प्रतिष्ठित प्रर्यशास्त्रियों के श्रनुसार बेरोजगारी श्रम 
की माँग और पूर्ति मे असन्तुलन उत्पन्न होने से होती है। जब श्रम की प्रूत्ति इसकी 
माँग से भ्रधिक होती है तव बेरोजगारी होती है तथा इसके विपरीत पूर्ण रोजगार 
देखने को मिलता है ? उनके अनुसार बेरोजगारी दो प्रकार की होती है--+ 


4. धघर्षशात्मक बेरोजगारी (स्योलीजाश एफशाएरण्ज्णशा)--श्रम की 


माँग झौर पूर्ति में असन्तुलन उत्पन्न होते से जब श्रम वेरोजगार हो जाता है तो बहू 
घपणुत्मक बेरोजगारी कहलातो है । 


2. ऐच्छिक बेरोजगारी (१णंगाधवात़ एडशए्फा०डाथा)--बवह स्थिति है 
जिसके पस्तगंत श्रमिक वर्तेमान मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार नहीं होते हैं। 


श्रतः प्रतिष्ठित ग्रयेशास्त्रियों के अनुसार बेरोजगारी श्रम की माँग भौर पूर्ति के 
असृनन्तुतन का परिषाम है। . 


4 हक काश दकरग. एचढणए/०परादया, पा] शिफपरा0॥फदण। बड7 03, 9. 23. 
२ काश, है, ८. . 7.3090प7 एाणटधंट्शा३ 306 5003 फढ/7०, 9. 899, 
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प्रो. कीन्स के प्रनुतार बेरोजगारी सम्तुलन की दशा में नहीं होती है 
उन्होने धर्नेच्छिक बेरोजगारी (77४०००॥७7५/ एध०४9०)७छ८४7/) का विद्यार 
दिया है इसके अन्तर्गत कोई भी श्रमिक वर्तमान वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरी 
पर कार्य करने के लिए तैयार होता है। किसी कारें में लगे रहते मात्र से हम यह 
नहीं कह सकते कि बेरोजगारी नहीं है। जो व्यक्ति श्रॉशिक रूप से कारये पर लगे 
हुए हैं प्रयवा प्रपनी योग्यता से कम कार्य पर लग्रे रह्दना, थोड़े कार्य पर प्रधिक 
श्रमिक लगे रहना यह सब बेरोजगारी ही है। 

इस प्रकार ऐच्छिक बेरोजगारी (शणाएग४7ए एफ्८छाए०्एए०7) बह 
बेरोजगारी है जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दरो पर कार्य करने को तैयार नहीं 
होता है $ 

प्रो. क़ीन्स के प्रमुसार ग्रधिक बचत (0ए८-58 एड) गौर कम व्यव 
(७7467-57५००४॥8) जो कि भय के प्समरात वितरण का परिणाम है, बेरोजगारी 
उत्पन्न करते हैं। अ्रत- बेरोजगारी को दूर करने के लिए अ्रधिक व्यय भर कम 
बचत की जाए जिमसे उद्योग में वृद्धि होगी झोर प्रमावपूर्ण मौय (एीव्थाए० 
0८एथआ0) अधिक होने से प्रधिक भ्रायिक क्रियाप्रों के परिणामस्वरूप प्रधिक 
साधनों को रोजगार अधिक मिल सकेगा। 

बेरोशगारी के कई रूप हो सकते हैं-- 

॥ श्राथिक बेरोजगारी (॥2९0०००७४८ ए7९४॥ञ०ड7९११) --वह बेरोजगारी 
है जो व्यापार चक्रो के उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। आधिक मन्‍्दी के 
व्यापारिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने से देश में बेरोजगारी फल जाती है । 

2 ब्रौद्योगिक बेरोजगारी ([7005ध9) ए7९ए७0]0१ए९४/)--जब कोई 
उद्योग असफल हो जाता है भौर इसके परिणामस्वरूप रोजगार के प्रवप्तर कम प्रथवा 
बिल्कुल द्वी समाप्त ह्वो जाते हैं तो वह प्ोद्योगिक बेरोजगारी का अकार द्वोगा । 

3. मौसमी बेरोजगारी (56385079] ए॥९एफ०:छाशा)--वे उद्यौग जो 
साल भर नही घलते हैं मोर शेप अ्रवधि मे उन्हें बन्द करने से चेरोजगारी फैला देते 
हैं, भौधमी बेरोजगारी के भन्तगंत झाते हैं । 

4. पाँत्रिक बेरोजगारी (प७एक्णणट्ांट्ड एकर्शाफाए)णशा)--उत्पादन 
तरीकों मे परिवर्तन के कारण पुराने श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं, उन्हें फिर से 
प्रशिक्षण दिया जाता है॥ यह उद्योग में विवेकीकरण शझौर आधघुनिकीकरण 
(ए३न8०0रथाउश्रांणा 880 फैह०त०753007) का परिणाम है । 

5. शिक्षित बेरोजगारी (200८३(४४. एच९एज्ञाएए्ए८्त)--शिक्षा के 
कारण जब शिक्षित व्यक्तियों को रोजयार नहीं मिलता है तो यह शिद्वित 
बेरोजयारी है । 

6. छिपी हुई बेरोजगारी या झर्डद बेरोजगारी (छटटणंधट्ते एऐफश्शएॉण- 
जा 08 दफ़ऐश-शाफ़०एुण९८४)--यह वह स्थिति है जिसमे श्रमिक या ब्यक्तिपो 
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को कार्य तो मिला हुमा होता है, लेकित पूरा कार्य नहीं मिला होता है। 
उदाहरएत्तया भारतीय कृषि में ऐसी ही स्थिति है । काम कम है, लोगों की संख्या 
अधिक है | 
बेरोजगारी के कारण 

बेरोजगारी क्यो उत्पन्न होती है ? अर्थात्‌ इसके क्‍या कारण हैं ? पूंजी की 
“कमी, तकतीकी परिवर्तत, अधिक मजदूरी, अधिक जनसख्या, प्रधिक कर भार, 
झौद्योगिक भ्रशाम्ति, श्रम संगठनों का भ्रभाव भ्रादि ऐसे तत्त्व है जिनके परिशाम- 
स्वरूप क्विसी भी देश के साधनों को अ्रधिक रोजगार के श्रवसर प्रदातव करना सम्भव 
नही होता है। हि 

बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई कार्यक्रम विश्तृत पैमाने पर शुरू करने 
पड़ेंगे जिससे वेरोजगारी किस्सी भी देश की पश्रथ-व्यवस्था से समाप्त की जा सके। 


श्रम की माँग और पूत्ति में सन्तुलन स्थापित करने हेतु रोजगार कार्यालयों 
की स्थापना करनी चाहिए जिससे श्रम के क्रेता तथा विक्रेता दोनों झ्पनी 
आवश्यकतायों की पूर्ति कर सकते है। व्यापारिक चक्तो के कारग्य उत्पन्न वेरोजगारी 
को समाप्त करने के लिए सरकार को अ्रपनी प्राथिक नीतियाँ, जैसे--मौद्रिक नीति, 
राजकोपीम नीति, मुल्य नीति, आयात-निर्यात नीति को उपयुक्त ढंग से क्रियान्वित 
करना चाहिए 


मौसमी बेरोजगारी दूर करने हेतु प्रलग-स्‍भलग मोसम के उद्योगों को एक 
दूसरे से मिलाकर बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। भ्रोद्योगिक अशान्ति 
को दूर करने के लिए सुइ्ढ एवं छुसगठित श्रम सधो को प्रोत्साहन देना, बेरोजगारी 
बीसा योजना छुरू करना, प्रबन्ध में सहभागिता, श्रांदि कदम उठाए जा सकते हैं । 

भारत में रोजगार की स्थिति का एक चित्र 
' भारत सरकार के वापिक सन्द्म ग्रन्थ 985 में रोजगार सम्बन्धी 

अधिकारिक विवरण इस प्रकार दिया गया है-- 
रोजगार 

संगठित क्षेत्र, अर्थात्‌ दस या इससे ग्रधिक व्यक्तियों को काम पर लगाने 
वाले सार्वजनिक क्षेत्र तथा गर-कृषि क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में रोजगार मार्च, 
983 में 239-5 लाख से बढ़कर मार्च, 7984 में 2249 लाख (अस्थाई) हो 
गया। यह इद्धि 79082-83 को 2:0 प्रतिशत की तुलना में -4 प्रतिशत थी । 
सार्वजनिक क्षेत्र मे रोजगार मे वृद्धि पिछले वर्ष के 3 प्रतिशत के मुकाबले 983-88 
में 2:6 प्रतिशत हुई । निजी क्षेत्र मे रोजगार में इद्धि 982-83 में 03 प्रतिशत 
के मुकाबले 983-84 में "2 प्रतिशत हुई । 


एन. एस- एस. दो- के 32वें दोरे से प्राप्त झ्नन्तिम परिणामो के प्राघार पर 
छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों मे मार्च, 980 में बेरोजगारी का अनुमान 


पु 
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दिया गया है । ये परिशाम ग्राम स्थिति, साप्ताहिक स्थिति तथा दैनिक स्थिति 
तीन धारणाओं पर प्राघारित हैं । ग्राम स्थिति के भनुसार मार्च, ॥980 में 
5 वर्ष या उससे अधिक पश्रायु के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या ११4 करोड़ थी ६ 
साप्ताहिक स्थिति उन औसत व्यक्तियों से सम्बन्धित है जिन्हें भा, 980 मे 
सर्वेक्षण वाले सप्ताह में एक घण्टे के लिए भी काम नहीं मिल्रा या जो काम ढूँढ 
रहे थे या काम के लिए उपलेब्ध थे । मार्च, !980 में ऐसे लोगों की सब्या जो 
5 वर्ष था इससे भ्रधिक ग्रायु के थे, !:१6 करोड़ थी! साध्ताहिक बेरोजगारी के 
ये अनुमान रोजगार को सही स्थिति नहीं दर्शाते, क्योंकि लाखो व्यक्ति ऐसे हैं कि 
जिन्हे हफ्तो कार्य नहीं मिलता । उन्हें कुछ दिन के लिए कार्य मिलता है परस्तु 
उसी सप्ताह में कुछ दित कार्य नहीं मिलता। इसलिए बेरोजगार व्यक्तियों ही 
बजाय बेरोजगार दिन ग्रौसत देतिक बेरोजगारों की संख्या का अनुमाव लगाते के 
लिए गिने गए हैं । !5 थर्ष या इससे प्रधिक ग्रायु के भौसत बेरोजगार व्यक्तियों 
की संरुपा मार्च, 980 में ] 98 करोड थी । 

राष्ट्रीय रोजगार सेवा 

राष्ट्रीय रोजगार सेवा, !945 मे शुरू की गई। इसके प्रन्तगंत प्रशिक्षित 
कर्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाले श्रतेक रोजगार कार्यालय खोले गए हैं। ये 
रोजगार कार्यालय रोजगार की तलाश करते वाले सब प्रकार के व्यक्तियों की 
सहायता करते हैं, जिनमे शारीरिक झड़ से वाधित व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक, प्रनुमूदित 
जातियाँ, झौर जनजातियाँ विश्वविधानप्र के विद्यार्थी तथा व्यायसायिक और प्रवर्धक 
पदो के उम्सीदवार भी शामिल हैं॥ रोजगार सेवा झत्य काप्र भी छरती है जेते 
जनशर्ति के श्रेष्ठ उपयोग के लिए रोजगार परामर्ण तथा व्यावायिक मार्ग दर्शन, 
रोजगार सम्बन्धी सूचताएँ एकत्र ओर भ्रचारित करना या रोजगार घौर घस्पो 
सम्बन्धी अनुसन्धान के क्षेत्र में सर्वेक्षण झौर अध्ययन करना | ये प्रनुमन्धान तथा 
अ्रध्ययन ऐसे झ्राघारभूत भ्रॉकड़े उपलब्ध कराते है जो जनशक्ति के कृच पहलुओं 
पर नीति निर्धारण मे सदापक होते हैं । 

959 के रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानों का प्रतिवार्य ज्ञापप) 
अधिनियम के भ्रन्तर्गत सभी सरकारी और निजी क्षेत्र मे ऐसे गैर-कृत्रि प्रत्िण्ठानों 
का जिनमे 25 या 25 से अ्रधिक झादमी काम करते हो, यह दायित्व है 
कि अपने यहाँ रिक्त स्थानों की सूचना (कुछ अपवादों के साथ) श्धितियप्त के 
अन्तगंत व तिममो के अनुसार रोजगार क्ायजियो को दें भ्रौर समय-समय पर 
सूचित करें । 

3] दिसम्बर, 984 को देश मे कुल 666 रोजगार कार्यालय थे जिनमें 
79 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्ग दर्येव ब्यूरो शामित्र नहीं है। 
सारणी जो प्ग्ये दी गई है, इन रोजगार कार्यातयों की गतिविधियों को 


दिल्लाती है-- र 
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रोजगार कार्यालयों की गतिविधियाँ 





रोजगार पंजीकृत रोजगार पाने चालू रजिस्टर मे ज्ञापित रिक्त 
« कार्यालयों -अम्याथियों वाले भ्रभ्याथियो श्रम्याथियों. स्थानों छी 
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प्रशासन 


नवम्बर, 956 से रोजगार कार्यालयों पर दिन-प्रतिदिन का प्रशासनिक 
नियन्त्रण राज्य सरकारों को सौप दिया गया है। प्रप्रेतल 969 से राज्य सरकारों 
को जतशक्कि प्रौर रोजगार योजनाम्रो से सम्बद्ध वित्तीय नियस्वएण भी दे दिया 
गया | केन्द्रीय सरकार का कार्यक्षेत्र अखिल भारतोय स्तर पर नीति - निर्धारण 
कार्य विधि और सातकों के समन्वय, विभिन्न कार्यक्रमों के विक्नास तथा प्रशिक्षण 
तक सीमित है । 
प्रशिक्षण और अनुसन्धान 

रोजगार सेचा में प्रनुसन्‍्धान तथा प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सस्यान, श्रम 
मन्त्रालय में रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अबीन 2964 से कारये कर 
रहा है । यह सस्थान ये कार्ये करता है-(१) राष्ट्रीय रोजगार मे कमियों के 
प्रशिक्षण की भ्रावश्यकता का निर्वारण करवा, (2) विभिन्न राण्यो के राष्ट्रीय 
रोजगार के कर्मियों के सिए श्रशिक्षण दैना तया योजना बताना, (3) रोजगार 
सेवाश्रो में भ्ाने वाती कठिनाइयो पर अनुसन्धान करता तथा (4) कंशियर 
सम्बन्धी साहिष्य का सकलन झौर प्रकाशन और व्यवसाय माय दर्शन तथा कैरियर 
परामर्श कार्यक्रपो से उपयोग के लिए श्रव्य दृश्य साघनो का उत्पादन । 

विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तगंत विभिन्न देशों के प्रति नियुक्त प्रशिक्षार्यी 
अफसरो के लिए गह संस्थान पाद्यक्रम का प्रबन्ध करता है । 
व्यावसायिक मार्गदर्शन 

युवक युवतियों (ऐसे ग्रम्थार्थी जिन्हे काम का कोई प्रनुभव नही है) श्रमिक 
और प्रोढ व्यक्तियों को (जिन्हे खास-खास कामों का अनुभव है) काम घन्धे से 


] इसमे [6 व्यावतायिक तथा कार्य पालक रोजगार कार्यालय शामिल हैं, तथा 79 विश्व- 
विद्यालम रोजगार सूचना एव निइर्शत ब्यूरो इसमे शामिल नहीं हैं । 
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सम्बद्ध मार्गेदशेन और रोजगार सम्बन्धी परामर्थ दिया जाता है। !984 में 39 
रोजगार कार्यालयों तथा 79 विश्वव्रिद्यालय रोजगार सुचता झौर मार्गदर्शन 
कार्यालयों में काम धन्धे सम्बन्धी मार्गेदर्शव एकक काम रहे थे । 

पढ़ें लिखे युवक-युवतियों को लाभदायक रोजगार दिलाने की दिशा में 
प्रददेंत करने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के काये मार्गदर्शन भौर 
प्राजीबिका परामर्ग कार्यक्रमों को विस्तृत धौर व्यवस्थित किया गया हैं। रोजगार 
सेवा भनुसन्धान और प्रशिक्षण के केन्द्रीय संस्थान मे एक प्राजीविका प्रध्ययत कैख 
स्थापित किया गया है जो गुवक-युवेतियों तथां प्रन्य भार्गदर्शक चाहने वालों को 
ध्यवप्ताय सम्बन्धी साहित्य देता है 
विकलाँगों के लिए रोजगार कार्याहय ९ 

शारीरिक रूप से विकलौग व्यक्तियों के लिए 22 विशेष रोजगार कार्यालय हैं, 
जो पटने, मद्रास, भहमदाबाद, बगलू र, लुधियानो, बम्वई, कल कत्ता, चण्डीगढ, दिल्‍्तीं, 
हैदराबाद, जबलपुर, कानपुर, जयपुर, तिरूअनन्तपुरम, शिमला, गोहाटी, प्रगरतला, 
इम्फाल, बडोदरा, सूरत, राजकोट तथा भुवनेश्वर मे .स्थित हैं 

विकलाॉगो के लिए भ्रहभदावाद, बंपयूर, दम्बई, दिहली, हैदराबाद, जबलपुर, 
कानपुर, अलकत्ता, परद्रास, लुधियाना, भीतामडी, गौहाटी, भुवनेखर पौर 
तिहअनन्तपुरस मे 4 व्यावसायिक पुन ह्थापन केन्द्र काम् कर रहे हैँ । 
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 
बेरोजगार व्यक्तियों के लिए मार्गदेशंक केरद्र 

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व्यक्तिपो मे झ्ात्म- 
निश्वास बढाने के लिए !7 प्रशिक्षण य मार्ग दर्शक केन्द्र दिल्‍ली, मद्रास, कानपुर, 
जयपुर, हैदराबाद, तिरूअनन्तपुरम, सूरत, जबलपुर, एँजल, राँचो, रगलूर, हिमाए। 
राउरकेला, इम्फाल, कलकत्ता, नागपुर और गौहादी में काये कर रहे है 4 

रोजगार की एक अभिनव योजना 

रोजगार चाहने वालो की सदब्या दिन-प्रतिदिन बढती ही चली जा रही है 
और सरकार इतनी बडी सख्या मे रोजयार उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है। 
सरकार बेरोजगारी की दूर करने के लिए भिन्न योज॑नांभ्ो के तहत पाती की तरह 
पंसा बहा रही है, किन्तु फिर भी इस समस्या पर काबू नहीं प्राया जा सका हैं। 
जशिददित छात्र ऋ्ययन करने के बाद नोकरी को त्तलांश भे दए-दर 'मठकता स्हशा: 
है प्ौर झ्न्‍्त मे अपनी योग्यता से भी सीचों काम करने के लिए तैयार हो जाता है 
किन्तु इसके उपरान्त भी उसे नौकरी मही मिलती है तो हताश एवं कुष्ठित होकर 
गनत दिशा में बढ़ने लगता है । 

इस समस्या पर काबू पाने के लिए मेरे विचार में व्यावसायिक सह्याना 
की स्थापता की योजना कारगर साबित होगी | यदि शासन इस योजना पर ध्यान 
दे तो देश भे 0 लाख शिक्षित एवं 50 लाख प्रशिक्षित लोगों को स्थाई झूप 
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से प्रतिवर्ष रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सफजते हैं। इससे बढ़े विशाल 
पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की लागत प्रतिवर्ष सिर्फ दो अरब रुपये होगी 
प्र्थात्‌ सरकार दो अरव अतिरिक्त राशि खर्च करके 60 लाख लोगो 
को रोजगार प्रतिवर्ष प्रदाव कर सकती है। इस प्रकार एक व्यक्ति को रोजगार 
दिलाने के लिए सरकार को सिर्फ 334 रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने पडेंगे जो कि उच्च 
व्यावसायिक शिक्षा पर प्रकार के द्वारा किए जाने वाले प्रति छात्र के व्यय का 50 
प्रतिशत होगा । इतनी कम राशि से बडे पैमाने पर रोजगार “व्यावसायिक सस्थान" 
की स्थापना करके उपलब्ध कराया जा सकता है। 


व्यावसायिक संस्थान की स्थापना की आवश्यकता क्‍यों ? 

देश में डॉक्टर, वकील, इजीनियर आझादि उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त 
व्यक्तियों की सख्या में वेतहाशा वृद्धि होती चली जा रही है, जिससे ऐसे उच्च श्रेणी 
का ज्ञान प्राप्त प्रतिभा को भी उसकी इच्छा के अनुसार रोजभार नहीं मिल पा रहा 
है, फलत. देश से प्रतिभाभों का पलायन हीता जा रहा है । 


इसलिए झब समय की आवश्यकता के अनुसार हमे ऐसे सस्यानों की 
झावश्वकता है जो शिक्षित एवं अ्रशिक्षित लोगो को रोजगार प्रदान कर सके श्रौर 
वे रोजगार के लिए सरकार का मुंह नहीं ताकें, बल्कि वे स्वयं ही रोजगार के 
अ्रवसर निर्मित कर लोगो को रोजगार प्रदान करें और यह काये देश में व्यावसायिक 
सस्थानो” की स्थापना के द्वारा ही हो सकता है । 


इस सस्था से जो छात्र शिक्षा प्राप्त करके निकलेगा वह 'साहसी” या 'डद्यमी” 
की डिग्री से विभुषित किया जाएगा | डिग्री लेकर निकलने पर बंह्‌ धाहसी पा 
उच्चमी इतना योग्य हो जाएगा कि चह अपनो रूचि के प्रमुसार (उद्योग की जिस 
श्रेशी में डिग्री हासिल करेगा) कारखाने की स्थापना कर सकेगा । कारखाने की 
स्थापना के सम्बन्ध में झाने वाली समसस्‍्याग्रों का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक _ 
अध्ययन उसे रहेगा भ्रवः उसके मार्ग में किसी प्रकार को बड़ो रुकावट नहों प्राएगी ! 
कारखाने की स्थापना से सम्बन्धित आवश्यक साधवो को जुटाने एवं निर्मित माल 
की बिक्री तक की सभी गतिविधियाँ उसके अपने दिमाग को योजना के प्रमुध्तार 
ही संचालित होंगी । इससे एक बड़ा लाभ यहे भी होगा कि ऐसे साहप्ती उद्योग के 
सामाजिक दायित्वों का निर्वाह भी कर सकेंगे, जिससे समाज को प्रत्यक्ष एव 
अप्रत्यक्ष दोनो प्रकार से लाभ मिलेगा । कि 


ग्रदि ऐसे एक संस्थान से प्रतिवर्ष 00 चछात्र डिग्री लेकर निकर्ते और बड़े 
राज्यो 5 सस्थान एवं छोटे राज्यों मे दी या तीन संस्थान हो तो देश मे00 सप््याएँ 
हो तो कुल 0 हजार साहसी प्रतिवर्य देश मे तैयार होगे शौर यदि एक कारखाने 
भें 00 शिक्षित एवं 500 श्रशिक्षित लोगों को रोजगार मित्रा (जो कि * 
नामुमक्नि नहीं है) तो देश में प्रतिवर्ष 0 लाख शिक्षित एवं 50 लाख ग्रशिद्चित 
लोगो को झ्रासानी से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है । 
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इस प्रकार की सस्था की स्थापना की श्रावश्यकता इसलिए भी है क्नि देश 
में उद्यमियों की बहत कमी है शोर ऐसे उद्यमियों को भी कमी है जो सामाजिक 
दायित्व क्षो निभाने मे सफल रहे हों । देश मे वर्तमान समय में किसी भी प्रकार 
के साधनों की कमी नहीं है यया--परिवहन सुविधा, पानी, बिजली, कच्चा मात, 
पूँजी, मशीन, तकनीकी ज्ञान, कुझल थमिक एवं राजार पादि | 
यदि कमी है तो इन सभी साधनों के दोहन की और: इन साघनी को संगठित 
करके इनसे प्राध्य लाभों को समाज को देने वालो की । यदि इस योजना पर हृंढ 
इच्छा शक्ति को ईमानदारी व लगन के साथ सही ढग से क्रियान्वयन किया जाए तो 
देश भें ऐसे सस्थान से उद्यमियों का पहला दल्न 99]-92 में झ्रासानी से निकते 
सकता है प्रौर जब भारत 2]द) सदी मे प्रवेध् करेगा तद् तक 6 करोड़ लोगों के 
लिए अतिरिक्त रोजगार के साधन इस योजना के अस्तगंत झआसावी से उपलब्ध कराए 
जा सकेंगे ) हमारे देश के युवा प्रधान मन्‍्त्री श्री यजीव गाँधी भारत को खुशहात 
बनाने के लिए जी जात से जुटे हुए हैं भौर उनके सपनों का भारत जब 2वीं 
शत्ताब्दी की दहलीज पर दस्तक देगा तब भारत पूर्णां रोजगार की. स्थिति में 
होगा । इस प्रकार की सदको रोजगार प्रदान करने वाली अभिनव योजतां का 
व्यावसायिक संस्थान की स्थापना है ! है 
व्यवसा सिक संस्थान का प्रारूप 
व्यावसाधिक सस्थान का प्राठ्यक्रम अन्य व्यावसायिक कॉलेजी की तरह 
पाँच वर्ष का ही रखा जाएगा। पाँच वर्ष के पाठ्यक्रम का विभाजन इस प्रकार 
का हौगा -- 
([) तीन वर्ष संद्धान्तिक झध्ययन हि 
(2) दो वर्ष व्यावहारिक प्रशिक्षण 
तीन वर्ष के सैद्धान्तिक प्रध्ययन पर सरकार को (श्रारम्भ में किसी 
महाविद्यालय पर लागू करके) अभ्रलग से कोई भतिरिक्त राशि खर्च नही करनी 
४ पडेयी (किन्तु बाद में सस्थान का पूर्ण खर्च सरकार को अलग से करना होगा), यह 
सैद्धान्तिक अध्यापन बर्तेमान में प्रारम्भिक ग्रवस्या में किसी महाविद्यालय में वा शिज्य 
सकाय के प्रन्तगंत पढाए जाने वाले विपयो में थोडा परिवर्तन करके तीन वर्षीय 
पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सकता है 
इसके अध्यापन के लिए वारिज्य सम्बन्धित ज्ञान एव रुचि रखने वाले 
प्राध्यापकों को लघु प्रशिक्षण देकर आसानी से लगाया जा सकता है। इस कार्य 
पर सरकार को नाम मात्र की राशि ख्े करनी होगी । 
दो वर्ष के व्यावहारिक पाठ्यक्रम पर सरकार को अतिरिक्त राशि खर्च 
करनी होगी और श्रारम्भ मे ऐसा प्रशिक्षण नजदीक के शहर मे स्थापित उद्योग 
के सहयोग से (कुशल व्यक्तियों के द्वारा जो उद्योग मे कार्यरत हैं) दिया जा सकता 
है। बाद मे. ऐसी संस्था से निकले उद्यमी स्वय कारखाना स्थापित करके प्रशिक्षण 
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संस्थानों में पाद्ूयक्रम को पूरा कर सकते हैं, दिवकत क्रैवल !-2 वर्ष की ही रहेगी 
फिर आने वाले समय मे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी । 
मोजना पर अनुमातित व्यय , 


«एक “व्यावसायिक सस्थान' की अनुमानित लागत लगभग प्रतिवर्ष दो करोड़ 
झुपये होगी, जिसमे हर वर्ष थोड़ी-वहुत दद्धि हो सकती है। इनमें भवन, 
अ्रध्यापन झादि पर एक करोड़ एवं सम्बन्धित उद्योग की ब्रांच की स्थापना पर एक 
करोड़ । इस प्रकार प्रारम्भ के कुछ वर्षों में ही व्यय होगा, बाद में जब सस्थान 
पूर्ण सुसज्जित (ब्राँचो से) हो जाएगा तब ब्राँचो पर होने वाला व्यय कम हो 
जाएगा | इस प्रकार प्रति संस्थान लागत दो करोड होगी, देश में कुल 00 
संस्थाएँ ही स्थापित कर दी जाएँ तो केवड 2 अरब उपये का खर्चे प्रतिवर्ष होगा ( 
योजना से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विन्दु 

योजना के महत्त्वपूर्णो बिन्दु इस प्रकार होगे-- 

. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में व्यावसायिक घन्धो का सँद्धान्तिक भध्ययन 
कराया जाए। व्यावसायिक घधन्धों के तीन व्गे होते है यथा वाणिज्यिक धन्धे, 
डदच्योग सम्बन्धी धस्ये झौर वेयक्तिक सेवाएँ । 

2 इन तीन वर्गों में से प्रथम वर्ग के घन्धे में व्यापार भ्राता है भ्रतः इसका 
केवल प्रारम्भिक सैद्धान्तिक अध्ययन ही कराया जाना पर्याप्त होगा और तीसरे 
वर्ग के धन्धों का पर्याष्त विकास देश में हो चुका है। श्रत. इसके भ्रध्ययत कराने 
की इस संस्पान में कोई ऋवश्यकता प्रतीत नहीं होती है | 

3. भ्रतः दूसरे वर्ग के उद्योग सम्बन्धी धन्धे ही इस मोजना की रीढ की 
हड्डी है ओर इसी प्रकार के उद्योग से सम्बन्धित घन्धो का विस्तृत गहन एवं 
व्यावहारिक भ्रध्ययन कराना हो व्यावसायिक संस्थान की स्थापना का उद्देश्य है। 

4, उच्चोष से सम्बन्धित धघन्धों की भ्रलग-प्रलग श्रेणी बनाई जाए। इस 
उद्देश्य के लिए उद्योगों को विभिन्न खण्डो में विभाजित करना होगा यया उत्पत्ति 
उद्योग, विर्माण उद्योग और रचनात्मक उद्योग । इन ब्रौचों में से तीसरी ब्राँच 
रचनात्मक उद्योग का देश में पर्याप्त विकास हो चुका है. ब्रतः इसके प्रध्ययत की 
कोई ग्रावश्यकता नहीं है। साथ ही प्रथम प्रकार के उद्योग के तहत कृषि 
महाविद्यालय कार्यरत है भतः इसे भी सम्मिलित नही किय्रा जाए। 

5, ग्नतः निर्माण उद्योग को ही इस योजना के अस्तगंत सम्मिलित क्रिया 
जाना चाहिए | निर्माणी उद्योग को भी चार विषयो मे विभाजित किया जा सकता 
है पथधा--विश्लेपण्वात्मक उद्योग, संयोजन उद्योग, प्राविधिक उद्योग शौर सॉश्लेपिक 

उद्योग । 


6. इस प्रकार व्यादसायिक संस्यान के झन्तर्गेत उपर्युक्त चार विषयों को 
सम्मिलित किया जा सकता है । 
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7. इन चार विषयो का तीन वर्ष तक छात्रों को पहन सेड्धान्तिक ग्रध्ययन 
कराया जाए । ह हे 

8. तीन वर्ष के पश्चात्‌ प्रत्येक छात्र का मृत्यांकन शिया जाए कि छात्र की 
रुचि किस विषय की झोर है गौर डिग्री लंकर वह किस उद्योग में उद्यभी के रूप मे 
वास्तविक धरातल पर उतरेगा भौर किस उद्योग में वह सफल होगा! यह कार्य 
चडा कढित है किन्तु यदि ईमानदारी एव रिष्पक्षतरा से किया जाए तो विल्कुल सरल हो 
जाएगा। यदि यही गलती कर दी तो वाँछित परिणाम अनुकूल नही होगे। 

9 समप्र प्रॉकलन के बाद उस छात्र को उद्योग के उसी विषय का व्यावहारिक 
प्रशिक्षण दिया जाए | यह प्रशिक्षण प्रारम्भ मे नजदीक ही स्थापित कारखाने में 
दिया जा सकता है और बाद मे धीरे-धीरे सस्यथान ,्रपने स्वयं के कारखाने स्थायित 
करके निरन्तर प्रशिक्षण की व्यवस्या कर सकते हैं । 

0, दो वर्ष का ऐसा व्यावहारिक प्रध्ययत करके जब उद्यमी की डिग्री 
लेकर छात्र निकलेगा तो वह वास्तविक जीवन मे उद्योग के फील्ड मे उतरने योग्य 
होगा भौर मेरा विश्वास है कि वह युवक सफल उद्यमी होगा । 

इस प्रकार दो भरब रुपये में 60 लाख लोगो को प्रतिवर्ष रोजगार उपलब्ध 
कराया जा सकता है | योजना कितनी ही भच्छी क्यो न हो, यदि उसका त्ियान्वयन 
सही ढंग से नहीं होगा तो परिणाम प्रनुकुल मही होगे प्रोर योजना को ही गलत करार 
दे दिया जाता है। प्रतः प्रावश्यकता इस बात की है कि मोजना को सही ढय से 
लाग एवं क्रियान्वित किया जाए । 

योजना को परखने के लिए शासन चाहे तो इस प्रकार के एक सस्थान की 
स्थापना करके इसकी सफलत्ता का मूल्याॉकत कर सकता है । मैं इस योजना के प्रारूप 
को, जिसका वणुंन मेने ऊपर किया है, के सम्बन्ध मे पाद्यक्रम बनाने एवं इसके 
क्रियान्वयन में अपने ज्ञान, विवेक, क्षमता एवं अ्रपनी सीमाग्रो के दायरे में सहयोग 
देने के लिए तत्पर हूँ ।* ल्‍ 


. दौजना, भात्र 987, व. 25-27 : वो. एस. बौधरी: रोजगार की एक प्रघितव मोजना । 
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रोजगार या नियोजन सेवा संगठन 
(फराफाए)णथा( 5ल्‍कशंट 078205३४००) 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन. (हर/दाावाणावा एबछणाए 08क5400/5 )ने 
99 में एंक प्रस्ताव पास कर प्रत्येक सदस्य देश को निशुल्क रोजगार सेवा 
(77०४ ए79097थ६ 567५708) की स्थापना की सिफारिश की । भारत सरकार 
ने इसकी पुष्टि 92। में की । शाही श्रम आयोग (8०92 ए०गराष्रांडद्धतण ता 
7.300ए7) ने यह सिफारिश की कि जब मालिकों को कारखाने के दरवाजों पर 
ग्रासानी से पर्याप्त सख्या में श्रमिक मिल रहे हैं तो फिर रोजगार कार्यालय चलाने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग के इस विचार के बावजुद भी सप्र्‌ बेरोजगार 
समिति, श्रम प्रनुसन्धान समिति, विहार एव कानपुर श्रम जाँच समितियाँ, नई 
नियोक्ताओो ओर श्रमिको की परिषदो ने रोजगार सेवा चलाने हेतु प्रबल समर्थन किया। 
है युद्धकालीन विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की माँग युद्वोत्तर कालीन पुनर्वास एव 
पुननिर्मास कार्य श्रादि में इस प्रकार की सेवा का कार्य काफी सराहनीय रहा । 
अर्थ (36०) 

रोजगार या सेवा नियोजन कार्यालय वे कार्यालय हैं जो इच्छुक व्यक्तियों को 
उनकी रुचि तथा योग्यतानुत्तार काम तथा मालिकों को उनकी प्रावश्यकतानुसार 
श्रमिक उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं । दूसरे शब्दों मे, श्रम के केला (मालिकों) 
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व विश्नेता (श्रमिकों) को एक-दूसरे के सम्पर्क मे लाकर श्रम की माँय प्रौर पूर्ति में 
सब्तुलन स्थापित करने का दार्य करते हैं। थे एक ओर शक्षपिक का वाम, योग्यता, 
अनुभव और विशेष रुचि से सम्वन्धित लेखा रखते हैं तो दूसरी ओर मालिको द्वांय 
दी जाने वाली नोकरी व उनके द्वारा इच्छित श्रमिकों के प्रकार से सम्बन्धित 
सूचना रखते हैं। जब भी खाली जगह निकनती है तो उसमे रखी गई योग्यता, 
प्रनुभव तथा रुचि श्रादि को देखकर इस प्रकार के श्रमिकों के गाम तिकारा लिए 
जाते हैं प्रौरये नाम इचिठित माजिक के पास भेज दिए जाते हैं। प्रन्ठिम चयन 
मात्तिक पर निर्मर करता है । इस प्रकार नियोजन कार्यावय श्रम की माँग औौर 
पूति का समायोजन इस तरह करने हैं क्रि उपयुक्त व्यक्ति के निए उचित नौकरी या 
क्वाय मिल जाए। 

रोजगार कार्यालय रोजगार करे अ्वसरो में दृद्धि ही नही करते हैं बह्कि वे 
प्रत्पकाल में ही श्रम की माँग झौर पूर्ति मे सन्दुलन स्थापित करने का कार्य करते 
हैं । श्रमिक को सूचित करके रोजगार प्राप्त करने में सहायता करते हैं तथा दूगरी 
झौर मालिवः को सूचित करके उसकी श्रम की माँग को तुश्स्त पूरा करने में तहयोग 
देते हैं। इस प्रकार ये धम की गतिभीनता में वृद्धि करके उसकी उत्पादकता में वृद्धि 
करते हैं जिससे देश में बेकार पड़े साधतों का पूर्ण उपयोग होता है, राष्ट्रीय भाग में 
बुद्धि छोती है प्रौर देशवासियों के भ्राथिक कल्याण में वृद्धि होती है । 

- रोजगार कार्यालयों के उद्देश्य 
(00०००७४९७ ० ४॥9]0977९70 एट।978०5 ) 

रोजगार कायातयो के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं-- ध 

] श्रमिकों थसालिकों के बोच समस्वय स्थापित फकरमा--श्षम की मांग 
और परूति दोनो में सन्तुलन रथावित करके श्रम के विक्रेता (्रमिक) झोर श्रम के 
करता (मालिक) को एक-दूसरे के निकट लाकर उनकी आवश्यकता की पूति 
करना इन कार्यालयों का उद्देश्य है । 

2 श्रम को गतिशीसता से वृद्धि करता--दोजगार कार्यालयों से श्रमिकों 
को मालूम* हो जाता है कि उनकी माय कहाँ अधिक झोर कहाँ कम है । कार्यालय 
श्रमिकों को सूचित करके श्रम की कम माँ वाले क्षेत्र से अधिक माँग वाले क्षेत्र की 
प्रोर स्थातान्व रण करने का कार्य करते हैं । 

3. श्रमिकों को भर्तो मे व्याप्त क्षण्दाचार को समाप्त करना---रोजगार 
कार्यातय रोजगार देने वाले (मालिक) व रोजगार प्राप्तु करने वाले (श्रमिक) के 
बीच, मध्यस्थ का कार्य करके निशुल्क सेवा श्रदात करते हैं। पहले मध्यस्थों 
जाँबरों, दलातों श्रादि द्वारा श्रमिकों की भर्ती की जाती थी। वे श्रमिको से विभिन्न 
प्रकार की रिश्वत लेते ये और उनका शोपण करते ये | रोजगार कायलियो के 
स्थापित हो जाने से अष्टाचार समाप्त हो गया है ॥ 

4. श्राथिक नियोजन से सहायक--प्रत्येक देश में योजना बताकर आ्राविक 
विकास के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्याययो द्वारा बेरोजगारी, बीमा, योजना, 
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पुर्व्वास, पुमनिर्माण- आदि के सम्बन्ध में आँकडे एकूलित किए जा सकते है और इनको 
क्रियान्वित भी किया जा सकेता है जो कि आशिक नियोजन का अभिन्न अग है । 

5, प्रशिक्षण व परामर्श की सुदिधाएँ प्रद्यन करता--रोजगार कार्यादय 
श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं तथा साथ ही किस-ब्यवसाय मे प्रवेश 
किया जाए, किस प्रकार की शिक्षा लो जाए, भावी अवसर कंसे है, इन सव पर बच्चो 
के माता-पिताओं अथवा सं रक्षकों को व्यावसायिक परामर्श देने का कार्य-करते हैं । 

6. प्रनैच्छिक बेरोजगारी को कम्म करवा--ग्रल्पकाल में ही इन कार्यान्यो 
द्वारा खाली स्थात होने पद रोजगार दिला कर वेकारी को कम किया जा सकता 
है । इससे वेकार पड़े मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग करके राष्ट्रीय आय में 
वृद्धि करना सम्भव हो जाता है । 

१. दावश्यक झाँकड़ों का सप्रहण एवं प्रछकाशन--रोजयार क्षार्यालयों द्वारा 
पंजीकृत व्यक्तियों की संब्या, रोजगार दिलाएं गए ब्यक्तियों की सरुपा, बेकार 
ब्यक्तियी की संख्या आदि के सम्बन्ध में ऑक्ड्रे एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते 
हैं। इस प्रॉकड़ो की सहायता से सरकार देश से रोजगार नीति को नया मोड़ दे 
सकती है। 
रोजगार दपफ्तरों के कार्ये 
(एंणा०४०7$ ० 80909ए९॥६ ॥7०॥878०5) 

रोजगार दफ्तरी के कार्य निम्नाँहित हैं-- 

] मध्यस्थता का दार्य--ये कार्यालय श्रमिको और मालिकों के दीच एक 
कडी के रूप मे भध्यस्थता करके दोनों पक्षों में समस्वय कराते हैं। इससे श्रम की 
माँग भ्रौर पूर्ति दोनो में सस्तुलन स्थापित हो जाता है । 

2. श्रम की ग्रतिशीलता में दृद्धि- रोजगार कार्यालय बेकार पड़े श्रमिको 
को सूचित करके जहाँ उनकी मांग भ्रधिक है वहाँ रोजगार प्राप्त करने का निर्देश 
देते हैं। जहाँ श्रम का अभाव है वहाँ बचत वाज़े क्षेत्र से थमिक को भेजकर उतकी 
गतिशीलता में इृद्धि करते का कार्य रोजगार कार्यालयों द्वारा ही सम्भव हो पाता 
है । प्रज्ञानता के कारण श्रम के अस्रमाव वितरण को रोजगार दफ्तरो हारा समान 
क्िमा जाता है । 

3, श्रमिकों को भर्तो में व्याप्त भ्रष्टाचार फो सप्ताप्ति--रोजगार कार्यालय 
सरकारी कार्यातय हैं । ये रोजगार प्राप्त करने वाले अतक्तियों को नि'शुल्क सेवा 
प्रदान करते हैं। श्रमिकों को भर्ती ठेकेदारों, मध्यम्थों, जॉब्स ग्रादि होने पर वे 
श्रमिकों से रिश्यत लेते हैं, उनका शोपण करते हैं। भरत मध्यस्थों द्वारा भर्ती 

प्रणाली में व्याप्त रिश्वत तथा अ्रप्ठचार को समाप्त करने का काये इन दफ्तरो 
द्वारा किया जाता है । 

4. श्रॉकड़ों का सप्रहएा एवं प्रकारन--रोजयार दफ्परो द्वारा बेरोजगारी 
और मानवीय शक्ति से सम्बन्धित झँकड़ो का संग्रहण किया जाता है श्रौर उन 
प्रकाशित क्या जाता है जिससे श्रम वाजार को स्थिति का ज्ञान श्राप्त होता है । 
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5, विभिन्न योजनाप्रों को शुरू करना और क्रियान्वित फरमा--तोेजगार 
कार्यालय विभिन्न प्रकार की योजनाओ्रों को चालू करते हैं तथा उतरे क्रियास्ववत वा 
कार्य भी करते हैं। इससे सरकार को मदद मिलती है। ये योजनाएँ हैं--बेरो जगारी, 
बीमा, पुननिर्माण व पुनर्वास का कार्य, ग्रादि 

6. प्रशिक्षण और परामर्श का कार्य:---रोजगार दफ्तर श्रमिक्रों को प्रशिक्षण 
देने का कार्य करते हैं तथा विभिन्न व्यवसायों के सम्बन्ध में व्यावमायिक परामर्श 
देने का कार्य भी किया जाता है । विद्यालयो, महाविद्यालयों झौर विश्वविद्यालयों के 
विद्याथियों को भी ये कार्मालय परामर्ण सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करते हैं 

7. घर्झात्मक बेरोजगारी को कम करना--रोजगार दफ्तर अपनी नि शुल्क 
सेवाप्रों द्वारा धर्षणात्मक बेरोजगारी कौ कम करने में सद्दायक होते हैं। यद्यपि ये 
रोजगार का सृजन करते वाले दफ्तर नही हैं फिर भी जगह छाली होते तथा उसको 
भरने के बीच के समय को कम करने का कार्य करते हैं। 


रोजगार दफ्तरो का महत्त्व 
(स्‍00787९6 ० हत्ाए०?एव्त एंडतक्थाह6) 

सर्वप्रथम इन दफ्तरो का भहत््व 99 भें स्वीकार किया गया जबकि 
अ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों द्वारा यह प्रस्ताव पास किया गया था कि प्रत्येक सदस्य 
देश द्वारा केन्द्रीय सरकार के श्रधीन ऐसे कार्यालय खोले जाएँ॥। 947 मे पुतर' इस 
प्रश्क को उठाया गधा श्रौर सभी सदस्य देशों से इन निमोजन कार्यालयों की कार्य 
प्रगति के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई । 948 मे प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेतन में 
इन कार्यालयों के प्रमुख कार्यों की रूपरेखा दी गई । इसके साथ ही इनको सफल 
बनाने के लिए मालिको भौर मजदूरों के सहयोग की अपैक्षा की गई | 

रोजगार दफ्तरों के महत्त्व को निम्न रूपो मे देखा जा सकता है“ 

4, राष्ट्रीय लाभांश सें दृद्धि--रोजयगार कार्यातय राष्ट्रीय लाभांश में वृद्धि 
करने में सहायक होते हैं । ये कार्यालय एक प्रोर प्रन॑च्छिक बेकारी (]॥0णग्रा|थ) 
एफ्द्गाफ्रॉ०१एथा।) को समाप्त करके बेकार साधनों को रोजगार प्रदाव करते हैं, 
दूसरी ओर जिस कार्य के लिए उपयुक्त है वह कार्य भी दिलाया जाता है । 

2. श्रम को माँग श्र पति में सम्तुलन--रोजगार कार्यालय श्रम की माँग 
और पूर्ि मे समायोजन करते हैं। जहा पर श्रमिको की माँग श्रधिक है वहाँ श्रमिकों 
को सूचना प्रदान करके कम मांग वाले स्थान से उसका स्थानात्तरण करते मे 
सहायक होते हैं। श्रमिकों को ज्ञाव नहीं होता कि कहाँ उनकी माँग है भौर न ही 
मालिकी को मासूम होता है कि कहाँ श्रमिक बेकार पड़े हैं। झत. इन कायलियों 
द्वारा सूचना देकर श्रम की माँग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित किय्रा जाता है । 

3, श्रम बाजार का विकासल--मुद्रा तथा पूँजी का जहाँ ऋय-विक्रय होता 
है वह मुद्दा और पूँजी बाजार कहलाता है । इनका विकास हो गया है, लेकिन श्रम 
के ऋय-विक्रय हेतु किसी संगठित श्रम बाजार का झभाव पाया जाता है । रोजगार 
कार्यालयों को सहायता से इस प्रकार के संगठित श्रम बाजार का विकास सम्भव ह्दो 
"वाया है ! # 
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* 4. जनता को निःशुल्क व निष्पक्ष सेवा प्रदान करना--रोजगार कार्यालय 
भैकोईभी व्यक्ति जो बेरोजगार है अपना नाम, पता, योग्यता, उम्र, प्रनुभव, 
इच्छित नौकरी आदि के सम्बन्ध मे सूचना देकर अपना पजीयन करवा लेता है तथा 
दूसरी ओर मालिक इन कार्यालयों को सूचित करता है कि किस श्रकार की जगह 
उनके पास खाली है। इन दोनो पक्षों से रोजगार कार्यालय कुछ भी नहीं लेते हैं । 
समय-समय पर दोनों को सूचित किया जाता है । यह सब निशुल्क होता है । 

5. रोजगार सम्बन्धी श्रॉकड़े एकत्रित करणा--रोजगार कार्यालय से हमे 
रोजगार पाने वालों की सख्या, रोजगार दिलाने वालों की सख्या और बेरोजगारों 
की सख्या झ्रादि के सम्बन्ध मे सूचना मिलती है । इन सबके सम्बन्ध में ये कार्यालय 
आँकडे, तंयार करते हैं । 

6. प्रशिक्षण व परामर्श सुविधाएँ --इन कार्यालयो का महत्त्व विभिन्न प्रकार 
के श्रमिकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण व परामर्श सुविधाओ्रों के रूप में भी देखा 
जा सकता है| ये बच्चो के माता-पिता को भी व्यवसाय के सम्बन्ध मे परामर्श देने 
का कार्य भी करते है । 


7 समस्त समाज झौर देश को लाभ--इन कार्यालयों का मह्दत्त्व हम समस्त 
समाज और देश को प्राप्त होने वाले लाभो के रूप में देख सकते हैं। इनसे मुख्यतः 
निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं--+ 


[, श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होने से रोजगार के भ्रवस्र मिलते है । 

2 उपयुक्त कार्य पर उपयुक्त व्यक्ति के लगाने से उत्पादकता बढ़ती है श्रौर 
स कैवल समाज को बल्कि समस्त देश को राष्ट्रीय श्राय में इृद्धि होने से लाभ 
मिलता है। 

3 श्रम्तिकों को रोजगार दफ्तरों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण तथा 
व्यावसायिक पराभर्श से उतकी व्यक्तिगत कार्यकरुशलता बढती है, उनकी प्राय बढती 
है और परिरामस्वरूप जीवन-स्तर उच्च होता है । 

इंग्लेष्ड में रोजगार सेवा संगठन 
(छजए0:700९०६ 867ए४९०९ (02390 546007 $5 ए, ६, ) 

भारत मे ब्रिटिश पद्धति के आधार पर ही रोजगार कार्यालय स्थापित किए 
गए हैं | ब्रिटेत मे सबसे पहले रोजगार दफ्तर 885 में स्थापित किया गया था 
ये निःशुल्क सेवा प्रदान करते थे, लेकिन जिन्हें नौकरी मिलती थी उनसे झशदान 
लिया जाता था । स्थानीय संस्थाग्रों को रोजगार दफ्तर स्थापित करने के झ्धिकार 
प्रदात करने हैतु श्रम-सस्थान अधितियम, 902 ([.३0०७ ऊण्न्ध्यप हल, 
4902) पास किया गया था । बेरोजगार श्रमिक अधिनियम, 905 (एआढफएफ- 
]09९0 'श०एणाका'5 हल, 905) के कारण 25 रोजगार कार्यालय स्थापित 
किए गए थे । सबसे पहले वास्तविक रोजगार कार्यालय व्यापार-मण्डच (छेएव्यत 
० 7००८) के साध्यम से सरकार ने स्थायित किए । यह 90 में शाही श्रम 
आयोग की सिफारिशों के ध्राघ।र पर श्रम कार्यालय प्रधिनियम, !90 (.200ए5 
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अिलाशाएश 8९, 9] 0) के तहत स्थादित किया गया । देश को इन कार्यालयों 
की स्थापना हेतु 7 प्रदेशों मे विभाजित किया गया झ्रौर क्रेद्धीय कार्यातय तत्दन 
में रखा गया । जब 96 में श्रम मन्त्रालय खोला गया तो रोजगार कार्यालयों 
का भ्रशासन व्यापार-मण्डल से इसके अ्रस्तर्गत कर दिया गया । इन्हे भ्रव रोजगार 
कार्यालय कहा जाता है । इन कार्यालयों की कार्य प्रग्रति हैतु एक समिति 99 
में नियुक्त की गई। इस समिति ने इन्हे राष्ट्रीय स्तर पर प्रपनाने की प्िफारिश 
की श्रौर राष्ट्रीय बीमा योजना भो इन्ही कायलियों द्वारा चलाने की मिफारिय 
की । परिशास्वरूप बेरोजगार बीमा श्रधिनिवम, 2920 * (एअल्ाक्राणुव्व 
पशशध9००७ 8०, 920) वास किया गया। इसके पास करते के पश्चातु इन 
कार्यालयों द्वारा लगभग 22 मिलियन श्रमिकों का बीमा किया गया । ; 
श्रम मन्‍्त्रालय और राष्ट्रीय बीमा दोनो ही ध्रव इस्लेण्ड में रोजयार तेरा 
चलाने के लिए उत्तरदायी हैं । ग्रव रोजग्रार सेवाओं में व्यावसामिक प्रशिक्षण प्रौर 
परामर्श को भी सम्मिलित कर लिया गया है ॥ व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श 
हेतु रोजगार प्रौर प्रशिक्षण अधिनियम, 2948 (क्‍आफा०/एथा६& प्रथगवाह 
4०६, 948) प्रास क्रिया गया है । वर्तमान समाज से ग्रेट-ज्िटेन में रोजगार सेवा 
अदान करते हेतु देश मे रोजगार कार्यालयों का जाल-सा बविद्ाया हुआ्ना है। इनकी 
संख्या !500 के लगभग है। रोजगार कायलियों के प्रभावपुर्णं कार्य हेतु श्रमिकों 
झौर मालिकों का सहयोग होना भ्रावश्यक है । इस हेतु स्थानीय रोजगार समितियाँ 


प्रशिक्षण योजना को सुचारू रूप से चलाने के सिए 4 सरकारी प्रशिक्षरा केखो 
की सुविधा प्रदान की गई है । 
श्रमेरिका में रोजगार सेवा संगठन 
(छागफी0नाशा। छाल 0782णं54॥६४०॥ 0 [7 9 48.) 

सर्वप्रथम 834 मे न्यूयॉर्क में रोजगार सेवाएँ श्रेदान की गई । इसके 
प्रन्तगेंत मालिक श्रमिकों को प्राप्त करते ये । 890 मे प्रोहियो प्रान्त मे सर्वश्रथम 
कानून के अन्तर्गत सार्वजलिक रोजगार सेवा शुरू की गई। प्रथम महायुद्ध मे 
संधीय सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार सेवा शुरू की । जिन श्राम्तों मे रोजगार 
सेवा बही थी बहाँ इस सेवा का उपयोग बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने मे 
किया जाता था। कई झ्ाधिक एवं श्रम समस्याएँ अन्तर्राज्यीय मत्त्त्व की होने के 
कारण वेग्तर पेसर अधिनियम, 933 (एबजइलत 29952० 60०, 4933) प्राम 
फिया गया जिसके भ्रन्त्गंत निःशुल्क राष्ट्रीय रो जयार सेवाएँ राज्यो के प्रधीव चलाई 
गई॥ सघीय सरकार का कायें विभिन्न राज्यो में कार्य करते थाली रोजगार ऐवा 
सस्थाओों मे समन्वय स्थापित करना था । 95 से पहले निजी क्षेत्र मे भी रोजगार 
सेवा सस्थाएँ थी । इन्हे -लाइसेंस लेना पडता था | प्रद इस ग्रकार की निजी संस्थापरों 
का नियमन कानून के अन्तगंत किया जाता है । प्रथम महायुद्ध काल में इन 
सस्था्रो ने महंत्त्पूर्ा एव सराहनीय कार्य किया तथा काफी लाभ कमाया । तीसा 
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की महान्‌ मन्‍्दी के समथ रोजगार कार्यालय बेरोजगार व्यक्तियों को लाभ प्रदान 
करने को प्राथमिकता देने का कायये करते थे दया नियुक्ति का कार्य गोरा था। 
अधिकाँश कर्मचारी जो इन कार्यालयों मे काप करते थे उतका सम्बन्ध बेरोजगारी 
क्षतिपूर्ति प्रदान करना झधिक था और प्रायियो के लिए सौकरियाँ दूंढवा कम । 
रोजगार स्थानीय कार्यक्रम समभा जाता था जवकि क्षतिपू्ति देने का कार्य सामाजिक 
सुरक्षा अधिनियम, 933 के अन्तर्गत होने से राज्य से सम्बन्ध रखता धा। इन 
दुविधाशों के कारण रोजगार सेवाप्नो म विभिन्न राज्यों में श्रतमानताएँ रही । 

अब राज्य रोजगार सेवाएँ बहुत कार्यक्रेशल है और पहले से इनका स्थान 
तथा महँच्त समाज में अधिक है । सन्‌ !942 से 7946 तक इनका राष्ट्रीयकरण 
कर दिया गया । वे झद केन्द्रीय निर्देशन के प्रन्तगंत कार्य करती हैं। उनको राज्य 
की मानवशक्ति वीतियो को क्रियान्वित करने हेतु काफ़ी कोप प्रदात क्रिया गया है 

भारत में श्रम भर्तो के तरीके 
[िल्छाण्व ण॑ 7,क७णण किश्टणोशिशा। ॥ पं) 

श्रम की भर्ती श्रम के रोजगार में पहला कदम है। रोजगार की सफलता 
अथवा अश्षफलता इस बात पर निर्मेर है कि श्रमिको , को किस तरीके और समठन 
द्वारा श्रौद्योगिक क्षेत्रों में भर्ती किया जाता है। हमारे देश मे श्रम भर्ती के सम्बन्ध 
में कोई वैज्ञानिक घिद्धान्त नही है । भ्रम प्रशासन भौर थम प्रत्रन्ध में किसी प्रकार 
के सिद्धान्त लागू नही हो पाते हैं । हमारे देश में प्रारम्भ से ही श्रम की पूर्ति का 
एकमात्र ल्ोत ग्रामीण क्षेत्र रहा है। श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से प्ौद्योगिक क्षेत्रों मे 
आते है और वे कार्य करके वापिस गाँव चले जाते है। हमारे देश मे स्थायी श्रम- 
शक्ति का प्रभाव होने के कारण श्रप्तिको की भर्ती हेतु कई तरीको को काम में सेना 


पड़ा है | भारत मे श्रमिकों की भर्ती के लिए श्रायः निम्नलिखित तरीके भ्रपनाए 
जाते है -+- 


(क) मध्यस्थों द्वारा भर्ती 
(४६णणाएश्यां प्रा०एड्री इणछश्ा६5ाद्ा०७ ) 

औद्योगिक विकास की प्रारम्मिक गअ्बस्था में श्रमिकों की भर्ती हेतु मध्यस्थों 
की सहायता लेनी पडती थी । सगठित और असंगठित दोनों प्रकार के उद्योग अ्मिको 
की भर्ती हेतु मध्यस्थों पर निर्मर थे। इन मध्यस्थो को विभिन्न प्रकार के नामों से 
पुकारा जाता है, जैसे जाँवर, सरदार, चोधरी, मुकदहम, मिस्त्री, ठेकेदार आदि । 
बड़े कारखातो मे महिला जाँव्े भी होती हैं जो कि महिला श्रमिक्रों की भर्ती में 
सहायता करती हैं। ये जॉदर्स कारखाने मे काम करने वाले पुराने और श्रनुभवी 
श्रमिक होते हैं जिन पर मालिकों का पूरा विश्वास होता है। ये बाहरी व्यक्ति नही 
होते हैं। ये मध्यस्थं ही श्रमिकों की भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, छुट्टी स्वीकृत करने, 
नौकरी से हटाने, दष्डित करने, आवास व्यवस्था आदि के लिए उत्तरदायों होते है । 
इसके साथ ही ये श्रमिकों को समय-समय पर पेशमी देते हैं । इस प्रकार श्रमिक इन 


३. ककलंफड छाश2-म, : १द्रपधर०ंपएा०घ १03.89007 ६८०7०छां०४, 99 3352-53, 
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मध्यस्थों को अपता रक्षक समभते हैं जबकि मालिक भी श्रमिकों की शिकायत, रुचि 
झ्रादि जानने के लिए मध्यस्थो पर निर्मेर करते हैं। इन जॉब्स के अभ्रधिकार उन 
कारखानो मे भ्रधिक होते हैं जहाँ पर कारखानों के मालिक विदेशी हैं क्योकि वे 
श्रमिकों की भाषा को नहीं समझ पाते हैं । 

मध्यस्थो द्वारा भर्ती के भुख--श्रमिकरो की भर्ती मध्यस्थों द्वारा करने पर 
निम्नौकित लाभ हैं-- 

. मध्यस्थ श्रमिक श्रौर मालिकों के बीच एक कड़ी का कारये करते हैं। 
दोनो पक्षों के बीच भ्रच्छे सम्बन्ध वनाए रखने में सहायक होते हैं । 

2. मध्यस्थों द्वारा मालिकों को भावश्यकतानुसार समय पर क्षमिको की भर्ती 
करवाई जा सकती है क्योकि वे गाँवों से सम्पत्त रखते हैं । वे श्रमिकों की श्रादनो, 
रूचि आदि से परिचित होते हैं । ४ 

3, सरकार को भी मध्यस्थों द्वारा श्रमिको की भर्ती करवाने में सहायता 
मिलती है भौर सरकार इस कार्य हेतु कम्नीशन देती है । 

सध्य॑स्थों हारा भर्तों के दोष--मध्यस्थों द्वारा श्रमिकों की भर्ती पद्धति के 
तिर्भ्वांकित दोष हैं-- 

4 श्रमिकों का शोषणा--मध्यस्थो हारा जिन श्रमिको की भर्ती की जाती 
है, उन श्रमिकों से रिश्वत के रूप मे दस्तूरी' ली जाती है । जो श्रमिक अधिक 
घूँस देने के लिए तैयार हैं उन्हे भर्ती कर लिया जाता है। दूसरे दक्ष श्रमिकों को 
छोड़ दिया जाता है । इस भ्रकार के श्रमिको से व्यक्तिगत सेवाएँ भी ये भध्यत्य 
करवाते हैं । इनको मध्यस्थ पप्रिम राशि के रूप मे ऋण देते हैं जिस पर ऊँची | 
ब्याज-दर आ्रॉप्त करके उनका शोपण करते हैं । स्त्री श्रमिकों का भी स्त्री जाँदर्त 
द्वारा शोषण किया जाता है और कभी-कभी उनको ग्रनेतिक जीवन ध्यतीद करने के 
लिए भी बाध्य कर दिया जांता है क्योकि पनेक स्त्री मध्यस्थ प्राय, निम्त चरित्र 
बाली होती है । 

2 भ्रकुशलता को प्रौत्साहन--श्रमिको की भर्ती करते समय मध्यस्थ श्रमिकों 
की कार्यकुशलता को ध्यान में वही रखते बल्कि उनको रिश्वव में मिलने काशी 
राशि को ध्यान मे रखते हैं मौर प्रकुशल श्रमिक जो उनके मित्र, सम्बन्धी होते 
हैं, भर्ती कर लिए जाते हैं । इससे उत्पादन मे और अन्वतोगत्वा राष्ट्रोय श्राप मे 
गिरावट प्राती है * 

3. बर्ग संघर्ष--मध्यस्थ थ्रमिको की भर्ती करते हैं। मालिक मध्यस्थों पर 
श्रमिकों की भर्ती हेतु तथा श्रमिक श्रपती नौकरी हेतु मध्यस्थो पर निर्भर करते है 
कभी-कभी मध्यस्य श्रमिकों का गलत प्रतिनिधित्व करते है जिसके फतस्वरूप श्रमिकों 
प्रौर मालिको में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इससे हडतालें, ताभाबन्दी, घीमे कार्य 
करने फी प्रदृत्ति भ्रादि बुराइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। 

4. भनुपस्थिति झौर श्रम परिवतेन में दृदढ़ि--भध्यस्थों द्वारा श्रमिकों डी 
भर्ती करमे से उनका शोषण किया जाता है । श्रमिकों को गांवों से बहुका कर ताया 
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जाता है वै"शहरे मे-स्ाकर स्थायी रूप से नही बस पाते हैं तथा चॉफ्सि पाँव को 
चल्ते जाते हैं । इसी 'प्रकार अधिक रिस्वत देने वाले श्रप्िक की भर्ती और कर्म रिश्वत 
बाले श्रमिक को निकाल दिया जाता है जिसके परिणार्मस्बुर्ूप श्वम-परिवर्तंत 
(०७३ एपात्र०४७) मे इंढ्धि हो जादी है । श्रमिकों का विभिर्न प्रकार से क्षोपण 
होने से भी वे गाँवं चले जाते हैं और अनुपस्थित रहने लगते हैं | 
5 झम शाही श्रम प्रायोग, [93 (॥२0ए8॥ (०एणर्णो5्ञंणत ०४ 74900, 93! ) 
के झनुसार अ्मिको की मध्यस्यों द्वारा भर्ती' की पद्धति के भ्रैन्तर्गेत, '“मध्येस्थों की 
स्थिति बडी सुरड है । यह कहनो आश्चर्यजनक होगा कि इनके द्वो रा श्रेमिकों की स्थिति 
से लाभ नही उठाया जाता है। कुछ कारखाने ऐसे हैं जहाँ थ्रम्रिकों की सुरक्षा मिध्यस्थों 
के हाथ मेंग्नही है । अन्य उद्योगो' मे श्रमिकों को भर्ती करेंगी और उनको नौकरी से 
हटाने के 'अ्रधिंकार मध्यस्यों को प्राप्त हैं । यह बुराई एक उद्योग से दूसरे उद्यीग भर 
एंक केद्द से दूसरे केन्द्र पर कुछ मात्रा तक भिन्न-भिन्न है। नौकरी लंगाने हँतु रिश्वत 
तथा भ्रनुपस्विंति' के'बाद फिर रोजग।र देने हेतु 'भी रिश्वत 'प्रोप्त' की जाती है ।”!१ 
7'मध्यस्थों द्वारा भर्तो को बंतंमानःस्थिति श्रौर भविष्य (९7९४९ 'ए08४07 

शाप फ(चाए8 ए॑ ह8 कल्टपंजिक्षाई ० व.३9०७ विफपंडी प्राशिएर९)-- 
श्रमिकों की मध्यस्थो द्वारा की जाने वाली भर्ती का तरौका प्रस्नन्तोषजनक व 
प्रवेछिनीय॑ 'है । हांल ही' के वर्षों मे इन भध्यश्थों के  प्रधिकार छीनक३ रिश्वतजोरी 
व भ्रष्टाचार को कुम करेने को दिशा' में कदम उठाए गए हैं। वम्बई व शोलापुर 
जैसे केन्द्रों पर वेदेली श्रमिक कीं 'भैर्ती पर नियत ण लगाने के बावजुद्ध भी इन मध्यस्थो 
को न तो पूर्ण रूप से समाप्त हो किया जा सका है और न भर्ती पर इनके प्रभाव को 
दूर कियों गया है। “उत्तरों भारत मॉलिकों के संघ (00 |7तांधा एकए॥0- 
३०५ 2850०क्षांणा) ने भी भव्यस्थो द्वारा भर्ती पद्धति भे पाए जाने वालो, रिश्वत- 
खोंरी भ्रौर अप्टाधारं को स्वीकार किया' है लेकिन उन्होने असमुथेता प्रकट की कि 
रोजगौर घोल रखने के लिए इसे कंछे समाप्त किया जा सकता है|” 

(7 श्रम असुसघाने समिति ([.800067 [0५४६६७६४५७४09 (०॥०)४९६, 944 )। 
ने 'पेंहे विचार प्रेंकेट किया था हि हमारे श्रमिक झभी इतने मंतिशील झभौर 
विंकास के हतर पर्र नही पहुँच पाए हैं कि उनकी भर्ती मध्यस्थों के बिना ही सम्भव 
- हो सके । 


ते भा बज 


शाही शर्म आयोग ने यह, पिफारिश की थोक श्रमिकों को भर्तों ओर उतको 
कार्य से ह्हाने के जाबर्स के अधिकारों को कमाल कर देना, चाहिए । इसके.स्थान पर 


प्रत्येक कारखाने मैं श्रम अधिकारी. ग्रथवा जनरल मंनेज़र दाद ख्मिको की प्रत्यक्ष 
रूप से भर्ती की जाए । _ 











+-« हल ल्ही; के- वर्षों, मे थमिको की. भर्ती, हेतु «प्रत्येक कारखाने में 'बदली 


के रच 
३ छचछणा ण 6 छै ०9० (०फाएंडञं०ा 00 ] #00प्र- फ. 24- 


2. केप्रय्शाक, है. 0.क्‍/.ब/७ॉ #िकशिववा४5 586व एच है, उ * 
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प्रणाली” (886); 59४67) लागू बर दिया गया है | इसके साथ रोजगार कार्यालयों 
के माध्यम से भर्ती करना भी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है । है 
(ख) ठंकेदारो द्वारा भर्ती 
(ए९लप्रांगरस्क दाएच्डी ९975०००5) पु 
अनेक भारतीय उद्योगो मे श्रमिको दी भर्ती ठेकेदारों के द्वारा होती है । 
जिस प्रकार हम अपने देनिक कार्थों को पूरा करने के जिए ठेऊ़ा दे देते हैं, वेसे ही 
कारखातो मे भी ठेके द्वारा कार्य पूरा करवा लिया जाता है। श्रमिक्रों की यह भर्ती 
पद्धति इन्जीनियरिंग विभाग, राज्य तथा केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेलवे 
सूती वस्त्र उद्योग, सीमेट, कागज भौर खानों ग्ादि उद्योगो में प्रचलित है। 
इस प्रकार की भर्ती पद्धति के प्रचलन के कारणों में शीध्म ही श्रमिको की 
माँग पूरी द्वो जाता, कार्य शीक्रवा से पूरा करता, श्रमिकों की निगरानी की जरूरत 
न होना आदि प्रमुख हैं। इसके साथ ही कारखानों के मानक धम प्रधिनियमों 
जैसे-कारताना झधि्तियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और मातृत्व लाभ भधितियम 
भ्रादि तियम्रों को लागू करने से छूट जाते हैं और इससे उनको लाभ होता है । 
मालिकों को श्रम कल्याण पर भी व्यय न करने से वित्तीय लाभ प्राप्त होता है । 
इस पद्धति के कई दोष भी हैं-- 
] श्रमिक को कमर मजदूरी दी जातो है क्योकि उनकी भर्ती ठेकेदारों द्वारा 
की जाती है जो स्वर भी उनकी भर्ती से लाभ कमारा चाहते हैं । 
2 श्रमिकों से अ्रधिक घण्टे कार्य लिया जाता है । इससे उनके स्वास्थ्य व 
कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पडने से उत्पादन में गिरावट झाती है । 
शाही श्रम झ्लायोग मे इस पद्धति की प्रालोचना करते हुए सिफारिश की धी 
कि प्रबन्धको को श्रमिकों के चयन, कार्य के घण्टे श्लौर श्रमिको को मुगतान श्रादि पर 
पूर्ण नियन्धण रखता चाहिए । ब्िद्वार श्रम जाँच समित्ठि ने भी इस पद्धति को 
समाप्त करने की सिफारिश की है व्योक्ति इपके द्वारा श्रमिकों की असहाय स्थिति 
का शोपण किया जाता है । बम्वई वस्त्र श्रम जाँच समिति ने भी यह सहमति प्रकट 
करते हुए कहा है कि ठेक्दारो द्वारा निम्न राशि पर ठेका प्राप्त किया जाता है 
तथा वे झपना व्यय कमाने हेतु श्रमिकों को वहुत कम मजदूरी देकर उनका 
शोपण करते हैं । 
इस सभी विचारों को ध्यान मे रखते हुए हमे ठेके के श्रम के स्थान पर भर्ती 
का प्रत्यक्ष तरीका अपनाना चाहिए ॥ सार्वजतिक निर्माण विभागों में ठेका श्रम 
परमावफण्यक है. वहाँ उसको नियमित किया .जाज्ञा चाहिए। सभी कानृत ठेका 
श्रम पर पूर्ण रूप से लागू किए जाने चाहिए। किसी भी स्थिति में ठेका श्रम को 
न्यूनतम मजदूरी ग्रधिदियम, 948 के भन्त्गेत पाई जाने वाली मजदूरी से कम 
मजदूरी नही दी जानी चाहिए अधिकाँश ग्रोद्योगिक समितियों ने ठेका श्षम को 


समाप्त करने की सिफारिश की है । 
7. श्रम अनुसंघान सप्तिति (89005 [0६९४७३३७० ३ (06०, 944 ) 
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के अनुसार सभी प्रकार के ठेका श्रम को समाप्त नहीं करवा चाहिए। जहाँ प्रावश्यक 
हो वहाँ इसको समाप्त नहीं करना चाहिए जैसे कारखाने मे दीवारों की पुताई, 
सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य आदि । इसके अतिरिक्त जहाँ मालिक श्रम 
कानूनों से बचने के लिए श्रम का सहारा लेते हैं, उते विल्कुल ही समाध्त किया 
जाना चाहिए 7! ४ 
(ग) प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति 
(फल एच्लापराप्णल्या 59987) 

कारखाना उद्योगों में श्रमिकों की भर्ती बड़े वेंम्ाने पर प्रत्यक्ष रूप से की 
जाती है । प्रत्यक्ष भर्ती बम्दई, मद्रास, पजाब, विहार और उडीया राज्यो में प्रचलित 
है । इस पद्धति के अन्तग्ंव कारवाने के दरवाजे पर नोटिस लगा दिया जाता है कि 
इतने थभिद्रों की ग्रावश्यकता है। जनरल मैनेजर स्वयं अ्रयवा अन्य मिमुक्त व्यक्ति 
दरवाजे पर आकर श्रमिकों का चयन कर लेता है । कभी-कभी पहले से काम में 
लगे श्रमिक्रो को यह सूचित कर दिया जाता है कि इतने श्रमिकों की आवश्यकता 
है। वे अपने दोस्तों, सम्वन्वियों ग्रादि को इस विवथ में सूचित कर देते हैं प्रोर वे 
निश्चित तिधि पर झा जाते हैं। यह पद्धति श्रकुश्ल श्रमिकों के लिए उपयुक्त है। 
अर््धं-कुशल तथा कुशल श्रमिकों की भ्र्ती मे कठिनाई आती है । इनकी भर्ती या तो 
पदोन्नति द्वारा कर दी जाती है श्रयवा ग्रवेदन-पत्र झआमन्त्रित करके उनकी जाँच, 
परीक्षा व साक्षात्कार द्वारा चयन कश लिया जाता है । कुछ अनियन्त्रित कारखानों 
(0॥-7०४०।३४९१ &2४०(०ँ८४) में भी इस पद्धति द्वारा श्रमिकों की भर्ती की जानी 
हैं। उदाहरणार्थ बीड़ी बनाता, नारियल की चढाइयाँ बनाना प्रादि उद्योगों मे यह 
पद्धति भ्पनाई जाती है । 

शाही श्रम आयोग ने भध्यस्थो द्वारा भर्ती के दोपो को समाप्त करने के 
लिए जनरन मंनेजर के श्रधीन श्रम अधिकारी ([.3000 0867) नियुक्त करने 
की सिफारिश की थी। वर्तमान समय मे प्रत्यक्ष भर्ती हेतु इस प्रकार के थम 
भ्रधिकारी सभी कारखानों व उद्योगों में नियुक्त कर दिए गए हैं । 
(घ) बदली प्रथा धि 
>. [छए०0ा $59श८०) 

इस पद्धति के झन्तगेत प्रत्येक भाह की पहली तारीख को कुछ चुने हुए लोगों 


को वददी कार्ड दे दिए, जाते हूँ। नियमित रूप से काख्खाने मे फऋप्ते रहते हैं और 
रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु इनको प्राथमिकता दी जाती है; यह प्रथा भध्यस्थो के 
द्वारा भर्ती के दोपो को दूर करने के लिए अ्रपनाई गई है। इसके अन्तर्गत ्रसि 
” स्थायी, भ्रस्थायी, बदली आदि वर्गों मे विभाजित किए जाते है। 58400 
(डः) श्रम अधिकारियों द्वारा भर्ती 
(रिट्टए्पंपावए५ (हए0चृनछ (४060९ 0क्ननट5) | 


शाही श्रम आयोग, 93 ने मध्यस्थो द्वारा भर्तो के दोपों को समाप्त 


३ छ8८७०४ ० शाह [००५7 [7४-जडिगा0प ए०सआफपाटट, 944, छ, 8 | 
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करने हेतु ,इस पद्धति की, सिफारिश की-धी.। इसमे कारखातों में धरम अधिकारी 
नियुक्त किए जाते हैं ।॥ इनक; -कार्य श्रमिकों की भर्ती करना है । »येएगरिकारी 
ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, भर्ती का कार्य करते हैं ।+ लेकिन ये धम्रिकों से अ्रपरिवित्त 
होने के काएुए ,उनका इतना जिष्वास्- प्राप्त सही बर-पाते है जितना कि स्थातीय 
परिचित व्यक्ति) है ४ नेक 
(च) श्रम संगठनों द्वारा भर्ती वि 
(२९एकणंफढ१६ द00९४ प्रब्वते6 एवाणा5) * * ० ४००४६) 
कुछ» समठन/का रख्ानो व्यथवा मिलो पे छुदढ एवं सुसंगर्थित धरम्र' सघ होते 
है । इस संघो के पास, रिक्त: स्थानों की सूची होती है 'जों कि कर्म ढूँडेने वालो को 
सूचित करके उनके माय की सूची'मालिक-कों” वेश कर देते हैं ॥ इंसत उनकी भर्ती 
आसानी से,की जा सकती है- ये अपने मित्रो'तथा सम्बन्धियों को सूचित' कर“ उनकी 





भर्ती करवा देते हैं। «. « के तय र दि 
(छ) रोजगार के दफ्तरो द्वारा भर्ती 7००४६ तक . पिओ 5 
(ए९लए्फाला। 40चह४॥ :गफ्ञौी०्त्वया हुत्णाशाईएुए) 008 कक 
श्रमिको की भर्ती की विभिन्न पंद्धेतियाँ 'दोपपूर्णा हैं। ' वैज्ञातिक भ्ाषार पर 


श्रमिको की भर्ती करंमा किसी भो'कारेखाने की संफलताो का श्रार्धार है।' श्रत' 
रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गेई हैं जो 'श्रेंम कौ माँग और पूर्ति में सम्तुलन 
स्थापित करने का कार्य करके उपयुक्त स्थान परे उपयुक्त इ्यक्ति का चयन करने ' न 
सहायक होते हैं। *' ' है 
आधुनिक 'सरकॉर कंत्याणकोरो' सरकार है। उसका दापित्व,न केवल 
प्राकृतिक साधतो बल्कि मानवीय भाधनों का प्लधिकत्तम उपयोग कर झुष्ट्रीय झाप 
में वृद्धि करके धोगो के जीवन-स्तर को उन्नत करना है। इस परद्देश्य की प्राप्ति हेतु 
धाज विभिन्न देशों मे श्रमिकों की भर्ती हेतु रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय रौजगार 
सेवा सगठन ([]ए४०र्ण शागज0॥0थाएं इढाश०्छ 078॥78भ707) के मरुतगत 
स्थापित कर दिए गए हैं । * 
विभिन्न कारखानों में भर्ती 
(सश्लापरंगिका। वी एद्ा30०५ ॥ग005765) 
ज़हाँ; तक कारखाना 'उद्योगो (म8शण9/ ]005ध768)' का सैस्वस्ध॑ है वहाँ 
श्रमिकों की भर्ती.प्रत्यक्ष रूप से की जाती है'। बम्बई, मद्रास, पंजाब, विद्वार और 
उडीसा राज्यो में इसी प्रकार'की पद्धति प्रचतित है । कारखाने मे रिक्त रथ ग्‌ 
सूची लगा दी जाती है जिसे देखकर निश्चित तिथि पर कारखाने के स्याजे, 
पर ग्रा जाते है जहाँ पर जनरल मंनैजर 'ग्रधवा धन्य व्यक्ति द्वारा भर्ती कर ली जाती 
है। पुराने श्रमिको को भी रिक्त स्थानों की सूचता मिलने पर वें प्रपेने मिंगो तय 
सम्बस्धियों को इसकी सूचना दे देते है। यह॑ 'पद्धति' प्रकुशल श्रमिकों के लिंए उपपुक्त 
है। प्रढ्ं-छुशल और कुशल श्रमिकों की मैंती हेतु आवेदन-पत्र प्रामेर््त्रित किए जाते 
हुँ और उनका टेस्ट लेकर भर्ती की जाती है।. बंगाल की अधिकाँश जूे मिम्ती मे 





हे क्‍नग2 
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प्रत्यक्ष मर्ती हेतु “श्रम अधिकारी नियुक्त करे दिए गए है।' यह“पंडेति लोग होने के 
बावजूद भो जाँबर्स अभी-भी विद्यमान हैं ।  लडनाक वतफप्ताक 7 कि 
चीती कारखानो 7 5७8877478०6768) में भंती को क्ाये रिक्त स्थानों का 
नोटिस निकाल कर किया जाता।है'। तेकनीकी' तथा सुंपरवीइमर अणी के श्रर्मिकीं 
को छोडकर प्रन्य श्रमिको को नोर्करी सै हटा दिया जाता हैं वेयौकि ये उद्योग मतिमो 
उद्योग हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश' सरंकार'द्वारा इन उद्योगों मे भर्ती सम्बन्धो 
विशेष आदेश भी निकाले जाते हैं कर ए ४४३ है हम व 8 हर 
इलवें में! मर्तों (रे:लपोशल्या 0 रा3४५) विभिन्न विमागों में विभिन्न 
प्रकार से की जोती-हैं। प्रथम शी के कर्मचारियों की भर्ती या तो प्रत्यक्ष रूप से 
अथवा हितीय श्रेणी की पर्दौश्नतति द्वारा की जाती है। तृतीय श्रेणी कर्मचारी की 
भर्ती रेल सेवा 'ओयोग * [रि्ल999 $९शं८६ '0००णा०ए) द्वारा की जाती है 
निम्न और प्रकुशर्ल श्रेणी के कर्मचारियों व श्रमिकों की भर्ती प्रत्यक्ष होती है ! रेलवे 
में बड़ी संख्या में ठेका थम भी पाया जाता है। हे हक कर 
खान उद्योग ()४॥978 7005$079) मे भर्ती ठेकैदारों द्वारा.की जाती है । 
खानो में कार्य करने हेतु श्रमिक ग्रामोण क्षेत्रों से लाए जाति हैं] ये मस्थाई रूप से 
इस उद्योग'मै!कार्य-करते हैं। ६ * 
गियला उद्योग (004 -370४8$7:७) मे भर्ती का सबसे पुराना तरोकां 
जमीदारी पद्धति (2.8777097 59867॥) है | श्रमिकों को इन खानो के निकट मुफ्त 
या कुछ लागत पर भूमि कृषि के लिए दी जांती- थीं ।छैकित कृषि योग्य भूमि की 
सीमितताः के 'काररं।“यहू 'पैद्धति सफल नही हो सकी । भर्ती वाले ठेकैदार 
(४८०08 0०॥4९००75) द्वारा भी इन खानों में श्रमिकों की भर्ती का 'कोर्यो 
किया गया ।इनका- काये श्रमिकों की'पूति करता “मार्च था प्रबन्धकीय ठेकेदार 
(शशाब878"00०पक्ञल0/5) द्वारा' भो श्र्िकों कीं भेती की गई। ये ने केवल! 
श्रम की पूति का कार्य करते थे बल्कि खानों के दिकांस और पवन्ध का कार्य भी 
करते थे।ये 'कोयलो खातों से निर्केलवान वे उसे लदवाने का कार्य भी करते थे । 
युदधकाल में कोयले की पूर्ति बढाते तेया श्र्म को कंम पूर्ति के कारण सरकार ने भी 
ठेकेदारी का कार्ये किया । एक न्यापिक जॉच (एंढणए फ्रवंधाए), 960' की 
सिफारिश के ग्राघार परे ठकेदारों पद्धति को घीरें-घोंरे समाप्त कश्ना स्वीकार किय। 
गया। गोरखपुर श्रम "सगठन (0 णेताएफ ,ब्क0पए ऐॉइकर्फशांग्गों का 


प्रशासन 96] 'से रोजगार* कार्यालये : विदेशीलेय के प्रघीन  स्थामान्तरित कर 
दिया गया है; ७३ कक हहछ 8. है 7 ७" है शा 


है ६ ७१ 

लोहे की खानों [7०-ण० नत७७) में भर्तों ' प्रत्यक्ष तथा 'हेकेंदोरी: 
पद्धतियों के भ्राघार पर की जले है? पस्वानीय प्थ्रेंस को भर्ती प्रत्यक्ष रूप से 
निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रो 'से "की. जाती है? १-पुराते' धमकी के सूचित कं र दिया जाता 
है भौर वे अपने मित्रों, सम्बन्धियो व परिवार वांलीं को इस भर्तों के लिए सूचित कर 
देते हैं | ठेके के कार्य हेतु श्रमिकों की भर्ती 'सरदारें' (5870275] हाराको जीती है । 
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अश्रक खानो ()४:८७ )४०7८७) में भर्ती सरदारों द्वारा की जाती है। उन्हें 

” ग्रामीण क्षेत्रों मे भेजकर इच्छुक श्रमिकों की भर्ती करने का कार्य सौंपा जाता है। 

इन सरदारों को कोई दलाली नहीं दी जाती वल्कि उनकी मजद्भुरी इस बात पर 

निर्मर करती है कि उन्होते कितने श्रसिको की भर्ती की है । इत खानों मे 826% 
अत्यक्ष रूप से तथा 7% ठेकेदारो द्वारा भर्ती की जाती है । - 

संक्षेप मे खान उद्योग मे श्रमिक्रों की भर्ती खान स्वामियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप 
से, मध्यस्थों द्वारा और रोजगार दपतरो के माध्यम से की जाती है । 

बागानों में श्रम ([.00007 ॥0 ९|&ए०६७(०075] की भर्ती विभिन्न झुपो में भी 
जाती है। प्रासाम के बगानो मे श्रमिकों की भर्ती चाय. वितरक समभीता श्रम 
अधिनियम, 932 (८७ 0॥5७490६075 #हए७८७६४६ .500४४ ०४, ६932) 
के अन्तर्गत की जाती है । यह पूर्ति निकटवर्ती प्रदेशो-- प. बंगाल, उडीसा, उत्तर प्रदेश / 
व मध्य प्रदेश से की जाती है। धमिको की भर्ती हेतु चाप जिला श्रम सघ (708 
उ)#80(5 7,9007 0५5००४६॥०४) स्थापित किए गए हैं । इनके माध्यम से श्रमिक 
बगानों में भेजे जाते हैं । 
चाय के बायानी में श्रम भर्ती के तीन तरीके हैं-- 

() पिरदारी प्रणाली (5009 5960) के अन्तर्गत श्रमिक स्थातीय 
ब्रेश्षण एजेन्सी (7००७! ए०छध्वावांगड #8०॥०५) द्वारा भर्ती करने वाले गिलो को 
भेज दिए जाते हैं । 

() स्पानीय भर्ती करने वालों द्वारा, (#रा०प्ड। 7.0०व| २९छशए(७४४) 
श्रमिकों की भर्ती हेतु मालिक द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को श्रमिको की भर्ती हेतु नियुक्त 
कर दिया जाता है ( मु 

(॥7) पूल पद्धति (2००] 5५5६८7) के अन्तगंत श्रम भर्ती स्थानीय प्रेश्षण 
एज्ेस्सी के माध्यक्ष से होती है | श्रमिक इत स्थानीय एजेन्सियो के पास चने जाते हैँ 
और वहाँ श्रम के क्रेता उनकी भर्ती कर लेते है । / 

६ दिसम्वर, 960 से रोजगार दफ्तर अधिनियम इत बागाती पर लागू कर 
दिए गए है। मैसूर राज्य में भर्ती का कार्य न केवल रोजगार कार्यालयों द्वारा.ही 
होता है बल्कि मालिकों द्वारा भी यह कार्य किया ,जाता है । 

रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानों की झनिवार्य सूचना) अधिनियम, 72 
पास करके सभी उद्योगो पर लागू कर दिया गया है। सभी मालिकों को रिक्त 
स्थानों की सूचना देना भ्रनिवार्य कर दिया है । 25 था अधिक श्रमिक लगाने वाले 
मालिको पर यह लागू होता है। इसका उल्लेंबन करने पर प्रथम बार 400 ६ 
तथा दूसरी बार !000 ह. जुर्मादा करते का फ्रावधान है । 

भारत में रोजयार सेवा संगठन 
(#फट्ञोग्ड्रापथ्ा इश्क 07 :क्रडवाेणा ही पक) . 

रोजगार कार्यालय श्रमिको की वैज्ञातिक भर्ती की प्रोत्साहित करने का 

महत्त्वपूर्ण साधन है।ये श्रमिकों झ्नौर मालिकों के बीच एक कड़ी का कार्य करते 
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है जिमसे श्रम की माँग झौर पूर्ति मे सन्तुलन स्थापित हो जाएं। ये उपयुक्त स्थाल 
पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने में सहायक होते है । यद्यपि रोजगार कार्यावय 
रोजगार अवसरों में वृद्धि नही करते हैं फिर भी ये घपंखात्मक बेकारी (गिए0४णाशे 
एए7९०79!०एए७॥६) को कम करने में सहायक होते हे ॥ इनसे थ्रम की गतिशीलता 
मे वृद्धि होती है, उतकी कार्यकुशलता चटनी है और राष्ट्रीय झाप में वृद्धि होने से 
आ्राधिक कल्याण में भो दृद्धि होती है । 


अस्तर्राष्ट्रीय अम-सयठन (7, 7. 0 ) ते सन्‌ 99 के प्रस्ताव द्वारा यह 
सिफारिश की थी कि प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक निःशुल्क रोजगार सेवा शुरू की 
जानी चाहिए । भारत ने इस प्रस्ताव को सन्‌ 92] में स्वीकार किया था! शाही 
श्रम प्रायोग ने सन्‌ 929 में इस प्रकार की सेवा शुरू करने की योजना को 
अतुपयीगी व श्रनुण्युक्त बताया क्योकि उस समय श्रमिकों की भर्ती करने में कोई 
क्ठिताई नहीं थी । श्रमिकों की पूर्ति उनकी , माँग की तुलना मे अधिक थी। लेकित 
श्रम अनुसन्धान समिति, श्रम संधो श्रोर माजिकों तथा अन्य समितियों ने इस प्रकार 
की सेवा शुरू करने पर जोर दिया 4 

दूसरे महायुद्ध मे तकनीकी झ्लौर कुशल श्रमिकों की कमी महसूस की गई 
ग्रौर इनकी भर्ती हेतु 9 रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई। इन कार्यातयों 
का कार्य तकवीकी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आर्मी और युद्ध कारखानों हेतु 
तकनीकी श्रमिकों को प्रशिक्षण देना था। सच 9435 में महायुद्ध समाप्त हो गया । 
युद्ध में लगे श्रमिक बेरोजगार हो गए । अतः युद्धीपरान्त पुनर्वास व पुतनिर्माण हेतु 
इन दपतरों द्वारा कार्य लिपा गया । इस समस्‍या के समाधान के लिए पुनर्स्थापन 
और रोजगार निदेशालय (0॥0०078/४ ०॥ 9९४८/॥९फ़९०६ & 2ए७एछ/0५७६७६) 
की स्थापता 70 रोजगार दफ्तरो के साथ की गई। सन्‌ 984 में इन रोजगार 
दफ्तरो के कार्यो में वृद्धि करके सभी श्रकार के श्रमिक्रों को इसके अन्तगेत लाया 


गया । नई दिल्‍नी स्थित केन्द्रीय कार्योलय ग्रन्‍्तर्राज्यीय कार्यातयों का समन्वय कार्य 
करता है । 


रोजगार कार्यालयों की शिवा रा समिति का प्रतिवेदन 
(8% ४8 ए४० (०एकरां।(९७5 प्रेश३/०६ एक एजफ०)णथा। 
है 2228 
रोजगार कार्यालयों के कार्यों को प्रभावपू्ों बनाने के लिए उनका पुनर्गठन 
करना ग्रावश्यक समझा गया । इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु योजना आयोग के सुझाव 
पर भारत सरकार ने सन्‌ १952 मे श्री दी शिवा राव, एम. पी. की भ्रध्यक्षता मे 
एक भ्रश्मिष्षण और रोजगार सेदा संगठन समिति (ग्राक्षप्रण8 & एऐकएण्ग्रालय: 
8दश०ढ 0ाडइ्गांडआाण ए०गण्ांध८०) नियुक्त की गई। इसमे श्रमिकों और 


मालिकों के प्रतिनिधि भी शामिल किए यरए। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सत्‌ 7954 
में दी । इस समिति की द्विारिशें भ्रग्रॉंकित थी-- 
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दा जद रोजगार कार्यालय संगठत।के,स्थान पर' इसका नाम राष्ट्रीय रोजगार 
सेवा,के रूप-मे स्थाई!सगाठन के रूप मे चलाई'जाएं। मालिकों द्वारों मकुशल श्रमिकों 
को छोड़कर प्रन्यग्भमिकों की रिक्त जमह.भनिवाये रूप से घोषित की जाएँ। 

5४ $ 2< इन कार्यालयों क्र 3नीति-मिर्वा रण,. भ्रमापीकरण' धोर' समन्वय गा 
का द्भायित्व केन्द्रीय सरकारःका हो, लेकिन नित्य प्रतिदित का प्रशासन राज्य 
सरकारों को दे दिया जाना चाहिए। 39 8: हे 30 

ह + 5 केन्द्रीयासरकार हारा राज्य सरकारो'द्वारा' चलाएं' जाने वाले रोजगार 
कार्यालयों के कुल ह्यम-का 60% चहन करनाभ्चाहिएव «६ । (वा 

लक क्षमिकों को अपना प्रंजीयन करामे' की स्वतन्त्रता हो''औौर उनते कुच्च 
भी बही लिया जाए। #॥ क 7, 7: एह तक का हद 


सैमिति नें प्रकुशल भमिको के पजीयत' के लिए कोई सुझकादू नही रिया 
क्योंकि इससे रोजगार कॉर्यालयों को कार्यभार बढ जाएगा। लेकिन इसके , पंजीयन 
के प्रभार में देंश में भानवीय शक्ति का सही अनुभान्‌ कैसे लग[या जा स़ुकेगा। 


प्र. 8३ ७ 9 


| *झ 
भारत में रोजगार एव अशिक्षण महानिदेशालय का संगठन! 


अन्प पुनर्वास तथा रोजगाएमेहानिदेशालय (जिसे अर्थ रोजगार, एव प्रंसिक्षण 
महानिदेशालय कहा जाता है) जुलाई, '945 में” हृजित' किया गयी था, शिपतक्रा 
सद्देश्य /भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षित तथा धुनर्वास्ित | केरंता थी । / देश के विभाग 
के! पफ्चात्‌'विस्थापित' व्यक्तियी के प्रशिक्षण तथा पुमेवास " को शोमिले करके इसे 
कार्य कैश” मे व्वूद्धि की गईथी)। जनता की ? बढती मांगे 'कौ' पूर्र करने के लिए, 
भारत सरकार: ने 948 क्ेण्शुरू मेश्रोजपार सेवा की ' सभी ' रोजगार चाहवे वालों 
केंचारे मेःझोर प्रशिक्षण सेवा को 950 पें' सभी असेनिकों पर लागू कर दिया 
था ।| इसके प्रिशामस्वरूप इसका कार्यभार * बहुत प्रेधिक बढ़े गया था । चूंकि 
रिलीज किए गए युद्ध सेवा काभिकों ग्रौर विस्थापित व्यक्तियों को पुरर्वोतिकी 
आकस्मिक क्षमस्या से निपटने के लिए संगठन को जल्दी मे. स्थापित किया गया था 
इसलिए इसके पृमरर्िमाश की आवश्यकता थी, यदि इसे. नि तथा प्रशिक्षण के 
लिए एक कारगर तर्न्न के रूप में कार्य करना था । तदनुसार, देश के प्राथिक तथा 
सामाजिक विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के सन्‍्दर्म मे डी. जी आर एण्ड ई 
को आदी रखेमें की प्रावर्यकतों की मूल्यॉकिर्त करने की श्रोर ऐसी प्रावृश्यकतामो 
केसन्दर्नेग्मे भहसुकाव देने के लिए कि इंसका भावी आकार क्यो होना चाहिए 
प्रशिक्षण तथा रोजगारतसेवा'सेमिति (शिंव' रद समिति) 932 जे स्थायप्रित की 
गई'थीय इस समिति की सिफारिशों पर, रोजगार कार्यालयों श्रौर भौद्योगिक 


या! कक ॥ मैक | 5 कब्जा ० आह हडाड | 
शीट चभआद्ातप्न,(येजणर एकअशिभुणा), स्ारत सरकार को जा्षिको/रिोर्ट/'986-8॥ 
जजीर २ के हे लि च2ता फरय में पृष्ठ 
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ल्‍ 
प्रशिक्षण संस्थानों का देनिक प्रशासनिक नियन्‍्त्रण राज्य सरकारो/संघ शासित 
क्षेत्र प्रशासनों को !-(-956 से हस्तान्तरित कर दिया गया था संगठन की 
लागत पेर होने वाले श्वर्च का 60 प्रतिशत तक खर्च केन्द्र द्वारा और शेष शज्य सरकारों 
द्वारा 3-3-]969 तक वहन किया जाता रहा था, जिसके बाद राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ द्वारा मई, 968 में हुई भ्रपती बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप 
यह व्यवस्था बन्द कर दी गई थी । श्रत. जतशक्ति एवं रोजगार योजनाओं प्रोर 
शिल्पकार प्रशिक्षण योजनाग्रों (ओऔद्योगिक प्रशिक्षण सस्यानों) के लिए पूर्ण वित्तीय 
जिम्मेदारी भी राज्य सरकारो/संध शासित क्षेत्र के प्रशासनो को -4-969 से 
हस्ताम्तरित कर दी गई थी । हि 


सितम्बर, 98] में श्रीपी सी नायक की अध्यक्षता मे रोबगार एवं 
प्रशिक्षण 'महानिदेशालय का पुनर्गठन सम्बन्धी एक कार्य दल गठित क्रिया गया था, 
जिसका कार्य रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के उद्देश्यों तथा कार्यकरण 
की पुनरीक्षा करना ग्रौर इस संगठन को अपनी जिम्मेदारियोँ निभाने भे भौर 
अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए उपाय सुझाना, कमरियों, यदि कोई ही, का पता 
लगाता तथा उन्हे दूर करने के लिए उशाप्र-सुझाना था ! कार्य दल ने अपनी रिपोर्द 
-]-98 2 को प्रस्तुत की । कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों की जाँच की 
गई है भर अनुवर्ती कार्यवाही की गई है। 

प्रत्येक ऋमिक पचवर्षीय योजना के साय केन्द्र तथा राज्यों में रोजगार 
सेवा और प्रशिक्षण सेवा के कार्यकलापो में विस्तार होता रहा है। दिप्तम्बर, ]986 
तक कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सरकारी 
तथा गै(-सरकारी दोनों) की कुल संख्या क्रमशः 82] और ]724 थी । 


क्षेत्र कार्यालय दर्शाते हुए सगठनात्मक संरचना का विवरण 


रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत मे एक ऐसा शीर्ष सगठन है 
जो राष्ट्रीय आधार पर, रोजगार सेवा और महिला व्यावक्षायिक प्रशिक्षण सहित, 
व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना से सम्बन्धित कार्यक्रो का विकास तथा समन्वय 
करने के लिए उत्तरदायी है। तयापि, रोजगार कार्यालयों और औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासनिक तथा वित्तीय नियन्त्रण राज्य सरकारो/सघ 
शासित क्षेत्र ध्रशासनों द्वारा किया जाता है। रोजगार एबं प्रशिक्षण महानिदेशक 
तथा भारत सरकार के सयुक्त सचिव है, जो सीधे श्रम सचिव के प्रति 
उत्तरदायी हैं। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के मुख्यालय मे रोजगार 
निदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय, शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय और सचिदालय विग 
शामिल हैं । मर 

रोजगार एर्व प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन कार्य करने वाले प्रधी नस्य 
कार्यालयों का ब्योरा भागे दिया गया है-- 
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(क) रोजगार निदेशालय 


केन्द्रीय रोजगार सेवा भप्रतुसन्‍्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली । 
2-5 74 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केस्द्र--वम्बई, “हैदराबाद, जबलपुर, 
दिल्‍ली, कानपुर, लुधियाना, कलकत्ता, , मद्रास, अ्रहमदाबाद, विवेद्धम, 
« वगलीर, गोहाटी, जयपुर और भुवनेश्वर 4 


6-33 पअ्रनुमूचित जाति/पनुसू चित जनजाति सम्बन्धी 8 प्रध्ययव एवं मार्गेदव 
केन्द्र--दिलली, जवलपुर, कानपुर, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, हैदराबाद, 
निवेन्द्रम, जयपुर, रांची, इम्फाल, एजबल, बगलौर, हिसार, राउरकेसा, 
नागपुर, गोहादी प्रौर मण्डी हे 


(ख) प्रशिक्षण निदेशालय 


]-6 छ* उच्च प्रशिक्षण संस्थान--कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, हैदराबाद, 
- लुधियाना प्ोर बम्बई। हु 


7 केन्द्रीय भनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास । 
8-9. इलेक्ट्रॉनिक्स तथा प्रोसेस इम्स्ट्रमेण्टेशन सम्बन्धी 2 उच्च प्रशिक्षण 
हैं संस्थान, हैदराबाद भर देहरादून । हे 


पु 

70 केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्थान, हावड़ा 

]]-6 छ. क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण, निदेशालय--वम्बई, कावछुर, कलकत्ता, 
मद्रास मोर हैदराबाद तथा फ़्रीदाबाद । 

7 राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण सस्थान, नई दिल्‍ली । 


8-20 दीन क्षेत्रीय भहिला व्यावसायिक प्रशिक्षण सस्थान--बम्बई, बगलौर श्रीर 
जिवेसद्रम । 4३ श्ल 

2-23 फोरम॑न प्रशिक्षण संस्थान--बंगलौर भ्ौर जमशेदपुर |" 

24-27 चार आादशे प्रौद्योगिक प्रशिक्षण सस्वाद--हल्दाशनी (उत्तर अदेश) 
कालीकट (केरल), चौदवार (उड़ीसा) और जोघरुर (राजस्थान) । 
(विकलांग महिला व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र अगरतला तथा बडीदा और 

क्षेत्रीध व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हिसार, कलकत्ता तथा दुरा स्त्रीकृति किए 


गए हैं) । 
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राष्ट्रीय रोजगार सेवा की कार्य-प्रणति! 


हमारे देश मे रोजगार सेवा 945 में प्रारम्भ की गई थी ओर ग्राज इसके 
अधीन देश भर मे रोजगार कार्यालयों का जाल-सा बिछा हुआ है । 986 के ग्रस्त 
में देश में राष्ट्रीय रोजगार सेवा मे 82। रोजगार कार्यालय थे, जबकि 985 मे 
इनकी संख्या 800 थी । इस नेटवर्क मे 80 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं 
मार्गदर्शन केसर (यू ई. आई. जी. वी.), 6 व्यावसायिक और कार्यक्रारी रोजगार 
कार्यो लय, 7 कोयला-खान रोजगार कार्यालय, 0 परियोजना रोजगार कार्यालय, 
विफलागो हेतु 23 विशेष रोजगार कार्याघय झौर बागान श्रमिकों के लिए एक 
विशेष रोजगार कार्यालय थामिल थे । 


कार्यकलाप के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय रोडपार सेवा का निष्पादन 
निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाया गया है । 

रोजगार कार्यालयों का मुख्य कार्य रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों का 
पजीकरश करना ओर तियोजको द्वारा अधिसूचित रिक्तिपों पर उनकी नियुक्तियाँ 
करवाना है । दस सम्बन्ध में 985 की तुलना में 986 के दौरान किए गए 
कार्ये का झाम प्रन्दाजा निम्नलिखित विवरण से लगाया जा सकता है--. 7 











(लाखो में) 
कार्यकरताप 985 986 

५ 
पंजीकरण हि 58-22 55«35 
अधिसूचित रिक्तियाँ 675 6:23 
किए ग्रह संप्रेपण ' 5388 53.3 
7 की गई तियुक्तियाँ * 389 353 





986 के श्रन्त में रोजगार कार्यालयो' के चालू रजिस्टर पर रोजगार 
चाहने वालो की कुल सख्या 30। 30 लाख थी, यह संख्या वर्ष के प्रारम्भ की 
तुलना से 4 7 प्रतिशत अधिक थी । 

जनवरी से दिसम्बर, 986 की अदधि के दौरान रोजगार कार्योलयों द्वारा 
किए गए पंजीकरणो, रिक्ति अधिसूचनाग्रो, नियुक्तियों और विशिन्न राज्योत्तथा 
संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष के अन्त में रोजगार कार्यालयों - के चालू रजिस्टर पर 
आवेदको के बारे मे भ्राँकडे आगे दिए गए है । 


॥ आरत सरकार, श्रम सरत्नालय (रोजगार एब अशिक्षए) क्यो वापिक रिपोर्ट, [986-87. 
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रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्ति 

रोजगार धाहने वाले पंजीकृत व्यक्तियों में से लगभग झाबे शिक्षित 
(मेट्रिकुलिट तथा इससे ऊपर) हैं | रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों की सख्या 
985 के प्रन्त में !39:76 लाख थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 25"36 
लाख थी । 984 की तुलना में 985 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार 
चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों को प्रदान की गई रोजगार सहायता की पुनरीक्षा 
निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत की गई है-- 


(लाखो मे ) 





हि पंजीकरण नियुक्तियाँ 
शैक्षणिक स्तर , जम 2 कम 3 सम हल लक .46- अटल] 


4984 4985 984 985 





मैद्रिकुलेट 923 ॥83. 089... 049 
मेद्रिकुलिशन से ऊपर परन्तु डिग्री से है 

कम 8]8  87 0-42 038 
स्तातक तथा स्नातकोत्तर 6"3]. 5:72 0*47 047 
रोजगार चाहने वाले सभी शिक्षित 

ब्पक्ति 3372 32०03 .78 ]63 





नोट--पूर्णाद्धों के कारण जोड़ मेल नहीं भी खा सकते । 

जून, 986 के भ्रन्त मे रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों की संख्या 
50-88 लाख थी । जनवरी-जून, 986 के दोरान, चालू रजिस्टर पर मंद्रिकुल्ेटो 
की संख्या 80:45 लाख से बढ़कर 86 83 लाख हो गई, मेट्रिकुनेंशन से ऊपर 
परन्तु स्नातक से कम शिक्षा प्राप्त करने वालो की संख्या 35:30 लाख से बढ़कर 
38:06 लाख हो गई झ्ौर स्तातको तथा स्नातकोत्तरो की सख्या 24.00 लाछ से 
बढ़कर 26'00 हो गई । जनवरी-जून, 7986 के दौरान रोजगार चाहने वाले कुल 
]3 59 लाल ब्यक्ति पजीकृत किए गए और 0-74 लाख नोकरी पर लगाए गए । 
चिशिष्ट वर्गों के रोजगार चाहने वाले व्यक्ति 

रोजगार कार्यालयों द्वास विशिष्ट वर्गों के रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों 
जैसे भ्रनुसूचित जाति एव अनसूचित जनजति, विकलाँगों ओर महिलाग्रो को प्रदान 
की गई सहायता पर चर्चा अगले अध्याय में की गई है । 
रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अ्तिवायें अधिसूचना) * 
झधिनियम, 959 ह 

रोजगार कार्यालय (रिक्तियो को अनिवांये अधिसूचना) अधिनियम, 959 
जो पहली मई, 960 से लागू हा, सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानो और तिजी 
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क्षेत्र के गेर-कृपि कार्यक्रलापो से लगे हुए ऐसे अरतिष्ठानो पर लागू होता है रिर्स 
25 या भधिक, श्रमिस्त नियोजित हैं ! प्रधिनियम के अधीन नियोडको के निए 
अनिवार्य है कि वे अपने श्रतिप्ठानों में उत्पन्न होने वाले रिक्त स्थानों (प्रदितित 
के अन्तगंत छूट प्राप्त रिक्त स्थानों को छोडकर) को निर्धारित रोजगार कार्यातर्य 
को ग्रधिसूचित करें और श्रपनी स्थापनाग्रों मे रोजगार तथा रिक्तियों के बोरेरे 
कुछ परावधिक विवरणिएयाँ भेजें - पु 

मार्च, 986 के झन्त मे यह प्रधिनियम '72 लाख प्रतिष्ठानों पर भा 
था, जबकि मार्च, 985 के प्रन्त मे यह मधिनियम, '68 लाख भ्रतिष्ठानों पर तू 
था । इनमे से '30 लाख प्रतिष्ठान सरकारी क्षेत्र मे थे भौर 0 42 लाख प्रतिष्ठा 
लिजी क्षेत्र मे थे । हि 

अधिनियम के उपबस्धी को रागू करने के लिए 8 राज्यो|सिघ गामित 
क्षेत्रों में विशेष प्रवर्तंत मशीनरी स्थापित की गई है | रोजगार अधिकारी प्रधितिव 
के कार्यात्वयन में विभिन्न भ्रनुतयी तरीकों तथा प्रचार के माध्यम से नियोजको गे 
सहयोग श्राप्त करने हेतू, लगातार प्रयास भी करते हैं। तथापि, लगातार ता 
अ्रम्पस्त दोपी नियौजको के मामले मे श्रभियोजन चलाए जाते हैं । विभिन्न राणों 
संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों के मूध्योकन से यह पता चता.है हि 
सरकारी तथा तिजी दोनों क्षेत्रों मे अधिकाश नियोजको ने प्रघिनियम के उपकशशो 
का अनुपालन किया + पु 

रोजगार क्रा्यलिय [रिक्तियों की प्रतिवायें अधिसूचना) विधम, 2960 मे 
विभिन्न फोरमो मे की गई सिफारिशों के आाघार पर समय-समय पर समोधत किए 
गए थे शोर सशोधनों के बारे मे अधिसूचनाएँ भारत के राजपत्र,मे प्रकाशित की 
गई थी । 
केद्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्‍ली 

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की ग्रनिवाये प्रधिमूचना) प्रधितियम, !? 
तथा तद्धीन बनाए गए नियमो के भ्रषीन, केन्द्रीय सरकार मे 425 रुपए (बिता 
'संशोधन) और इससे ऊपर कप मूल वेतन दाली देज्ञानिक तथा तकनीकी रहा 
की सभी रिक्तियों की केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्‍ली की प्रधितूचित करा 
होता है, जो इन रिक्तियों को देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों मे परिचाहिंत 
करता है झौर यदि प्रावश्यक हो तो उन्हें समाचार-पत्रो में विज्ञापित करता है । 

4986 के दौद्यय, कुल 8095 रिक्तियाँ केन्द्रीय: शोजगार कायलिय को 
अ्धिसूचित की गईं, जिनमे से 76!] रिक्तियँँ अनुसूचित जातियों के लिए प्रौर 
१076 रिक्तियाँ अनुमूचित जनजातियों के लिए भ्रारलित थीं ॥ ये रिक्तियाँ:2] 
सियोजकों द्वारा भ्रधिसूचित की गई थो, जिनसे से केन्द्रीय सरकार के 46 कार्यलिस 
और 63 भ्रर्दसरकारी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। कुत 3407 
रिक्तियाँ देश के समी रोजगार कार्यालयों में उपयुक्त उम्मीदवार प्रायोजित करने 
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के लिए परिचालित की गईं, जिनमे से 63 अनुसूचित जांति और 368 अनुपूचित 
जनजाति के लिए श्रारक्षित थीं। इसके अतिरिक्त, ऐसी रिक्तियों का व्यापक 
परिचाज़न करने के लिए 884 प्रनुरोध विभिन्न रोजगार कार्यालयों को प्राप्त 
हुए, जिनके लिए उपयुक्त उम्मीदवार स्थावीय रोजगार कार्यालयों के पास उपलब्ध 
नही थे । 

केन्द्रीय सरकार की ऐसी रिक्तियाँ जिन्हें भरना कठिन होता है तथा उनका 
व्यापक परिचालन करने की जरूरत होती है, सितम्बर, 968 में चालू योजना 
के झ्न्तर्गत केन्द्रीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर 
विज्ञापित की जाती हैं। 986 के दौरान 2 विशेष विज्ञापनों सहित 54 विज्ञापन 
जारी किए गए- जिनमें 4782 रिक्तियाँ शामिल थी। इनमें से 980 रिक्तियाँ 
पनुसूचित जाति के” लिए, 635 रिक्तियाँ अनुसूचित जनजाति के लिए और 0। 
रिक्तियाँ विकलाँगों के लिए आरक्षित थी। 237 नियोजकों द्वारा केन्द्रीय रोजगार 
कार्यालय फो अधिसुचित की गई 237 रिक्तिपाँ सम्बन्धित रोजगार कार्यालयों को 
स्थानान्तरित की गईं थी क्योंकि वे सी. ई. ई. के क्षेत्राधिकार के ग्रन्तर्गत नहीं 
झाती थीं | इसके श्रतिरिक्त, 55 नियोजको ने रोजयार कार्यालय (रिक्तियों की 
श्रनिवाये अधिसूचना) अ्धितियम के भ्रन्तगेत रिक्तियाँ अधिसूचित की, जिन्हे उनके 
द्वारा सीधे विज्ञापित किया गया १ 


फालतू/छेंटनी घोषित किए गए केन्द्रीय सरकार के छा 
कर्मचारियों की नियुक्ति करना 


रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का एक विशेष सेल वित्त मन्त्रालय 
के कर्मेंचारी निरोक्षण एकक द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन अथवा 
प्रशासनिक सुधार लागू करते के परिस्पामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों के 
फालतू घोषित किए गए ग्रूप “ध' के कर्मचारियों को रोजगार सहायता प्रदान करने 
के लिए उत्तरदायी है। इस सेल में | जनवरी, 986 को 32 फालतू कर्मचारी 
थे तथा जनवरी-दिसम्बर, 986 की ध्रवधि के दौरान सारे देश के केस्द्रीय सरकार 
के विभिन्न कार्यालयों से ग्रुप 'घ' के कुल 98 श्रन्य कमंचारियों के फालतू होने 
की सूचना प्राप्त,हुई थी । इसी झ्रवधि के दौरान, विशेष सेल द्वारा 97 कर्मचारी 
वैकल्पिक रोजगार में मामोदिष्ट/नियुक्त किए गए थे और दिसम्बर, 986 के 
प्रस्त मे फालतू घोषित किए गए केवल 33 कर्मेचारो रोजनार सहाग्रता की प्रतीक्षा 
मे थे। विशेष सैल ग्रुप 'घ' में ऐसे कर्मचारियों को पुनः नियोजित करने के लिए 
जिम्मेदार है जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो और जिनको क्रेम्द्रीय 
सरकार के संगठनों को समाप्त कर देने के कारण छेंटवी कर दी जाती है । 


रोजगार बाजार सूचना 


सीमाक्षेत्र तथा विस्तार--रोजगार बाजार सूचना (रो. वा. स्‌ ) कार्यक्रम 
५ कै अस्तर्गंत रोजगार के स्तरो के सम्बन्ध में श्राँकडे त्रिभासिक तौर पर रोजगार 
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मु 
कार्यालयों द्वारा एकन्र किए जाते है। इस ई. एम्र. आई, कायक्रम के भल्तगत 
भर्थव्यवस्था का बेबल संगठित क्षेत्र शाता है, चामत : - ' | 


(!) सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान, और 
(2) निजी क्षेत्र के ऐसे गेर-कृषि प्रतिष्ठान, जिनमे !0 या इससे अधिक 
श्रमिक नियोजित हैं । ड़ 
इस कायंत्रम के श्रन्तगंत निम्नलिखित क्षेत्र नही श्राते हैं-- 
() निज्ञी क्षेत्र मे कपि श्लोर सम्बद्ध कार्ययलाप/सचालत, बागान को 
छोडकर जिन्हे स्वेच्छिक झ्लाधार पर शामिल किया गया है, 
(2) घरेलू प्रतिष्ठान, 
(3) निजी क्षेत्र मे ऐसे प्रतिष्ठान जितमें 0 से कम श्रम्रिक नियोजित 
हो, ३.० # 
(4) स्वरोजगार प्रथवा स्वतम्त्र कर्मकार, 
(5) प्रशकालिक कर्मचारी, 
(6) रक्षा सेनाग्रो मे रोजगार, 
(7) विदेश में भारतीय सिशनो/दूतावासो मे रोजगार, 
(8) ग्रेटर बम्बई और कलकत्ता के ,महानगरीय क्षेत्रों मे तिजी 
क्षेत्र भे 70-24 व्यक्तियों" को |नियोजित करने ज्ाले रह 
प्रतिष्ठान । हि 
भौगोलिक तौर पर, रोजगार बाजार सूचना (ई.एम भाई.) कार्यक्रम के अन्तगंत 
सिक्किम, अरुणाचल अदेश, दादरा एवं नागर हवेली श्रौर लक्षद्वीप को छोड़कर 
देश के सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानो 
प्रौर निजी क्षेत्र के 25 या इससे ग्रधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले मैर- 
कृषि प्रतिष्ठानों से सूचना, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों को अत्िवार्य अधिसूचना) 
प्रधिनियम, 959 और तदूधीत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के प्रधीत एकत्र 
की जाती है परन्तु निजी क्षेत्र के 0 से 24 श्रसिकों को नियोजित करने वाले 
गैर-कृपि प्रतिष्ठातों से यह सूचना स्वेच्छिक आधार पर शकत्र की जाती है। निजी 
क्षेत्र के वागान से भी यह सूचना स्वेच्छिक ओधार पर एकत्र की जाती है। 

शामिल किए गए 'प्रतिष्ठानों की संख्या--37 मार्च, 985 को वार्यत्रम 
के प्रन्तगेंत लाए गए प्रतिष्ठानों की कुल सल्या 2 28 लाख ( प्रस्तिम) थी। इनमे 
से सावंजनिक क्षेत्र के ।30 लाख और शेष 098 लाख निजी क्षेत्र के ये ! 
रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 2959 की 
परिधि के अन्तगेत आने दाले प्रतिष्ठायों की सख्या ।'72 लाख थी, जितमें ।'30 
लाख सार्वजनिक क्षेत्र के भर 0 42 लाख निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान थे । 


+; 


आँखड़े प्रकाशित करसा-ई एम. झाई कार्यक्रम के अन्तर्गत एकत्र किए 
गए ग्राँकड़े तिमाही श्लौर वाधिक रोजगार पुनरीक्षाप्रों के माध्यम से दिलोग किए 
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जाते हैं। !982-83 के वापिक * रोजगार पुनरीक्षा का मसौदा तैयार कर लिया 
शया है ६ रिलौज की गई पझन्तिस तिमाई रोजगार पुनरीक्षा जून, !7985 को समाप्त 
तिमाददी के बारे में है । घितम्वर, !985 को समाप्त तिमाही के बारे में तिमाही 
रोजगार पुनरीक्षा तैयार की जा रही है। रोजगार सम्बन्धी ग्रॉकेडो को शीघ्र 
रिलीज करने और इस तरह इसकी उपयोगिता को बढाने के लिए, संगठित कौन 
में रोजगार के त्वरित अनुमान मुहैया करने की एक योजना भी 37 मार्च, 983 
को समाप्त तिमाही से शुरू की गई थी। जून, 986 को समाण तिमाही तक 
रोजगार के त्वरित अनुमान पहले ही रिलीज कर दिए गए हैं और सितम्बर, 
]986 को समाप्त तिमाही से सम्बन्धित त्वरित अनुमात सकलित किए जा 
रहे हैं । 

व्यावशायिक्त शेक्षिक्त पैटर्न अध्ययन--रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम 
के एक अंग के रूप में, रोजगार भ्रौर प्रशिक्षण महानिदेशालय एकान्तर वर्षों में 
सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में आने वाले महत््वपूर्ण व्यवसायों में कर्मचारियों के 
व्यावसायिक पैटने श्यौर उनकी शैक्षिक/तकनीकी योग्यताओ्ों के बारे मे रिपोर्ट भी 
प्रकाशित करता रहा है । रिपोर्ट तेयार करने और उपयोगकर्त्ताओों को और अधिक 
अधतन आँकड उपलब्ध कराते में समय अन्तराल को कम करने की दृष्टि से |980 
ग्रौर !98 की रिपोर्ट-छोड दी गई थी । समीक्षाध्ीन वर्ष के दौरान 982 
(मरकारी क्षेत्र) से सम्बन्धित रिपोर्ट का मसौदा तैयार क्षिया जा रहा है और 
983 (निजी क्षेत्र) ओर 984 (सरकारी क्षेत्र) के बारे में एकत्र करिए गए 
श्रॉक्ड़ प्रोसेर्तिंग के विभिन्न चरणों में हैं। 985 (निजी क्षेत्र) और 986 
(सरकारी क्षेत्र) इन्क्वायरियों के लिए आऔँकडे एकत्र क्रिए जा रहे हैं। 


व्यावसायिक मार्गदर्शन और शोजगार सम्बन्धी परामर्श--ठर्ष [986 के 
दौरान 357 रोजगार कार्यातयी में व्यावसाधिक मार्येदर्शन और रोजगार परामर्ण 
एकको ने कार्य क्रिया। इसके ग्रतिरिक्त देश में 80 दिश्बविद्याल्यों मे 
विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्मेदर्शव केन्द्रों ने कार्य किया । इन एक्कों 
श्रौर केन्द्रों ने श्रावेदकोी और युवकों को प्राजीविका सम्बन्धी अपनी योजना बनाने 
में उनकी सहायता की । पहले की तरहें इन एकको ने व्यावसायिक सृचता एकन्र 
तथा मंकल्ित की ध्रौर व्यक्तिगत पराम्ंदात्री सत्रों, दत्तिक वार्ताओं, साम्रहिक 
विचार-विमर्श, ठ्त्तिक नुमाठ्शों और फिल्म प्रदर्शनियों के साध्यम हे स्थक्तिएए 
रूप से और ग्रुपों, दोनों मे इसका विद्याथियों,-प्रध्यापकों, अभिभावकों और 
नौकरी चाहने वालो में सोदेश्य प्रसार क्या । ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 
शिल्पकार प्रशिक्षण और उद्योगों में शिक्षुता प्राप्त करने इच्छुक प्रावेदको और 
विद्यार्थियों को ग्रावश्यक सहायता दो गई। आवेदकों को अंशकालिक/छुट्िटयों में 
राजगार की व्यवस्था करने में तथा स्व-रोजगार श्रवमरों के लिए सहायता भी 
प्रदान की गई है । 
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झभिरुचि परीक्षाएं--रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के प्रभिह॑ति 
परीक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य श्रौद्योगिक श्रशिक्षण संत्याप्रों मे घिल्पकार 
प्रशिक्षणाथियों झौर औद्योगिक प्रतिष्ठानों मे शिक्ष॒वा प्रशिक्षुणाथियों के वैज्ञानिक 
चयन के प्रयोजनो के लिए ब्रभिदचि परीक्षाओं सहित मनोवेद्धानिक जाँचो का 
डिकास करना भौर उनका प्रयोग करना है । इस समय इस कार्यक्रम के गन्तर्गत 
27 इंजीनियरी व्यवसाय श्राते हैं। वर्ष 986 के दौरान प्रवेक राज्यो/संघ- 
शासित क्षेत्रों के भधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों मे अभिरुचि परीक्षाप्रों का प्रयोग्न 
किया गया । 3.58 

969 में शुरू किए गए शिक्षुता के लिए प्रशिक्षणाधियों के चयन के 
कार्यक्रम के अ्न्तगंत प्रभी तक 27 औद्योगिकी/वाएिज्यिक श्रतिप्ठानों ने 
डी. जी. ई. एंड टी. की भ्रभिरुचि परीक्षाओं का उपयोग किया है । ऐस्ते प्रतिष्ठानो 
के श्रधिकारियो को परीक्षाप्रो के प्रशासत तथा परिखामों के मूल्यांकन की 
तकनीको में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समय-समय पर सेमिनार प्रायोजित 
किए जाते हैं ॥ श्रभी तक 23 श्रौद्योगिक संगठनों/प्रतिष्ठानों से 68 प्रधिकारियो 
ने भ्रव तक “भ्रायोजित 7] श्रशिक्षण सेमितारों में भाग लिया है। ग्यारहवाँ 
प्रशिक्षण सेमिवार 7 नवम्बर, 986 से 2] नवम्बर, 986 तक झ्ायोजित 
किया गया था । 

£ चयन के टूलो के रूपो में अभिरुचि परीक्षाप्रो की प्रभाविकता का पता 

लगाने के लिए समय-समय पर अनुवर्ती श्रध्यवन्त किए गए हैं श्रौर इन प्रध्ययत्रो 
कै परिणामों से यह पता चला है कि रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा 
तैयार की गई प्रभिरुचि परीक्षाप्रों से उतनी ही परिशुद्धता के साथ प्रशिक्षणावियी 
का निष्पादन दर्शाती है, ज्तितों परीक्षाप्रो से श्राशा की जा सकती है प्रीर 
इसलिए व्यक्तियों का चयन करने हेतु अभिरुचि परीक्षाद्रो पर विश्वास किया जा 
संकता है। हात्र ही पजाब के प्रौद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों मे किए गए ग्रध्ययन 
से यह पता चलता है कि चयन के लिए अ्रभिरुचि परीक्षाओं के प्रयोग से सामग्री 
और मानव सस्ताधनो का उपयुक्त उपयोग किया जा सकता है । 

एक सामान्य ग्रभिरुचि परीक्षा बेंटरी का विकास सम्बन्धी कार्य प्रगति 
पर है । 

हे स्व-रोजगार को बढ़ावा देना--बड़े माने पर स्व-रोजगार कौ बढावा देगा 

सरकार हारा श्रपनाई गई रोजगार नीति का एक महत्त्वपूर्ों भग है । स्वरोजगार 
में लगने के लिए युवाप्रों को प्रेटित करके और उन्हें प्रावश्यक्र मार्गदर्शन तथा 
सहायता देकर रोजगार कार्यालय से इस क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की 
प्राशा की जाती है क्योकि वह रीजगार चाहने वाले व्यक्तियों के लिए सम्पर्क का 
प्रथम स्थान है। इस प्रयोजन के लिए, रौजगार कार्यालयो/विश्वविधांवय रोजगार 
धूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्री को सुदृह़ करने की एक योजना विभिन्न राज्यो/सघ शासित 
क्षेत्रों मे चुने हुए 30 जिलों में प्रायोगिक आधार पर 983 मे शुरु की गई थी । 


ब्रिटेन और संयुक्तराज्य भ्मेरिका मे रोजगार-सेवा संगठत 245 


ग्रपेक्षित विशेष सल ग्रभी तक 30 जिलो में से 26 जिलों मे रोजगार कार्यालयों 
में सुजित किए गए है। इनके शुरू होते से दिसम्बर, 986 के झन्त तक इत सैलों 
ने लगभग 88,650 व्यक्तियों को पजीकृत किया और उनमे से 8,00 को 
स्त्र-रोजगार पर लंगाया। 5 
इस योजना के अन्‍्तगेत् हुई प्रगति का मूल्यांकन काये केन्द्रीय रोजगार 
सेवा भ्रनुसंघान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सरटस) द्वारा प्रा कर लिया गया है ! 
मूल्याँकत प्रध्ययन ने, अन्य बातो के साथ-साथ, देश में चरणबद्ध तरीके से शेप 
जिलो में इस योजना का विस्तार करने को सिफारिश को । इस योजना के विस्तार 
की व्यावहारिकता पर विचार किया जा रहा है । 
रोजगार कार्यालयों का मूल्यांकन--रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, 
अन्य बातो के साथ-साथ, रोजगार कायलियों सम्बन्धी नीति और प्रक्रियाप्रो के 
बारे परे राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने के लिए जिप्मेदार है ! ग्त्त: रोजगार सेवा 
के विभिन्न कार्यक्रमों का आवधिक पूल्यांकन रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय 
द्वार राज्य सरकारो/संघ-शापसित क्षेत्र प्रशासतों के सहयोग से किया जाता है | 
एकीकृत मूल्यांकन की इस प्रणानी के अधीन जिसके झत्तगेंत रोजगार कार्यालयों 
के सभी कार्यकलाप भ्राते हे, बे 986 के दौरात 22 रोजगार कार्यालयों शौर 
4 विश्वविद्यालय रोजगार सूचता एवं मार्गदर्शन केन्द्रों का मूल्यांकन क्रिया गया है। 
रोजगार कार्यालयों के कार्यों का ग्रािधुनिकी क रण--रोजगार चाहने वालों 
भौर तियोजको दोनों को कारगर सेवाएँ प्रदान करने की दृष्टि से, राज्य 
सरकारो/सघ-शासित क्षेत्र प्रशासनों को रोजयार कार्यालयों के कार्यो को कम्प्यूटरीकृत 
करने की सलाह दी गई है । कई राज्यों को कम्प्युटरीकृत करने की सलाह दी गई 
है । कई राज्यो जैसे कर्नाटक, भ्रा+भ्र प्रदेश, तमिलवाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पाडिचेरी, 
दिल्‍ली और चण्डीगढ ने चयनात्मक कम्प्यूटरीकरण की इस दिशा में पहले ही 
कादम उठाए हैं । 
रोजगार कार्यालयों के कार्यो को क्रम्ध्यूटरीकृत करते के लिंए राज्यों/संप 
शासित क्षेत्रों की केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की एक योजना को 986-87 के 
लिए सातवी योजना स्कीम के रूप भे शुरू किया गया है। इस योजना के अन्‍्तगंत, 
वरावर-बराबर आधार पर अधिकतम एक लाख रपग्रे प्रति रोजगार कार्यालया/ 
कार्याद्ययों के ग्रुप तक केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को ऐसे रोजगार कार्यालपों 
के लिए कश्प्युटर हार्डदेवर और साफद वेधर प्राप्त करने के लिए दी जाती हैं, 
जिनके चालू रजिस्टर पर एक लाख या अधिक उम्मीदवार दर्ज हैं (व्यक्तिगत 
रूप मे या ग्रुप मे) । इस बारे मे प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारी से प्राप्त हो रहे है। 
अ्रभी तक केन्द्रीय सहायता बिहार के रोजगार कार्यालयों के लिए रिलीज की गई है! 
रोजगार एव प्रशिक्षण महानिदेशालय के वर्तमात डाटा प्रोसेसिग कार्यों को 
इनके स्थान पर कम्प्यूटर श्रणाली अपना कर द्याधुनिकीकृत क्रिया जा रहा है । 
कम्प्यूटर लगाने के लिए चाल वित्तीय वर्ष 986-87 के दौरान 2 लाख रुपये 
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का प्रावधान किया गया है। विभिन्न कम्प्यूटर प्रस्यातियों का मूल्यांडन करने के 
लिए गठित तकनीकी समिति ने झ्व झपने मूल्याकत पूरे कर लिए हैं ओर इस 
भअयोजन के लिए एक उपयुक्त कम्प्यूटर प्रणाली को घ्िफारिश की गई है | 
रोजगार कार्यालय (रिक्तियों को श्रनिवाय्य 
अधिसूचना) श्रधिनियम, 3959 

श्रम मन्त्रालय के वाधिक प्रतिवेदन ]976-77 के अनुमार-- 

, यह अधिनियम, जो सन्‌ 960 में लागू हुआ, सरकारी क्षेत्र के सभी 
(ियोजको भर निजी क्षेत्र के गर-कृषि कार्यकलापों मे रत ऐसे नियोजकों पर लागू 
होता है जिनके पाप्त 25 या अधिक व्यक्ति तियोजित हैं। अधिनियम की घाटा 4 के 
अधीन नियोजको के लिए यह भ्रनिवार्य है कि वे अपने प्रतिष्ठावों ' में पैदा होते वाले 
रिक्त स्थातों को भरने से पहले उन्हें ( कुछ मामलो में दी गई छूठ को छोड़कर) 
निर्धारित रोजगार कार्यालय को प्रधिसूचित करें । अधिनियम की घारा 5 के प्रधीत 
नियोजकों के लिए निर्धारित रोजगार कार्यालय को झपने कर्मेदारियो की उंष्दा, 
रिक्त स्थानों तथा कमियो के सम्बन्ध मे त्रेमासिक विवरण झोर कर्मचारियों का 
व्यावसायिक वितरण दरशनि बाली द्विवापिक विवरशी भेजना अपेक्षित है। 
वर्ष 976-77 में इस अधिनियम्त के श्रन्तगंत सरकारी क्षेत्र के लगभग 0'82 ला 
थ्रतिष्ठान और निजी क्षेत्र के 0१45 लाख प्रतिष्ठान झाते थे । 

2- विभिन्न राज्य सरकारों झौर संघ-शाप्ित क्षेत्रों से प्राप्त झधितियम के 
अवर्तंन सम्बन्धी त्रमासिक प्रतिवेदन से पता चलता है कि कुल मिलाकर दोनों 
सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रो के तियोजक झधिनियम के_उपबन्धो का ग्रतुप्रखन करते 
रहे हैं। इन वियोजको के रिक्तियों को अधिसूचित किया भौर निर्धारित विवरणियां 
रोजगार कार्यालयो को भेजी हैं तथापि, कुछ मामलों में तियोजक अपने प्रतिष्ठानो 
में सूजित कुछ रिक्तियाँ रोजगार कार्पालयों को अधिसूवित न करने के समुवित 
कारण बताने में भ्रसमर्थ रहे हैं ओर त्रैमासिक विवररिणयों मे अपेक्षित पूरी मूचता 
भी नही भेज सके हैं । पा 

3 अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के उद्देश्य मे झनेक राज्यों में 
भ्रवततेन तन्‍्त्र स्थापित किया गया है ! कुछ प्रत्य राज्यों में ऐसे हो तन्त्र के घृजन के 
प्रस्तावी पर कार्यवाही की जा रही है । जहाँ रोजगार भ्रधिकारियो द्वारा नियोज्वी 
से सहयोग प्राप्त करने और वंयल्‍्तिक श्रनुवर्ती कांग्रेवाही जारी रखने के विए 
उपयुक्त कदम उठाए गए. वहाँ राज्य सरकारों द्वारा उन नियोजकों को 'कास्ण 
बताप्रो नोदिस! भी जारी किए जाते हैं, जिन्होने प्रधिनियम के उपवत्धों का 
लगातार उल्लघन छिया है । 

4. अधिनियम के प्रभाव को कारगर बनाने के लिए राज्य सरकारों से 
अनुरोघ किया गया है कि वे नियोजको के अभिलेखों और दस्तावेजों के निरीक्षण 
के लिए, शक्तियों का झोर अधिक विस्तार करें। राज्यों को ऐसी भनुदेश भी दिए 
गए हैं कि वे भ्रमबद्ध भ्राघार पर नियोजको के अ्भिलेखो और दस्तावेजो के निरीक्षण 
के कार्यक्रम को तेज करें। श्र 
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रोजगार कार्यालयों का आलोचनात्मक सुल्याँकन 
देश में रोजगार कार्यालयों ने श्रमिको को रोजगार प्राप्त करने में सहायता 
दी है लेकिन तियोजक क्षेत्रों ने उनके महत्व को अभी भली प्रकोर स्वीकार नहीं 
किया है। निजी क्षेत्र इसकी सेवान्नो के उपयोग के प्रति काफी उदासीन रहा है; हाँ 
सावेजनिक क्षेत्र में इतकी उपयोगिता को अधिकराधिक स्वीकारा जा रहा है। 
श्रमिक्रो, मालिकों और सरकार को धमिक्न की माँग और पूर्ति में सस्तुलन स्थापित्त 
करने की दिशा में यद्यपि इन कार्यालयों ने पिछले कुछ वर्षों मे काफी सहयोग दिया 
है, तथापि ऐप्ते उदाहरणो की चर्चा भी कम सुनने को नहीं मिलती कि अन्य उपायो 
मे भर्ती श्रथवा नियुक्तियों को काफी प्रोत्साहन मिलता है.। ऐसे अनेक कारण है जो 
इस बात के लिए उत्तरदायी है कि रोजगार कार्यालयों को भर्ती के दोषों को दूर 
करने तथा वैज्ञानिक प्रमाषीकरण प्राप्त करते मे असकलता क्यों मिली है-- 

, रोजगार कार्यालयों द्वारा अपने कर्मचारियों को विभिन्न कारखानों मे 
भेजकर वहाँ भर्ती किए गए श्रमिकों की सख्या और उसका पंजीयन करके अपने 
प्रत्तिविदन मे इसका विवररस्ा दे दिया जाता है । इससे वे श्रपता दिखावदी अस्तित्व 
प्रस्तुत करते हैं । 

2. कई मालिक व सरकारी प्रधिकारी श्रमिको व कर्मचारियों का चयन 
कर लेते हैं मौर वाद मे उसको रोजगार कार्यालय मे पजीयन करवा लेने को कहते 
हैं जिससे कि उसका तियमन हो जाए। यह एक अवॉछमनीय प्रक्रिया है जिससे 
रोजगार कार्यालयों के उद्देश्य की पृत्ति नहीं हो पाती है । इससे भर्ती के दोषों को 
समाप्त नही किया जा सकता । 

ध 3. रोजगार कार्यालयो मे काम्त करने वाले कर्मचारियों का व्यवहार 
बेरोजगारों के साथ सहानुभूनिपूर्ण नही होता है । 

4. रोजगार कार्यालयों मे पजीयन कराने के लिए व्यक्ति जाते हैं वहाँ पर 
काफी समय लगता है। इसके साथ ही जब- रिक्त स्थान हेतु साक्षात्कार होता है 
उमके लिए प्रार्थी को रोजगार कार्यालय में उपस्थित होने के लिए सूचित किया 
जाता है, लेकिन इस प्रकार की सूचना साक्षात्कार होने के पश्चात्‌ मिलती है जिससे 
प्राथियों को समय पर नौकरी नहीं मिल पाती | यह सब कर्मचारियों क्री ढिलमिल 
नीति एब कार्य के प्रति उदासीनता के कारगा से होता है । 

5. इन कार्यालयों में रिश्वतखोरी और पक्षपात पाए जाने के भी झारोप 
प्रायः सुनने छे झात्ते हैं । 5 
सुझाव 


रोजगार कायलियो के कार्यो को प्रभावपूर्णा बनाने हेतु निम्नाँकित सुझाव 
दिए जा सकते हैं-- 

, इन कार्यालयों को श्रम बाजार के सम्बन्ध मे रिकार्ड ही नहीं रखने 
चाहिए बल्कि श्रमिको को प्रशिक्षण व परामर्श की सेवाएँ श्रदान करनी चाहिए, 
जिससे एक नौकरी से दूसरी नौकरी प्राप्त करने मे मदद मिल सके । विवेकीकरश 
अपनाने से होने वाले बेकार श्रसिको को रोजगार दिलाया जाना चाहिए । 
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2. जो श्रभिक नौकरी प्राप्त करने के लिए एक स्थात से दूसरे स्थान पर 
नही जा सकते हैं अ्रयवा प्रशिक्षण प्राप्त करने में ग्रसमर्थ हैं उन सभी श्रमिकों को 
शोजगार कार्यालयों द्वारा ग्लाथिक सहायता दी जानी चाहिए श्रोर बाद मे इसकी 
कटौती भ्रभिकों की सजदूरी मे से काठ लेनी चाहिए + 

3. साधारण रोजगार कार्यालयों के अतिरिक्त विशेष रोजगार कार्यालयी 
की स्थापना की जानी चाहिए! इन कार्यालयों से विशिष्ट उद्योगो के श्रमिक जैसे 
जहाज पर, पत्तनो पर, घरो में और बागान भौर खानो में काम करने वाले श्रमिक 
भी लाभ उठ़ां सकें । 

4. रोजगार कार्यालयों को प्रभावपुर्स बनाने हेतु मालिकों का सहयोग होना 
आवश्यक है। भालिको को श्रत्िको की भर्तो करते सप्तथ रोजगार कार्यालपो को 
सूचित करना चाहिए झौर इनके माध्यम से भर्ती कार्य किया जाना चाहिए । 

5. डॉ. राधाकमल मुकर्जी (77 एे. ।€ ८८८०) का कहना है कि 
हुक रोजगार कार्यालय अ्रधिनियम (ट७ए0एछ6०0 पश्णा808५ 8०९) पास किया 
जाता चाहिए। इस प्रधिनियम के श्रन्तग्रंत समुच्े देश के रोजगार कार्यालयों का 
समन्वय किया जाना चाहिए झोर यह श्रम मन्त्रालय के अन्तर्गत होवा चाहिए। 
सभी कस्बो में जहाँ 20 हजार से पअ्रधिक प्राबादी है वहाँ रोजगार कार्यालय 
स्थापित किए जाने चाहिए तथा रोजगार प्राप्त करने वाले रिक्त स्थानों प्रादि के 
सम्बन्ध भे रजिस्ट्स रखे जाने चाहिए । हु 

रोजगार कार्यालयों के समस्त दोषो को समाष्त करके इसे प्रभावपूर्णो ढग से 
चलाया जाए। इससे श्रमिकों, मालिकों श्रौर सरकार सभी को लाभ होगा। ये 
कार्यालय भ्पती बहुमूल्य सेवाभो से श्रम की माँग श्रोर पूर्ति सें सत्तुलन स्थापित कर 
सकते हैं । इससे धर्पंणात्मक बेरोजगारी कम की जा सकती है,। 


प्रानव-ग़्रक्ति नियोजन : 
ग्रवधारणा ग्रॉर तकनीक; 
भ्रारत में मानव-ज़क्ति नियोजन 


(स्संग्रक-20ए०९० 0]द॥7908 ६: (००९९७०६७ 
5959 4'९ए४5प७९५; 72६०७५७-००ए४९५ 
एग्कछणाह8ई ॥ [0643 ) 





मानव-शक्ति नियोजन 
(ाशान?०5९/ ए]शाएंण्8) 


किसी भी देश की प्रगति हेतु मानव-शक्ति समस्याग्रो का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । देश की प्रगति उत्पादन पर निर्मर करती है । उत्पादन का उद्देश्य न केवल 
उत्पादन की मात्रा में ही इृद्धि करना है, बल्कि उत्पाइन की किस्म सुधारना भी है। 
इसकी प्राप्ति के लिए उत्पादत क्रिया भे भाष लेने हेतु पर्याप्त सख्या में मानव-णक्ति 
का होना आवश्यक है। “उत्पादन में वृद्धि हेतु भ्रविक मानव-शक्ति की ही 
झावश्यकता नही है, वल्कि मानव-शक्ति का कुशल होता भी आ्रावश्यक है!!! 

भारतीय मानव-शक्ति के खतोत या साधन एक राप्ट्रीय सम्पत्ति है। उपजाऊ 
मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ, वतस्पति शोर ग्रन्य प्राकृतिक साधनों की भाँति मानवीय 
साधन भी मूल्यवान हैं। झावश्यकताम्रों को पूरा करने हेनु इन साधनों को वेशानिक 
आधार पर गतिशीलता भ्रदान करनी होगी । इस कार्य के लिए मोजनाबद्ध कार्यक्रम 
अपनाना होगा जिसे मानव-श्क्ति नियोजन ()ध80-70ए८४ ऐ]गय78) कहा 
जाता हैं। इसका सम्बन्ध वर्तमान समय में मानव-शक्ति को पूर्ति तथा इसकी माँग 
से है। “हमारे देश मे अरकुशल भ्रमिक्रों की अभ्रधिकता ओर कुशल, तकनीकी एवं 
वैज्ञानिक कर्मचारियों की कमी की समस्या के निवारण हेतु मानव-शक्ति नियोजन 
अपनाकर सानदीय साबनों का प्रधिकतप्त उपयोग किया जा मकता है ॥//३ 


4 या०६, 7, ? # : कउउच-ए०एदा 50022९5 & 5चाफ्राए5ट5, ए ! 
२२ 607, 7. # , 7.390७४ ?:०0!शग5॥0 [मत [900509, 9. 327. 
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« किसी देश की मानव-शक्ति उस देश की सम्पूर्ण जनसल्या पर विर्भर करती 
है। ग्राथिक दृष्टि से सक्तिय जनसख्या के आधार पर ही मानव-भक्ति की समस्या का 
समाधान किया जा सकता है! भारत जंसे श्राधिक नियोजन वाले देश मे प्तिरेक श्रम 
(5975 7.900७४) को विद्योजव के माध्यप्न से पूर्ण रोजगार प्रदान करना प्रमुख 
उद्देश्य है । विकसित देशो में मानवीय साधनों की कमी होने से वहाँ पूँजी गहत 
उत्पादन के तरोके (0७%॥०| वर्वाध्राहरल वल्णीग्रांवुएड 97०40०९८६०॥) को 
अपनाया जाता है जबकि भारत जेसे विकास्रशील देश में पूँजी का अभाव तथा श्रम 
का झाधित्रय होने से थम गहन उत्पादन का तरीका (7,00009 ॥0(श506 €०॥- 
740 ४४ ०। [7000८४07) अ्रपनाया जाता है। यहाँ तीब्र श्रौद्योगीकरण हँतू कुल 
श्रम्तिकों की कमी पड़ती है जबकि अकुशल श्रमिकों की पूति काफी है ! कृषि में छिपी 
हुई बेरोजगारी और उद्योग तथा सेवाप्रों में भ्रनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है । 
इसके साथ ही कुशल श्रम-शक्ति का अभाव ([.3०८ ० 5ात]60 /७॥-००५९:) है, 
जबकि इग्लंण्ड ज॑से विकसित देश मे सामान्य श्रम-शक्ति का अभाव है। 

मानव-शक्ति की अतिरेक और आधिक्य सम्बन्धी समस्या का समाधान करने 
हेतु भावी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। वर्तम्रात 
समय में उपलब्ध मातव-शक्ति और ग्रावश्यक मानकन्मक्ति का अनुमाव लगाया जाना 
चाहिए । मानव-शक्ति का अधिकतम उपयोग करने हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय बजट की 
भाँति मानव-शक्ति बजट ()४7-९०४६८ 80086) तैयार किया जाता चाहिए जिससे 
विभिन्न व्यवसायों में मानव-शक्ति की ग्रावरयक्ृता और वितरस् की तुलना की जा 
सके । इस प्रकार के बजट से मानव-शक्ति की माँय प्रौर पूर्ति दोतो का सच्चा समा- 
योजन किया जा सकता है| यह समायोजन रोजगार कार्यालयों [हाएए/०)एशाए। 
&९०॥87४०७) द्वारा अच्छे ढंग से किया जा सकता है ।? रोजगार कायलिय रोजगार 
प्राप्त करने वाले तथा रोजगार देते वालो के मध्य एक कडी का कामः करते है । इनके 
द्वारा यह सूचना भी एकत्रित की जा सकती है कि किस व्यवसाय में मान॑व-शक्ति का 
अभाव है और किस व्यवस्ताय मे इनका आाधिकप है ? इस कार्य हेतु रोजगार 
कार्यालय सरकार के अन्य कार्यालयों, उदाहरखाय शिक्षा, वैज्ञानिक, झनुसधान, 
व्यापार और उद्योग से सहायता ले सकते है और आसानी से अधिकता व कमी का 
पता लगाया जा सकता है। के 

हाल ही के वर्षों में मानव-शक्ति की समस्या के हल के लिए कुछ समितियाँ 
वियुक्त की गई है-- 

, बेज्ञानिक सानव-शक्ति सप्तिति, बज 
(०णप्रांध०० ०॑ 947 )--इस समिति द्वारा झाने वाले 5 से 0 वर्षों मे वृज्ञातिक 
और तकनीकी मानव-शक्ति के विभिन्न वर्गों हेतु अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण से 
पता चला कि इन्‍्जीनियर, डॉक्टर, रसायन विज्ञ, तकतीकी विशेषज्ञ, ध्रध्यापको 


(विज्ञान) आदि की कमी थी। 


4947. (छलशाएीए क्शा-ए०स्‍श 


3 गान, 7. ह, हू, 2 धाठध-ए०फ्रद जग: 86 4: 5ण.एएड०5, ए ई- 
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2 विश्वविद्यालय शिक्षा श्रायोग, 7948 (एफंशनआज एताल्थांग्त 
(ए०एप्रॉ5ञ्णणा, 948 )--यह आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। 
इसका कार्य भारतीय शिक्षा की दर्तेतान समस्याग्रो श्लौर भावी सुधार हेतु सुकाव 
देना था, यद्यपि इस झ्ायोग का प्रत्यक्ष रूप मे भारतीय मानव-शक्ति से सम्बन्ध नहीं 
था फिर भी इंजोनियर, डॉक्टर, अ्रध्यापक, वक्तोल श्रौर अन्य व्यावसामिक वर्ग 
आ्रादि के विषय में बताया यया कि वर्तमान विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के प्न्तर्गत 
भी कमी है। 

मानव-शक्ति की झधिकता तथा अभाव के विषय में सही रूप से सूचना नहीं 
मिलती है । मारनेव-शक्ति की श्रधिकता अथवा वचत इसकी माँग की तुलना में 
उत्पन्न होती है । जब मानव-शक्ति की माँय इसकी पूर्ति की तुलना में श्रधिक है तो 
यह अभाव (8$007/92०) होगा तथा भाँग पूर्ति की तुलना मे क्रम होते पर 
मानव-शक्ति का अतिरेक होगा । 

भारत जैसे विकासशील देश मे मालदीय साधनों के- उचित एद-कुयल उपयोग 
को प्राथिक नियोजन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । नियोजन का 
उद्देश्य मातव-शक्ति की कमी को पूरा करना तथा अतिरेक मानवर-्श्क्ति को लाभपूर्ं 
व्यवसायों मे लगाना होता है ।। जब हम मानव-शक्ति के अभाव के रूप में ग्रध्ययन 
करते हैं तो मानव-शक्ति हेतु नियोजन (श]शाग्रात8 लि 'शैक्षानए०णथा) कहलाता 
है तथा मानव-शक्ति का अतिरेक के सम्बन्ध में अ्रध्ययत करने पर यह मानब-शक्ति 
का नियोजन (74708 ० ](थ॥-०0०जछ८7) कहलाएगा। “नियोजन के दोनों 
पहलुओं का अध्ययत साथ-साथ करना चाहिए क्योकि मानव-अक्ति की कप्ती और 
अतिरेक साथ-साथ पाई जाती है।”! यह हमारा अनुभव है कि अतिरेक थाने 
व्यवसायों में काफी दृद्धि छोती रहती है जबकि प्रभाव वालो श्रेणियों मे सुधार 
नही हो पाता है। 

म्रदि मातव-शक्ति का, जो कि अतिरेक ($णा्त05) हैं, उपयोग नहीं किया 
जाता है तो बह स्वय ह्वी नष्द हो जाती है। यह बर्बादी राष्ट्रीय साधनों के रूप में ही 
नही होती है, वल्कि एक श्रसिक के वेरोजगार होने पर वह स्वय आत्म-लानि में 
डूब जाता है और परिशामस्वरूप मानवीय साधन के रूप मे उसकी उपयोगिता 
नष्ट होने लगती है । 

कुशल मानव-शक्ति को कमी से देश का औद्योगिक विकास नही हो पाता है। 
झाथिक विकास तभी सम्भव होता है जब मानव-शक्ति को ग़तिशीलता प्रदान की 
जाती है तया श्रम की कमी से झाने वाली बाधाओं को समाप्त किया जाता है। 
मानव-शक्ति की गतिशीलता के दो पहलू हैं-- का 

] मानव-शक्ति का पूर्स उपयोग किया जाना चोहिए। 
2. मानव-शक्ति को उचित व्यदसायों मे लगाया जाना चाहिए । 


3. या 7. #. के ; 28३०-००फ़थय 50073823 है: एछा909९5. 9 65. 
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प्रदाव को रोकने के भी दो पहनू हैं-- 

. समी प्रन्तरों को प्राट कर अ्रभाव की पूर्ति की जानी चाहिए । 

2. जिन वर्मो में मानव-शक्ति का प्रभाव हो, उनसे मांनव-शक्ति का उचित 

आवण्टन क्या जाना चाहिए । ५ 
ग्रधिरगश विकासशील देशो में श्रम की कमी नही है । लेकित भ्रकुशल श्रमिक 
काफी संस्या में हैं जबकि कुशल श्रमिकों की साँय इसकी पृतति को तुलना में अ्रधिक 
होने से इस प्रकार को मानव-शक्ति का प्रभाव काया जाता है । इस प्रकार के 
झ्रभाव को दूर करने के लिए श्रमिक तँयार करने होगे | कुघल श्रमिक्त प्रशिक्षण 
द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण योजनाएँ चलाई जावी 
हैं। ये प्रशिक्षण तीन अ्रंकार के द्वोते हैं-- 

: तकनीकी शभ्रौर ब्यावस्ताधिक प्रशिक्षण (रााश्रणएड् ज्राएं ए०्टाधंणाग 
प्रःशंपंए8)--तए लोगो को तकनीकी और व्यावसामिक प्रशिक्षण देने हेतु घुरू वी 
जाती है। - - कप आप हि 

2. नवसिश्चिया प्रशिक्षण (47फ7९०6८९७॥७ शंणंण8)-जिन्‍्हें प्रशिक्षण 
केनत्र पर नहीं मिल्रा है उन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है।यह 
प्रशिक्षय विभिन्न कारदानों प्रयवा उद्योगों में दिया जाता है। इस प्रकार का 
प्रशिक्षण रोजगार की पहली प्वस्था में दिया जा सकता है द्रयत्रा प्रश्चिक्षणार्वी को 
प्रशिक्षण के साथ कुछ मत्ता देकर भी प्रशिक्षण दिया जाता है 

3. उद्योग में प्रचिक्षण (वश्यंणंएणड्ट क्षोंकिंत ॥श60579)--इस प्रबार 
का प्रशिक्षण फोरमेन झ्रयवा सुपरवाइजरी श्रेणी के कर्मचारियों को उद्योग में ही 
कुशलता आप्त करने हंतु दियां जाता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण देश में प्रयवा 
बिदेश में भी दिया जाता है ॥ 

किसी भी देश, में मावव-शक्ति में कुशलता उत्पन्न करने हेतु भ्रशिक्षण दिया 
जाता है और यह प्रशिक्षण विभिन्न योजनाश्रों के अन्तगंत दिया जावा है ' इसमें 
निम्न बातो को ध्यान मे रखता चाहिए-- 

]. इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र देश के विभिन्न क्षेत्रों प्रथवा प्रान्तों में समात 
रुप से होने चाहिए ताकि इनमे प्रशिक्षणार्यी प्राप्तानी से पहुँच सके । 

2. किसी भी प्रशिक्षण योजना की सफ़लता इस बात पर निर्मर करती है 
कि इसमे सम्मिलित प्रशिक्षणार्वी कंसे हैं! उनका उचित चयत होता जरूरी है। 

3, अशिक्षएः पाठ्क्त्रम बहुत छोटा नहीं होना चाहिए । पादुयक्रम ऐसा हो 
जिसमे प्रशिक्षणार्थी श्रामानी से कुशलता प्राप्द कर सकें | अघूरा ज्ञान उचित नहीं है 

किसी भी प्रशिक्षण योजना को सफलता श्रमिक झौर मालिक दोनो पक्षो के 
पूर्ण सहयोग पर निर्मर रहती है। इससे श्रमिकों को कुशलता प्राप्त होगी शौर 
मालिकों को आवश्यकतानुसार श्रमिक मिल सकेंगे ॥ हे 

श्रो, हिक्स (7270. प्रा०४६) का कथत सत्य अतीत होता है कि अब 
पे श्रम के वितरण का कुछ साधनों से नियमन करता अत्यधिक झावश्यक है । कोई 
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भी समाज इसके त्रिना जीवित नही रह सकता है ।”! किसी भी देश में बेरोजगारी 
दूर करके मातव-शक्ति का भ्रधिकतम उपयोग करना आवश्यक होता है | वेरोजगारी 
दूर करते के लिए सस्ती मुद्रा नीति (८0०७७ 7४००८५ एऐ०॥०४) , सार्वजनिक निर्माण 
कार्य कम (?फ७॥० १४०7७ ए7०ट्टागग०6 ) और उपश्ोक्ता सहायता ((075एथ५ 
$&7980/25$) को अपनाना चाहिए । 
थे सस्ती मुद्रानीति से कम ब्याज दर पर साख प्रदान करके देश का तीज्र 
ओऔद्योगीकरएणा किया जा सकता है। जब अधिक उद्योग खोले जाएँगे तो इससे 
रोजगार के झ्रव॑सरो में वृद्धि होने से बेरोजगारी दूर होगी । 
सार्वजनिक निर्माण कार्यत्रमो के श्रन्तगंत सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, 
सडको व नहूरो का निर्माण आदि आते हैं । इससे भी रोजगार अधिक मिलता है)! 
लोगी को क्रय शक्ति बढने से प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि होती है प्लौर बेरोजगारी दूर 
करने में सहयोग प्राप्त होता है । हे 
हमारे देश में श्रमिकों को सहायता देना वाँछनीव नही है क्योकि हमारे देश 
में समस्या प्रभावपूर्ण माँग मे वृद्धि करता न होकर उत्पादन मे डृद्धि करना है। यहाँ 
पर पूरक साधनों की कमी को पूरा करके श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना प्रमुख 
समस्या है । 
ग्रामीण क्षेत्र मे जहाँ श्रमिकों का शोपण होता है तथा कृषि क्षेत्र में छिपी 
* हुई बेरोजगारी पाई जाती है इस समस्या का समाघान ग्रामीण क्षेत्र से श्रमिकों का 
स्थानान्तरण शहरी क्षेत्र की ओर करना होगा । हा 
भारत में मानव-शक्ति नियोजन 
(१धशआ-९0ए5थ शक्रणागाड 9 व/शंत) 
देश का तीत्र गति से ग्राथिक विकास करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र में प्राथिक 
नियोजन का सहारा लिया गया है। हमारे देश में भी स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ प्राथिक 
नियोजन अपनाया गया है । प्रत्येक योजना मे मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग 
कर उनको पूर्ण रोजगार प्रदान करने का दोडा उठाया जाता रहा है! बेरोजगारी 
को समाप्त करने हेतु पचवर्षीय योजनाप्रो मे अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, 
जिनका विवरण निम्न प्रकार है-- 
() प्रथम पचवर्षीय योजना 
(ए750 उयर७ ऊेल्थ5 श8॥) 
इस योजना मे बेरोजगारी की समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं किया 
गया । हमारे देश में इस योजना मे यह सोचा गया कि बेरोजगारी की समस्या न 
होकर अद्धंटरोजगार को समस्या है । इस योजना में इस समस्या को द्र करने के 
लिए निर्मास्यकारी कार्यों (007हए८४णा #०४श०७) - मे अधिक रोजगार के 
अवसरों का सृजन करने हेतु निवेश की दर मे इद्धि करने पर झौर महत्त्वपूर्ण केद्धों मे पूंजी 


4. खाल, २. #, पद 5060३ घहाआआए ४४०५६, 9. 6. 


254 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


निर्माण पर जोर दिया गया । रोजगार के अवसरों से बृद्धि करने हेतु योजता का 
आकार 2,068 करोड़ रुपये मे बढाकर 2,378 करोड रुपये कर टिया गया । 935 
मे योजवो भ्रायोग द्वारा शिक्षित बेरोजगारी समाप्त करने हेतु विशेष शिक्षा विस्तार 
कार्यक्रम (576संगर 867०० एक्रवशञंतत छ:०ट्टाथ्याय०) शुरू किया गया । 
बेरोजगारी सप्राप्त करने हेतु योजना भायोग ने ) सूत्री कायत्रम प्रस्तुत किया, जो 
इस प्रकार था-- हि 
(!) छोझे पंमावे के उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता; 
(2) भागव-शुक्ति के प्रभाव बाले क्षेत्रो मे प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदाव करना; 
(3) छोटे श्रौर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य और स्थानीय 
संस्थामरो द्वारा उनसे खरीद; 
(4) शहरों मे प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोल्नना श्रौर ग्रामीए क्षेत्री मे एक प्रध्यापक 
पाठशाला खोलना; * 
(5) राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना; 
(6) सडक यातायात का विकास; 
(7) एल्दी बल्तियों का उन्मूलन झौर भ्ल्प धाय बालो हेतु कम लागत की 
झावास योजना; हे 
(8) निजी भवन निर्माण क्रियाग्रो को त्साहताः 
(9) शरणाथियों को बसावे का कार्यत्रम; 
(0) निजी पूंजी से चलाए जाने वाली शक्ति योजनाप्मों के विकास को 
प्रोस्साहन; एवं 
(१!) प्रशिक्षण कोष खीलना । 
इन सभी उपायो काया उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता 
था | योजनाकाल में बढ़ती हुई श्रम-शक्ति की तुलना मे रोजगार के अवसरो को 
सही बढ़ाया जा स्का और बेकारी घटने के बजाय बढी। इस योजनाकाल में 
75 लाख व्यक्तियों को काम दिल्लाने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु इस भ्रवधि में 
केवल 54 लाख ध्यक्तियो को ही रोजगार दिया जा सका । 
(2) दूसरी पंचवर्षीय योजना 
($86००ऋत एऐएट ऊैटआ ए2॥) 
प्रथय योजना के भन्त मे 53 लाख लोग बेकार थे तथा दूसरी योजना में 
09 लाख लोग बेकार होने का अनुमात लग्ाग्रागया था । इस समस्या के हल हेतु 
तोड़ गति से बढ़ती जनसस्या पर नियन्त्रण लगाना झावश्यक्े समझा गया। इस 
योजनाकाल में लगभग 753 लाख लोगो को रोजग्रार देने की समस्या थी झौर 
अर्द-रोजगार की समस्या श्रग्गग थी । प्रतः योजना मे पूर्ण रोजगार प्रदान करना 
ग्रसम्भव माना गया ।'इस समस्या के हल हेतु दीघेक्रालीन प्रयासों की ध्रावश्यकृता 
-महसूस की गई | दूसरी योजना की ग्रवधि मे लगभग 96 लाख लोगो--6 लाख 
कृषि में और 80 लाख गेर-कृपि में--की रोजगार दियाने का लक्ष्य का रावा, गया ।, 
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लेकिन योजना के अन्त मे 90 छाख लोग बेकार रहे तथा भश्रद्धु-रोजगार बालो की 
संख्या 50 से !80 लाख के बीच थी। योजनाकाल मे शिक्षित वेरोजगारों 
(20 लाख) को भी रोजगार प्रदान करने हेतु उद्योग, सहकारी समितियों और 
ग्रातायात आदि में योजताएँ चालू की गईं। 

दूसरी योजता रोजगार प्रदान करने वाली योजना कही जा सकती है क्योकि 
रोजगार के प्रवसरो मे दृद्धि करना इसके उद्देश्यो मे एक था | 

योजना के श्रन्त मे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या योजना के प्रारम्भिक 
बेरोजगारों से प्रधिक थी । 
(3) तीसरी पंचवर्षीय योजना 

(क्लात काए6 रेट 080) 

» योजनाकाल में 70 लाड व्यक्ति बेरोजगार होने का अनुमान लगाया गया 
तथा योजना के शुरू मे 90 लाख लोग पहले ही बेरोजगार थे। झतः तीसरी 
योजनाकाल में कुल बेरोजगार व्यक्तियों की सहृ्या 260 लाख आँकी गई। इस 
योजनाकाल में 40 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई । बेरोजगारी 
की समस्या को तीन दिशाप्रों के रूप मे देखा गया-- 


]. यह प्रयत्न किया जाए कि अब अ्रधिक से अधिक लोगो को रोजगार का 
लाभ प्राप्त हो । 

2 ग्रामीण भ्रोद्योगीकरण का एक विस्तृत कार्यक्रम श्रपवाया जाए। इसमे 
ग्रामीण विद्यतीकरण, ग्रामोष्ण उद्योग सम्पत्ति का विकास, ग्रामीण उद्योगों को 
प्रोत्साहन प्रोर मानव-शक्ति को भ्रभावपूर्ण रोजगार प्रदान करना प्रादि कार्यत्रम 
शामिल किए जाएँ । 

3. छोटे उद्योगों द्वारा रोजगार अवसरो में दृद्धि करने के अतिरिक्त ग्रामीण 
निर्माण कार्यक्रम (प्र ९४०७ 77०8एथ॥भ5०) चलाने पर भी जोर दिया जाए 
जिससे 00 दिन (एक वर्ष मे) कार्य 25 मिलियन लोगो को दिया जा सके ! 

इन प्रग्रामों के बावजूद भी योजनाकान में समी व्यवितयों को रोजगार नहीं 
दिया जा सका । योजवा के अन्त मे 90 लाख से 00 लाख व्यक्ति तक बेरोजगार 
बचे । प्रपुर्णो रोजगार वाले लोगो की संख्या लगभग 60 लाख थी । 

(4) तीन वापिक योजनाएँ 
(व6९ &॥॥एथे ?]905$, 966-69) _ दर 

भ्राथिक कठिताइयो के कारण पचवर्षीय योजना के स्थान पर तीन वर्ष तक 
वापिक योजनाएँ चलाई गई । इनमे बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास किए गए | 
लेकिन बेरोजगारी की समस्या का समाधान न हो सका 

(5) चौथी पंचवर्षीय योजना हु 

(छ०ण्या छाए एटा ए099) 

इस योजना में भी रोजगार के अवसरो में ब॒द्धि करते पर जोर दिया गया। 
विभिन्न योजना का्येक्रमों में रोजगार बढ़ाने का प्रयोस किया गया। श्रम-गहन 


256 मजदूरी नौति एवं सामाजिक सुरक्षा 


[70णाए वशध्ाशंए्द तततन्‍#पं०) पर जोर दिया गया जिसे बंदती हुई श्रम- 
शक्ति को रोजगार दिया जा सके । ग्रामीण क्षेत्र म॒ विद्युतीकरण, लघु एवं कुटीर 
उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जेसी सेवाप्रो मे रोजगार के प्रवसर 
बढाने का प्रयास किया गया | योजना काल में गेर-कृपि क्षेत्र मे 40 लाख और 
कृषि क्षेत्र में 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान था । 

सघु उच्चोगो के विकाप्त भ्रायुक्त श्री के. एव- नजप्पा के झनुसार भारत 
सरकार ने वेरोजगार इस्जीनियरों को छोटे उद्योगो की स्थापना करने हेतु सहाण्ता 
देने के लिए एक योजना तंयार की । इस योजना को कार्याम्वित करने हेतु प्रत्येक 
राज्य को लगभग 30 लाख रुपये दिए जाने थे । प्रत्येक राज्य मे 200 इन्जीनियरों 
को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण काल मे ग्रेजुएट द हिप्लोमाघारी 
इन्जीनियरों को क्रमशः 250 रुपये झौर 50 रूपये माप्लिक देने की व्यवस्था थी । 
इस योजना का उद्देश्य श्रौद्योगिक प्रवन्ध के विभिन्न पहलुओं का नवयुवक इस्जी> 
तियरो को प्रशिक्षण देवा था ) 

फिर भी इस ओोजना काल में सभी श्रमिकों को रोजगार नही दियय जा सका 
झौर योजना! के श्नन्‍्त मे योजना के प्रारम्भ से प्रधिक वेरोजग्रारी रही । 


(6) पांचवी पंचवर्षीय योजना 

(ए॥कक कगंएड शल्बाए 298) 

यह झोजना । अप्रेल, 974 से शुरू की गई। इस योजना में गरीबी को 
दुर करने हेतु रोजगारों के श्रवसरो में वृद्धि करने पर जीर दिया गया जिससे बडे 
पमाने पर विद्यमान बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके । हु 

पांचवी योजना के संशोधित प्रारूप में यह अनुमान लगाया गया कि योजना 
वधि मे कृषि क्षेत्र के प्रस्तत श्रम-बल की संख्या मे 62 लाख भौर छठी योजना 
में 89 लाख की वृद्धि होगी। यह कहा गया कि राष्ट्रीय भ्रतिदर्श सर्वेक्षण के 27वें 
दोर द्वारा अनुमोदित श्रमवल की दर में 5 से 4 वर्ष के बच्चो को शामिल कर 
ल्विए जाने पर भौर सर्वेक्षण के लिए उपयोग में लाए गए विविध परिकल्प के कारश 
यह दर बढ जाएगी । फिर भी रा. प्र स. के परिकल्पो पर आधारित अनुमानों के 
अनुसार पांचवी पचरवर्षीय योजनावधि मे श्रमवल की सख्या में वृद्धि लयभग 82 6 
लाख से 89 6 लाख तक होगी श्लोर छठी बोजना में 95"7 लाख से 203 9 
लाख तक होगी । जैसी भारत की भ्रथे-व्यवस्था है, ऐसो प्र्थ-व्यवस्था में श्रमवत्त की 
पूर्ति के धनुमान प्रस्थिर रहते हैँ । 

पाँचवी पंचवर्षीय खोजना को जनता पार्दी की सरकार ने प्रवंधि से एक बर्ष 
पूर्व समाप्त करके आावर्ती योजना प्रणाली के रूप में प्रववर्षीय थोजना लागू 
कर दी, किन्तु दो वादिकी योजनाएँ पूरी होते के बाद ही सचा परित्तेन के 
कुलस्वझूप जनवरी, 980 में श्रीमती गाँधी पुत्र. सत्ताझढ़ हुईं भ्रौर श्रावर्ती योजना 
प्रणाली को समाप्त कर पुरानी योजवा अ्रणाल्री को पुत्र अपनाते हुए ! झभ्रेक 
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980 से छठी पचवर्षीय योजना (980-85) लागू की। इस प्रकार जनता 
सरकार द्वारा चाल की गई छठी योजना जारी नही रह सकी, पाँचवी योजना झौर 
छठी योजना (980-85) के बीच के वर्षों की योजना को वापिक योजनाएँ मात 
लिया गया १ है 
(7) छठी योजना (980-85) 

छठी पचवर्षीय योजना (980-85) में जनशक्ति नियोजन के सम्बन्ध मे 
जो उद्देश्य, कार्यनीति ग्रादि अ्पताई गई उसका विस्तार से वर्णन हम पिछले 
ग्रध्याय में 'रोजगार' के सन्दर्म मे कर चुके हैं। यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है 
कि छठी योजना मे जनशक्ति की समस्या पर -पर्याप्त ध्यात दिया गया। इसमे 
बहुत गरीब खेतो के काम पर लगे किसान तथा ग्रामीण कारीगर झौर भूमिहदीन 
मजदूरों के लिए हाथकरघा, हस्तकला, रेशम उद्योग तथा भ्रन्‍्य क्षेत्रों के विकास की 
योजना इसके 'लिए कच्चे मात की सप्लाई, डिजाइन तैयार करने, ट्रेनिंग बोडे, 
ब्रिच्ली तथा तिर्यात के लिए उत्पादन पर विशेष घ्यात दिया गया । कृषि एवं ग्रामीण 
विकाप्त मे राष्ट्रीय बैक की सुविधा, ग्रामीण कारीगरों को दी गई। छठी योजना 
के प्रमुख उद्देश्यो से से एक उद्देश्य यह भी रखा ग्रया कि देश में बेरोजगारों की 
सख्या भे कपी लाई जाए | 
(8) सातवी योजना (985-90) 


भारत में योजना प्रक्रिया छः सोपान पार करके सातवें चरण मे प्रवेश कर 
गई है । सातवी योजबा मे रोजगार के विस्तार को बुनियादी प्राथमिकता घोषित 
किया गया है श्रौर सभी नीतियाँ और कार्यक्रम इसी लक्ष्य के अनुरूप तैयार किए 
गए हैं । विशेष महत्त्व की बात यह है कि रोजगार के अवसरो मे वृद्धि रोजगार 
की आवश्यकता वाले लोगों की सख्या में वृद्धि की तुलना में भ्रधिक होगी। 
प्रधात मन्‍्त्री ने घोषणा की कि देश की योजता प्रक्रिया के इतिहास में यह स्थिति 
पहली बार आएगी कि रोजभार जुटाने के वर्तमान अपूर्ण लक्ष्य को तो प्राप्त किया 
ही जाएगा, साथ ही पिछले वर्षो में लक्ष्य का जितना. हिस्सा प्राप्त होने से रह 
गया था, उसे भी पूरा करने के प्रयास किए जाएँगे। इसका सीधा अर्थ है कि 
सातवी योजना अवधि मे निर्धारित लक्ष्य से अधिक रोजगार के अवसर जुटाने 
“ होगे। रोजगार के अवसरो में चार प्रतिशत की वापिक वुद्धि का लक्ष्य है। 
जबकि रोजगार पाने वालो की संख्या श्रतिवर्ष 26 श्रतिशत की दर से बढने 
का अनुमान है । योजना अवधि मे 4 करोड लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था 
की जाएगी, जबकि रोजगार की झ्रावश्यकता वाले लोगो की सख्या 3 करोड 90 
लाख रहेगी । 
कृषि और उद्योग के विस्तार के अलावा रोजगार जूटाने के वर्तमान 
कार्यक्रमों को जारी रखने का ओर उसका कार्य क्षेत्र वडाने का भी योजना मे संकल्प 
व्यक्त किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भुमिहीन 
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रोजगार गरारण्टी कार्यक्रमों से ग्रामीण इलाछौ में दो रब 40 करोड़ कार्य दिवसो 
के रोजगार की व्यवस्था की जा सकेगी । योजना में शहरों में गरीबी दूर करने के 
उद्देश्य से भी रोजगार उपलब्ध कराने की बहुमुखी योजनाएं चलाने को बात कही 
गई है , ऊपि क्षेत्र मे रोजगार बृद्धि को वाविक दर 35 प्रतिशत तथा ग्रस्य क्षेत्रों 
मे 45 प्रतिशत झ्रैँकी णई है । रोजगार जुटाने के लिए केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों 
पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। यदि इस समिति की 
स्िफारिशें स्दीकार कर'ली गई तो सातवी योजया में प्रावश्यक्र सशोधन किए 
जाएँगे । _- 
भारत में शिक्षण-अशिक्षण 

मानव-शक्ति के सधुचित उपयोग के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का 
विशेष महत्व है । भारत में युवाओं को किशोरावस्था मे ही झाजीडिका के लिए 
तैयार करने के उद्देश्य से रोजगार तथा प्रशिक्षण मह्दानिदेशाल्य ने विभिन्न 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू क्रिया है। जहाँ तक सम्भव होता है, ये कार्यक्रम 
राष्ट्रीय ढाँचे के भीतर एवं विदेशी सहयोग से भी तैयार होते हैं। देश में इस समय 
जो विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चनाए जा रहे है, उनके सम्बन्ध में, भारत सरकार 
के बापिक सन्दर्भ ग्रस्थ 'भारत 7985? का विवरण ४स प्रकार है-- 
प्रशिक्षण है 

गुवाओ्रो को किशोरावस्था में ही ग्राजोवका के लिए तैयार करते के उद्देश्य 
से रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए 
हैं । जहाँ तक प्तम्भव होता है, ये कार्यक्रम राष्ट्र के प्रस्तगंत रखे जाते है श्लौर 
विदेशी सहयोग से भी पूरे किए जाते हैं । 
कारीगरों का प्रशिक्षण 

5 से 26 साल की अंम्र वाले युवक-युवतियो को 38 इंजीनियरी और 27 
भर इंजीनियरी धन्धों मे प्रशिक्षण देने के लिए समूचे देश में श्रौद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थान खोले गए हैं । इस समय !268 सल्याएँ जिनमे कुंन 240 लाख सीटें हैं, 
देश में कारीयरो को प्रशिक्षण दे रहे थे 4 इत्जीनियरी घन्‍्मो के लिए ट्रेनिय काल 
6 माह से 2 वर्ष का है, परन्तु सभी गैर-इन्जीनियरी पन्धों के लिए ट्रेतिंग काल 
वर्ष है प्रधिकतर धस्धों मे प्रवेश कि लिए शैक्षशिक योग्यता 5वी या सैद्रिकुलेशन 
से 2 वर्ष कम या इसके बराबर है। 65 घन्धों को छोडकर राज्य सरकारों तथा 
केंद्र शाप्तित प्रदेशों ते अपने क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धस्धों के 
ब्रशिक्षण शामिल कर लिए! ; ह् 

कारीगरो का प्रशिक्षण प्राने वालो की कार्यकुशलता से हे दृद्धि के लिए 
डी० जी० ई० टी०, इजीवियरी धस्धो के लिए प्रशिक्षर पाने बाले कारीगारों के 
चुनाव के लिए अभिरवि परीक्षा का प्रायोजन करवा है। यह परीक्षा विभिन्न 
क्षेत्र के उद्योगो मे भी लागू “कर दी गई है ताकि एप्रेस्टिस प्रधिनियम, 796] के 
अधीन उपयुक्त उम्मीदवार को एप्रेन्टिस नियुक्त किया जा सके । 
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सह प्रशिक्षण विशेषज्ञों की समिति को सिफारिशों के अनुरूप दिया जा 
रहा है । इसका उद्देश्य कारीगारों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को पुनः 
संगठित करना है। इस कार्यक्रम में पहले कारीगाछो को व्यापक झाधार वाले 
प्राथमिक प्रशिक्षण और बाद में आदर्श प्रशिश्नण देते की व्यचस्था है । [98-82 
में चार आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों--हरदवानी (उत्तर प्रदेश है, कालीकट 
(केरल), जोघपुर (राजस्थान) और चोदवार« (उड़ीसा)--की स्थापना की 
जा चुकी है। 
शिल्प शिक्षकों का प्रशिक्षण 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाप्रों के लिए कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास, 
छुंधियाना तथा हैदरःबाद के 6 केन्द्रीय सस्थानों में शिल्प प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित 
किया जाता है। इन छ सस्‍यातनों में से एक मद्रास स्थिते संस्थान को छोड़कर 
सन्‌ 982 के दौरान अन्य पाँचो को एडवराँस्ट्र प्रशिक्षण सेस्थान के रूप में पदोन्नत ' 
कर दिया गया है। ये 6 सस्थान, जिनकी क्षमता, 42 प्रशिक्षणार्थी लेने की है, 
पिभिन्न कामो का प्रशिक्षण देते हैं। वम्वई संस्थान में रासायनिक वर्म के व्यापारों 
में और हैदराबाद संस्थान में होटल और खान-पान सम्बन्बी मामलों में प्रशिक्षको 
की ट्रेनिंग देने के लिए सुदिधाएँ जुटा दी गई हैं तथा कानपुर भोर लुधियाना के 
संस्थानों में ऋ्रमशः छपाई और खेतीवाडी के यत्रों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की 
सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक केन्द्रीय संस्थान से एक झादशे 


प्रशिक्षण सम्धान सम्बद्ध है जिनसे प्रद्षिक्षणावियों को व्यावह्मारिक प्रशिक्षण 
दिया जाता है । 


उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना. - 

अक्टूबर, 977 में उच्च व्यावसायिक श्रशिक्षण योजना नामक एक 
परियोजना कई प्रहार के उन उच्च तथा परिष्कृत कौशलो का प्रशिक्षण देने के लिए 
चालू की गई है जिनका प्रशिक्षण अम्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 
नहीं दिया जाता । यह योजना बम्बई, कलकत्ता, हैदरादाद, कानपुर, मद्रास तथा 
लुधियाना मे स्थित 6 उच्च प्रशिक्षण सस्थानों और 35 राज्य सरकारो के अधीन 
चुने हुए 6 ओद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों मे चलाई गई है | झ्राधुनिकीकरण करके 
उक्त योजना के अन्तग्रेत विभिन्न उच्च पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पूरे देश के लिए 
मद्रास का उच्च प्रशिक्षण सस्थान शीर्य सस्था का काम करता है और अन्य पाँच 
उच्च प्रशिक्षण संस्थान (जो पहले केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहलाते थे) जहां यह 
प्रणाली लागू की गई, प्रादेशिक संस्याम्रो के रूप में काम करते हैं । 

इनेक्ट्रॉनिकी और श्रक्रिया सम्बन्धी उपकरणों का प्रशिक्षण देने के लिए 
4974 से हैदराशद-मे एक उच्च प्रशिक्षण संस्याव स्थापित किया गया। इसमे 
घरेलू, भौद्योगिक, चिकित्सा सम्वन्पो, इलेस्ट्रॉनिक्स तथा प्रक्रिया उपकरणों के क्षेत्रों 
में उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक व प्रक्रिया सम्बन्धी उपकरणों 


के लिए दिसम्बर 984 मे देहरादून (उत्तर प्रदेश) में एक अन्य संस्थान: क्ती 
स्थापना को गई है । 
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फोरमेतो को प्रशिक्षण/सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण. 

फोरमेनो को भ्रशिक्षित करने के लिए एक सस्थान की स्थापना वंगलर मे 
97 में की गई थी । यह इस समय काम कर रहे' शॉप फोरमंतो' भौर सुवरवाइजरो 
को तथा भविष्य में ऐसे पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को तकनीकी एवं प्रबन्धन 
क्षमता का शौर उद्योगों से गाए श्रमिको को उच्च तकनीकी .हुदसे वा प्रशिक्षण 
देता है। दक्ष फोरमेनो की बढ्यी मांग को पूरा करते के लिए क्रेद्धीय सरकार ने 
सन्‌ 982 में जमदेशपुर मे द्वितीय फोरमंन प्रशिक्षण सस्थान की स्थापना की । 
प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना 

प्रशिक्षु अधिनियम, 963 के प्रन्तगंत मालिकों के लिए खास-खास उद्योग 
में प्रशिक्षु का लगाता ग्रतिवार्य है । यह आधारभूत प्रशिक्षण होता है जिपझे साथ- 
साथ केर्द्रीय प्रशिक्षु परिषद्‌ के परामर्श पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण 
मानदण्डों के प्रनुसार ठीक काम के बारे मे या व्यवस्था के बारे से प्रशिक्षण दिया 
जाता है। ग्रब तक इस ग्रधिनियम के प्रन्त्गंत 277 वर्गों के उद्योगो- तथा 38 , 
घन्धघो को (3 धन्धी को छोडकर) शामिल किया जाता है॥ 2973 के प्रशिक्षु 
(सशोधन) अधितियम के अन्तगेत अनुसूचित जातियो/जनजातियो के उम्मीदवारों 
के लिए स्थान सुरक्षित करने और इंजी नियरी के स्नातको तथा डिप्लोमावारियों के 
के लिए रोजगार बढाने की व्यवस्था है । 

यह अधिनियम लगभग 3,375 सघ्यानों में लागू है; मार्च, १985 के 
अन्त तक विभिन्न श्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग :34 लॉस अशिक्षु 
प्रशिक्षए प्राप्त कर रहे थे ! मार्च, 985 के भ्रन्त तक अमियान्‍न्त्रिक प्रौद्योगिकी से 
सम्बन्धित विषयो पर लगभग 7 प्रकार के ऐसे क्षेत्र तैयार किए गए थे जिनमे 
लगभग 2,789 स्नातक तथा डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे ये । 
ओ्ौद्योगिक कामगारो के लिए अंशकालिक प्रशिक्षण 

जो लोग उद्योग मे विना किसी नियमित प्रशिक्षण के प्रवेश करते है उनके 
लिए सध्याकालीन कक्षाएँ आ्रायोजित की गई हैं| इस पादुयक्रम मे वे श्रौद्योगिक 
श्रमिक, उनकी उम्र चाहे कुछ भी हो, प्रवेश पर सकते हैं जिन्हे किसी विशेष घन्धे में 
दो वर्ष का काम करने का अनुभव प्राप्त है प्रौर जिदका नाम उनके मालिक भिजवाते 
हैँ। प्रशिक्षण की भ्रवधि दी बर्ष की है । केर्द्रीय प्रशिक्षण सस्थान, मद्रास तथा 48 
औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों और पाँच ए टी. आाई- में ये परादुयक्रम चलाए 
जाते है । धर 
व्यावसायिक प्रशिक्षण श्रनुतंधान 

देशी प्रशिक्षण विधियों के विकास के लिए 970 में में कलकत्ता में केद्दीय 
कम्मचारी प्रशिक्षण तथा झनुसंघान सस्थान स्थापित किया गया । रुस्थात में केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारो के अधिकारियो तथा कर्मचारियों एवं उद्योर्गों से ग्राए लोगो के 
लिए (जिनके नियन्त्रण, निदेशन और संचालत में प्रद्धिक्षण कार्यक्रम चलते हैं) 
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प्राशक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं । इसके अलावा यह थन्वों और प्रशिक्षण विधियों 
सम्बन्धी अनुसंधान की व्यवस्था करता है, प्रशिक्षण सहायता-मामग्री तैयार करता 
है और उद्योगो को औद्योगिक प्रशिक्षण विधियो में परामर्ज देता है। 


स्लिथों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 


केन्द्रीय महिला प्रशिक्षण सस्थान, नई दिल्‍ली को राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक 
प्रशिक्षण सस्थात मे बदल दिया गया है । सस्थान अपने यहाँ भहिलाओं के लिए 
विशेष व्यवसायों मे प्रशिक्षक प्रशिक्षण, मूल श्रशिक्षण तथा उच्चतर भ्रशिक्षर्प देता 
है । बम्बई, बगलूर तथा तिहरूुअन्नतपुरम मे महिद्ाप्नों के लिए तीन क्षेत्रीय 
व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं। 
श्रम मन्‍्त्रालय की बापिक रिपोर्ट : 985-86 के 
अनुसार श्रमिकों की शिक्षा श्लौर उनके प्रशिक्षरा 
को कुछ प्रमुख योजनाएँ और कार्यक्रम 
केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंघान और प्रशिक्षण सस्थान (सरटस) रोजगार 
सेवा फ्लौर नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों ग्रोर म/ता-पिता के लिए उपयोगी भ्राडीचिका 
सम्बन्धी साहित्य प्रकोशित करने के विभिन्न कार्यकलापों के सम्बन्धित मामलों पर 
अनुसंधान के लिए रोजगार सेवा के अधिकारियों को श्रशिक्षित करने के लिए 
उतरदायी है। इसके ग्रतिरिक्त रोजगार एव प्रशिक्षण महानिदेशालव द्वारा जन्शाक्त 
के विभिन्न पहलुप्रों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण और अध्ययन नियमित आधार पर किए 
जाते हैं । सर्वेक्षणो श्रौर ग्रध्ययनो सम्बन्धी एक तकनीकी समिति द्वारा डी.जी.ई. एण्ड 
टी झौर सर्टेस के भनुसधान और सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रस्तावों की तकनीकी, वित्तीय 
और संगठनात्मक इष्टिकोण से जाँच की जाती है और चल रही अनुसंधान 
परियोजनाम्रो का प्रवन्ध भी किया जाता है । सरटस ने विभिन्न तकनीकी सहायता 
कार्यक्रमों के ग्रन्तगंत राज्यो/संध-शासित क्षेत्रो द्वारा प्रत्तिनियुक्त रोजगार अधिकारियों 
तथा विकासशील देशो द्वारा भेजे गए प्रशिक्षणाथियो को व्यावासायिक प्रशिक्षण देने 
सम्बन्धी अपने कार्यक्रम को जारी रखा ) वर्ष 4986 के दोरान रोजगार सेवा के 
विभिन्न क्षेत्रों मे राज्यो/संघ-शामित क्षेत्रों के 222 अभ्रधिक्षारियों के लिए सरटस के 
प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा 5 प्रशिक्षण पाद्यक्रम (सेमीनार) कार्यशालाएँ प्रायोजित की 
गई + इसके झ्रतिरिक्त सरटस ने आउट सब्षिस्त ट्रेनिंग स्कीम के अन्तगगंव रोजगार 
सेवा के 43 प्रधिकारियों को उनके कायें से सम्बद्ध क्षेत्रो मे विशेष प्रशिक्षण प्राप्त 
करने के लिए अन्य सस्थाम्रों मे प्रतिनियुक्त किया |. सस्यान अपने क्षेत्राधिक्ार के 
प्रन्तगंत अम्य विकासशील देशो को प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करता रहा। 986 
के दौरान 4 अधिकारी नेपाल, एक अधिकारी श्रीलंका और दो झधिकारी मालवी से 
आए जिन्‍्होने विकलाँग व्यावसायिक पुनर्वास के क्षेत्र में अ्शिक्षणा प्राप्त किया । वर्ष 
4987 के लिए एक प्रशिक्षण कंलेण्डर तैयार किया गया और सभी राज्य सरकारों को 
प्रिचालित किया गया । 
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शिल्पकार प्रशिक्षण यीजना 
शिव्पक्वार प्रशिक्षण योजना नामक एक राष्ट्रीय योजना वे 950 में देव 
में श्रौद्योगिकीय विकास और औद्योगिक प्रगति के लिए तकनीकी जनशक्तिकी 
बढती हुई भौग को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक व्यवसायों मे प्रशिक्षण 
देने हेतु शुरूकी गई थो। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न ब्यय्तायों मे कुशल 
कामगारों के नियमित प्रदाह को सुनिश्चित करना, निपुणा कामग्रारों को नियमिथ 
प्रशिक्षण देकर धोथोंगिक उत्पादन प्रे गुणवत्ता श्रौर मात्रा बढाना भौर शिक्षित 
सुवाधो से बेरोजपारी कप्त करने के लिए उन्हे उपयुक्त औद्योगिक रोजगार के लिए 
तैयार करना है । श 
केन्द्रीय सरकार का श्रम सन्त्रालय इस योजना के ग्रन्तर्गंत प्रशिक्षण देने 
के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करता है शोर श्रशिक्षण के लिए पाद्यचर्या प्रौर 
विभिश्ष भांनकों तथा मानदण्डो का निर्धारण करता है। राष्ट्रीय ब्यावसाधिक 
प्रशिक्षण , परिषद्‌ (एस. सी. दी. टी ) जो एक गपेक्स गंरब्साँविघिक सलाहकार 
निकाय है सरकार को इस मामले में सलाह देती है) केन्द्रीय प्षममन्त्री 
इस परिषद्‌ के अध्यक्ष हैं। इस योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न राज्यो/ 
संघ-शाप्तित क्षेत्र के प्रौद्योणिक क्षेत्रों मे ऑद्योगिक अशिक्षण सस्यातो 
(राज्य सरकार तथा आइवेट) में 338 इजीनिंयरी तथा 26 गैर-इमीनियरी 
व्यवसायों के प्रनुमार छ माह से दो वर्ष तक होती है और प्रवेश के लिए शैक्षरिक्र 
योग्यता वे दर्जे से मैट्रिकुलिशन या समकक्ष होती है । शिल्पकार प्रशिक्षण योजना 
के अन्तगंत प्रशिक्षण सस्थानो/केरदों का राज्यवार विभाजत दर्शाया गया है। 
रोजगार एंव प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्रल्चिल भारतोय व्यवसाय परीक्षा 
प्रायोजित की जाती है ग्ोर राष्ट्रीय ध्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्‌ की ग्रोर से 
सफ़ल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय व्यवताय प्रमाण-पत्र दिए जाते है । यह प्रमारा-पत्र 
सभी केन्द्रीय/राज्य सरकार की स्थापनाओ में संगत अधीनस्थ पदों पर भर्ती के 
लिए एक मान्यता प्राप्त योग्यता है । इस योजना के झन्तगंत सभी सस्थान सम्बन्धित 
राज्य सरकारों के प्रशासतिक नियन्त्रणाधीन है। सरकारी प्रशिक्षण सस्थानो में 
प्रशिक्षण या तो निशुल्क दिया जाता है या मामूती शिक्षा शुल्क लिया जाता है| 
दर्ण किए प्रशिक्षणाधियरों में से 50 प्रतिशत प्रशिक्षणावियों को भ्रति प्रशिक्षणार्थी 
40 रुपये प्रतिमाह की दर से द्वत्तिका दी जाती है। 'प्रशिक्षणाथिय्ों को वर्कंशाप 
के लिए मुफ्त कपडे, सेलकूद तथा चिकित्सा सुविधाएँ झौर जहाँ पर होस्टल 
श्रावास उपलब्ध होते हैं जँसी रियायतें भी दी जाती है ! इस योजना के पस्तर्गत 
पनुसूचिव जाति और प्रनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए सीटों 
४ का आरक्षण करने को व्यवस्था भी है। व्यवसाय समिर्तियों के विशेषज्ञ सार्यदेयेन 
के अन्तर्गत व्यवसायों की पाठ्यवर्या आवधिक रूप से सशोधित की जाती है। नई 
सामने धाने वाली परिष्कृत प्रौद्योगिकी और देजी से होने वाले नाना रूपकरण 
के साथ मेल खाते हुए व्यवसायों जैसे कि रसायन कम्पूदर सेवा, इलैक्ट्रोविक्स 
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झ्रादि में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। टी. वी. टेप रिकार्डर और वीसोग्रार 
आर जैसे सामान्य विजली उत्पादों के साधनों की मरम्मत और रख-रखाव .के 
लिए सविस तकनीशियनो की बढती हुई माँग पूरी करने के लिए डी जी.ई एण्ड टी. 
हारा इलेडट्रॉनिएत विशाग के सौजन्य से रेडियो तथा टी. वी. ब्यवत्ताय और 
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय के भूतपूर्व भाई. ढी श्राई- प्रशिक्षणा्ियों के 
प्रशिक्षण के लिए एक क्रेश प्रोग्राम शुरू क्रिया गया । डी. जी. ई. एण्ड दी. 
के उच्च प्रशिक्षण सम्थानो भें विभिन्न राज्यों/सघ शासित क्षेत्रों के 44 प्रशिक्षण 
संस्थानों के 56 झनुदेशक प्रशिक्षित किए गए। इलेंक्ट्रॉनिशस विभाग द्वारा 
इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए उपकरण प्रदान किए गए । वर्ष 986 के दोरान 
राज्य मरक्रार/संप-शासित क्षेत्र के प्रशासन के सौजन्य से श्रधिकाँश प्रशिक्षण 
केन्द्रों में छः मास का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया । 
उद्योगों के विभिन्न कुशल क्षेत्रो में कुशल जनशक्ति की माँग के कारण 
श्रौद्योगिक प्रशिक्षण ,सस्थानो की सख्या में तेजी से बढोत्तरी हुई है। छठी पचवर्षीय 
योजना के शुरू में केवल 83] औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान और केन्द्र थे जिनको 
सीटों की कुल क्षमता :92 लाख थी । इसी योजना अवधि के श्रन्त मे इन संस्थानों 
की सझ्या बढ़कर ,447 हो गई ! 3]-2-986 को यह संख्या और वदढ़कर 
,724 हो गई भोर सीटो की क्षमता 3 0 लाख तक बढ गई । 
इस तथ्य को मानते हुए कि कुशल कामगारों की ग्रुणवत्ता श्रौद्योगिक 

प्रशिक्षण सस्यानों में प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण के स्तर पर सीबे निर्मेर करती 
है शिल्पकार प्रशिक्षण योजना से सम्बद्ध राज्य निदेशको को यह सुनिश्चित करने 

के लिए सलाह दी गई है कि एन सी बी. टी. द्वारा निर्धारित भानदण्ड सस्यानों 

के प्रबन्धतन्त्र द्वारा बताए रखे जाएँ । रोजगार एवं प्रशिभ्ण महानिदेशालय, श्रम 

मन्व्रालय ने सम्बद्ध प्रक्रिया तैयार को है जिसमे योजना के भ्रन्तर्गेत नए संस्थानों के 
लिए विभिन्न दिशा-निर्देश और एन. सी. थी. टी. के साथ सम्बद्ध सस्‍यानों के बारे 

में ग्रनेक अन्य बातें शामिल हैं। सम्बन्धित राज्य निदेशक के अनुरोध पर स्थाई 

समिति द्वारा संस्यानों का निरीक्षण किया जाता है श्रौर केवल उन्ही सस्थानो/ 

व्यवतायों को एन. सी. वी. टी. के साथ स्थाई सम्जघनों की अनुमति दी जाती है 

जिन्हे निर्धाश्ति मानदण्डों' के अनुरूप पाया जाता है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में 

सुधार लाने की इष्टि से श्रम मन्त्रालय ने हाल मे केन्द्र दायर प्रायोजित एक योजना 

तैयार की है जिसके श्रत्तर्गंत भशयावी पंचवर्षीय योजना श्रवधि में राज्य सरकार के 
उन झोद्योगिक प्रशिक्षस सस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जो 
पुराने शौर घिसे-पिटे उपकरणोी को बदलने के लिए ॥5 वर्ष से पुराने हैं। 0 

राज्यों के मुख्यतः अल्पसद्यक वर्ग के लोगो से आजाद क्षेत्रों में स्थापित चुने हुए 

झौद्योगिक प्रशिक्षण संस्यानों में सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से, 7वी 


योजना के दौरान 20 लाफ़ के कुल वित्तीय परिव्यय बाली केन्द्र द्वारा प्रायोजित 
एक थोजना भो शुरू की गई है। 


ड 
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श्रोधोगिक प्रशिक्षण सस्थानों और झाज्यो के प्रशिक्षणाथियों के बौच 
स्वतत्य प्रतियोगिदा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से रोजगार एवं प्रशिक्षण 
महानिदेशालय द्वारा नियमित रूप से शिल्पक्ारों के लिए भ्रद्विल भारतीय कौशतब 
प्रतियोगिता का ग्रायोजन किया जाता है । अखिल भारतीय स्तर पर सर्वोत्तम 
शिल्पकारों को मेरिट सर्टिफिकेट झौर 6000 ह का नकद पुरस्कार दिया जाता 
है | स्वोतम राज्य को भी मेरिट सर्टिफिकेट थौर रिंग शीह्ड/द्राफो प्रदान की 
जाती है । 
श्ौद्योगिक कर्मका रों के लिए अंशकालिक कक्षाएँ 

सह योजना श्रम सन्‍्तालय द्वारा 2958 पे उन भ्रौद्योगिक कर्मकारों के 
संद्धान्तिक ज्ञान और व्यावहशरिक कौशब को झद्यतन तथा अपग्रेड करने की हृष्टि 
से शुरू की गई थी जिनके पास सस्थानों का कोई क्मबद्ध क्‍ग्रौपचारिक प्रशिक्षण 
नही होता और शिल्पक्रार प्रशिक्षण योजना के श्रन्तर्गत उन्हे राध्ट्रीय व्यवप्ताय 
प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया जा सके । इस मन्त्रालय के प्रशिक्षण 
निदेशालय के प्रवीन उच्च प्रशिक्षण सस्थानों भौर केंद्रीय श्रनुदेशक प्रशिक्षण 
संस्थान, मद्रास में प्रायोजित कर्मचारियों के लिए शाम के समय प्रशकालिक कक्षाप्रों 
का आ्रायोजन किया जाता है । जो कमंकार अनुदेशों को समझने के लिए पर्याष्त 
हूप से शिक्षित पाए जाते हैं, उन्हें इन पाठ्यक्रमों में भर्ती किया जाता है चाहे 
उनकी झ्ायु कितनी भी हो । प्रनेक प्रशिक्षण यूनिटों से व्यवसाय के प्रकारों के 
झ्राधार पर एक वर्ष से तीन वर्ष की अ्रवधि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 
पुरा प्रशिक्षण कार्यफम तीन-तीन माह के श्रत्येक यूनिट मे बाँदा जाता है जिसमें 
व्यवसाय सम्बन्धी विषय को प्रगामी रूप से शामिल किया जाता है भौर ट्रेंड 
प्रैक्टिकल, वर्केशाप सगशना और इन्जीनियरिंग ड्राइंग जेसे सम्बद्ध प्रन्य विषयों को 
समुचित रूप से शामिल किया जाता है। 4 से 42 यूनिटों में विभाजित पूरा 
पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्णा करने के दांद प्रशिक्षणाथियों को एन सी. बी. दी. 
के तत्वावधान मे झ्रायोजित भ्रखिल भारत व्यवसाय प्रतियोगिता भे प्राइवेट 
उम्मीदवारों के छूप मे बेठने की अ्रनुमति दी जाती है श्र राप्ट्रीय व्यदसाय , 
प्रमाण पत्र भ्रदान किए जाते हैं जो आर्ध-कुशल श्रेणी के तकवीशियतों के अधीनस्थ 
पदों पर भर्ती के लिए एक मात्यता प्राप्त योग्यता है । इस कार्यक्रम से ग्रौद्यागिक 
कर्मकारी को सान्यवा प्राप्त तकनीकी योग्यता हासिल करने के अलावा प्रयष्ति 
कौशल फ्रगित करने मे, मद्दद मिलती है। यजहू प्रशिक्षाएं योजना कुछ, दाज्यो(सप 
शासित क्षेत्रों के चुने हुए भ्रौद्योगिक प्रशिक्षण स्थानों भोौर डो.जी.ई.टी. के अधीन 
सी, टी. आई-/ए.- टी. झाईज में चलाई जा रही है जितकी सीटो की कुल क्षमता 
5000 है। 
भूतपूर्व सैनिकों का प्रशिक्षण कक 

रक्षा सेवा के उन कामिक्रों के श्रशिक्षण के लिए 'ध॒क्रार्यक्रम भी 
चलाए जा रहे हैं जो सेवा निवृत्त होने चाले हैं या सेव्ा-निवृत्त हो गए है। रक्षा 

क्र 
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मस्त्रालय में डी. जी. आर. के सौजन्य से उतके- प्रशिक्षण के लिए ये योजनाएँ 
कार्यान्वित की जा रही हैं-- 

() प्री-कम-पोस्ट रिलीज ट्रेनिंग फॉर डिफेन्स पर्तोतिल (पी. सी. पी. आर. 

ठी.), 

(2) आन-दीन्जोंब ट्रेनिंग स्कीम! फॉर डिफेंस पर्सीदल । 

पी. सी. आर दी. के ग्रन्तगंत, समस्त देश में स्थापित विभिन्न झ्रौद्योगिक 
प्रशिक्षएं संस्थानों के सेवानिद्धत्त होने वाले सेवा कामिको की प्रशिक्षण प्रदान किया 
जाता है । इसका उद्देश्य किसी विशेष व्यवसाय के कौशल के साथ मेवा-निवृत्त होने 
बाले सेवा कामिको को सुसज्जित करना है ताकि उन्हे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र 
के रूप में योग्यता हाप्तित हो सके । डी. जी आर. द्वारा उन्हे सेवा निवृत्त होने से 
पहले प्रशिक्षण्शाथियों के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है और समस्त देश में 
स्थापित ग्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इस प्रयोजनाथ ,000 सीटें सुरक्षित रखी 
गई हैं। 'प्रान-दी जॉब ट्रेनिय स्कीम' जो 98] में शुरू की गई थी, के श्रन्तगंत 
झौद्योगिक उद्यमियों द्वारा 0 अलग-ग्रलग व्यवसात्रो में डी. जी. झ्ार, के परामर्श 
से निदिष्ट विशेष पाद्यचर्या के आघार पर सेवा निवृत्त कार्िकों के लिए कोशल 
प्रशिक्षण सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रशिक्षण की ग्रवधि 9 माह 
है । सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एन. सी. बी टी. के तत्वावधान में 
डो, जी. ई. एण्ड टी श्रम मन्त्रालय के उच्च प्रशिक्षण सस्थानों द्वारा व्यवसाय 
परीक्षा आयोजित की जाती है भौर सफल कारमिको को थिशेष व्यवसाय प्रमाश पत्र 
प्रदान किए जाते है । 

उपयुक्त के अतिरिक्त, प्रत्येक श्राई टी. शझ्ाई. में 0 सीटें रक्षा सेवा 
काभिको के बच्चो के लिए आरक्षित को गई हैं । 
शिक्ष्‌ता प्रशिक्षण योजना 
(शिक्ष्‌ अधिनियम, 496] के अन्तर्गत ) 


किसी देश के झौदयोगिक विकास के लिए मानव ससाधनों का विकास एक, 
महत्त्वपूर्ण श्रग है। भ्रौद्योगिक विकांस द्वारा लाई जा रही स्किल प्रोफाइल के 
बदलते हुए स्वरूप के कारण होने वाली तेजी से यह्‌ समस्या घौर भी अधिक जटिल 
बन गई है । इसे घ्यान मे रखकर शिक्षु अधिनियम, 96] की इन उद्देश्यो के 

“ क्षाथ संरचना को एई थी-- 

] उद्योग मे शिक्षुओं के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम को वितियमित करना 
ताकि वह केन्द्रीय शिक्षुता परिषद्‌ द्वारा निर्धारित बिहित पाद्यचर्या, प्रशिक्षण 
सम्बन्धी अवधि आ्रादि के अनुरूप हो, और 


2. उद्योगों मे कुशल कामंगारी की जहूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से 
च्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग में उपलब्ध सुविधाओो का पूर्णो 
रूप से उपयोग । ध् 
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इस भ्रधितियम के भ्रन्तर्ंत प्रशिक्षक कार्यक्रम !--)963 से वास्तविक 
रूप से कार्यान्वित किया गया। श्रारम्भ मे अधिनियम मे व्यवसाय, शिक्षेग्रो के 
प्रशिक्षण के लिए प्ररिकत्पता की गई । 973 में शिक्षु भ्रधिनियम से संशोधन 
करके इसकी परिधि के अन्दर स्नातक और तकनीशियन शिक्षुओ के रूप मे 
इजीनिर्यारिग और प्रौद्योगिकी में स्नातक- तथा डिप्नोमाधारियों के भ्रश्निक्षणा को 
ताया गया । तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुप्री के रूप में 70--2 ध्योवसायिक 
स्ट्रीम से उत्तीर्ण प्रशिक्षणवयियों के प्रशिक्षण को शिक्षु अधिनियम की परिधि के 
अन्तर्गंत लाने के लिए इसमे पुनः संशोधन किया गया । इस श्रेणी के शिक्षुन्रों का 
प्रशिक्षण अपेक्षित नियम्म अधिसूचित करने के बाद जिसके लिए प्रावश्यक कार्रवाई 
शुरू कर दी गई है, शुरू किया जाएगा। 

अधिनियम के अनुसार यह जरूरी है कि सार्वेजनिक श्रौर निजी क्षेत्र के 
उद्योगों के वियोजक नियमों के ड्न्तगंत निर्धारित निर्दिष्ट व्यवसायों मे अकुशल 
कापगारो के अलावा कामगारो तथा शिक्षुप्रो के प्रनुपात के श्रनुसार व्यवसाय 
शिक्षुत्रों को नियोजित करे । शिक्षुता श्रशिक्षण के लिए झधिकतम छुविधाश्रों का 
पत्ता लगाने के लिए, श्रतिष्ठानों में किए गए गहन सर्वेक्षणों के परिणामस्वहूप 
प्रश्निक्षण सम्वन्धी संस्थानों का पता लगाया गया । व्यवसाय की जरूरत के भ्रतुत्तार 
व्यवसाय शिक्षुऔ के लिए प्रशिक्ष्ण सम्बन्धी श्रवधि छ माह से चार वर्ष तक हैँ । 
उद्योग से व्यवत्ताय भें विशेषज्ञों को सम्मिलित कर सम्बन्धित व्यवसाथ समितियों 
द्वारा अ्रतग-्प्नलग व्यवसायों के लिए पाद्यचर्या तैयार की जाती है। सामान्यत' 
बे मे दो बार प्र्थाव्‌ फरवरी-मार्च और श्रयस्त-स्ितम्बर में शिक्षु तियोजित 
जिए जाते हैं । 

केन्द्र सरकार सरकारी प्रतिध्ठानो/विभागो में भौर सम्बन्धित राज्य सरकारें 
राज्य के सरकारी विभागो/उपक्रमी झ्रौर तिजी क्षेत्र के श्रतिष्ठानों भें ब्यवत्ताप 
शिक्षुओं के त्िए शिक्षृता अ्रशिक्षण योजना कार्यान्विन्ञ करमे के लिए उत्तरवायी 
है । यह योजना श्रम भन्त्रालय के रोजगार एवं प्रशिक्षरा महानिदेशालय द्वारा 
कलकत्ता, चम्बई, मद्रास, कानपुर, फरीदाबाद झौर हैदराबाद में स्थापित छ 
क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों के सहयोग से केन्द्रीय क्षेत्र में श्रौर 
सम्बन्धित राज्य शिक्षुत! सलाहकारों द्वारा सम्बत्पित राज्यों मे चलाई जाती है ! 
चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण बोर्डों (शिक्षा विभाग, मानव संसाधव विकास मन्वालय के 
अधीत स्वायत्त निकाय) द्वाय स्नातक इंजीनियरों ओर डिप्लोमाधारी शिंक्षुओ्री 
के लिए प्रशिक्षण कार्यक्राम कट्गोस किए जांते हैं। लेकिन शिक्षु अधितियम के 
कार्यास्वयम की पूरी जिस्मेदारी श्रम मन्व्रालय मे केस्रीय शिक्षुता सलाहकार पर हैं। 
व्यवसाय शिक्षु 

3] दिसम्बर, 986 को केन्द्र, राज्य और हिजी क्षेत्र की स्थापताओं मे 
प्रशिक्षण प्रोप्त कर रहे शिक्षुओं को सुस्या ,3,486 थी। शिक्षुओं की भर्ती 

मे अनुसूचित जाति/भ्र॒ ज. जा.; अल्पुसुस्यकों, विकलागों भौर महिलाओं के साथ 
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उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के वारे भे ध्यान रखा गया है। 3]-] 2-86 को 
प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ,3,486 व्यवसाय शिक्षुत्रों में से इन श्रेट्ियों से 
सम्बन्धित शिक्षप्रों की संख्या अनुसूचित जांति 3,227, अनुसूचित जनजाति 
3 44], अल्पसंख्यक 2,223, विकलांग 526 और महिलाएँ 3,72। थी | अब 
तक इस श्रधिनियम के अ्न्तगुंत 34 निदिष्ठ व्यवसायों भे शिक्षुत्रों को प्रशिक्षित 
करने के लिए. उद्योगों की 2!7 श्रेणियों को वितिदिष्ट किया गया है। इन 434 
व्यवसायों को 29 व्यवसाय य्रुपों जैसे कि सशीत शाप ट्रेंड ग्रुव, फाऊँडरी ट्रेंड ग्रुउ, 
रेफ़िजरेटर और वातानुकूलन ब्रादि मैं वाँटा गया है । क 


शिक्षुओ के लिए शैक्षिक योग्यताएँ 5 वी कक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष से 
हायर सैकेण्डरी/पी. यू सी उत्तीर या इसके समकक्ष तक है | इन व्यवसायों मे से 
प्रत्येक व्यवसाय के बारे में निदिष्ट व्यवस्तायों की सूची, प्रशिक्षण की झवधि झौर 
कुशल श्रमिकों के अलावा श्रम्रिकों मे शिक्षुओ का अनुपात भ्नुवन्धन४ में दिया 
शुणु है 

व्यवसाय और उद्योग की बहती हुई प्रौद्योगिको की माँग की ध्यान में रखते 
हुए, शिक्ष्‌ अधिनियम, 96? के श्रन्तगंत निर्दिष्ट व्यवसायों के लिए पाठ्यचर्या की 
व्यवसाथ समितियों द्वारा निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है। 984-85 और 
985-86 के दौरान क्रशः 55 और 22 निदिष्ट व्यवसायों के लिए पाद्यचर्पा 
संशोधित और कार्यान्वित की गई। बाकी निदिष्ठ व्यवसायों की पा०यचर्या की 
पुनरीक्षा करने के लिए व्यवसाय समितियाँ/विशेषज्ञ विचार कर रहे है । 
सम्बद्ध अ्रनुदेश (आर आई.) 

सभी व्यवसाय शिक्षुग्रो को सम्बद्ध अनुदेश वेसिक प्रशिक्षण सहित समुचित 
संद्धान्तिक ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए दिए जाते हैं। सम्बद्ध अनुदेश समुचित 
सरकार के खर्च पर प्रदान किए जाते हैं ।, तथावि जब कमी आवश्यकता पडती है 
तब ये प्रनुदेश प्रदान करने के लिए सभी सुविधाएँ देने का खर्च नियोजक हारा 
वहुन किया जाता है भौर जिसको वाद में प्रतिपूत्ति की जाती है । सम्बद्ध अनुदेण 


का खर्च हाल मे 2 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति माह प्रति शिक्षु करके 
संशोधित किया गया है । 


व्यवसाय परीक्षा 


प्रशिक्षण के समाप्त होने पर शिक्षुओ को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण 
परिषद्‌ द्वारा बएं में दो बार अर्थात्‌ भ्रप्रेल और नवम्बर मे परीक्षा ली जाती है। 
सफ़ल शिक्षुप्नों को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र प्रदात करिए जाते हैं । 
शिक्षओ्रों के लिए कौशल प्रतियोगिता 

शिक्षुप्रों मे भौर उन प्रतिष्ठानों के बीच में भी, प्रतियोगिता की भावना, 
प्रतिपादित करने दृष्टि से 7 निदिष्ट व्यवसायों अर्थात्‌ फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, 
बेल्डर, मोल्डर, बिजली मिस्त्री, मुंकेनिकल मोटर वाहन में अखिल भारतीय झाषार 
पर कौशल प्रतियोगिता भ्रायोजित की जाती है । 
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धर 
पुरस्कार और योजना 
() अखिल भारत ब्रतियोपिता मे प्रत्येक व्यवसात्र के सर्वोत्तम शिक्षु को 
मेरिट सठिफिकेट और 6,000 रुपय्रे का नकद इताम 
(7) अखिल भारत . प्रतियोगिता में सभी व्यवसायों में सर्वोत्तम 
अतिष्ठान को भारत के राष्ट्रपति की ओर से ट्राफ़ी भौर सम्मान 
सदिफिकेट । 
(3) क्षेत्रीय प्रतियोगिता मे सभी व्यवसायों मैं प्रत्येक क्षेत्र. में प्रत्येक 
व्यवसाय के सर्वीत्तम शिक्षु को मेरिट सर्टिफिकेट । 
(7९) क्षेत्रीय प्रतियोगिता मे सभी व्यवसाथों में सर्वोत्तम प्रतिष्ठात को 
मेरिद सटिफिकेट । हा पु 
- (५) स्थानीय प्रतियोगिता स्तर पर प्रत्येक व्यवप्ताय मे सर्वोत्तम शिक्षू को 
मेरिट सटिफिकेट ॥ 
स्नातक और तकनीशियन शिक्षु 
इस अधिनियम के भ्रधीत स्तातक तथा तकनीशियत शिक्षुप्रों की शिक्षुता 
प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाञो का प्रशासन शिक्षा विभाग, मातव ससाधथन विकास 
सन्जालय (एच. झार. डी.) द्वारा किया जा रहा है। इस अ्रधितियम के अन्तगेंत 
इंजीमियरी/प्रौद्योगिकी में स्वातकों प्रौर डिप्लोमा घारकों के शिक्षृता प्रशिक्षण के 
लिए इजीनियरी और प्रौद्योगिकी के 77 दिपय निदिष्ट किए गए है! 
वृत्तिका 
शिक्ष॒ता प्रशिक्षण भ्रवधि के दौरान प्रत्येक शिक्षु को निम्नलिलित न्यूनतम 
दर पर आंत्रह्नत्ति दी जपठी है-- 
(4) व्यवसाय शिक्षु 


230 रुपये प्रति माह 


प्रथम बर्फ 

द्विदीय दर्प॑ 260 रुपये प्रति माह 
तृतीय वर्ष 300 रपये प्रति माह 
चौया वर्ष 350 रुपये प्रति माह 


(2) इजीनियरी स्नातक 450 रपये प्रति माह 


(सस्थागत अशिक्षर के बाद के लिए) 
(3) डिग्री संस्थानों से स्लेंडविच कीसे के छात्र 350 रुपये प्रति माह 
(4) डिप्लोमाचारी 320 रुपये श्रति माह 
».. [संस्थागत प्रशिक्षण के बाद के लिए) 
(5) डिप्लोमा सस्वानों से सेंडविच कोर्स के छात्र 250 रुपये प्रति माई 
सभी श्रेणी के शिक्षृत्रो को दी जाने वाली इत्तिका को दरे बढाने सम्बन्धी 
भाभज्ा केद्रीय शिक्षुत्र परिषद्‌ ने अनुमोदित कर दिया है ओर यह भारत सरकार 


के दिचाराधीन है ६ 
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चौकि शिक्ष अधिनियम,८96] लगभग 26 वर्ष से कार्यान्वित क्षिया जा 
रहा है, इसलिए इस प्रधिनिय्रम को व्यापक पैमाने पर युनरीक्षा करने की जरूरत 
महभूस की गई है । इस प्रयोजनाथें गठित कार्यदल ने क्षेत्रीय गोष्ठियो के दौरान की 
गई सिफारिशों और प्रश्नावली के संदर्भ मे प्राप्त उत्तरो कै झाघार पर कई सिफारिशें 
को हैं । केद्रीय शिक्षुता परिपद्‌ ने 27 नवम्बर, 986 को हुईं प्रपनी अन्तिम बैठक 
मे ये सिफारिशों अनुमोदित की हैं। शिक्षु अधिनियम में प्रावश्यक सशोधन लाने की 
इृष्टि से इन सिफारिशों की श्रागे जाँच की जा रही है। 
शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षरा, हे 


कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, ,लुधियाना भौर हैदराबाद में स्थित उच्च 
प्रशिक्षण सथात (जो पहले सी टी आाईज थे) प्रोर मद्रास में स्थित केर्द्रीय पतुदेशक 
प्रशिक्षण सस्‍्यात अनुदेशक प्रशिक्षणाथियों को औ्रौद्योगिक कौशल सस्बन्धी त्कनीको 
के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करते है, जो बाद मे उद्योग के लिए कुशल जन-शक्ति 
को प्रशिक्षित करते और उपलब्ध कराते हैं । 

ये सस्थात एकन्वर्षीय थाद्यक्रमों की श्खला चलाते है, जो कौशल 
विकास एवं प्रध्यापद सम्बन्धी सिद्धान्तों दोनो में व्यापक प्रशिक्षण श्रदान करते हैं । 
पुनश्चर्या पाठयक्रमों का भी श्रायोजन किया जाता है ताकि भनुदेशकों के ज्ञान प्रोर 
जानकारी को बढाया तथा आधुनिक बताया जा सके और उद्योग मे प्रौद्योगिकीय * 
विकास सम्बन्धी नवीनतम जानकारी से उन्हे श्रवगत कराया जा सके। ए. टी आई., 
कानपुर गौर ए टी प्राई,, हैदरावाद में पायुलट आधार पर अगस्त, 983 से 
शिल्प प्नुदेशको के लिए माड्यूलर प्रकार के प्रशिक्षण को शुरू किया गया और 
इसका अगस्त, !984 से सी टी आई , भद्वास में विस्तार किया गया । 

समीक्षाघीव ग्रवधि के दोरान, विभिन्न व्यवसायों में उपरिलिखित छः 
सेस्थानों मे सीटों की संख्या ,44 थी | 3-2-]986 को हाजरी रजिस्टर पर 
44,625 प्रशिक्षणार्थों दर्जे थे 

कुछ चुने हुए विशेष व्यवसायों में ग्रनुदेशकों के लिए प्रशिक्षण श्रुविधाएँ 
जारी रखी गई ज॑ते उच्च प्रशिक्षण संहैधान, वम्बई में बुवाई के व्यवसाय मे, 
उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद मे होटल झौर केटरिंग के व्यवसायों में, अच्च 
प्रशिक्षण सम्धाव, कानपुर में व्रिटिंग के व्यवसायों में, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, 
लुघियाना में फार्म भेकैनिक के व्यदसायों मे उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर, 
कलकत्ता और लुधियाना में मिल राइट के व्यवसायों, मरे तथा उच्च प्रशिक्षण 
संस्थान, कलकत्ता सें प्रशिक्षण भेथडोलॉजी के उच्च पाद्यक्रमों मे 
व्यावसायिक महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम 

हिलाप्रों के लिए नाना प्रकार के प्रशिक्षण भ्रवसर प्रदान करने की दृष्टि 

से, सीडा आई एच. झ्रो. के सहयोग से मार्च, 977 में महिलाओ के व्यावसायिक 
प्रशिक्षण के लिए एक परियोजना शुरू को गई थी | इस परियोजना के प्नन्तगेंत 
केन्द्रीय भनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), नई दिल्‍ली का दर्जा बढ़ाकर उसे 
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राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्‍ली के नाम से, तबदीय किया 
गयां था और बम्बई, बगलौर ग्रौर तिवेन्द्रम मे 3 क्षेत्रीय मुहिला व्यावसायिक 
प्रशिक्षण सस्थान स्थापित किशू गए थे । ये सस्‍्याव तीन दायर सिह्टम में प्रशिक्षण 
सुविधाएँ प्रदान करते हैं तामत: प्रधिक रोजगार की सम्भावना वाले कुछ चुने हुए 
च्यवक्ताघरो मे बुनियादी कौशल, उच्च कौधल और भनुदेशक प्रशिक्षण | स्कूल 
छोडे हुए प्रशिक्षयार्दी, स्तातकों झौर मौजुदा महिला कर्मकारों को शामिल किया 
जाता है (अभनुबन्ध 7)। इन मसंल्यानों द्वारा गृहृरिियो के लिए यथासम्भव 
प्रशकालिक पादयक्रम भी ग्रायोजित किए जाते हैं ! दिसम्बर, 986 के ग्रस्त तक 
इन स॒स्यातों हारा लगभग 4,9।| प्रशिक्षणाथियों को प्रशिक्षित किया गया । इन 
संस्थानों की प्रशिक्षए क्षमता दिसम्बर, 983 में 537 प्रशिक्षणा्थियों से बढाकर 
दिसम्बर, 986 मे 684 कर दी गई 3 

इसके भ्रतिरिक्त, महिलाम्ों को विभिन्न राज्य सरकारों के प्रशासनिक 
नियन्त्रएतधीन श्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मे व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रवसतर 
भी 'प्रदाव किए जाते हैं। यद्यपि श्रौद्योगिक श्रशिक्षण संस्थानों में पुएष प्रोर 
महिलाएं दोनो दाखिल हो सकते हैं, तथापि महिलाप्नी के लिए अ्रलग श्रौद्योगिक 
प्रशिक्षण सस्थान यह सुनुश्चित करने के लिए स्थापित किए गए है कि ज्यादा मैं 
ज्यादा महिलाधो को प्रशिक्षण के श्रवसर प्राप्त हो सके । इस समय, महिलाओ के 
लिए प्रलग से 04 प्रौद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान हैं । इन सस्थातों में म्िलाग्रों 
के लिए कुल सीटो की क्षमता लगभग 2,500 है। 

इस कार्यक्रम के भन्तगंत महिलाझ्ो के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ बढ़ाने की 
इृष्टि से उपयुक्त योजना सम्बन्धी स्करीमे तैयार की गई हैं मिन्दे 7वी योजना 
प्रवधि के दौरान कार्यास्वित करने के लिए योजना श्रायोग द्वारा पहले ही प्रमुमोदित 
कर दिया गया है। 7थी पचवर्षीत्ष थोजना ग्रवधि के दौरान 5 झ्रौर छ्लेग्रीय 
महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण सस्थानों की स्थापता करते के प्रलावा इत योजनाग्रों 
मे मोजूदा सुविधाभों का विस्तार और कोशल के क्षेत्रों मे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 
मानारूपकररणा की परिकल्पना की गई है। इसमें महिलापो के लिए नए प्रौद्योगिक 
प्रशिक्षण सस्थान/विंग स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली 
वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना भीं शामिल है। 
“एस. वी टी. भाई. नई दिल्‍्ल के लिए एक भवन नोएडा, उत्तर श्रदेश में बन रहा 
है और भवन के तेयार ड्ोने के व2द इस सम्वात करे तए प्ररिस्तर में शिफ्ट करठे का 
निर्णय लिया गया है । 
उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षय ह 

उच्च प्रशिक्षण, सस्थात, मद्रास की स्थापता, सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 
(यू एन, डी पी) और भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठत (पाई. एल प्रो.) की सहायता 
से ।968 मे की गई थी जिसका उद्देश्य कार्य रत झौद्योगिक मजदूरों और तकनीशियतों 


ड़ 
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के कौशलों को उन्ततिशील और ग्रद्यतव बनाने के लिए ग्रल्प-अवधि के उच्च 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना था। भ्रशिक्षण सीटों की सर्देव अत्यधिक 
बढती हुई माँग के अनुरूप ये पाद्यक्रम बहुत लाभदायक सिद्ध हुए । यह स्थिति उत्त 
समय उत्पन्न हुई जब मद्रास में स्थित यह ससस्‍्यान प्रशिक्षण माँग को अकेला पूरा 
नही कर सका झौर देश मे अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाएँ सूजित करना आवश्यक 
हो गया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन. डो. पी.) भौर 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल झो ) के सहयोग से रोजयार एव प्रशिक्षण 
महानिदेशालय के अधीत कार्यरत 5 उच्च प्रशिक्षण सस्थात और 5 राज्य 
संस्कारों के अधोन कार्यरत १6 चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षए संस्थानों को शामिल 
करते हुए एक परियोजना अक्तूबर, 2977 में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली 
के हूप में शुरू की गई । 


इस प्रणाती के प्रधीन ये प्रशिक्षण कार्येक्षम माहूलर श्राधार पर बनाए गए 
है ताकि इस श्यृंखला से एक या इससे अधिक माड्यूलों का चयन करके एक 
कर्मकार अपने कौशल क्षेत्र मे विशिष्टता प्राप्त कर सके । इस प्रणाली के अन्तर्गत 
प्रनेक उच्च कुशलता प्राप्त क्षेत्रों में 2 से 32 सप्ताह की भ्वधियों के नियमित 
पूर्णकालिक पाद्यक्रम संचालित किए जाते हैं । 

दिसम्बर, 986 के अन्त में ए. वी दी एस, परियोजना के अन्तर्गत 
50,455 श्रोौद्योगिक कर्मेकारो ने प्रशिक्षण ध्ुविधाप्रों का लाभ उठाया । 
4986 के दौरान परियोजना के अन्तर्गत लगभग 9,800 श्रौद्योगिक कमंकतारो/ 
तक्रनीशियनों ते प्रशिक्षण सुविधाओ्रो का लाभ उठाया । 


डी. जी ई एण्ड टी. के अधीन 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों मे केवल देशी 
समाधनों के साथ नए क्षेत्रों में विस्तार तथा मानारूपकरण का दूसरा चरण शुरू 
किया गया । इस कार्यक्रम के चरण-] के अन्तर्गत शामिल 22 केन्द्रों के अतिरिक्त, 
कुछ राज्यो ने 25 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उच्च पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। 
इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड प्रोसेस इस्ट्र मेंटेशन सम्बन्धी 
उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम 


हैदराबाद झौर देहरादुन मे स्थापित दो” इलैक्ट्रॉनिक्स एवं प्रीसेस 
इन्ट्टू मेटेशन स्थानों में उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । 

हैदराबाद पे इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड प्रोसेस इंस्ट्रमेटेशन सम्बन्धी उच्च प्रशिक्षण 
संस्थान, स्वीडिग अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (सीडा) की सहायता से स्थापित 
किया गया था, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस परियोजना गौजना के लिए कार्यकारी 
एजेंसी है। इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-- 

() उद्योग को ग्रावश्यकतानुसार ओद्योगिक, .मेडिकह और घरेलू 
इलेक्ट्रॉनिको और प्रोसेस इन्स्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्रों मे तक्रनीशियन स्तर पर उच्च 
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कुशलता प्राप्त कामिको को विभिन्न प्रवधि के पाठ्यक्रमों को प्रायोजित करके 
प्रशिक्षित करना । आल 
(2) उच्च प्रशिक्षण संस्थानों, केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्थानों प्रौर झोद्योगिक 
प्रशिक्षाए सस्यानों के अनुदेशको तथा अन्य चुने हुए क्षेत्री मे प्रशिक्षण सस्यावों के 
कर्मचारियों को तकनोकी श्रशिक्षण पुतश्चर्या एव अपग्रेडिग प्रशिक्षण अ्रदात करवा। 
जनवरी, 976 मे इस संस्थात ते अल्पावधि पाठ्यक्रम चालू करके कार्य 
करना शूरू कर दिया ।_, 
इलेक्ट्रॉनिक्स तथा प्रोसेस इन्स्ट्र[मेटेशन के क्षेत्र में प्रशिक्षित जतशक्ति की 
बढती हुई प्रावश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 
प्रदात किए गए आवास में एक दूसरा उच्च प्रशिक्षण संस्थान दिसम्बर, 98] मे 
देहरादुन (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किया गया । 
दिसम्बर, 986 के अन्त तक झशकालिक तथा दी्ेकालिक पाठ्यक्रम 
भायोजित किए जा चूके हूँ#जिनमे 6554 प्रशिक्षणार्यी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। 
इन संस्थानों में झ्रायोजित ग्रावश्यकता पर प्राधाहित पार्द्यक्रम उद्योग में लोकप्रिय 
हो गए हैं। 
फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान बंगलौर और जमशेदपुर 
बगलोर ओर जमशेदपुर में स्थित एफ. टी. आईं. मे उद्योग से पर्यवेक्षको/ 
फोरमैनो के कौशल और भ्रौद्योगिकी क्षमता मे सुधार लाते के प्रयोजनाय॑ प्रशिक्षण 
कार्यक्रम म्रायोजित किए जाते है । 
जन सघीय गशराज्य में बडने बुवटम वर्ग राज्य के सहयोग से बगलोर में 
स्थापित सस्थान, पूर्णकालिक झौर अशकालिक पाठ्यक्रमों द्वारा तकवीकी और 
प्रवन्धकीय कौशलों मे विद्यम्रान और सम्भावित शाप फोरमेनो पर्यवेक्षकों के विए 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रायोजित करने तथा सचालित करने के लिए उत्तरदायी है। 
पर्येवेक्षको/फो रमैनो के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य श्रौद्योगिक 
विकास में निम्नलिखित 'उद्देश्य प्राप्त करता है-- 
(क) उसके कोशल और तकनीकी योग्यता में सुधार लाना । 
(ख) श्रधिक शाप-८्लोर दायित्वों को स्वोकार करने के लिए उसका विकात 
करना । 
(ग) उसे उच्च उत्पादकता की आवश्यकता से सभैत करना | 
(घ) व्यक्तियों, मशीनों भौर साम्री के पूर्ण भौर अ्रधिकतम उपयोग के 
लिए उसे प्रौद्योगिक इजीनियरी की झ्राधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल 
करने मे प्रशिक्षित करना । + 
(ड) उन व्यक्तियों के साथ समस्याप्रो का समाधान करना और शिकायत 
है] को दुर करने सम्बन्ध उसके कोशल में विकास करता, कर्मेदरादियों के 
मनोबल भ्रौर टीम भावना को सुचारता । 
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(च) सभी स्तरों पर सहयोग श्रौर समन्वय लाने की योग्यता का विकास 
करना | 
(छ) अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने! के लिए उसके कौशल का 
विकास करना । 
(ज) सुघार और समुचित हाउम कीपिंय से उसे सचेत करना। 
(कर) उपकरणों और संसाधनों का प्रभावी उपयोग क़रने और उसका 
उपयुक्त अनुरक्षण करने मे उसकी क्षमता का विकास करना 
(व) लागत कम करने, क्वालिटी सुधारने श्रौर उत्पादन बढाने मे उसकी 
समस्त क्षमता को विकसित करना। 
फोरमेनों और परयवेक्षकों की प्रशिक्षण सम्बन्धी, बढती हुई ग्रावश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए अक्तूबर, 982 में जमशेदपुर में एक दूसरा फोरमेन 
प्रशिक्षण संस्थान स्थावित किया गया । इस संस्थान को जिसे छोटे पैमाने पर शुरू 
किया गया था, बगलौर मे स्थित दूसरे सस्थान के समान कार्ये करेगा । 
दिसम्बर, 986 के अन्त तक इन सस्थानों में 6,938 फोरमंनो/पर्यवेक्षकों 
को दीघंकालिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है। इन पाठ्यक्रमों को 
प्रबन्धतस्त्र के मिम्मन और सध्यम स्तरों पर पर्यवेक्षी कामिकों की प्रशिक्षण 
भावश्यकताप्रों को पूरा करने की दृष्टि से तेयार किया गया है । * 


व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में श्रनुसंघान, कर्मचारी प्रशिक्षण 
और प्रशिक्षरा सामग्री का विकास 

केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंघान संस्थान (स्टारी) की स्थापना 
भारत सरकार द्वारा जर्मन सघीय गणराज्य सरकार के सहयोग,से प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आयोजित करने व्यावमाथिक प्रशिक्षण के क्षेत्र मे अनुसंधान झौर विकास करने के 
उद्देश्य से वर्ष 7968 मे की गई थी। यह सस्थान इन तीन विगो के माध्यम से 
अपने कार्यक्लाप चलाता है-- 

() प्रशिक्षण विग--प्रशिक्षण विंग का उद्देश्य श्रोद्योगिक प्रतिष्ठानो, 
ग्रौद्योगिक व प्रशिक्षण संस्थानों, उच्च प्रशिक्षण सस्थानों और सार्वजनिक तथा 
निजी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशिक्षण विभागों के कार्यकारी स्टाफ के लिए प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों को प्रदात करना भौर उन्हे भ्रायोजित करना तथा सारे देश मे सरकार के 
और उद्योग के उच्च प्रशासकों के लिए जो श्रौद्योगिक प्रशिक्षण को आायोजना प्रौर 
निष्पादन में लगे हुए हैं, सेमिनारों प्लोर कार्यशालाप्रों को प्रायोजित करना है। 

इस संस्थान ने अपने विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा दिसम्बर, 986 
के ग्रन्त तक 5,076 कामिको को त्रशिक्षित किया । 

(०) अजुसंघान विष--अनुसंघान विंग का कार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के 
झग्रलिखित पहलुझ्नो पर समस्या प्रभिमुक्त अनुसंघान आयोजित करना है । 
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(क) व्यवसाय पाठ्यचर्या सम्बन्धी विकास 

(ख) प्रध्रिणण सम्बन्धी पद्धतियों का विकास । 

(ग) प्रशिक्षण सम्बन्धी दामश्री का विकास प्रयांद्‌ वैघीकृत प्रश्त बैक 

(घ) सर्वेक्षणों के माध्यम से गुणात्मक' कौशल विश्लेयण । 

«. (६) उद्योगों झोर प्रशिक्षया सस्वानों को परामर्शदात्री सेवाएँ। 
अनुसघान के क्षेत्र मे, इस सस्यान ने प्रशिक्षण के लिए विभिन्न पहलुप्रो 
पर पग्रभी तक 97 प्रियोजनाप्रो को प्रुया किया है । 

(3) बिकाप्त विग--विकास विग का कार्य, निम्नलिखित में प्रौद्योगिक 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रमावी निष्पादन के लिए, शैक्षशिक सिद्धान्तो पर प्राघारित 
प्रशिक्षण भामग्रियों और सहायो को तैयार और उत्पादित करना है-- 

(क) लिलित अनुदेशात्मक सामग्री 

(७) मल 

(गे) माडलो/प्रोटोटाइपो की दूाइंग 

(ध) स्लाइड/द्रासप्रस्सीज 2 

यह संस्थान, एक झाधुनिक कार्यशाला, प्रयोगशालाप्रो, पाठ्यचर्या विकास 
सेल, तकनीकी सूचना संस, सी. सी. टी. वी. के साथ दाग-श्रव्य सुविधापों योर चर्षा 
कमरों औौर प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रलेखन सहित अच्छे स्दाक वाले एक पुस्तकालय से 
सुसज्जित है । हु 

उपयोग करने वाले संगठनो की लिखित अनुरेशात्मक सामग्री शौन्त उपलब्ध 
कराने के लिए, सुपसिद्ध प्रवाशनों द्वारा तैयार की गई पुस्तको को प्रकाशित कराने 
को व्यवस्था भी की गई है। ये प्रकाशन झौद्योगिक प्रशिक्षए संस्थाओ्रो प्रौर झत्य 
प्रशिक्षण केसद्रों को इन पृस्तको की वित्री श्रौर विवरण करने के लिए भी 
जिम्मेदार हैं ५४ 

राष्ट्रीय श्रम संस्थान 

राष्ट्रीय श्रम संस्यान ने | जुलाई, 974 से कार्म करता भारम्म किया । 
इस संस्थान के भुख्य उद्देश्य निम्नलिछित की व्यवस्था करना है--- 

शिक्षा, प्रशिक्षण भ्रौर दिधामान, 

अनुसन्धान जिसमे कार्य अनुसन्धान शामिल है, 

परामर्भ, और हे 

प्रकाशन ठया ऐसे अन्य कार्येकलाप जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राद्ति कै 

लिए झ्रावष्यक समझा जाए। 

ग्रामीणा शिक्षा कार्यक्रमों का श्राघोजन--इस मस्यात में विभिन्न राज्यों ये ' 
अनेक ग्रामीण श्रमिक शिविरों का श्रायोजन किया है। इन शिविरों का सुध्य उद्देश्य 
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ग्रामीण श्रमिकों के आयोजको को ग्रामीण, श्रमिकों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों 
और विनियमो के उपबन्धो का ज्ञान प्राप्त कराना तथा उन्हें विकास कार्यकलापों 
(जो कि ग्रामोश श्रमिकों के लाभ के लिए बनाए गए हैं) मे सन्रिहित विभिन्न केन्द्रीय 
और स्थानीय सरकार तथा स्वैच्छिक अभिकरणों के सम्बन्ध में सूचता प्रदान करना 
है । नेठृत्व योग्यता का विकास करने के लिए भी कार्यक्रम बनाएं गए हैं । 
अनुसन्धान परियोजनाएँ--यह संस्थाव विविध अनुसन्धान परियोजनाएँ 
चलाता है जो श्रमिकों तथा उनसे सम्बन्धित मामलो के बारे में है। इनमें से 


महत्त्वपर्ण मामले निम्नलिखित हैं-- 

() मजदूरी विकास का ग्रयंशास्त्र 

(2) उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के एक बड़े उपक्रम मे पारिवारिक 
जीवन के स्तर और कार्य-जीवव के स्तर का अ्रध्ययन । 

(3) दक्षिणी और पूर्वी एशिया में संरचनात्मक द्विविघत (स्ट्रक्चरल 
ड्यूटिजूम ) के भ्रस्तगेंत आशिक विकास, सन्‌ 950-70॥ 

(4) तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के एक सफल उपक्रम में सगठन मे कार्य 
की नदीन प्रक्रिया सम्बन्धी अनुसन्धान अ्रध्ययन । 

(5) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में वर्क रीडिजाइन 
सम्बन्धी कार्य अनुसन्धान । 

(6) दिल्ली मे राजस्थानी प्रवासी श्रमिक्रों के सम्बन्ध में अनुसन्धान 
अध्ययन तथा उनके जीवन और समुदाय पर प्रभाव । 

(7) शिमला के एक डाकघर में कार्य-पद्धति और कार्य-जीवन के भ्रव्ययन 
के लिए कार्ये अनुसन्धान परियोजना ) 

(8) संगठनात्मक वातावरण के सम्बन्ध मे अस्पताल में कार्य के लिए 
प्रेरणा सम्बन्धी अनुसन्धान प्रध्ययत । 

(9) एलिगनेशन इफिशेंसी तथा वर्क कमिटमेण्ट सम्बन्धी अध्ययन । 

(0) स्टेंट बैंक श्रॉफ इण्डिया, भहरोत्री रोड, शाखा, ग्रुडगाँव में जॉब 
रीडिजाइन की संकल्पना का भ्रयोग करते हुए श्रमिक सहभागिता 
सम्बन्धी कार्य अनुसन्धान । 

(7) समाकलित ग्रामीण क्षेत्र विकास सम्बन्धी नीति के मूल्यांकन का 
अनुसन्धान, पश्चिमी बंगाल में तीन मामला ग्रध्ययन । 

(१2) प्रायकर झायुक्त कार्यालय, नई दिल्‍नी के कार्यालय मे वर्क कमिटमेण्ट 
सम्बन्धी कार्य अनुसन्धान परियोजना । 

(3) 


(4) 


पत्तन झौर योदी के नियोजको और श्रमिक्ती द्वारा स्वैच्छिक विवाचन 
स्थिति सम्बन्धो सर्वेक्षण ४ * 


भ्रग्नेरियन स्ट्रकचर टेन्शन, मूवमेष्ट्स एण्ड पेजेल्ट आगेनाइजेशन इन 
इण्डिया ॥ 
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परामर्श कार्यक्र--इस सेत्थात का व्यावसायिक स्टॉफ गनेक संगठनों के 
नेदानिक अध्ययनों, समस्याओं के सम्राघात के कार्यों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को 
बनाने तथा चलाने मे लगा हुआ है । 

प्रकाशन--यह संस्थान एक माप्तिक बुलेटिन श्रकाशित करता है जिसके 
राष्ट्रीय और भन्‍्तर्राष्ट्रीय संस्थान व्यापक ग्राहक हैं। यह संस्थान एक माप्तिक 
प्रचाट सार संग्रह भी प्रकाशित करता है जिसमें श्रम न्यायालयों, उच्च न्यायालयों 
और सर्वोच्च न्यायालय के श्रम मामलो से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयों का सारांश 
दिया जाता है। इनके प्रतिरिक्त यह सस्थान श्रमिक्तों से सम्बन्धित चुने हुए विषयों 
के बारे मे सामयिक लेखा सौरीज भी जारी करता है । 

भावी कार्यक्रम--इस सस्थान द्वारा श्रम अधिकारियों, केद्धीय प्रौद्योगिक 
सम्बन्ध तन्त्र के प्रधिकारियो भौर राज्य एवं अरद्धं-सरकारी विभागों के श्रम कत्याश 
अधिकारियों के लिए चार-चार सप्ताह की अवधि के वर्ष में तीन शिक्षए कार्यक्रमों 
का भ्रायोजन करने का प्रस्ताव है 


सामाजिक सुरक्षा का संगठन ग्रौर 
वित्तीयन; ब्रिटेन, संयुकतराज्य 
ग्रपमेटिका ग्रौर सोवियत संघ में 
॥| सामाजिक सुरक्षा का. सामान्‍य 
विवरण; भारत में ज्वाप्राणिक 
सुरक्षा की स्थिति 
्; (0#&%प्र5७ढ॥0 8796 क्िशद्ासाई ए 80ठबा 
डट्टप्रपए़ 5०टनगा $९०टप्रताए # ए्., 
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सामाजिक सुरक्षा का अर्थ 
+ (6 फैल्वर्मण्ड ण॑ 80०0 8००एा५ ) 

“सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी राज्य के ढाँचे का एक खम्भा है। 
सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से राज्य प्रत्येक नागरिक को एक दिए हुए जीवन-स्तर 
पर बनाए, रखते का प्रयात्त क्रता है /! “सामाजिक सुरक्षा एक गतिशील बिचार- 
धारा है जो कि विकसित देशो में निर्धनता, बेरोजगारी श्लरौर बीमारो को समाप्त 
करते के राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक झत्यस्त आवश्यक पाठ है ।72 “बत्तंमान समय मे 
सामाजिक सुरक्षा झ्राधुनिक थ्रुग की एक गतिशील विचारधारा है जो सामाजिक व 
आर्थिक नीतियों की प्रभावित कर रही है। यह एक सीमित साधनों वाले ब्यक्ति 
को राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा है जो कि अपने श्राप प्रयवा अन्य 
लोगी के संयोग से प्राप्त नही कर सकता है ॥"४३ 

कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व हो जाता है कि श्रत्येक नागरिक को 
निश्चित जीवन-स्तर बनाए रखने में मदद करे। प्रत्येक व्यक्ति बचपन और दृद्धावस्था 
में दूसरे पर झाश्चित रहता है। इन प्रदस्थाग्रो में उसको सुरक्षा प्रदान करना 
झावश्यक है । सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज द्वारा अपने सदस्यो को 

व #बर्, मर 2९, ६ 8806 800 4.90007 30 ]90॥9, 9 09 


3 उकशाक, कि, 0. २१.३७०० शाएणेल5 & 5०००) छधा॥7०, 9. 349. 
३ 69४0, 7, #, ६ [4००७९ ए7०06ए्शंप दृघ्तछच् [00050५, छ. 246 


278 मजदूरों नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


उनके जीयन-काल में किसी भी समय घटने वाली प्रतेक प्राकस्मिकतामों के विरुद्ध 
प्रदान की जाती है। इन झ्राऋस्मिकताधों में प्रधृतिका, दुद्धावस्था, बीमारी, 
अममर्थता दुर्घटना, प्रोद्योगिक बीमारी, बेरोजगारी: मृत्यु, बच्चों का पालनन्धोषण/ 
अआरादि प्रमुत्न हैं । इन भ्राकस्मिकतप्रों के वरिषद्ध भ्रकेला व्यक्ति अपनी घुरक्षा नहीं कर 
सकता है! इन सामाजिक सुरक्षा उपायों से व्यक्ति विभिन्न श्रार्कस्मिकताओं के विषय 
में विश्िचन्त हो जाता है तथा रुचि और मन लगाकर कार्ये करता है। इससे उनकी 
कार्य-क्षमता पर बुरा भ्रसर नही पढता है। ' ५ 
सर विलियम बेवरिज [8/7 शे॥।क्षा॥ छेटए७४१26) के ग्रनुप्तार, "सामाजिक 
सुरक्षा का अर्थ एक ऐसी योजता से है, जिसके द्वारा झ्रावश्यकता, वी प्रारी, प्रज्ञानता+ 
फिजूल खर्ची और बेकारी--जैसे राक्षसों पर विजय प्राप्त की जा सके 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन (उग्रध्यप्बधंणावं [.0०पा 084707$4807) के 
अनुसार ऐसी श्राकस्मिकताएँ जो बाल्यावस्था से वृद्धावस्था झौर मृत्यु के श्रतिरिक्त 
घीमारी, प्रयूति, प्रसमर्थता, दुर्घटना और ग्रोध्ोगिक बीमारी, बेरोजगारी, इृद्धावस्था 
कमाने वाले की मृत्यु श्रोर इसी प्रकार के प्नन्‍्म सकटों से सम्बन्ध रखती है, के लिए 
सुरक्षा प्रदात करता प्रावश्यक है । एक व्यक्ति इन झाकस्मिकताओ में स्त्रय प्रथवा- 
अन्य किसी व्यक्ति की सहायता से ग्रपते ग्राप सदद नहीं कर सकता है ।? 
ओऔद्योगीक रण के पूर्व इन श्राकस्मिकता्ों में सामाजिक सुरक्षा प्रदात करने 
की ग्रावश्यकता नही थी क्योकि उस समय सुक्त परिवार प्रथा, जाति प्रथा, ग्रामीण 
समुदाय धोर धार्मिक सस्थाएँ विद्यमाव थी । इन सस्याझी द्वारा सभी प्रकार की 
श्राकस्मिकताश्रो के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती थी। अ्रौद्योगिक विकास के 
साथ-साथ इन सस्थाश्रो का विधटन हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में जाकर 
बसने लेंगे और उनका ग्रामीण क्षेत्र में कोई सम्पर्क नही रहा। ओऔद्योगी+रए से देश 
की प्रगति हुई पभ्रोर भौतिक कल्याण में भी हृद्धि हुई है। फिर भी इसके कारश 
से कई बुराइयों को भी जन्म मिला है, जंसे--झ्रौद्योगिक बीमारी और दुर्घटनाएँ, 
बेरोजगारी, श्रादि । इसके साथ ही मानवीय सम्बन्धों और मुल्यो में भी परिवर्तन 
श्रा जाने से इन झ्ाकस्मिकताग्रो के विरुद्ध अकेला व्यक्ति लड़ नही रूकता । 
प्रोफेसर घिह एवं सरन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा समाज द्वारा प्राकृदिक, 
सामाजिक, व्यक्तिगत और प्राथिक कारणो से उत्पन्न असुरक्षाग्रो के विरुद्ध सुरक्षा 
प्रदान करने का एक उपाय है। प्राकृतिक सुरक्षा में मृत्यु या बीमारी, सामाजिक 
दम रक्षा में श्ावास व्यवस्था से उत्पन्न दौप. व्यक्तिमत झसुरक्षा फार्यक्षमता का कम 
होता, भाधिक असुरक्षा में कम मजदूरी प्राप्त होना क्षवा बेरोजगारी हीना प्रादि 
सम्मिलित किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति की 
क्षतिपू्ति करना, पुन्द्धार करना श्रौर इन पर रोक लगाना होता है । 
प्रो. बी पी श्रडारकर के झनुसार, सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समार्य 
द्वारा इसके सदस्यो को प्रदाव की जाती है जो कि ग्राकृस्मिकताप्ों के शिकारी हो 
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जाते है। ये जोखिमें जीवन की आकस्मिकताएँ हैं जिनके विरुद्ध व्यक्ति ग्रपनी सीमित 
झाय से लड़ाई नहीं तड सकता है झौर न ही वह इनके बारे में श्ननुमाव लगा सकता 
है तथा प्रन्य व्यक्तियों के साथ मितकर भी सुरक्षा नहीं कर सकता हैं।* 


» सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य 
न (4ए5 ०६ 5०0 डश्लगगाह ) 


व्यक्ति की ग्राकस्मिकताओं की सुरक्षा हेतु समाज सामाजिक सुरक्षा प्रदान 
करते है। ये सामाजिक सुरक्षा के उपाय त्तीन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं--- 

3, क्षतिपूर्ति करना ((०एए९ए४४(७॥)--सामाजिक सुरक्षा के भ्रस्तर्गत 
क्षतरिपूत्ति करने का सम्बन्ध श्राय से होता है। किसी श्रमिक की कार्य करते समय 
मृत्यु होते पर ग्रथवा दुर्घटना होने पर उबके ग्राश्चितों व स्वय उसके लिए निश्चित 
रूप से झ्राय प्रदान करना ही इसके अन्तगंत झ्राना है। भारत का क्षतिपूति 
अधिनियम, 923 (शशगांताशा'$ (०ग्रए०758007 /० ०६ 923 )इसका एक 
उदाहरण है । 

2. पुनरुद्धार (7९5002007)--इसके अन्तग्रेत श्रमिक के बीमार होने पर 
उसका इलाज करवाना, फिर से रोजगार देना आ्रादि झाते है| भारतीय कर्मचारी 
बीमा प्रधिनियम 948 (एछे879०9०९४/ 80806 ॥ञञणाक्वा०८ 8०,]948) इसका 
एक उदाहरण है । 

3, रोक लगाता (?7०९८ए०६०७॥) --भ्रौद्योगिक बीमारियों, बेरोजगारी, 
अममर्थता आदि के कारण से उत्पादन क्षमता के नुकसान को रोकने के लिए कदम 

"उठाए जाते हैं। इससे समाज का मानसिक और नेतिक कल्याण होता है । 
सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र 
(5००7९ ० 850ल6ं॥| 5९९०७) हैः 

सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक शब्द है। - इसमें सामाजिक बीमा (8004 
वैतण्प्र॥00४ ) और सामाजिक सहायता (50०9० 8$४5&(७7००) के प्रतिरिक्त 
व्यापारिक बीमा से सम्बन्धित कुछ योजनाश्रो को भी शामिल किया_जाता है । किसी 
भो सामाजिक सुरक्षा योजना में सामाजिक बीमा एक, महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। 

सामाजिक बीमा वह गोजना है जिसके अन्तर्गत श्रमिकों, मालिको और राज्य 
ह।रा एक कोप का निर्माण अंशदान द्वारा किया जाता है । इस कोप मे से बीमा 
कराते वाले श्रमिक को शअ्रधिकारपूर्ण लाभ मिलता है ये लाभ बीमारी, चोट, 
प्रसृति, बेरोजगारी, इद्धावस्था पेंशन भादि के समय मिलते हैं। उदाहरणाधं-हमारे 
देश मे राज्य कर्मचारी बीमा श्रधिनियम, 2948 के झन्तर्गेत मिलने वाले लाभ 
इसके अन्तगंत ही प्राते हैं 

सामाजिक बीमा के अन्तर्गत त्रिपक्षीय योगदात से एक कोप बनाया जाता 
है| श्रप्तिक का धंश कमर रखा जाता है। श्रमिकों को निश्चित सीमाग्रों में लाभ 

प्रदान किए जाते हैं| पह पतिवाय योजना है । यह व्यक्तिदत दुःखो को दूर करता है। 


280 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


सामाजिक सहायता (80ठंश 25४8/७0०८) बह सहायता है जो समाज 
, द्वारा निर्धंत और जहूरतमन्द लोगो छो स्वेच्छा से प्रदान की जाती है। श्रमिकों की 

क्षतिपूवि करना, मातृत्व लाभ और दृद्धावस्था मे पेंशन प्रादि सामाजिक सहायता के 
ग्रन्तगंत घाते हैं! सामाजिक सहायता पूर्ण रूप से सरकारी साधनों पर निम्मर,है । 
यह व्यक्ति को तिश्चित परिस्थियो या शर्तों पर ही प्रदात की जाती है | 

सामाजिक सद्ायता सामाजिक बीमा की पूरक है न कि स्थानापस्त ! फिर 
भी सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा में श्रन्तर है! सामाजिक सहायता 
सरकारी योजना है जबकि साम्राजिक बीमा श्रमिको, मालिकों भ्रौर सरकारी 
झशदात पर निर्मर है। सामाजिक सहायता निश्चित शर्तों पर दी जाती है जबकि 
सामाजिक बीमा के श्रन्तर्गत बीमा कराए व्यक्ति को सीमित लाभ मिलेंगे । दोनो 
साथ-साथ चलती हैं । 

सामाजिक बीमा और व्यापारिक बीमा (2०एछ/एथ०शे [050/97०2) दोनों 
में अन्तर है। सामाजिक बीमा श्रनिवार्य तथा व्यापारिक बीमा ऐच्छिक है। 
व्यापारिक बीमा के भन्तगंत लाभ अ्रीमियम के आ्राधार पर दिए जाते हैं जबकि 
सामाजिक बीमा के ग्रन्तर्भत लाभ श्रमिकों के भ्रशदात से भ्रधिक मिलते हैं। 
व्यापारिक बीमा केवल व्यक्तिगत जोखिम के लिए प्रदान किया जाता है जबकि 
सामाजिक बीमा के प्रन्तगंत न्यूनतम जीवन-स्तर बनाए रखने के लिए लाभ प्रदान 
किए जाते हैं । २ 

इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक योजना है। इसमें सामाजिक 
बीमा और सामाजिक सहायता डीनो की शामिल किया जाता है । 

सामाजिक सुरक्षा का उद्गम झौर विकास 
(छिंंड्ा॥ & 5707% ० 8०ल॥ 5९009) _ 

- सामाजिक जोखिमी को पूरा करने का तरीका भूतकाल मे गरीब राहत 
पद्धतियाँ थी । कई देशों मे अधिनियम फास किए गए थे । सामाजिक सहायता देना 
समाज का दागित्व समझा जाताथा। सबसे पहले “60॥ में इस्तप्ड में 
सामाजिक सहायता हेतु निर्धन कानुन (90०७ 7.8७७) पास किए गए। इसके 
पश्चात्‌ धीरे-धीरे सरकार हारा इस प्रकार की सहायता की मात्रा भर किस्म मे 
सुधार किया गया । भ्रव सामाजिक सहायता साप्राजिक बीमा के पूरक रूप मे 
सामाजिक सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण प्रग अत गई है। इगलंण्ड से प्रनिदायें बेरोजगार 
बीमा (0०0फप्रं5079 एएडएछा०एपटपां 77870800८) के साथ-साथ बेरोजगारी 
सहायता योजनाएँ (एशव्यापरंतरवाल्व६ 858४धघावद. $ट९76$) स्थाई ग्रोर 
सुब्यवस्थित आधार पर चलाई जा रही हैं । इन 

सामाजिक बीमा (80० [8077870०) का उद्गम सर्वेपथम जर्मती मे 
883 प्रनिवायं दुर्घधना बीमा अधिनियम (009905079 2000० [750906 
&८, 883) पास करने से होता है । इसके पश्चात्‌ वृद्धावस्था तथा बीमारी 
भादि के लिए भी भ्रधिनियम बनाए गए । 883 क्रे पूर्व भी 850 श्रौर 833 परे 
अऋमशः फ्रॉंस और इटली सरकार ने सामाजिक वीमा योजना शरू कर रखी थी।' 
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942 में सर विलियम वेवरिज द्वारा दी गई व्यापाक सामाजिक बीमा 
और अन्य सेवाश्रो पर प्रतिवेदन प्रकाशित होने के पश्चात्‌ एक क्रान्ति का सूत्रपात्त 
हुआ । यह रिपोर्ट इंग्लं्ड में एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कराने में 
महत्त्वपूर्ण स्थात रखती है। रोज्गार, चिकित्सा, शिक्षा, इद्धावस्था पेंशन, समान 
कार्ये हेतु समान मजदूरी या वेतन, सामाजिक, राजनीतिक झौर आयिक क्षेत्र मे 
समानता आदि मूलभूत ग्रधिकार एवं जोखिमे हैं जिनके लिए एक विस्तृत सामाजिक 
सुरक्षा योजना श्रत्यन्त आवश्यक है । 

अस्तर्राष्ट्रीय थ्रम संगठन (7.. 0.) ने भी अपने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम सम्मेलनों में सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किए हैं और उन 
प्रस्तावा व सिफारिशों को सदस्य देशो में लागू करवाने का प्रयास सराहनीय रहा 
है। इस ग्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्राप्ट्रीय 
प्रमाषो का निर्धारण किया है और इसके साथ ही सामाजिह सुरक्षा योजन/म्रो को 
तैयार करने, क्रियास्वयत करने झौर प्रशासन आदि के सम्बन्ध मे सदस्य देशों को 
तकनीकी सलाह दी है। उदाहरखार्थ भारत मे कर्मचारी राज्य बीमा ग्रधिनियम, 
948 के अन्तगंत कमचारी राज्य बीमा योजना तैयार करने हेतु तकनीकी 
सलाह दी है। 

इंग्लैण्ड में सामाजिक सुरक्षा 
(8०० 5९०एॉां/ 9 ए एफ) 

सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम बतमाव समय मे ब्रिटेन के सामाजिक 
जीवन के महत्त्वपूर्ण भंग हो गए हैं। ब्रिटेन की सामाजिक सुरक्षा का अध्ययन 
ऐतिहासिक ऋ्रमानुसार तीत भागों में विभक्त कर किया जा सकता है-- 

. प्राचीत व्यवस्था--निर्धन सहायता कानून, 

2 बेवरिज योजना के पूर्व सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, एवं 

3 बेबरिज योजना और सामाजिक सुरक्षा की ग्रत्व वर्तमान व्यवत्याएँ । 

प्राचीन व्यवस्था 

सामाजिक सुरक्षा की भावना ब्रिटेन मे अति प्राचीन समय से ही विद्यमान 
थी। पहले इंढ्ों, निर्धनो तथा विधवाओो को गिरजाघरो द्वारा सहायता दी जाती 
थी। कुछ व्यक्ति निजी रूप मे भी सहायता देते थे। किन्तु गिरजाघरो को प्रवस्था 

अच्छी न होने से इस सम्बन्ध में सरकारी हस्तक्षेप ग्रावश्यक हो गया । सन्‌ 536 
में एक अधिनियम पारित किया गया जिसमे अपाहिजों, निर्धनों मौर ग्रालसियों 
को दो प्रकार के मदों मे (काम न करने वालो को) बाँट दिया गया। अ्पाहिज 
निर्धनो को लाइसेन्स दिएजाते थे और वे भिक्षा माँग सकते थे, किन्तु ग्रालसियों 
को लाइसेन्स नहीं मिलताथा श्रौर वे भिक्षा ्माँगने पर दष्डित किए जाते ये । 
इसो वर्ष एक अन्य झधिनियम पास करके निर्धनो को तीन श्रेणियों में बाँट दिया 
गया--इद्ध श्रौर श्रपाहिज जिनके लिए चन्दा एकत्रित करने की व्यवस्था की गई, 
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योग्य व्यक्ति जो कार्य चाहते हो, एवं ग्रादप्ती व्यक्ति जिनके लिए दशइ की व्यवस्या 
की गई । इस अभितियम की व्यदत्याएँ ग्रथिक दितो तक ने चन सकी । 547 में 
 लन्दत में निर्धनो की सहायता कोष के लिए कर लगाए जाने की एक तई योजना 
चालू की गई | 593 में एक तया विर्घव ग्रथिनियम बनाया गया । 60] में एक 
महत्त्वपूर्ण दरिद्रता ग्रधिनियम कया जिसके द्वारा पहले के सभी झधितियमों को 
संगठित कर एक रूप दिया यया। 782 के एक ब्त्थ महत्त्ववूएं अधिनियम 
"गिलबर्ट प्रधिनियप्र' के प्रन्तगंत न्‍्यायादीजों को ग्रधिकार दिया गया कि मज़्यूरो 
को सज्दूरी बहुत ही कप है, उन्हें वे 'निर्ध|त सहायता कोय! में सहापता दे । 
यह व्यवस्था अच्छी थी, किस्त्‌ पूँजीउतियों ने इसका दुरूपयोग किया श्रौर भ्रमिको 
को सहायता दिलाने के उद्देश्य से मजदूरी धटाना प्रारम्भ कर दिया । 832 में 
नियुक्त निर्धन कानुन आयोग (2007 7.39 (ए०्शा॥55०7) के प्रतिकेदन के 
प्राधार पर !834 में एक निर्धनत्ा कानून संशोधन झधिनियम (7007 [2४7 
#याशतंपाटत: 8८0) बनाया ग्या जिसओ श्रन्त्गत निर्घनों को दी जाने बाली 
सहायतः की सात्रा कतिश्तरो द्वारा निर्धारित की जाने की व्यवस्था की गई ( 
905 में सरकार ने निर्वेनवा की रूम॒स्था झौर इसके विभिन्न पहलुओं की जाँच 
के लिए शाही ग्रापोग बेंठाया जिसने भ्रनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, बयां 
सुधार-ग़हों की समाप्त करना, विभिन्न प्रशार की सहाग्रताओ्री में सामड्जत्य , 
स्थापित करना, आयु व चरित्र तथा साधनों के ग्राधार पर सस्थाप्रों का बवाव॥ 
लेबर एक्प्रचेंजेज व्यवस्था करना, केन्द्र द्वारा नि्धेन सहायता कार्य पर नियन्त्रण 
रखना झ्रादि । ग्रायोग के सूऋवो को धीरे-धीरे कार्यान्वित क्रिया गया। परिणाम- 
स्वरूप निर्धेन सहायता की व्यवस्था समाप्त हो गईं । सन्‌ 909 में दद्ावत्था 
वेशन प्रधिनियम और सन्‌ !9] में बीमा अधितियम पारित हैए जिनसे निर्धनी 
को पर्याप्त लाभ मिला । 
सन्‌ 99 में बेरोजगारी बीमा योजना (ए7ए०फफ़ोफुशआगल्य! 4४080 
5०%छ॥१८) घरारम्भ की गई । यह योजना श्रमिको, मालिको और राज्य के स्‍भ्शदानों 
पर ग्राधारित है । इसके भ्रन्तर्गत्र एक वयस्क को वर्ष में |5 हफ्ते 7 शिलिंग का 
साप्ताहिक लाभ प्राप्त ही सकता था, जबकि व8 वर्ष से कम उम्र के श्रम्िकी को 
इसका केवल झ्राधा ही लाभ दिया जाता था ! ५, 
सन्‌ 2920 में अनिवार्य राज्य बीमा योजना को सभी शारीरिक झौर गैर- 
शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों जिलको प्रतिवर्ष 250 पौण्ड से अधिक भाग प्राप्त 
नहीं होती है, पर लागू कर दी गई १ श्रशदात की दरों से वृद्धि कर दी गई | इसके 


.. अन्तर्गत मिलने वाले लाभो भें इद्धि करके पुहुप श्रमिक के लिए 5 शिलिय ह5ति 


सप्ताह और 2- शिलिग महिला श्रमिक के लिए कर दिए गए तथा था 8 वर्ष से कम 
भ्रायु वले अमिक को इससे आधा लाभ मिलेगा। सन्‌ 93। में राष्ट्रीय प्र 
व्यवस्था अधिनियम [अपिबएणाओं स०णाणाओऋ 8०, 93 ) पाप्त क्रिया गया 
जिमके श्रस्तर्मठ बेरोडयारी वीसा अशदानों से दृंड्धि तथा इससे प्राप्त लाभो में 
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कमी कर दी गई। सन्‌ 934 मे श्रमिक्तो को वर्गों मे विभाजित कर दिया गया । 
एक दबर्ग वहू था जिसमें निर्धेनता कानुनो के अन्तर्गत सहायता मिलत्ती थी और 
दूमरे वर्ग मे वे श्रमिक रखे गए जो कि वीमा में झपना अ शदान देते है । सन्‌ 936 
में प्रशदानो मे परिवर्तत किए गए पुरुष श्रमिक झौर मालिक द्वारा 9 शिक्षिण 
प्रति सप्ताह तथा महिला श्रमिक द्वारा & शिलिग और राज्य द्वारा इसी के बरादर 
प्रशशव क्वरना निश्चित हुप्रा । इसी वर्ष कृषि बेरोजगारी हेतु भी एक बेरोजगार 
बीमा योजता चालू-की गई | इसमे मालिक, श्रमिक और राज्य द्वारा 46 शिलिंग 
झौर महिला श्रम्िक्त के लिए 4 शिलिंग प्र शदान रखा गया । ,लाभ की दरें पुरुष 
और महिला श्रमिक हेतु क्रशः 4 शिलिग और 2 शिलिय 6 पैर प्रति सप्ताह 
तथा वयस्क ग्रौर झवयस्क के लिए 7 शितलिय और 3 शिलिंग रसे गए। युद्ध के 
पश्चादु बेरोजगारी दीमा योजना समाप्त कर दी गई झौर इसका स्थान सामाजिक 
सुरक्षा योजना ने ले लिया। 
वेवरिज योजना के पूर्व सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था 
(80थ4] 8९60:॥9 ]/६३$प7०७ 96076 6 छ8ए७॥08० ?]9) 

ब्रिटेन भे सामाजिक सुरक्षा के सन्दर्भ मे प्राचीत व्यवस्था का उल्लेख हम 
कर चुके है। सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में दूसरा चरण हम बेवरिज योजना 
के पूर्व की सामाजिक व्यवस्था को मात सकते हैं। 942 में सर किलियम बेवरिज 
ने सामाजिक सुरक्षा के लिए एक बहुत ही व्यापक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे 
बेवरिज योजना कहा जाता है। इस योजना के ग्राधार पर ही सन्‌ 946 में 
कानून बनाकर इग्लेण्ड के प्रत्येक्ष नागरिक के“लिए व्यापक 'सासाजिक युरक्षा' के 
क्रेत्र की व्यवस्था कर दी गई है। इसमें जीवन में घटित होने वालें प्राय सभी 
सकटो से सुरक्षा का प्रवन्ध है। किस्तु इस बेवरिद्र योजना से पूर्य भी इंस्लेण्ड 
में सामाजिक सुरक्ष। के क्षेत्र में कुछ कदम उठाए जा चुके थे जिन्हे जानना भी 
उपयोगी है-- हि 

(छू) श्रश्िक क्तत्तिपूर्ति (ज़गराद्रयशा'ड5.. (00एफएश5शांव्ा )-ब्रिदेन मे 
संवप्रथम “श्रमिक क्षतिपूर्ति' के अन्तगंत व्यवस्था की गई कि यदि श्रमिक मिल- 
मालिकों की असावधानी के कारण दुर्घटना-ग्रस्त हो जाएँ तो नियोक्ता को उन्हे 
क्षतिपू्ति करनी पडेगी | सन्‌ 78597 में श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम (एणाएक्तदा'5 
(0०ग्राएथ्य४६४०7 /०८) पास हुआ जिसे उत उद्योगों में लागू किया गया जिनमे 
जोखिम प्रधिक थी । यह व्यवस्था की गई कि क्षतिपूर्ति की राशि लेने के लिए 
श्रमिक न्‍्यायलयो की शरण ले सकेंगे । अधिनियम को और झधिक सुधारने के लिए 
सन्‌ 906 में एक नया अधिनियम पारित किया गया जो सभो उद्योगों में लागू 
किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत वे सभी श्रमिक झा गए जिनकी वापिक 
आय 250 दौण्ड से कम थी। झौद्योगिक वीमारियो के लिए भी श्रमिकों को 
क्षतिपूति की व्यवस्था की गई | श्रमिक्त कारखानो में काम करते समय पूरी दरह 
घायल हो जाएँ तो उन्हे आजस्म झाधिक सहायता दिया जाना निश्चित किया गया | 
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मृत्यु हो जाने की स्थिति में श्रभिक्तों के ग्राश्चितों को तोत साल की मजदूरी के 
बराबर क्षतिपूर्ति दी जाते की व्यवस्था को गई। अधिविय्रम का दुढ्वयोत् न किया 
जाए इसके लिए यह शर्तें भी रख दी गई हि क्षत्र जात-वू ककर अथवा श्रमिक की 
अ्रसाबधानी के कारण न हुई हो। सब्‌ 923 प्ले श्रप्तिक क्षततिपूति झधिनियष में 
एक सशोधन करके पन्द्रह वर्ष से कम आयु के श्राश्चितो को अतिरिक्त सहायता दी 
जाने की व्यवस्था की गई। साप्ताहिक इृत्ति की दरें भी बढ़ाई गईं। दोपों के 
बावजुद श्रमिक क्षतियृति सम्बस्यी यह योजगा सर्‌ !946 तक चलती रहो जब तक 
कि इसका स्थप्ल नेशनल इपपोरेत्स इल्डस्ट्रिपन इस्शरीअ स्कीम (प8४०८७आ४ 
वगा507शाए& वृष्ठुंधर०5 8लोट6) वे नही ले लिया ॥ 

(ख) स्वास्थ्य बीमा (7००/08 95ए787०९)-राष्ट्रीय स्वास्थ्य (०४०7० 
स्वत पगरष्प्राधा००) सन्‌ 9! में चालू किया गया | इस योजना के अन्तर्गत 
१6 वर्ष से ऊपर और 65 वर्ष से कम झाथु वाले श्रमिक जिनकी वापिक प्राध 250 
पौण्ड से ग्रधिक नही है, सम्मिलित किए गए हैं। इस थोजना के ग्रन्त्गत मंदी ग्रौर 
चिकित्सा दो रूपों में लाभ प्राप्त होते हैं। इसके प्रन्तयंत व्यक्ति को 5 शिक्लिंग। 
भ्रविवाहित महिला को 2 शिलिंग, विवाहित महिला को 0 शिलिंग, 26 सप्ताहो 
के लिए बीमारी लाभ (50:96६६ 820९0(8) प्रदान करने का प्रावधान है ( चर 
और लाभ की दरों में सामय्रिक परिवर्तत किए जाते, रहे है। अ्समर्थता लाभ 
(05402का८0:. पथ्य०व5) भी क्रमश, 7 शिलिंगं, 6 शिलिंग श्र 5 शिलिंग 
प्रदात किया जाता है| मातृत्व लाभ मे 40 शिलिंग मिलते हैं ।« 

(ग) दुद्धाबस्था पेंशन (0॥8 &26 ए८॥४७607$)--यह पेंशन दृढधावस्था 
पेंशन झ्धिनियम, 908 (00 48०8 75०0९ 2, 908) के प्रस्तगंत- 
चालू की गई ॥ इस योजना हेतु वित्तीय व्यवस्था सामान्य करो से की जाती है | 
सन्‌ 925 और सन्‌ 929 के अ्धितियमो द्वारा सभी व्यक्ति जो स्वास्थ्य बीमा 
योजना के ग्रन्तर्गत श्राति थे उनको बृद्धावस्था पेंशन योजना में भी शामिल कर लिया 
गया । सन्‌ 938 मे श्रमिकों, महिलाग्ो और मालिकों को प्रंशदान क्रमशः 5 पे 
3 वैस ओर 53 पैस थे । 65 और 70 बये को आयु के बीच वाले पुरुष श्रमिक भर 
महिला श्रमिको को जिनका बीमा कराया हुआ है, 0 शिलिग प्रति सप्ताह दिया 
जाता था | इसके साथ श्रमिकों की महिलाओ को भी 0 शिक्षिग प्रति सप्ताह दिया 
जाता था । सन्‌ 925 में विधवा माताग्रों और निर्धेनों को भी प्र शदान के श्राधार 
पर पेंशन घोजता का लाभ दिया जाने लगा 


सामाजिक बीमा यीजनाप्रो के अतिरिक्त पेंशच योजना, बचत योजवा, 
बेरोजगारी लाभ योजना आदि मालिक द्वारा चालू की गईं थी | बेवरिज योज॑वा 
के पर्व प्रचलित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सभी योजवाएँ दोपपूर्ण थीं! इन 
मोजनाओं में कितने ही श्रमिक्रों को सम्मिलित तहीं क्रियां गया था तथा लाभ व 
प्रशो के ग्राघार पर भी समरूपता का ग्रभाव था। 
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वेवरिज योजना और अन्य व्यवस्थाएँ 
[वा छव्स्लाठ86 शिक्षा & 002 एल।त८५) 


सव्‌ 94] मे सर विलियम बेवरिज को सामाजिक वीमा और अन्य सेवाग्रों 
का अ्रध्ययत्त करने तथा इनके विषय में सुभाव देने हेतु नियुक्त किया गया। 
सन्‌ 942 में इन्होने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे बेवरिज योजना 
(82एथ7085 ?]27) कहा जाता है। यह एक व्यापक योजना है जिसके अन्तर्गत 
बेरोजगारी, दौमा प्रयवा अविवाहित होने पर व्यक्ति और महिलाग्रो को समुचित 
प्राय प्रदार की जाती है और विवाह, प्रसृत्ति और मृत्यु के समय भी सहायता दी 
जाती है। £ 

वेबरिज ने सामाजिक सुरक्षा की ग्रावश्यकता के कारणों के झ्ाठ तत्त्व 
बताए हैं और सभी आवश्यकताम्रों को विभिन्न बीमा लामों से प्राप्त किया जाना 
सम्भव बताया है । ये निम्नाँकित हैं-- 

१, बेरोजपारी-किसी समर्य व्यक्ति को रोजगार न मिलने पर उसे रोजगार" 
लाभ प्रदान किए जाते हैं । 

2, असमर्यता (0$29॥9)--बीमारी अ्थदा दुघंटना के कारण कार्य 
करने में भ्रसभ्थे होने पर श्रमिकों को प्रमम्थेवा लाभ और ओद्योगिक पेंशन के रूप 
में लाभ प्राप्त होता है । 

3, जोवन-यापन को हानि (.055 ० 7/0९॥॥००१) होने पर श्रमिको को 
प्रशिक्षण लाभ (प्र7ंणांएड 8७7९०६) प्रदान किया जाता है । 

4, सेवामुक्ति (१९४:९४९०/)-उम्र के कारण सेवा-मुक्ति होने पर श्रमिकों 
को सेवा-पुक्ति पेंशन प्रदात की जाती है | 

5 महिला की विवाह सम्बन्धी श्रावश्यकताञ्नों को पूरा करने हेतु विवाह 
अनुदान, प्रमूति अ्रनुदान और अन्य झावश्यक लाभ प्रदान किए जाते हैं। 

6. दाह संस्कार व्यय (एशाधश ॥7705९5) हेतु दाह सस्कार प्रनुदान 
प्रदान किया जाता है । 

7. बल्यावस्था (८४00०००) हेतु बच्चो का भत्ता 6 साल की आयु तक 
शिक्षा प्रदान करने हेतु दिया जाता है । 

8 शारीरिक बोमारी (शाहुआं०श। 045९5४) हेतु मुफ्त चिकित्सा सुविधाप्रो 
द्वारा इलाज किया जाता है| यह व्यापक स्व्रास्थ्य सेवा भौर चिकित्सा के बाद 
पुनर्वास द्वारा प्रदान किया जाता है। 

योजना क्षेत्र (50०.8 ० ॥0९ 790)--यह योजना देश के प्रत्येक व्यक्ति 
पर लागू होती है। इस योजना के लागू करने के लिए देश की जनसख्या को 6 वर्गों 
में विभाजित किया गया है--- 

. दिना किसी झाय-सीमा के सभी कर्मचारियो को जिनको वेतन तथा 

मजदूरी मिलती है भौर वे किसी प्रसंविदा के अन्तर्गत कार्य करते हैं, 
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2. मालिक और अन्य व्यक्ति जो लाभपूर्ण व्यवस्ायों मे सगे हुए हैं, 
कार्यशील आयु की गृहपत्निया, 

4. कार्यशील आरायु के अन्य व्यक्ति जो कि सामपूर्ण व्यवत्तायों में नही लगे 

हुए हैं, पर 

3. कार्यशील आयु से नोचे के व्यक्ति अर्थात्‌ स्कूल छोड़ने को प्रायु से कम 
पु आग वाले, अर्थात्‌ 6 वर्य से कम झायु वाले बच्चे, एव 

6 कार्यशील भायु से श्रधिक भायु वाले रिटायई व्यक्ति 

इस प्रकार इंग्लेण्ड की साम्राजिके सुरक्षा योजना, सामाजिक दीपा प्रोर 
सहायता की विद्यमान सभी योजनाम्ो से व्यापक है तथा यह प्रत्येक व्यक्ति, महिला 
झौर बच्चे को किसी त किसी बिन्दु पर इसमे सम्मिलित करती है। उपरोक्त वर्ग 
सम्पूर्ण जनसख्या को शामिल करते हैं । मालिक झोर धनी व्यक्ति लाभ प्राप्त नहीं 
करते हैं लेकिन उन्हें श्रशदात देना झ्रावश्यक है। बच्चे, रिटायर व्यक्ति ौर 
शृह्रपत्नियों को किसी प्रकार का प्र शदान नहीं देना पडता है । 

योजना के श्रन्तगंत प्रंशरान (€णाधरांएणांणा ००० (६ 008॥)--जहाँ 
तक योजना में भर शदान देने का प्रश्त है, इसके श्रन्‍्तगंत व्यक्ति प्लौर भहिलाओं के 
लिए क्रमश 4 शिलिंग 3 पैस,और 3 शिलिंग 6 पेस रखे जाने का प्रावधान था। 
भा शदान मे प्रायु अनुसार भ्रन्तर पाए जाते हैं। इस योजना कै भ्रन्तर्गत व्यक्ति झौर 
भहिला के लिए मालिक द्वारा दिया जाने वाला अ्रशदान क्रमण- 3 शिक्षिग 3 पैस 
और 2 शिलिंग 5 पैंस है । 

योजना के श्रस्तगंत लाभ (छलाटव६ एएवश शा ?क्ष)---इस बोजना के 
प्रस्तगेंत जन्म से मृत्यु तक लाभ श्रात॒ होते है तथा मृत्यु के पश्चात्‌ झाथितों को 
लाभ मिलता है । इस योजना के अन्तगेत निम्त लाभ ध्रदान किए जाते हैं-- 

. गृहपत्नियो को लाभ (एेशाशीड 0 प्रेठ5९0॥९५) --ग्रह॒पत्नी को 
किसी प्रकार का अं शदान नही देना पड़ता है फिर भो उसको 5 प्रकार के ताम 
मिलते हैं-- 

(४) विवाह हेतु अनुदान 20 पौंड तक | 

(8) 25 पौड़ क्य प्रसूति अनुदात--प्रत्येक जन्मे बच्चे के लिए « 
(2४३0 ठाभ्ाई वि ०४०॥ ९०७१ 0०9) यदि रोजयार में लगी है तो । 

(०) विधवापन लाभ (शत09" ?ा80०5)--प्रथम 26 सप्ताह तक 
6 20 परॉड-+ प्रत्येक बच्चे के लिए 5 65 पौंड (पारिवारिक भत्ते सहित) । 

(6) यदि बिना गलती के तलाक दिया जाता है तो उम्रे विधवा लाभ दिया 


3 


जाएगा । े है 
(०) पत्नी को झधवा झन्‍्य आशित को 980 पॉोडन-530 पड के अन्य 
भत्तो की दर से (साप्ताहिक) बीमारी लाभ ($एुका८55 8८7<7६) दिया जाता है! 
बीमारी लाभ की यह साप्ताहिक दर प्रत्येक बच्चे के लिए (पारिवारिक मततो सहित) 
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3-0 पौंड है | उल्लेखनीय है कि यदि पति कमा रहा है तो पत्नी को उपरोक्त 
बीमारी लाभ 6 90 पौड प्रति सप्ताह ही मिलेगा, पर थदि पति सेवा निदृत्त हो तो 
वह स्त्री 480 पड प्रति सप्ताह पाने की हकदार होगी | 28 सप्ताह वाद बीमारी 
लाभ के स्थान पर, जहाँ आवश्यक हो, ग्रसमर्थता लाभ (एश्थाकार 98४०) 
लागू कर दिया जाता है जो उस समय तक लागू रहता है जब तक कि व्यक्ति की 
प्रसमयेना बनी रहती है ग्रयवा जब तक कि बीमार व्यक्ति पेंशन की ग्रायु आ्ाप्त 
नही कर लेता ॥7 ह 

2, बच्चों का भत्तर ((ाग्रशा!5 805शा८००)--किसी भी परिवार में 
बिता माता-पिता की आय तथा पद को छथान में रखे हुए पहले बच्चे को छोडकर 


- गैष सभी बच्चों को 8 शिलिंग भत्ता मिलेगा | माता-पिता कमाने के योग्य न होने 


पर भ्रयम बच्चे को भी भत्ता दिया जाता है । 


3, बेरोजगारी और बीमारी लान (एक्‍्कफ़ीणुफल्का &. हलदाए5५ 
फरैधाशी५)--इसके अन्तगेत अकेले व्यक्ति को 24 शिलिग और विवाहित व्यक्ति को 
40 शिक्षिय प्रति हफ़ो की दर से लाभ मिलने को व्यवस्था की गई है। एक 
वैरोजगार व्यक्ति जिसके दो दच्चे और पत्नी है तो उसे 50 शिलिग प्रति हफ्ते 
की दर से लाभ मिलेगा । यदि कोई 6 मास तक वेरोजमार रहता है तो उसे किसी 
प्रशिक्षण केन् में प्रवेश लेना होगा । वहाँ उसे वेरोजगारी भच्ते के बराबर प्रशिक्षण 
भत्ता पिलेगा । 

इस योजना के ग्रन्तगंत 3 हफ्ते की अ्रसमर्थता वाले व्यक्ति को बीमार 
मान लिया जाता है तो बीमार लाभ दिया जाता है। इसके पश्चात्‌ साप्ताहिक 
मुग़तान उसकी ग्राम के दो तिहाई के वरा|वर कर दिया जाता है जो कि प्रमाप दर 
से कम नही होगा । 

इस योजना मे श्रमिक क्षतिपू्ति का प्रावधाद भी है । यदि दुर्घटदा घातक 
है तो उसके आश्रितों को एक मुज्रत में 300 पौण्ड का अनुदान दिया जाएगा। 

4. दाह संस्कार अनुदस्त (एण९४श 5720()--विभिन्न व्र्यक्तियों को प्रायु 
के भ्रनुसार मृत्यु होने पर दाह संस्कार हेतु अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है 4 
वयस्क मृत्यु पर 20 पौष्ड, 0 से 2] दर्ष की आयु वाले की मृत्यु पर 5 घौण्ड, 
3 से 0 वर्ष की गाग्रु वालो की मृत्यु पर 0 पौण्ड थौर 3 वर्ष से कम आयु 


वाले की मृत्यु पर 6 पोष्ड दाह संस्कार के रूप में अनुदान देने का प्रावधान 
रजा गया । 


४ 5 बुढावस्था पेंशन (000 8४8७ २९६४५४०७५)--इस पोजना के भ्रन्ठर्गतत 
व्यक्ति को 65 वर्ष तथा महिला को 60 ब्ष की उम्र प्राप्त कर लेने पर वृद्धावस्था 
पैशन प्रदान करने की व्यवस्था की गई । यह पेंसन अकेले व्यक्ति को 23 शिलिग 
भौर विवाहित जोड़े को 40 शिलिंग दिए जाने का प्रावधान किया गया। 


3. फं्रण डहटाड 00 छाई, ३ 975. 


288 'मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 
योजना का प्रशासन झौर लागत (49ग्रांडध98ंगा था (७ह ० ॥९ 
£80)--प्तर बेवरिज का सत था कि इस योजना के श्रशासत्र के लिए एकोडृत 
प्रशाप्तन का दायित्व होना चाहिए झ्रौर इसके लिए सामाजिक सुरक्षा मस्त्रालय एक 
सामाजिक बीमा कोष के साथ स्थापित करना चाहिए । प्रारम्भ में यह सिफारिश 
स्वीकार मही की गई लेकित बाद मे राष्ट्रीय बीमा भन्‍्वालय (वाग्ाशाओ ण॑ 
विक्ााए78] ॥9503॥९6 ) का सृजन किया गया ! 
इस योजना की लागत 945 झौर 965 मे क्रमशः 697 पोण्ड घौर 
858 पौण्ड श्रॉकी गई। यह लागत और भी अ्रधिक बढ़ी है क्योकि कीमतो में 
निरन्तर इद्धि हो रही है । 
योजना का क्रियान्वयन [कमीश्वक्षाशंग एाफा)--सरकार द्वारा 
बेवरिज योजना को देश में सामाजिक सुरक्षा का ढाँचा तेयार करने हेतु तामाव्य 
रूप से स्वीकार कर लिया. गया | युद्धोत्तर काल के पश्चात्‌ विस्तृत सामाजिक 
सुरक्षा योजना लागू करने के लिए कई अधिनियम पास किए गए जो कि जुलाई, 
7948 से लागू हुए। वर्लरात समय में परिवार भत्ता, राष्ट्रीय बीमा, औद्योगिक 
दुर्घटना बीमा, राष्ट्रीय सहायता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रादि रूपी मे 
इगलैण्ड में स्युनतम जीवन-स्तर बनाए रखने के लिए सामाजिक ग्रुरक्षा प्रणाती 
प्रचलित है । 
इग्लैण्ड मे सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान स्थिति 
() परिवार भत्ता श्रधिनियम, 945 (फब्यागोए कएफ्रच्रा०ए6 कल रण 
६945) के झन्तर्मत सबसे पहली योजना प्रथम बच्चे को छोडकर भ्रन्ध बच्चो को 
भत्ता देने के लिए चनाई गई । इत भलो की दर मे समय-समय पर परिवर्तन किया 
गया है । 
(2) राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, [946 (]प४0074॥ [50/80०6 8४, 
946 ) के अन्तगेत वे सभी बच्चे ग्रा जाते है जो कि स्कूल को छोडमे की उ्र 
से भ्रधिक के हैं। इद्ध व्यक्तियों, बच्चो, विवाहित महिंक्षा्रों और कम श्राप वरने 
ब्यक्तियों को छोड़कर सभी को इसमे निश्चित अशदान प्रति सप्ताह देना पड़ती 
है । अशदान देने वालो को तीव वर्गो->तियोजित व्यक्ति, स्वयं विधीजित व्यक्ति 
और अनियोजित ब्यक्ति--मे बाँदा या है। भ्धिमनियम के ग्रन्तर्गत बौमारी, 
बेरोजगारी, प्रगति, विधवा, सरक्षक भत्ता, रिटायडें पेंशन और मृत्यु प्रतुद्त भ्रादि 
विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते है। प्रथम वर्ग वाले व्यक्तियों को सभी लाभ प्राप्त 
होते हैं। दूसरे वर्ण दाले व्यक्तियों को बेरोजगारी और गझौद्योगिक दुर्घटनाग्ी हेतु 
लाओ वो छोड़कर शेप सभी लाभ प्राप्त होते हैं । तीसरे बर्ग में आते वाले च्यर्ततियों 
को बीमारी, वें रो जगारी, औद्योगिक दुर्घटनाओो श्र प्रसूति लाभो को छोडकर सभी 
लाभ मिलते हैं । ल 
(3) ाष्ट्रीय बीमा (औद्योगिक दुघटनाएँ) भ्धिनिश्य, 946 के ग्रधीव 
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कार्य करते समय हुई दुर्घटनाओं और औद्योगिक बीमारियों आदि के लिए बीमा 
योजना चलाई गई है । औद्योगिक चोट भ्रधिनियम के अन्तर्गत श्रौद्योगिक बीमारी 
अथवा दुर्घवनाग्रो और आौद्योगिक चोट अधिनियम के प्रस्तगंत भ्रौद्योगिक बीमारी 
अथवा दुर्घटना पर तीन प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं-- 

(१) दुर्घटना अथवा बीमारी के कार अस्थाई रूप से प्रति सप्ताह चोट 
भत्ता (एंण५ &॥०फ७॥००) दिया जाता है। यह चोट अधवा बीमारी के कारए 
कार्य करने मे प्रसमर्थ होने पर दिया जाता है। यह लाभ 26 सप्ताह तक की 
ग्रवधि हेतु दिया जाता है। प्रति सप्ताह भत्ता दर £ 2/55-]-0०एशएवथ787 
शा०फ्रश्चा०० है ।7 

(॥) चोट ग्थवा बीमारी के परिसास्वरूप श्रमिक को असमर्थता लाभ 
(0590थप्था६ छथ्यशी।) दिया जाता है। यह चोट लाभ प्रवधि [हपुंप्ाज 
फश्ाध ०४०१) समाप्ति के पश्चात्‌ दिया जाता है। यह अधिक से प्रधिक 
$ 9 _-५७७६७( ७7४१ ७॥०फथ॥०९३ हो सकदा,है ४४ 

(97) प्रृत्यु लाभ (0६280 867८१) जब किसी दुर्घटना भ्रथवा बीमारी 
के कारण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तब उसके बआाश्चितो को दिया जाता है | « 
बयस्क के लिए यह सामान्यत 30 पोण्ड और बच्चों के लिए कुछ कम है। 

(4) राष्ट्रीय सहायता ग्धिनियम, 948 (उक्व078 2858 ९क्मा०8 
#०६ ० 948) के अन्तर्गत जरूरतमन्द व्यक्तियों को सहायता दी जाती है ! 
जिन व्यक्तियों को भूतकाल मे राज्य और स्थानीय सरकारो द्वारा सहायता दी जाती 
थी वे श्रमिक या व्यक्ति भी इस ग्रधिनियम में शामिल किए गए हैं। जो भोग 
सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत नही झातते हैं तथा अपने आप को बनाए रखने 
में असमर्थ हैं उत्त सभी को वित्तीय सहायता दी जाती है | कुछ दशाग्रों मे कल्याण- 
कारी सेवाएँ शुरू की गई है जिनके अन्तर्गत बेघरबार और अपंग लोगों को 
शरणार्थी गृहो में प्रवेश दिया जाता है । 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत सभी ब्रिटिश मागरिकों को चिकित्सा 
सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वे अशदान देते हैं अथवा नहीं | सभी लागत सरकार 
पर पड़ती है । 

परिवार भत्तो, राष्ट्रीय बीमा और झौद्योगिक चोट योजना के प्रशासन के 
फिए देल्शल और रप्ट्री५ बीज भग्त्र/ऊुष (१४ीकाइछ9 एज एचाजए०05 ६ १९शाणाथं 
प80780०४) की स्थापना कर दी गई है। इसका मुख्यालय लन्दन में रखा 
गया है। भ्रादेशिक और स्थानीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं । राष्ट्रीय 
सहायता झौर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का प्रधासन क्रमशः राष्ट्रीय सहायता 
मण्डल (0०702 85»ं5०7९6 8020) ओर स्व्रास्थ्य मन्त्री द्वारा किया 
जाता है। 


4-2. झबत 59९४5 0० फ(ऑॉ० (5०एंगे 5६६ए४शे ७५४, 975, 9. 2. ध 
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(5) बाल अधिनियम, 948 ((मा|ठल्य &०/ ० 948 ) के प्रन्तर्गत 
स्थानीय सरकारो का यह दायित्व है कि कोई भी ॥7 वर्ष से कम आयु का बच्चा 
जिसके माता-पिता नही है श्रथवा जिसे त्याग दिया गया है अथवा उसके माता- 
पिता उसकी देखभाल नहीं कर सकते है, को अपनी देखभाल मे ले लें। इसके 
अतिरिक्त कुछ ऐच्छिक सग्ठनो द्वारा भी कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। 
उदाहरणार्थ सामाजिक सेवाग्नों की राष्ट्रीय परिषद्‌, परिवार कल्यारा। सध, प्रसूति 
एवं बच्चा कल्यादा की राष्ट्रीय परिषद्‌ । ब्रिटिश रेडक्रॉंस सोसाइटी ने भी 
महत्त्वपूर्ण कल्याणकारो सेवाएँ प्रदान की है। 

इस प्रकार इस्लेण्ड मे सामाजिक सुरक्षा को एक व्यापक योजना वर्तमान 
समय मे है । जन्म से मृत्यु श्रौर मृत्यु के पश्चात्‌ उसके आश्रितों को भी सामाजिक 
सुरक्षा योजना के श्रन्तर्गेत लाभ प्रदान किए जाते हैं । 


कतिपय नए साम/जिक सुरक्षा सम्बन्धी लाभ 
जँसा कि डॉ. टी एन. भगोलीवाल ने लिखा है क्रि--"यू. के- में 97 
में कुछ नए सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी लाभ लागू किए गए हैं जितमें बगेद चर्दा 
"दिए श्रयोग्यता पेंशन (]प००-९०ारधापराणए व्ाश्शागाए एशाओं००), प्रयोग्य 
देखनाल भत्ता (%५०४ऐ  एथआ० #॥एक०॥०४) तया नया गतिशीणता 'फक्ता 
(2०७ )(०७99॥6/ 80७7००) शामिल है। वर चन्दे वाली प्रयोग्यता पेंशन 
लम्बी दीमारी या असमर्थता वाले पुरुषों और अकेली (8780) महिलाग्रों को, 
जो लम्बे समय (कम से कम 28 लगातार हफ्तो) तक काम नही कर सकते प्रौर 
जिन्हे चन्दे वाला (0०077700709) लाभ नहीं मिल्ल सकता, 790 पौष्ड प्रति 
हफ्ता की दर से देने की व्यवस्था है। अयोग्य देखभाल भत्ता उन्हें देय होता है जो 
बहुत ज्यादा भ्रयोग्य (8०४श०५ 7)58006) सम्बन्धियों की देखभाल करते हैं। 
बहुत ज्यादा अ्योग्य (70/599!20) प्रौढ व्यक्तियों तथा 5 वर्ष या उससे ज्यादा 
उम्र के बच्चो को, जो चलने लायक नही है शोर जिन्हे कम से कम 42 महीने तक 
गह रुकावट रह सकती है, नए शक्तिशीलता भत्ते का भ्रधिकार मिलता है। इसमे 
करीब 0 लाख ज्यादा अयोग्य (30०एश6ों» 05&0/०6) लोगो एवं बच्चों को 
लाभ मिलेगा । 

“सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 973 के अन्तगगत चन्दों को अप्रेल, 4975 से 
सेवायोजको भौर कर्मंचारियो के लिए पूरी तरह भ्ामदनी से सम्बन्धित, स्वय के 
रोजगार वालो ($श-०एणए/०४८०) के लिए आँशिक रूप से ग्रामदती से सम्बन्धित 
तथा बेकार व्यक्तियों के लिए ऐच्छिक कर दिया है ।/ 

अमेरिका सें सामाजिक सुरक्षा 
(8०मंश $०८ण7५ 9 ए, 5 &.) 

«कोई भी व्यक्ति जो किसान बनता चाहता था उसे 60 एकड़ भूसि 

अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी | यह सामाजिक मुरक्षा का प्रारम्भिक 
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स्वरूप था ।” अमेरिका एक घनी देश है जहाँ पर रोजगार का ऊँचा स्तर बनाए 
रछने में सफलता मिली है । फिर भी व्यक्ति स्वय शौद्योगीकरए से उत्पन्न जोखिमों 
से अ्रपने' श्राप रक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए अमेरिकी सरकार ने भी इन 
जोसिमों से रक्षा करने हेतु सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ शुरू की हैं । 

अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा का श्रीयशेश सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 
935 (80लंबा 8९८एा३ हट, 935) के पास होने के बाद हुआ्ना । इस 
अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किए गए है। वर्तेमान समय में सामाजिक 
सुरक्षा का ढाँचा इस प्रकार है?-- 


चर्तमान सामाजिक सुरक्षा को योजना 








सामाजिक दीमा आवश्यकतामन्द की बाल सेवा 
कार्यक्रम सहंकारी सहायता 
॥ 
3] | 
बेरोजगारी वृद्धावस्था व मातृत्व लाभ एवं | बाल कल्याण 
बीमा उत्तरजीवी बीमा बाल स्वास्थ्म सेवाएँ ॥ सेबाएँ 


अपग वालकी के लिए सेवाएँ 





बृद्धावस्था सम्बन्धी आवश्यकतामन्द अन्धों की ग्राश्रित वालकों की 
सहायता हायता हायता 
सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 935 एक संघीय अधिनियम है! यह 
अधिनियम बृद्धावस्था एवं उत्तरजीवी बीमा योजना को ही चलाता है श्लौर शेप 
योजनाएँ राज्य सरकारों द्वारा संघीय सरकार के कोपों की सहायता से चलाई जाती 
हैं । सामाजिक सुरक्षा के झन्तगंत निम्न योजनाएँ चलाई गई हैं-- 
. वृद्धावस्था, उत्तरजीवी और झसमर्थंता बीमा 
(09 &86, $घाषाप्ण5 & 045380089 ]95छा89५०७) 
इसका प्रशासन सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 935 में संघीय सरकार के 
अधीन है | दुद्धावस्था पेन्गन पद्धति हेतु मालिक और कर्मचारी भुगतान करते हैं । 
इस श्रधिनियम में 939 में सशोधन करके रिटायरमेंट के पहले या बाद मृत्यु को 
प्राप्त होने वाले व्यक्ति की पत्नी और बच्चों को भी पेन्शन देने का प्रावधान रखा 


गया। 4956 में असमर्थेता के लाभ को भी इस अधिनियम में शामिल कर 
लिया गया । 


]. उबच्टवव, 2. ९. :48०च ए70छवएण5 & 5ठ०टाढ फ़ल॥व7०, 9. 453. 
2 डेट्शाब, 2, ८. : .300ण एा0छ|८०५ 2 5०शंड घट९एा।, 9. 705. 
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कद्घावस्था और उत्तरजीवी वीमा का वित्त प्रबन्ध मालिकों और अमिकों 
की कर देय बापिक आय (4200 डॉलर तक) का 2-2 प्रतिशत तथा स्वय 
वियोजित व्यक्तियो की श्राय का 3% द्वारा किया जाता है। यह दर उस समय 
तक बढाई जाती रहेगी जब तक मालिकों व श्रमिक्रो के लिए 49% शोर स्वय 
नियोजित व्यक्तियों के लिए 6% न हो जाए । 
व्यक्तियों को 65 वर्ष परओऔर महिलाओ को 62 दर्ष पर रिटायरपेंट 
पेन्शन दी जाती है । 957 मे अकेले व्यक्ति के लिए भ्रधिकतम पेन्शन 08'50 
डॉलर प्रतिमाह थी और विवाहित के लिए यह 262 80 डॉलर थी ।॥ एक विधवा, 
को 8 50 डालर, एक विधवा श्रौर एक बच्चे को !62 80 डॉलर, एक विधवा 
श्रौर दो बच्चो को 200 डॉलर दिया जाता है। थदि आवितों को श्रतिरिक्त 
तही दिया जाता है तो प्रसमर्थता येन्शन दुद्धादध्या पेन्शव ही होगी। इस 
भ्रधिनियम में असमर्थ व्यक्तिपो का शीघ्र पुनर्वास कराने का भी श्रावघान रखा 
गया है । 
2 बेरोजगारी बीमा 
[एजथ्ए्फ्रो07फ्ाथ्ण [तडणाथा००) के 
तीसा की महान्‌ मत्दी में कई लाख अमेरिकों बेरोजगार हो गए । थे 
रोजगार पाने में प्रसमर्थ रहे । इस श्रावश्यकता को घ्यात से रखते हुए बेरोजगारी 
बीमा योजना चालू की गई। साम्राजिक सुरक्षा अधिनियम, 935 में ही इसका 
प्रावधान रखा गया है जिसका वित्त प्रबन्ध मालिकों के भ्रशदान से होगा | साम्ाग्य 
प्रमापों (0006:4) ऊिक्षण०8705) का विर्धारण संघीय सरकार करती है ओर 
विस्तार से प्रावधान राज्यो द्वार तपार किए जाते हैं । किसी भी उद्योग का मालिक 
यदि वर्ष मे कम से कम्म 20 हफ्ते चारया चार से पअ्रधिक श्रमिकों को काम मे 
लगाता है तो उसे बेरोजगारी बीमा कोप (ए7७७ए09९० उअप्राह7९6 छष्व४0) 
अशदाव देना पडता है। अमेरिका का नियोजित व्यक्तियों का दो-तिहाई भांग इस 
योजना के भप्रन्तर्गत ग्रतता है। बेरोजगार व्यक्तियों को दिया जाने वाला भुगताद 
व प्रवधि विभिन्न प्रास्तो में मलग-्प्नतग है। सामान्यतया यह राशि श्रमिक की 
मजदूरी का श्राधार होती है । कुछ राज्यों में आश्चितों की संस्या के आधार पर 
इसमे क्द्धि कर दी जाती है । इस योजना से न केवल बेरोजगार व्यक्ति व उच्तके 
प्राश्चितों को ही सुरक्षा मिलतों है बल्कि उसको यह झ्वसर प्रदान करती है कि 
उसकी गोग्यता व अनुभव चाली नौकरी की तलएश कर सके | इसके साथ ही मन्‍्दी 
से भ्रयेव्यवस्था की रक्षा भी करती है। 
3 सार्वजनिक सहायता 
(?एणार 65अंडाव0८०९) ला 
935 के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के झन्‍्तगेत इस प्रकार सहायता 
का प्रावधान रखा गया है | यह सहायता तीन वर्गों की प्रदान की जाती है: 
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(3) जरूरतमन्द वृद्ध व्यक्तियों को जिनको बीमा योजना के अन्तर्गत 
सहायता या लाभ नही मिलते हैं उनको सार्वजनिक सहायता देकर उनकी मदद की 
जा सकती है । 

(7) वे बच्चे जिनको माता-पिता को मृत्यु, असम्थत्रा या अनुपस्थिति के 
कारण त्याग दिया गया है उन्हें भी इस प्रकार की सहायता देने का प्रावधान है १ 

(॥) जहूरतमन्द अन्धे व्यक्ति भी इसके अन्तर्गत शामिल किए गए हैं । 

950 भे इस योजना को झथायी या पूर्ण रूप से असमर्थता प्राप्त करने 
चाले व्यक्तियो को भी शामिल कर लिया गया है । 

- इस प्रकार की सहायता जरूरतमन्द व्यक्तियों को राज्य सरकारों द्वारा दी 
जाती है। इसको वित्तीय सहायता सघीय सरकार द्वारा दी जाती है । 
4 श्रमिक क्षत्तिपूत्ति 

(ज्णरंत्रादा$ 0०ग्राएशा$४०॥) 

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, !936 के अतिरिक्त राज्य व संघीय सरकार 
द्वारा कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करने का भी प्रावधान है। सबसे पहले संघीय 
कर्मचारी क्षतिपृति अधिनियम, 90$ (एव९०॥ हगाफ०9९४५६ ए०ाएशाश्बतंगा 
/० ० 908) पाप्त किया गया था। धीरे-धीरे श्रन्य राज्यों मे भी इस तरह 
के ग्रधिनियम पास कर दिए गए है। 948 से सभी राज्यों में इस प्रकार के 
अधिनियम से सुरक्षा प्रदान की जाती है। मृत्यु होने पर दाह संस्कार व्यय तथा 
ग्राधितों को नकदी लाभ दिए जाते हैं। इस अधिनियम के ग्रन्तगगंत चोट की लागत 
को उत्पादन की लागत माना जाता है। विभिन्न राज्यों में स्थाई, अस्थाई असमर्थंता 
तथा मृत्यु पर दिए जाने वाले मुप्रावजे की राशि ग्रलग-प्रलग है । प्रस्थाई असमर्थंता 
के लिए कर्मचारी की प्रौसत मजदूरी का 2/3 भाग दिया जाता है । भुगतान ग्रवधि 
भी विभिन्न राज्यों भें 704 से 700 सप्ताह तक है। कुछ राज्यों में समयावधि झौर 
भुगतान की सीमाएँ निश्चित हैं जो क्रश- 260 से 800 सप्ताह झौर 6500डॉलर 
में 20,000 डॉलर तक हैं । 

व्यावसायिक बीमारियों से होने वाली असमर्थता को भी चोट क्षी भाँति 
लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। इसके विधय से भी विभिन्न राज्यों में कानूत 
बनाए गए है । 

5 बीमारी अथवा अस्थाई असमर्थता 
(8 060655 ०7 प्रथ्यएण/धऊ> ॥)520॥9) 

अल्पकाल मे बीमार होने पर बीमारी लाभ नकदी के रूप मे प्रदान किए 
जाते हैँ । दोधेकालीन बीमारी की प्रारम्मिक अतरस्था में भी यह लाभ दिया जाता 
है । इस प्रकार का लाभ सधीय और राज्य सरकारों द्वारा झलग-ग्रलग वर्गों के 


अश्रमिक्रों को प्रदान किए जाते हैं। यह लाभ 20 सथ्ताह्‌ तक के लिए श्रमिक की 
मजदूरी का झाधा हिस्सा दिया जाता है । 
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पूर्सतया भश्रधवा स्थाई रूप से असमथंता होने पर स्वयं व उस्तके भाश्नितो 
को मासिक लाभ प्रदात किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रधिनियम, 935 के 
अस्तर्गत्त प्रसमर्थ व्यक्तियों को व्यावसायिक पुनर्वास सेवा के सघीय राज्यीय कार्यक्रम 
(#व्तच्घ 596 शिण्ड्राब्राप्ा65 ठी ए०पबा०१० रिध्शाबओ[4007 32४75) 
के पुनर्वास को प्रोत्साहन दिया जाता है। संघीय सरकार द्वारा युद्ध में हुए ब्पडू व 
अ्ममर्थ व्यक्तियों को भी क्षत्तिपूर्ति दी जाती है। 
6. बच्चों के लिए कार्यक्रम 

(पणट्रप्वाणाचार$ लि (्राठाट्ा) 

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 933 के प्रस्तर्गत बच्चो को बीमा लाभ 
अथवा सहायता प्रदात करने का भो प्रावधान रेखा गया है | संघीय सरकार राज्य 
सरकारों को प्रसूति और शिषु स्वास्थ्य सेवाग्नों, ग्रषण बच्चों की सेवा और प्रत्य 
शिशु-कल्याण सेवाग्रों के चलाने के लिए कानून बनाती है तथा इन सभी सेवाप्रों के 
लिए राज्य सरकारो को अनुदान भी दिया जाता है । 

उपरीक्त सामाजिक सुरक्षा सेवाप्रो के धतिरिक्त टेच्छिक श्राधार पर बताई 
जाने वालो विभिन्न स्वास्थ्य भ्रववा बीमारी बीमा सेवाएँ ध्मेरिकी श्रमिकों के निए 
चलाई जाती हैं। निजी सस्याएँ भी सामाजिक धुरक्षा सेवाएँ, उदाहरणार्थ बीमार 
और जहूरतमन्द, पाठशालाग्रो श्रौर अस्पतालों के लिए विभिन्न ाभप्रद ग्रेवाएँ 
प्रदान करती हैं । 

रूस में सामाजिक सुरक्षा 
($०लंभ 56वणा ३० ए55छ ) 

रूख में सामजजक सुरक्षा उपायो की सांविधानिक गएरण्टी दी गई है झौर 
उनको प्राप्त करने के तीन कारण हैं-- 

. रूस की श्र्थव्यवस्था का तीब्र गति से विकास हो रहा है तथा बहती 
हैई राष्ट्रीय आय में से हिस्सा दिलाने के लिए सामाजिक घुरक्षा लागू करती 
होती है, 

2. समाजवादी देश होने के कारण लोगों का कल्याण बढे, एवं 

3. श्रम संघो द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियास्वयत में सहयोग 
से प्रभावपूर्श क्रियास्वयन प्राप्त करने मे सहायता मिलती है | 

रूस में सामाजिक सुरक्षा सभी श्रमिकों ग्रौर कर्मचारियों पर लागू होती है। 
सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत न्यूनवम मजदूरी, गारण्टीड रीजगार विकित्सा सुविधा 
प्रसूति लाभ, श्रमिक क्षतिपूर्ति, इद्घावस्था बेंथन, पसमर्थता पेंशन, उत्तरजीवी पेंशन, 
व्यावसायिक वीमारियो के विरुद्ध बीमा, झसमये शोर वृद्धावत्या गहों हैतु प्रावधान, 
स्वास्थ्य और सेनीटोटिया के लिए विस्तृत प्रावधान आदि उपाय अधदा योजदाएँ 
शामिल की गई हैं । सामाजिक सुरक्षर सेवाएँ सामुदशयिक फ़ार्मों के कर्मचारियों को 
भी अदान की जादी हैं । * 
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रूस में सामाजिक बीसे की विशेषताएँ 
> (फल्गाण९5$ ण 5029 प्राषणशाल्ह | 0.55 ४8 ) 


रूस में सामाजिक बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्ताड़ित हैं-- 

. केवल नियोजित व्यक्तियों का बीमा किया जाता है । 

2. बेरोजगारी बीमा योजना नही है। कानून से वेरोजग्रांरी को समाप्त 
कर दिया गया है । 

3. बीमा के पूर्ण लामों को प्राप्त करने हेतु श्रम संवो का सदस्य होना पूर्व 
शर्त है। गेर-सदस्यो को केवल झाधे लाभ दिए जाते है । 

4, सामाजिक बीमा थोजनाओ्रों का संगठन, प्रशासन और विरीक्षण का 
कार्य श्रम सधों द्वारा किया जाता है। श्रम सघों की केन्द्रीय संस्था का स्वयं का 
अपना सामाजिक वीमा विभाग है । 


5. सामाजिक बीमा की लागत का वहन सम्बन्धित संस्थान द्वारा किया 
जाता है। इसमे सम्बन्धित संस्थान द्वारा अंशदान दिया जाता है! 

6. रूस को सामाजिक बीमा योजना न केवल श्रमिकों के कल्याण मे इद्धि 
का साधन है, बल्कि यह आथिक विकास में उत्पादन मे इद्धि करने का भी एक 
प्रमुख साधन मानी जातो है । 

7. यदि कोई श्रमिक सामाजिक बीमा योजना के अन्तगंत मिलने वाले लाभों 
के प्रशासन और भ्रम सघों के हस्तक्षेप से कोई शिकायत रखता है तो इसके लिए 
वह गारण्टीड सामाजिक सुरक्षा लाभों हेतु स्थानीय न्यायालय में श्रपील कर 
सकता है । 

वर्तमान समय में रूस में श्रमिक के अस्थाई अ्रसमर्थ होने पर सहायता 
तथा स्थाई ग्रसमर्यता व बृद्धावस्था के लिए पेशन देने का प्रावधान है। यदि किसी 
श्रमिक को चोट अ्रथवा बीमारी के कारण अस्थाई असमर्थता हो जाती है तो उमे 
उसकी झौसत मजदूरी का शत्त-प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जाता है । 
सामाजिक बीमा योजना 


रूस में प्रारम्मिक कठिनाइयो के कारण सामाजिक थीमा योजना के 
सिद्धान्तो को नवीन आधिक नीति के श्रन्तगंत सन्‌ 3922 भें शुरू किया गया । एक 
श्रम सहिता की घोपणा की गई । इसके अन्तर्गत चिकित्सा, अस्थाई असमर्थता 
पर लाभ, दाह-सस्कार हेतु मुगतान, असमर्थता, छुद्धावस्था झयवा मृत्यु के 
पश्चात्‌ पेंशन ग्रादि का प्रावधात रखा गया था। रूस मे सामाजिक बीमा 
योजना का वित्त प्रबन्ध-प्रवन्धकरों द्वारा किया जाता है। प्रबन्धक श्रमिकों के 
मजदूरी विल का कुछ प्रतिशत सामाजिक बीमा कोप ($०संथे पराइणशा०ड 
#ण॥0) में जमा कराते हैं । इसी ग्रतुपात में वे श्रमिकों की मजदूरी में से घटा 
लेते हैं। यह प्रतिशत 44 से 98 तक होता है जो कि उत्पादन की दशाओं 
पर निर्मर करता है। श्रमिकों को कुछ भी भुगतान नही करता पड़ता है। 
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चिकित्सा महापत्ता वस्तु के रूप मे दी जाती है जो कि सामाजिक बीमा के प्रस्तर्गत 
न झाकर सामाजिक सेवाध्रो के प्न्त्गंत ग्राती है । सामाजिक बीमा योजता केवल 
विशयोजित श्रमिकों पर ही लागू होती है । कृषि श्रमिक इसके झन्तगेंत नही श्राते हैं 
क्योकि उनकी रक्षा किसानो के सामूहिक संगठनों (एटब5थ(8 (एणॉब्लरड 
0ह्रथगरं5४४075) द्वारा की जाती है । ४ 

रूस की सामाजिक वीमा योजना के निम्नलिखित सिद्धान्त हैं-- 

]. सन्‌ 933 से ही इस योजना का प्रशासव थम सथों द्वारा किया जाता 
है । इस योजना को संत्थाएँ कोप श्रोर कार्ये सभी श्रम सघो के है । 

2. इस योजना के झन्तर्गत केवल नियोजित व्यक्तियों का ही बीमा क्या 
जाता है ॥ 

3. इस योजना में ग्रशदान केवल नियजकों या मालिकों द्वारा ही दिए 
जाते हैं| मालिक एक मुक्त मे ही सामाजिक बीमा कोप में श्रमिकों क्री सजदूरी 
दिस का प्रतिश्त्त के रूप में जमा करा देता है । 

4. इस योजद के प्न्‍्त्गंठ मिलने बाले लाभ केवल उन्ही श्रमिकों को 
दिए जाते हैं जिन्होंने श्रम संघो की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जो सदस्य नहीं हैं 
उनको केवल आधे लाभ ही मिलते है । 

5 यह योजना सरकारी आझ्रान्दोलन के रूप भे श्रम की स्थिरता और उत्पादन 
मे बृद्धि हतु.ज़लाई जाती है । सबसे प्रधिक लम्बे समय तक कार्य करने वाले को 
हीं प्रधिक लाभ मिलते है 
2 6 वेरोजगारी बीमा समाप्त कर दिया गया है। यह सन्‌ 4930 में 
प्रथम पंचवर्धीय योजना मे मानव-शक्ति की माँग मे बद्धि करके समाप्त कर दिया 
गया है । 

रोजग्रार के ऋररणा बौमारी ग्रथवा चोट से यदि अस्थाई प्रसमथेता हो जाती 
है तो ग्ोसद श्राभदनी का शत-प्रतिशत लाभ कै रूप से श्रम्तिक को दिया जाता है ! 
अन्य मामलो में नौकरी की अवधि के भ्राधार पर लाभ प्रदान किए जाते हैं। 
डदाहरणार्थ 6 या प्रधिक वर्ष की नौकरी वाले को 00%, 3 से 6 वर्ष के 
रोजपार हेतु 80%, 2 से 3 वर्ष हेंचु 60% शोर 2 वर्ष से ऋण को 50% औसत 
मजदूरी का भाग लाभ के रूप में दिया जाता है। श्रम सघो की सदस्यता न होने 
पर इन लाभो का अ्रया मिलेगा । 

प्रत्येक व्यक्ति और महिला जिन्होंने क्रमश 650 और 55 वर्ष की 
आयु प्राप्त कर ली है, पेंशन श्राप्त करने के अधिकारी हैं। रोजगार के कारण 
बीमारी झौर चोट से उत्पन्न स्थायी गसमर्यवा (छाया 05न्‍0॥॥9) 
हेतु भी पेंशन दी जाती है। दूसरे मामतों में यह श्रादु और रोजगार की 
अंद्ि पर निर्मर करता है । पेंशन की राशि श्रमिकों को भ्रन्त मे मिलने वाली 
मजदूरी पर निर्मेर करती है। ग्रधिकतम पेशन श्रन्तिम मजदूरी का 06: दी 
जाती है । 
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सामाजिक बीमा योजना के अलावा रूस में वीमारी की चिकित्सा तथा अन्य 
सुविधाओं में दृद्धि करने हेतु सामाजिक सेवाएँ प्रद्मान की जाती है। ये सेवाएं 
निम्नलिखित हैं-- 

]. प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क निकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। 

2. किसी भी सस्थान में निरन्तर !] माह तक कार्य करने पर 2 सप्ताह 
को वेतन सहित छुट्टियाँ दी जाती है ॥ 

3. श्रम सघो और झ्ौद्योगिक सस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले विश्वाम- 
रहो का श्रमिकों द्वारा उपयोग करवा । यह उपयोग उनकी नौकरी की श्रवधि पर 
निर्मर करता है । 

4 रविवार तथा ग्रन्‍्य सार्वजनिक छुट्टियो पर कस्वों में स्थित रेस्ट पार्कसू 
श्रादि का उपयोग करना । 

5. सभी को प्राथमिक शिक्षा की ति शुल्क सुविधाएँ प्रदान करना । 


6. प्रत्येक महिला को मातृत्व लाभ (४४०7३ फ्ेश्ाशी5) प्रदान 
करना । 

माताप्रो का कल्याण ओर उनको संरक्षण प्रदान करना सरकार का 
प्राथमिक दायित्व समझा जाता है| इसके विषय मे कई श्रम कानून बनाए गए हैं । 
किसी भी गर्भवती महिला को रोजगार देने से मना करना कामूनी अपराध है। 
झक़े उल्लंघन पर 6 माह की जेल तथा 2000 झूवल ग्राथिक दण्ड दिया जा 
सकता है। महिला की मजदूरी में से किसी प्रकार की कटौती नही की 
जाएगी । गर्भावस्‍था में हल्का कार्य दिया जाता है । उनको ट्राम्स, रेल व बसों में 
गुरक्षित स्थान प्रदाव करिए जाते है । यदि 2 वर्ष का वच्चा बीमार हो जाता है तो 
उसकी माता को विशेष छुट्टी प्रदान की जाती है । 

रूस मे अविवाहित मांताओ्रो ग्रोर उनके बच्चों को भी सुरक्षा प्रदान 
करने का प्रावधान है। बच्चे के पालत-पोपण हेतु राज्य की ओर से भत्ता दिया 
जाता है। प्रन्य माताओं को जो सुविधाएँ ब लाभ मिलते हैं वे ही अविवाहित 
भाताभ्रों को भी मिलते हैं। अधिक बच्चों वाली माँ को रूस में विशेष भत्ता भी 

दया जाता है । 
भारत में सामाजिक सुरक्षा 
(छ०्संश्र 50९०8 बंध गाथंश ) 

भारत में सामाजिक सुरक्षा एक नया इष्टिकोण नहीं है। कतिपथ नियोजक 
पहने से हो अपने श्रमिकों को पेंशन, प्रोविडेण्ट फण्ड और ग्रेच्यूटी ग्रादि लाभ देते 
थे श्रौर कल्याणकारी कार्प भी किए गए हैं। इस संम्बन्ध मे हमारे देश में श्रम 
कंनूनों का भी श्रभाव नही रहा हे । सन्‌ !947 से पूर्व ही हमारे देश मे श्रसिक 
लेतिपूर्ति अधिनियम, 923 और विभिन्न प्रान्तो मे मातृत्व लाभ अधिनियम पास 
किए जा चुके थे ॥7 


3 कक 9, ए, + 7.00 ए709ल्‍75 30 727:47 ॥799४79, 9 262. 
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किसी भी काम में सामाजिक सुरक्षा की योजना शुरू करने हेतु अन्य उपाय 
भी काम मे लेने पड़ते है उद्ाहरणार्थ पूर्ण रोजगार नीति, श्रमिको की युरक्षा और 
अच्छी कार्य दशाप्रो हेतु विधान, चिकित्सा, शिक्षा और आवास सुविधाएँ, श्रादि । 
हमारे देश में विशेष रूप से श्रौद्योगिक श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा शख्की 
गई है ।! 

हमारे देश मे यद्यपि प्राचीन समय से हो सयुक्त परित्रार प्रथा, पचायत्त, 
निर्घन गृहो श्रादि सामाजिक सत्यात्रो द्वारा जहूरतमन्दों को कुछ न कुछ सहायता 
की जाती रही है, तेक्रिद सामाजिक सुरक्षा पर दूसरे महायुद्ध तक विशेष ध्यान नहीं 
दिया गया । शाही श्रम झ्रायोग (०7० ए०चणाइडठा ठप 7.89०0०, 934) 
तक ने इस भ्रकार की योजना की झ्ावश्यक्रवा पर जोर नहीं दिया क्योकि हमारे देश 
में स्थायी श्रम-शक्ति का अभाव था शौर श्रमिक परिवर्तत ([.800ए परपाएरएएद्ट) 
भी अधिक होता था । 

बेबरिज रिपोर्ट (8९०९४०08९ २०कणा) के प्रकाशन के पश्चात्‌ भारत में 
सामाजिक बीमा योजता पर ध्यान दिया जाते लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 
विभिन्न देशों मे समाजवादी सरकारों की स्थापना हुई तथा श्रमिक असस्ताप के 
कारण श्रमिकों की स्थिति सुधारने हेतु कई देशों मे सामाजिक बीमा योजता तैयार 
की गई । हमारे देश में भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ प्रारम्भ करने की दिशा में 
विभिन्न कदम उठाए यए | 


भारत में सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान श्रवस्था? 

श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम 

]923 में कर्मचारी मुआवजा अ्रधिनियम पारित होने के साथ ही भारत 
में सामाजिक सुरक्षा प्रारम्भ हुई। इसके अम्तर्गत ऐसे कर्मचारियों श्रौर उनके 
परिवारों कौ जिनकी अपने सेवा काल के दोरान किसी श्रौद्योगिक दुघंटना ओर 
कुछ विश्येष रोगो से ग्रस्त हो जाते पर, जिनके कारण मृत्यु या अपगता हो गई 
हो, मुप्रावजा देने का प्रावधात है । श्रधितियम में मृत्यु, पूर्णा अपंगता श्रौर अस्थाई 
अपगता के लिए अलग-अलग पेसाने पर मुप्नावजा देने का प्रावधान है। इस 
अधिनियम के अन्तर्गत विशेष खतरे वाले व्यवसाथो में लगे कर्मचारियों को भी 
शामिल कर लिया गया है पर इसमे वे कर्मचारी शामिल नहीं हैं जो कमंचारी 
राज्य बीमा प्रधिनियम, 948 के ग्रन्तगंत लाभान्वित है । 
प्रयूति सम्बन्धी लाभ 

929 भे तत्कालीन बम्बई सरकार हारा प्रमूति लाभ कामून को लागू 
कर अगला कदम उठाया ग्रषा। इसके तत्काल पश्चात्‌ अन्य राज्योने (जिस्हें 


4. एगबे, 2, अ. + 8906 & 7.300०7 79 [00/9, 9 40. 
2 भारत, 4985. 
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प्रोविन्स के नाम से जाना जाता था) इसी विषय पर कानून लागू किए । विभिन्न 
राज्य सरकारो द्वारा उपलब्ध प्रसूति लाभों में एकरूपता लाने के लिए सरकार 
मे प्रसूति लाम अधिनियम 96] पारित किया जिसने इस विषय पर विभिन्न 
राज्यो मे लागू कानूनों का स्थान ग्रहण किया । 


प्रमूति लाभ अधिनियम, 96 कुछ संस्थानों में प्रसव काल से पहले ग्रोर 
बाद में कुछ समय तक के लिए महिलाड्रों के रोजयार का नियमन करता है और 
उनके लिए प्रसूति और दूसरे लाभ उपनब्ध कराता है। ऐसे कारखानों और 
संस्थानों के अतिरिक्त, जहाँ पर कर्मचारी राज्य वीमा भ्रधिनियम, 948 के नियम 
फिलहान लागू हैं, यह थ्रधिनियम खानो, कारखानों, सकंस, उद्योग और बागानों 
तथा इसी प्रकार के अन्य सरकारी संस्थानों पर लागू होता है। यह भ्रधितियम 
राज्य सरकारो द्वारा ग्रन्य सस्थानों पर लागू किया जा सकता है | इस अधितियम 
के अन्तगंत कोई वेतन सीमा निर्धारित नही है । 
कर्मचारी राज्य बीमा योजना 


कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 948 का पारित होना सामाजिक 
सुरक्षा के हित में बहुत महत्त्वपूर्ण कदम था। यह अव केवल उन कारखानों मे 
लागू था जहाँ सारे सान्न काम होता है, मशीनें विजली से चलती हैं और कम से 
कम बीस झादमी काम करते है । लेकिन अभ्व राज्य सरकारों द्वारा धीरे-धीरे उन 
छोटे कारखानों, होटलों, रेस्तराप्रो, दुकानों, सिनेमाधरो, झ्रादि जहाँ 20 या 20 
से प्रधिक आदमी काम करते हो, पर भी लागू किया जा रहा है । यह उन 
कर्मचारियों पर लागू होता है जिनका प्रतिमाह वेतन ,600 रु, से कम है। इस 
प्रधिनियम के अन्तगंत श्रमिकों को ग्राकस्मिक बीमारी, प्रसूति, रोजगार मे चोट 
की अवस्था में उनके इलाज का प्रबन्ध करने और उन्हे नकद भत्ता देने तथा चोट 
से भृत्यु होने पर उनके ग्राश्चितों को पेंशन देने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति के 
परिवार को, जो इस नियम के अन्तगंत आता है, हर प्रकार के इलाज की सुविधाएँ 
उत्तरोत्तर दी जा रही है। 


3] दिसम्बर, 984 को 85 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल भौर 42 
उप-अस्पताल थे जिनमे बिस्तरों की संख्या 22,674 थी झौर श्रौषधालयो की 
संख्या ],200 थी । इस योजना को 6] 34 लाख कर्मचारियों तक पहुँचाया 
जाचुका है। 
कर्मचारी भविष्य निधि 


]952 के कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य प्रावधान अधिनियम द्वारा 
ओद्योगिक कर्मचारियों को अवकाश प्राप्ति पर कई अ्रकार के लाभ उपलब्ध हैं । 
30 सितम्बर, 984 तक जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में 73 
उद्योग प्रतिष्ठान ये, जिनमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। यह 
कानून उन सस्थानों पर लागू नहीं होता जो 92 के सहकारी सोसाइटी 
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अधिनियम के ग्रधीन रजिस्टर है या कोई धन्य कानून जो सहकारी ममित्नियों पे 
सम्बन्ध रखता है श्लौर जिसे 50 से कम लोग काम करते है तथा जिदकी मशीनें 
बिजली था भाष से नहीं चलती! यह योजता 2509 है तक मासिक वेतन पाने 
बालो पर लागगु होती है । 


सितम्बर, 985 से इस निछि के लिए भालिकों को, कर्मचारियों को दी 
जाने वालो मजदूरी व महँगाई भत्ते की कुल राशि के सवा छह प्रतिशत के बराबर 
अपना हिस्सा देवा होता है (कुल राशि मे कर्मंचारियो को दी गई साथ रियायतो 
का नकदी मूल्य और अनुरक्षण भत्ता भी शामिल है) । इतना ही हिस्सा कमचारियों 
को भी देवा होता है। 08 उद्योगों के लिए जितमे 50 से ग्रधिक व्यक्ति काम 
करते हैं, यह हिस्सा बढ़ा कर 8 प्रतिशत कर दिया गया है ॥ 

3! मारे, 7985 के अन्त में भविष्य विधि योजना में श्रशदाताप्नों की 
संख्या 728 88 लाख थी । 


मृत्यु होने पर सहायता 


जनवरी, 964 में कर्ंचारी भविष्य निधि योजता के ग्रत्वगंत मृत्योपरात्त 
सहायता निधि स्थापित की गई जिसका उद्देश्य गैर छूट प्राप्त सध्यानों के मृतक के 
उत्तराधिकारियो या सामजद व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 
उसका लाभ मृतक के उत्त राधिकारियों या नामजद व्यक्तियों को मिलता है जिनका 
मासिक' वेतन (मूल वेतन, महँगाई भत्ता श्रादि को मिलाकर) मृत्यु के समय 
],000 रुपये से झधिक नही है । सहायता की राशि ,250 रुपये निश्चित कर 
दी गई है। 
एम्पलाईज डिपाजिट लिक्‍क्ड इश्योरेंस स्कीम 


सामाजिक सुरक्षा की एक और योज्ता है एम्पनाईज डिपाजिंद लिकड 
इंश्योरेस्स स्कीम, 976 श्रर्यात्‌ भविष्य निधि में जमा धनराशि से जुडा बीमा ॥ 
यह योजना । ग्रगस्त, 4976 से छाणु हुई। इसके असुसार, कर्मचारी की मृत्यु 
द्वोने पर उसके बारिस को भविष्य निधि की धनराशि के अतिरिक्त एक झौर 
धनराशि मिलेगी जो पिछले तीन वर्षो मे तिथि में मोजुर प्रौसत धनराशि के बरॉबर 
होगी, बशर्ते कि निधि में ग्रौसत धनराशि ,000 रुपये से कम न रही हो | इस 
योजना के प्न्तर्गंत् अधिकतम मुगठान 0,000 रुपये होगा जिसके लिए कर्मचारी 
को कोई झशदान नहीं करना पड़ेगा । 
पारिवारिक पेशन 

औद्योगिक मजदूरों की प्रतामयथिक मृत्यु होने पर उनके परिवारों के लिए 
लम्बी भ्रवधि तक धन सम्बन्धी सुरक्षा देने की दृष्टि से । मार्च 97] से कमचारी 
दस्वार पेंशन योजना शुरू की गई। कर्मचारी भविष्य निधि योजनाप्रो मे मालिको 
और कर्मचारियों के अशदान के एक भाग को ग्रसग करके इसके लिए धन प्राप्त 
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किया जाता है। इसमे केत्द्र सरकार भी कुछ भाग जमा करती है। निधि की 
सदस्यता की ग्रवधि के आधार पर परिवार पेंशन को राशि न्यूनतम 60 रुपये से 
लेकर ग्रधिकतम 320 रुपग्रे प्रतिघाह है | इसके अ्रतिरिक्त 60 रुपये से 90 रुपये 
तक अस्यायी परिवार पेंशन की राशि प्रति माह देने की स्वीकृति भी प्रदान 
की गई । 

आनतोषिक बोजना 


962 के आ्ानुतीधिक (ग्रेच्युटी) अ्रदायगी अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों, 
खानों, तेल क्षेत्रों, बागातो, गोदियो, रेलवे, मोटर परिवहन प्रतिष्ठानो, कम्पनियों, 
दुकानों, तथा अन्य संस्थानी में काम करने वाले कर्मचारी झ्रानुतोषिक के हकदार 
हैं। 600 रुपये तक की मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मेचारो हर पूरे किए गए 
सेवा वर्ष के पीछे 5 दिनो की मजदूरी के हिसाव से इसके श्रधिकारी हैं और कुल 
राशि 20 भहोनों की मजदूरी से ज्यादा नही हो सकती | परन्तु ऐसे कारखानो मे, 
जहाँ सारा वर्ष कार्य नहीं होता, प्रानुतोपिक की दर प्रति ऋण में 7 दिनों के 
वेतन के वरावर होगी। अगर किसी कर्मेचारी को मालिक के साथ किए किसी 
प्रन्य निरोय, श्रनुवन्ध या इकरार के अधीन इससे अच्छी शर्तें मिलें, वो उन पर 
ग्रधिनियम का असर नही पडता । 

अब हम भारत में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निम्नलिखित प्रमुख 
भ्धिनिय्मों का विस्तार से विवेचन करेंगे--- 
. श्रमिक क्षतिपृर्ति अधिनियम, 923 
2. मातृत्व लाभ झधिनियम, 96! 
3, कर्षचारी राज्य दीणा छबिलियण, १948 शोर उसके अधीन बरई 
गई योजना 
4. कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 952 
और तदाधीत वनाई गई योजनाएँ 
5. कमंचारी जमा सम्बद्ध (लिक्ड) बीमा योजना, 976 
उपदान भुगतान अधितियम, 972 
(4) श्रमिक क्षतिपुति अधिनियम, 923 
(जग्राएएर्ग'६ (०एफ॒ुशाउश्रांणा 4९६ ० 923) 
इस अधिनियम का उद्देश्य किसी ओऔद्योग्रिक दुर्घटना तथा ओ्रौद्योगिक 
दीमारी से श्रमिक को क्षतिपूर्ति करना होता है | दुर्घटना से थमिक की मृत्यु हो 
जाती है अथवा स्थाई एवं अस्थाई असमर्थता प्राप्त होती है । इस आकस्मिकता 
से बबाव करने हेतु नियोजक द्वारा श्रमिकों को क्षतिपूरतति करना एक वेधानिक 
दायित्व है। 
सीमा क्षेत्र--यह अधिनियम सभी रेल कर्मचारियों (प्रशासनिक कार्य में 
वियोजन कर्मचारियों के अलावा) ठथा इस अधितनियण्त की प्रनुसूची प्र में यया- 
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निर्दिष्ट हि भी पद पर नियोजित व्यक्तियों पर लागू होता है। अनुभूची-ा में 
कारखानों, खानो, बागानो, यत्र चालित वाहनों, निर्माण-कार्यों तथा कुछ प्रन्य 
जोखिमपुर्णं व्यदसायों में नियोजित व्यक्तियों को शामिल किया गया है । वक्त 
अधिनियम के झधीन विस्तार के लिए कोई मजदूरी सौमा नहीं है। तथापि, यह 
अधिवियम ऐसे व्यक्तियों पर लगगू नहीं होता है, जिन्हें कमंचारी राज्य बीमा 
झधितियम, 948 के अन्तर्गत लाया गया है।? 

लाभ एवं व्यवस्था--इस ग्रधिनियम मे श्रस्थायी/स्थायी विक्लॉग्रता 
के मामले में कर्मकारों को और मृत्यु के मामले मे उमके प्राश्रितों को मुग्रावज्े के 
भुगतान की व्यवस्था है। मृत्यु के मामले में मुग्रावजे की न्यूनतम राशि 20,000 ह. 
तथा स्थायी विकलाँगगा के मामले में 24,000 ठपये है। स्थाई विकलाॉगता के 
मामले में मुझ्रावजे की प्रधिकतम राशि ,4,000 रुपये तक हो सकती है, 
जवकि मृत्यु के मामले मे यह राशि 9,000 रुपये तक हो सकती है, जो मृत्यु के 
समय कमंकारी की मजदूरी और उसके पर निर्भर करती है । अस्थायी विकलांगता 
के मामले में मुप्रावजत, मजदूरी का 50 प्रतिशत को दर से 5 वर्ष की अधिकतम 
अवधि तक देय है। 

इस अधिनियम को सम्बन्धित राज्य सरकारो/सघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनो 
हारा लागू किया जाता है । 

* यदि श्रप्रिक को काम करते समय किसी दु्घेटठा से चोट लग जाए तो 
मालिक: द्वारा मुग्रावजा दिया जाएगा । यदि असमथ्थेता (708.9॥9) 3 दिन 
में प्रधिक नहीं है तथा भमिक के स्वय के दोप के कारण चोट लग जाती है तो 
उसे किसी प्रकार को क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी । यदि श्रमिक को मृत्यु हो जाती 
हैं तो उसे मुप्नावजा दिया जाता है । व्यावसायिक बीमारियों (0८0णककाणारा 
70/80$5 ) हेतु भी अधिनियम की तोसरी अभुमूची में क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान 
है। मुप्राबजा की राशि चोट की प्रकृति तथा श्रमिक की झौसत माप्तिक मजदूरी 
पर निर्भर करती है। चोट को तीन वर्गों मे रखा गया है--उद्महरखार्थ चोट से 
मृत्यु को प्राप्त होता, स्थाई असमर्थता और असमर्थता । श्रमिक की मृत्यु होते पर 
उसके झाश्चितों को सुप्नावजा दिया जाता है। वैधानिक प्राश्नित तथा भ्रवैधातिक 
ग्राश्चित दोनो वर्यो को क्षतिपूद्वि दियोजक द्वारा दी जाती है। 

इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक तियोजक का यह दायित्व है कि वह 
किसी भी घातक दुर्घटना की सूचला आयुक्त, श्रमिक क्षतिपूति ( (गाणणाओध- 
काला 070 १४० गवा5$ (०णा०फुबा5०ा०ण) को दे । यदि बह इस _दुघंदना 
का दायित्व स्वीकार कर लेता है तो उसे मुआवजे की राशि प्रायुक्त के पास 
में जमा करा देवी चाहिए। यदि मालिक दायित्व स्वीकार नहीं करता है 


4 श्रम मत्तालय, भारत सरकार की बाषिक रिपोर्ट, 985-86, भाग, पृ. 2. 
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तो प्रायुक्त मृतक के आश्रितों को उसके न्यायालय में इस सम्बन्ध में अपना 
अधिकार (()थग॥7) माँग सकता है। मालिक इस सम्बन्ध में प्रसविदा द्वारा 
मुआवजा नहीं चुका सकता । 


इस अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारो द्वारा किया जाता है। ग्रव 
प्रत्येक राज्य सरकार ने आयुक्त, श्रमिक क्षतिपति नियुक्त कर दिए है जो कि 
मुप्नावजे सम्बन्धी मामलों की जाँच, सुनवाई और फैसला देकर श्रमिकों की मदद 
करते है। इस भ्रधिनिथम के अन्तर्गत दुर्घटना, मुप्रावजे की राशि आदि के सम्बन्ध 
में मालिक को प्रतिवेदन भेजवा पडता है। इस अधिनियम का समय-समय पर 
सशोधन करके इसके क्षेत्र को व्यापक कर दिया गया है । 


दोधष--इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों तथा उनकी क्रियाशीलता को 
देखने से पता चलता है कि यह अपने आप में एक पूर्ण अधिनियम नहीं है। इसको 
विम्नलिखित सीमाएँ है-- 

]. मालिक इस अधिनियम को अनुचित बताते हैं। उनका कहना है कि 
श्रमिक की गलती के कारण मृत्यु होने पर मालिको को क्षेतिपूति अदा करनी 
पड़ती है। इससे उन पर वित्तीय भार पडता है । 

2. छोटे स्थानों द्वारा श्रमिकों को क्षतिपूत्ति नहीं दी जाती है। वे किसी 
न किसी तरह इस दायित्व को टालने में सफ़ल हो जाते हैं। बड़े सस्थानों द्वारा भी 
छोटी चोटो की रिपोर्ट नही की जाती है । 


3. क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मामलो को निषटाने में देरी लगती है। सम्बन्धित 
प्रधिकारियों का कार्यभार पहले ही भ्रधिक होता है । 

4. ठेका श्रम के सम्बन्ध में ठेकेदार ठेके द्वारा मुप्रावजा देता है । रसीद पूरी 
राशि की ली जाती है जबकि भुगतान कम राशि में होता है ( 

$. इस ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गेत किसी प्रकार की चोट झ्रथवा व्यावप्तायिक 
वोमारी होने पर चिकित्सा का श्रवन्ध नहीं किया जाता है। चिकित्सा का प्रवन्ध 
ग्रावश्यक है । 


इस अधिनियम के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय श्रम आयोग 
(पिक्कागपव] 0०च्गां३अंणा ०० 7.49007) ने सुझाव दिया है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति 
हेतु एक केन्द्रीय कोष ((लाएव ग़ाजते णि शैण्तरकाथाँड (०फ्रफ़ला58807) 
को स्थापना की जाए। इस कोप में सभी मालिकों द्वारा प्रतिमाह अपनी मजदूरी 
बिल का कुछ प्रतिशत जमा करना चाहिए जिसमें कि भ्रधिनियम के प्रशासन तथा 
दिए गए लाभों की लागत को वहन किया जा सके । इस कोप का नियस्त्रण 
कर्मंचारी राज्य बीमा निगम (80फ़ा०09४४'5 50966 तरा5णपथा०6 एगफणः्बा07) 
द्वारा होना चाहिए। यह निगम दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों और उनके ग्राश्नितों को 
समप-समय पर भुगठाव करता रहेगा ) यदि श्रमिक अममर्थता के कारण वेरोजयार 
रहता है तो उम्तको क्षतिपूर्ति की ऊँची दर दी जानो चाहिए। 
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(2) मातृत्व ताभ या प्रसुति श्रधिनियम्, 496] 
(फिब्रशाजोज छाल 87 ण 96व) 
न मातृत्व लाभ महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के पूर्व तथा पश्चात्‌ कार्य 
अनुपस्थित रहने के परिखामस्वरूप हुई मजदूरी की हानि के रूप मे मुप्रावजा 
दया जाता है जिश्षस्ते महिला श्रमिक व उसके बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर नही 
पड़े तथा झ्राधिकर कठिताई का सामना नही करना पड़े । इस सम्बन्ध में अच्तर्राष्ट्रीय 
अम मगठन (77,0 ) ने प्रस्ताव 9]9 भे ही पाप्त कर दिया था । लेकिन भारत 
मे इसे स्वीकार ही किया गया क्योकि भारतीय महिला श्रप्रिक अवासी होती है, 
बच्चा होते से पूर्व ही वे वापिस श्रपने घर लौट जाती हैं तथा चिक्रित्सा सुविधाओं 
का भी ग्रभाव है। विभिन्न राज्यो मे समय-सयय पर प्रधिनियम पास कर दिए गए 
हैं। लेकिन अधिनियमो में समरूपता का प्रभाव होने के कारण 96] मरे 
मातृत्व लाभ अथवा प्रसूति अधिनियम पास किया गया। 
यह प्रधिनियम महिलाडों के रोजगार को बच्चे के जन्म से पहले तथा 
बाद में कुछ श्रवधि के सम्बन्ध में विभियमित करता है प्रौर प्रसूति तथा कतिपय 
श्रस्य लाभो की व्यवस्था करता है ॥ 
सोमाक्षेत्र--यह अधिनियम प्रथमत खानो, कारखानो, बायातों और सर्कस 
उद्योपों पर लागू होता है। राज्य सरकार द्वारा इस प्धिनियम के उपबन्धों को 
किसी भी ग्रन्य ध्रतिप्ठानोया प्रतिष्ठानों के दगे पर लागू किया जा सकता है। 
इस प्धिनियम की परिधि लाने के लिए कोई मजदूरी सीमा नहीं है। तथापि 
यह. भ्रविनियम उन महिला कर्मकारों पर लागू होता है जो कमंचादी राज्य बीमा 
अधिनियम के सीमाक्षेत्र मे ध्राती है । 
लाभ--इस अधिनियम मे छुट्टी पर जाने के तत्काल बाद तथा प्रसूति की 
दारीख सहित और उस तारीख के वाद छह सप्ताह के लिए वास्तविक प्रतृपत्थिति 
की श्रवधि के लिए औसतन देनिक मजदूरी की दर से प्रसूति लाभ के भुगतान की 
व्यवस्था है| प्रसूति लाभ की कुल ग्रवधि 2 सप्ताह है प्र्थाव्‌ प्रसूति की तारीब 
तक तथा उस तारीख सहित छंद सप्ताह तक प्लौर उस तारीख के तत्काल बाद 
छह सप्ताह | प्रसूति लाभ के लिए पात्र होने के लिए, महिंल्ा कमंचारी की पिछले 
]2 महीने की भ्रवधि के दौरान 60 दिनो की सेवा होनी चाहिए। इस 
अधिनियम में गर्भपात के मामले में भी छह सप्ताह के लिए प्रसूति सुविधा लाभ 
देने की व्यवस्था है । 
कार्यास्वयन--केम्द्रीय सरकार खानो तथा सकंस उद्योग मे इस अधिनियम 
के उपबन्धो के कार्यात्वयन के लिए उत्तरदायी है, जबकि कारखानों, वागानों तथा 
ब्रन्य अतिष्ठाने से इसके कार्यास्वयत के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं । केद्रीय 
सरकार ने इस अ्धितियम के कार्यास्वयत का काम अयधिखित आ्राधिकरणो को 
सौप दिया है-- 
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जिन प्रतिप्ठानो के लिए वे उत्तरदायी है 





(4 ) केन्द्रीय श्रौद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र सर्कंस उद्योग 

(7 ) कोयला खान कल्याण आयुक्त कायला खानें 
(४) खान सुरक्षा महानिदेशक गर कोयला खानें 
(3) कर्मचारी राज्य बीमा श्रधिनियम, 948 और उसके 


अधीन बनाई गई योजना 
(#एप्ञा०१९९१5 5ात्वॉर ॥05प739९९ व, 948 ) 

विभिन्न देशों मे बीमारी बीमा सम्बन्धी योजना पर विचार किया गया । 
भारत में भी 928 में इस पर विवान-सभा मे विचार किया गया। शाही 
श्रम प्रायोग, 93॥ ने भी बीमारी दीमा के सम्बन्ध में जाँच हेतु समिति 
नियुक्त करने की घिफारिश की | इसी के साथ एक ऐसी योजना चालू करने की 
सिफारिश की जो क्वि एक सस्थान पर झाधारित हो । इस सिफारिश के भ्रनुसार 
एक ऐसी योजना तेयार की जाए जिसके अन्तर्गत चिकित्सा लाभ प्रदान करना 
राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो तथा वित्तीय लाभ मालिकों और श्रमिको के संघोग 
से प्राप्त किया जाए। झौथोगिक श्रमिकों हेतु बीमारी योजना हेतु प्रो श्रहारकर 
की भ्रध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 
944 में दी । प्रो प्रडारकर ने केवल एक बीमारी बीमा योजना दी थी । वाद से 
ग्रत्तर्राष्ट्रीय श्रम-सगठन के दो विशेषज्ञों श्लवी स्टेक और श्री राव ने इस रिपोर्ट की 
जाँच करके एक बडी एकीकृत बीमा योजना को सिफारिश की । इसमे मातृत्व 
लाभ, झ्ौद्योगिक चोट लाभ भ्रोर वीमारी योजना तीनो को शामिल किया गया । 
इसके परिणामस्वरूप सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 948 
पास किया । 

पाँच प्रकार के लाभ--इस अधिनियम के अन्तगेंत भ्राने वाले ध्यक्तियो को 
पाँच प्रकार के लाभ दिए जाते हैं, वे निम्नाँकित हैं-- 

(४) बीनारी लाभ (5व057९55 8थ०ी)--यदि बीमा कराए हुए व्यक्ति 
की बोभारी का प्रमारा-पत्र दे दिया जाता है तो उसे नकदी मे भुगतान प्राप्त होता 
है। यह 365 दिनो से से अधिकतम 56 दिनों हेतु दिया जाता है । बीमारी लाभ 
की राशि देतिक औसत मजदूरी की आधी होनी चाहिए | जिस व्यक्ति को यह लाभ 
मिलता है वह निर्धारित डिसपेन्सरी में रहेगा | 

(॥) मातृत्व लाभ (गैडाशमां।फ पैशा८)--इसके अन्तर्गत 2 सप्ताह 
के लिए नकद भुगतान दिया जाता है । लाभ को दर औसत मजदूरो (देतिक) के 
बरावर दी जाती है। 

(#॥) पश्रसमर्चता लाभ (एछो5थछी४छथा। छशा७ी()--रोजगार में चोट 
तथा बीमारी से उत्पन्न असमर्थता लाभ प्रदान किया जाता है। अस्थाई असमर्थना 
के लिए देनिक झोसत मजदूरी का पूर्स भाय लाभ के रूप में नकदी में दिया जाता 


306 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


है। स्थाई झ्रसमर्थेतः होने पर श्रमिक्र क्षतिपृर्ति अधिनियम के प्रन्तात दी जाने 
वाली दर के क्राघार पर लाभ दिया जाता है। 

(९) श्राश्नितों का लाभ (7०ए९/वआ०5 छथाथा) --किसी श्रमिक की 
रोजगार मे मृत्यु होने पर उसके भाश्िितों को लाभ प्रदान किया जाता है । विधवा 
स्त्री को पुरी दर का है भाग, वेघानिक पुन्नो और अ्रविवाहित लडकियों को कुद दर 
का ई भाग 5 वर्ष की प्रायु तक प्रदान किया जाता है। यदि शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं तो यह लाभ उनको 8 वर्ष की ग्रायु तक दिया जाता है । यदि मृतक के 
विधवा पत्नी, लडके-लडफियाँ नही हैं तो उसके भावा-पिता को यह लाभ दिया 
जाएगा। लेकिन यह लाभ उसकी पुरी दर [प्रथा] 4980) से अधिक जही दिए 
जाता है ॥ 

(४) चिकित्सा लाभ ([ध«वाध्या 8९0९0१)--इसके अन्तर्गत बीमा कराए 
व्यक्ति को उस हफ्ते मे भी चिक्त्मा लाभ दिया जाता है जिसमें उसका भ शदान 
दिया जाता है। बीमारी, मातृत्व प्रसूति प्रौर अममर्थंता लाभ प्राप्त करने योग्य 
श्रमिकों को चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता है। बीमारी, रोजगार, चोट और 
प्रसुति मे नि.शुल्क चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। ये लाभ बीमा 
चिकित्सालय ग्रथवा अस्पताल मे प्रदांत किए जाते हैं । 

चिकित्सा रक्षा के लाभ ग्रव बीमा कराए गए श्रम्िक्रो के परिवारों को भी 
दिए जाने लगे हैं । 

इस अधितियम के अन्तर्गत कर्मचारी बीमा न्यायालयों (छाए900)६8$ 
फश्माक्रात०८ 00075) की स्थाप्ता राज्यों द्वारा कर दी गई है जो कि इससे 
सम्बन्धित भगड़ो का निषटारा करेंगे। जिन स्थानों पर न्यायालय नहीं हैं, वहाँ 
विशेप अधिकरण ($०्संथे प्र॒श्मएण्श॥5) स्थाधित कर दिए गए है। 
श्रम्म मंत्रालय की रिपोर्ट 4985-86 के अनुसार अधिनियम 
की कुछ अन्य बातें और उतका क्रियान्वयन 

इस अधिनियम मे डॉक्टरी देख-रेख श्रौर इलाज, बीमारी प्रसूति तथा 
काम करते हुए लगी चोट के दोरान नकद लाभ, काम करते हुए चोट लगने के 
कारण श्रमिक क्षी सृत्यु होने पर उसके आश्रितों को पेंशन एवं बीमा शुद्दा व्यक्ति 
की मृत्यु होने की दशा में अस्त्येष्टि खर्च देने की व्यवस्था की गईहै। इस 
अधिनियम के उपबस्धी को, जो प्रास्म्भ मे विजली का प्रयोग करने वाले गौर 
20 या उससे अ्रधिक व्यक्तियों को तिमोजित करने वाले बारहमासी कारखानी 
पर लाग ये, भ्रब घोरे-धीरे राज्य सरकारो द्वारा उक्त अधितियम की घारा । ( ५ 
के प्रधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिष्ठातो की तिम्नलिथित श्रेणियों 
पर लागू किया जा रहा है-+ 

(4 ) बिजली का प्रयोग करते बाले एवं 20-9 

करने वाले कारखानों पर और 20 या इस 


व्यक्तियों को नियोजित 
से श्रधिक व्यक्तियों को 
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नियोजित करने वाले एवं विजली का प्रयोग न करने वाले, 
कारखानो पर, 

(7) 20 या इससे श्रषिक व्यक्तियों क्रो नियोजित करने वाली दुकानो, 
होटलो, रेस्तराओ, सिनेमाघरो, जिनमे पीथ्यू वियेटर भी झाते हैं, 
सड़कर मोटर परिवहन और समाचार पत्र प्रतिष्ठानो पर यह्‌ 
प्रधिनियम अभी प्रतिमाह 600 रु से अधिक मजदूरी ध्राप्त करने 
वाले कर्मचारियों पर लागू होता है । 

व्यवस्था--कर्मंचारी राज्य बीमा योजना की व्यवस्था कर्मचारी राज्य 

बीमा निगम नामक एक निगमित (कार्पोरेट) निकाय करता है, जिसके सदस्य 
कर्मचारियों, नियोजको, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, चिकित्सा व्यवस्था और 
ससद्‌ के प्रतिनिधि है। इस नियम के सदस्यो में गठित की यई एक स्थाई समिति 
इस योजना की व्यवस्था के लिए कार्यपालिका निकाय के रूप मे काम करती है । 
चिकित्सा सुविधाग्रों की व्यवस्था से सम्बन्धित मामलों के बारे में निगम को सलाह 
देने के लिए एक चिकित्सा सुविधा परिपद्‌ भी विद्यमान है। महानिदेशक जो 
निगम का मुझय कार्यपालक अधिकारी है, निगम का और उसकी स्थाई समिति का 
पदेन सदस्य भी है । 

सीमा-क्षेबर--कर्मचारी राज्य बीमा योजना को, जिसे पहले फरवरी, 2952 

में दिल्ली और कानपुर मे लागू किया गया था, धीरे-धोरे प्रन्‍्य क्षेत्रो/केन्द्रों में 
कार्यान्वित किया जा रहा है। 


भ्रस्पतालों, भ्रौषधालयो, चिकित्सा श्रादि सुविधाओं की व्यवस्था-- 
रिप्रोटंधीन अ्रवधि के दोरान नियम ने 450 पलंगो वाले चार सुव्यवस्थित अस्पताल, 
20 पलगों वाले एक परिचर्या ग्रह तया 8 श्ौपधालय खोले ॥ निगम ने विद्यमान 
के रा. बीमा श्रस्पतालों मे 39 ग्रतिरिक्त पलगो की भी व्यवस्था की | इस 
योजना के अन्तर्गत बीमा शुदा व्यक्तियो के लिए पूर्ण डॉक्टरी देख-रेख (पस्पताल 
में भर्ती होकर इलाज कराने की सूदिधाओं सहित) की व्यवस्था की जा रही है 
वधापि दीमाशुदा व्यक्तियों के परिवारों को उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार अस्पताल में 
भर्ती होकर इलाज कराने एवं अन्य सुविधाएँ उत्तरोत्तर प्रदान की जा रही हैं । 
प्रतिबन्धित चिकित्सा सुविधा इस समय केवल एक केन्द्र मे उपलब्ध है, जो उत्तर 
प्रदेश में पिप्री में है, जहाँ पर 50 पत्रगो वाला एक कर्मचारी राज्य वीमा भ्रस्पताल 
निमित किया जा रहा है। इस अस्पताल के चालू हो जाने पर, जिसकी 987 के 
पूवांद्धे मे पूरा हो जाने की आशा थी, इस केन्द्र मे परिवारों को भी पूर्ण चिकित्सा 
सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएँगी तथा ऐसा कोई केन्द्र नही होगा, जहाँ पर वीमाशुदा 
व्यक्तियों के परिवार प्रतिबन्धित चिकित्सा सुविधा के पात्र होगे। उन 
के सम्बन्ध मे जहाँ पर व्यापक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, राज्य सरकारों से 
पगातार अनुरोध किया जा रहा है किये (२) सरकारो अस्पतालों में भी पलगो 
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का आरक्षण कराके अतिरिक्त पलगो की व्यवस्था करके, (॥) अस्पतालों के 
निर्माण की प्रमति को तेज करके तथा (77) अस्पतालों के निर्माण के लिए 
उपयुक्त भूमि का पता लगा करके, विस्तृत चिकित्सा सुविधा कै स्वष्प में सुधार 
करके उसे पूर्ण चिक्रित्या सुविधा में यरिवतित करें। 
मकद लामों का भुगतान--निग्म द्वारा दिए गए नकद लाभो की राशि 
इस प्रकार है-- 
(रुपये लाखों मे) 








98 4-85 985-86 
( ---_---हह.....ैढ (दिसम्बर, 85 तक) 
. बीमारी लाभ 4779-49 3373'7& 
2. प्रमृति लाभ 286 53 453.03 
3. श्रस्थाई विकलागिता लाभ 459*77 983-68 
4. स्थाई विकलौगता लाभ 934-22 6$3-58 
$ झाधित लाभ 27527 29:07 
कुल 7783-28 543]4 


(4) कर्मचारी भविष्य लिधि श्रौर परिवार पेंशत निधि 
श्रधिनियम, 952 झौर तवाधीन बनाई गई योजनाएँ 

प्रयोग्यता--कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेशन निधि म्ंधिनियम, 
7952 को 952 मे 6 मुह्य उद्योगो पर शुरू करके दिसम्यथर, 7980 के ग्रस्त तक 
63 उद्योगो/प्रतिप्ठातों के वर्गों पर लागू कर दिया गया था| प्रारश्भिक उद्योग 
थे--सीमेट, सिगरेद, विद्युत, यास्जिकी प्रौर सामान्य इन्नीनियरिग वस्तुएँ दोहा थौर 
इस्पात, कागज तथा वस्त्र-ठद्योग जिनमे 50 या इससे अधिक्त श्रमिक लगे हो। 
अ्धितियम ने कैन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया है कि इसे किसी भी कारखाने 
और प्न्य उद्योगों पर लागू किया जा सकता है जहाँ 50 या इससे कम श्रमिक 
लगे हुए हो । 960 में सशोधत करके 20 या इससे अधिक काम करने वाले 
सस्थानों मे भी यह अधिनियम लागू कर दिया गया । 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबन्ध अधिनियम, रे 9527 में 
कारखानों तथा भ्रम्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, परिवार 
पेशन और जया सम्दद्ध बीसा निधि की स्थापना की व्यवस्था की गई है । 952 
के मूल अधितियम का लक्ष्य कर्मचारियों के लिए अनिवाय अंशदायी भविष्य निधि 
स्थापित करना था जिसके लिए कमंचारी श्लौर नियोजक को वरावर झ शदान करता 
था । तदनुसार, कर्मचारी भविष्य तिधि योजना बनाई गई तथां 5-952 से इसे 


3 श्रम भन्तालय, भारत सरकार की वाधिक रिपोर्ट, 7985-86, पृ. !4. 
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लागू क्रिया गया । कई वर्यों तक इस योजवा के कार्यकरणा की पुनरीक्षा करते पर 
यह पाया गया कि भविष्य निधि नि.सन्देह एक दृद्धावस्था तथा उत्तरजीवी लाभ 
है, लेकिन कर्मचारियों की समय पूर्व मृत्यु के मामले में उनकी भविष्य विधि 
सचयत, उनके परिवार को लम्बी अवधि तक के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए 
पर्याप्त नही था । इसके परिणामस्वरूप पहली मार्च, 97] से कर्मचारी परिवार 
पेशन योजना शुरू की गई। मृत कमंचारियों के खादे में भविष्य निधि की जमा 
राशि को सम्बद्ध बीसा योजना प्रारम्भ करने के उद्देश्य से 976 सें इस अधिनियम 
में पुतः सशोधन क्रिया गया । तदुनुसार, कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना बवाई 
गई भ्रौर इसे ।-8-976 से लागू किया गया । 


सीमा क्षेत्र-यह ग्रधितियम, जो प्रारम्भ मे 952 में छः प्रमुज़ उद्योगों 
पर लागू किया गया था, प्र 20 या इससे श्रधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले 
73 उद्योगों तथा प्रतिष्ठावों के चर्गों पर लागू होता है। उक्त तीन योजनाओं के 
ग्रधीन सीमा क्षेत्र के प्रयोजनाथ वेतन की सीमा ,600 रुपये प्रतिमाह से 
बढ़ाकर -9-85 से 2,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है । 


ध्यवस्था--सभी तीन योजनाग्रों, अर्थात्‌ कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 
कर्मचारी परिवार पेशन योजना और कर्मचारी जमा सम्बद्ध योजना बीमा योजना 
की व्यवस्था एक केन्द्रीय न्‍्यासी बोर्ड द्वारा को जाती है जो कि एक त्रिपक्षीय 
निकाय है, जिसमे एक भ्रध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के पाँच प्रतिनिधि, राज्य सरकारो 
के 5 प्रतिनिधि, कर्मचारियों के सगठन के छ. प्रतिनिधि तथा नियोजकों के सगठन 
के छः प्रतिनिधि होते हैं। केन्द्रीय भविष्य निधि श्ायुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि 
संगठन के मुख्य आयुक्त, कर्मेंचारी भविष्य निधि सगठन के मुख्य कार्यकारी प्रधिकारी 
है तथा बोर्ड के सचिव के रूप मे काम करते हैं । केन्द्रीय कार्यालयों के अलावा, 
इस समय विभिन्न राज्यो मे बोड के 6 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 37 उपजक्षेत्रीय कार्यालय 
हैं जो इस प्रधिनियम के उपवन्धों तथा इसके श्रन्तर्गत बनाई गई तीन योजनाग्रो को 
कार्यान्वित करते हैं । 

प्रशासन की लागत--कर्मचारी भविष्य निधि योजना प्रशासत की लागत 
का वहन इसके ग्रस्तगंत झाने वाले प्रतिष्ठिनों के नियोजको से प्रशासन निरीक्षण 
प्रभारो की उम्राही मे से किया जाता है ॥ परिवार पेंशन योजना के प्रशासन की 
लागत पूर्णात, वोन्द्रीय सरकार द्वारा वहन को जाती है, जबकि करमंचारी जमा 
सम्बद्ध बीमा योजना के मामले में प्रशासत की लागत अ्रशतः इसके सीमा क्षेत्र मे 
भ्रानि वाले प्रतिष्ठानों के नियोजको द्वारा तथा श्र शतः केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन 
की जाती है । 

ब्याज की दर--सदस्यो की भविष्य निधि संचयनों (छूट न प्राप्त) मे 
वर्ष 985--86 के लिए जमा किए जाने वाले ब्याज की दर 0 5 श्रतिश्नत 
प्रति वर्ष है जब्रकि 984-85 में यह दर 900 ब्रतिशत प्रतिवर्ष थी । 
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दि निवेश श्लौर वैकिय ब्यवस्था--भविष्य निधि अ्र शदान का निवेश भारतीय 
रिजर्व वैक, बम्बई के माध्यम से, जिसके पास प्रतिमूतियाँ सुरक्षित है। केन्द्रीय 
सरकार हारा समय-समय पर निर्धारित निवेश के पेंटर्न के अनुसार क्रिया जाता 
है। ग्रन्य वैकिग व्यवस्था भारतीय स्टेट बैक को सौंदी गई है। 30-9-985 को 
कुल निवेश की राशि 2,553:03 करोड रुपये थी जिसमे से 5,53 82 करोड 
रुथये छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानो के सम्बन्ध में तवा 7,039"2] करोड़ रुपये छूट प्राप्त 
प्रतिष्ठानो के सम्बन्ध मे थे । 
छूट प्राप्त प्रतिष्ठान--ह्रधिनियम की घारा ]7 और योजना के पैरा 27 
और 27-क के अधीन उस अतिष्ठानों और सदस्यों को कर्मचारी भविष्य तिधि 
योजना 952 के उपबन्धों से छूट दी जा रही है, जिनके विजी भविष्य निधि, 
पेंशन या उपदान तियम साँविधिक योजना के तियमों से क्रम लाभदायक नही हैं। 
छूट प्राप्त प्रतिष्ठानो की समस्या सितम्प्रर, !984 भें 2,846 से घटकर 985 में 
2,833 रह गई । 
श्रारक्षित भ्रौर जब्त लेखा-ऐसे छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानो के मामले मे 
जहाँ नियोजको के प्रशदात पदमुक्त सदस्यों को पूर्णो रूप में नहीं दिए जाते हैं वहाँ 
कठिपय ग्राकस्मिकताग्रों मे भुगतान न की गई राशि और ब्याज श्रारक्षित तथा 
जब्त लेखों में जमा की जाती है । इस निधि में सचयित राशि विशेष झ्ारक्षित 
निधि तथा मृत्यु सहायता निधि के अस्तगंत श्राने वाले उत्तरदायित्वों को निभाने के 
लिए इस्तेमाल की जाती है । 
बिशेष श्रारक्षित तिधि--विश्येप आरधित निधि जो सितम्बर, 960 में 
मूजित की गई चालू है। इस निधि की राधि का उपयोग ऐसे पदमुक्त सदस्यों 
(छुट न प्राप्त प्रतिप्ठानों में) य। उनके नामित व्यक्तियो/वारिसो को भविष्य निधि 
सचयन के मगतान के लिए क्रिया जाता है जहाँ तियोजक सदस्यों की मजदूरी में 
से काटी गई. भविष्य निधि का पूर्ण या भशिक भुगतान नहीं करते। प्रारक्षित 
और जब्ती लेखा से इस निधि मे हस्तान्तरित 235 लाख रुपये की कुल राि 
और छट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोजकों से बक्राया राशि के रूप में वसूल किए 
गए 40:57 लाख रुपये की राशि में से 30 सितम्बर, 985 तक 90 44 
लाख रुपये का झुगताव किया जा चुका था और 553 लाख रुपये की राशि 
देय थी । 
मृत्यु सहायता निधि--ऐसे मृत सदस्यों के बारिसों को 250 रुपए तक 
वित्तीय सहायता उपलब्ध है (जिनका बेतन मृत्यु के समय ,000 ₹ से प्रति 
माह से अ्रधिक नही है) झौर जितके अविध्य निधि मे जमा राशि ,250 न्पएसे 
कम है ताकि कुल राशि 4,250 रु, तक हो जाए। 
भविष्य निधि सम्बन्धी देय राशियाँ तथा उसकी बसुली--छूट न प्राप्त 
दोपी प्रतिष्ठानों से प्राप्त करने वालो भविष्य निधि सम्बन्धी बकाया की कुल राशि 
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30 सितम्बर, 985 को 5,399 30 लाख रुपये थी जबकि 30-9-84 को यह 
राशि 4,74:3] लाख रुपये थी । 

कर्मचारी परिवार पेस्शन योजना, 97---इस योजना में परिवार पेन्शन 
तथा जीवन वीमा लाभों की व्यवस्था की गई है । इसे पहली माचे, 97] से लागू 
किया गया । 

सोमा क्षेत्र--यह योजना उन सभी कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू 
होती है जो पहली मार्च, 497] को या उसके पश्चात्‌ भविष्य निधि के सदस्य बन 
गए हैं परन्तु उन कमेंचारियों के लिए यह ऐच्छिंक है जो उक्त तारीख से पहले 
भविष्य निधि के सदस्य बने थे। 3]-3-85 को अशदाताओं की कुल संख्या 
8394 लाख थी । 

योजना को वित्तीय व्यवस्था--कर्मंचारियो तथा नियोजकों के भविष्य 
निधि अशदान के भाग मे से कर्मचारियों के वेतन के !६ प्रतिशत के बराबर 
राशि को परिवार पेन्शन निधि मे जमा कराके इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था 
की जातो है। केन्द्रीय सरकार भी निधि के सदस्यों के वेतन का ,; प्रतिशत 
परिवार पेन्शन निधि में श्रंशदान देती है । 

निधि को घनराशि का निवेश--परिवार पेन्शन निधि की सारी घनराशि 
लोक लेखा मे जमा की जाती है और उस पर -4-8 से साढ़े सात प्रतिशत 


प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलता है। इससे पहले ब्याज की दर साढे पाँच 
प्रतिशत थी । 


इस योजना के ग्रस्तगंत उपलब्ध लाभ नीचे दिए गए हैं-- 

(४) परिवार पेन्‍्शन--यदि किसी सदस्य की गणानीय सेवा के दौरान 
60 वर्ष की ग्रायु प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाती है तो परिवार पेन्शन का 
भुगतान नीचे दी गई तालिका में तिदिष्ट दरो के श्रनुसार किया जाएगा बशर्ते कि 
सदस्य ने कम से कम एक वर्ष की झ्रवधि के लिए परिवार पेन्शन निधि मे अशदान 
किया हो । पेन्शन ग्रव सदस्य की मृत्यु की तारीख के ग्रगले दिन से देय है-- 





सदस्य का प्रति माह वेतन 
जिस पर परिवार पेन्शन निधि परिवार पेन्शन की मासिक दर 
का अशदान देय है 





. 400 रूपये से कम बेतन की 30 प्रतिशत और न्यूनतम 60 रुपये 
तथा अधिकतम 20 रुपये होगी । 

2. 400 रुपये और इससे ग्रधिक वेतन की 20 प्रतिशत और न्यूनतम 20 रु. 
झौर अधिकतम 320 रुपये होगी ! 


उपयुक्त दरो पर पेन्शन के अतिरिक्त वर्तमान पेन्शन प्राप्तकर्त्ताश्रों को 
60 हू से 90 र. के बीच प्रतिमाह अनुपुरक पेन्यन स्वीकृत की गई है। इस 
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अतिरिक्त पैसान से -4-85 से परिवार पेन्शन की न्यूनतम और अधिकतम राशि 
ऋमश' 608: से ।20 रु और 320 रु. से 440 प्रतिमाह कर दी गई है 
हज हक ह00000/7 2008 ४ मृत्यु ग्ररातीय सेवा के दौरान 
नि में अजदात दिया हों, यो एक वर्ष प्रन्युन अवधि के लिए परिवार पेन्शन 
» को उसके परिवार को जीवन बीमा लाभ के रूप मे 
2,000 रु की एक मुश्त घनराध्िि देय होगी । 
कर पा दा कपजा व निकासी लाभ--सदस्यो की 60 वर्ष की आयु प्राप्त 
होने पर या मृत्यु के अलावा किसी अन्य कारखो से 60 वर्ष की प्रायु प्राप्त हाने से 
पहले परिवार पेन्शन तिथि से सदस्यता समाप्त होने पर सेवानिवृत्ति व निकासी 
लाभ देय हो जाता है । यह लाभ तभी देय होता है यदि सदस्य ने परिवार पेन्शन 
निधि मे कम से का वर्ष के निए ग्रधदान किया हो । सेवानिद्तत्ति व निकासी 
लाभ के लिए निर्बारित दर दिए गए अ्रशदानों के पूरे वर्षों की सख्या के भ्नुसार 
भिन्न-भिन्न है लेकिन न्‍्यूबतम दर 0 रुपये (एक वर्ष के लिए दिए गए भशदान 
सहित) तया अधिकतम दर 9,000 रुपये (40 वर्ष के लिए दिए गए प्रशदानो 
सहित ) होगी । 
कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 976--यरह योजना उने सभी 
कारखानो/प्रतिध्ठानों पर लागू है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकी् 
उपदत्ध अधितियम, 952 लागू होता है ! यह पहली अगस्त, 976 से लागू 
की गई थी । 
»ऐसे सभी कमंचारी जो छूट प्राप्त तथा छूट न प्राप्त दोनों प्रकार के 
प्रतिष्ठानों मे भविष्य निधि के सदस्य हैं, इस योजना के अन्तर्गत आते हैं 
बौसा निधि में अशदान--नियोजको को कुल परिलब्धियों अर्थात्‌ मूल 
मजदूरी, महंगाई भत्ता तथा किप्ती खाद्यान्न रियायत का नकद मुल्य भौर प्रति- 
घारणा भत्ता, यदि कोई हो, के 05 अ्रतिशत की दर से बीमा निधि में ग्रशदान 
देना प्रपेक्षित है । जेसा कि नियोजको के मामले मे है, केन्द्रीय सरकार भी कुल 
परिलब्धियों के 0:25 प्रद्विशत की दर से बीमा तिधि में अंशदान देती है। श्रमिकों 
के लिए कोई अद्यदान देना ग्रपेक्षित नही है ॥ 
दोमा निधि का सिवेश--बीमा निधि से सम्बन्धित सारा घन केन्द्रीय 
सरकार के लोक लेखा मे जमा रखा जाता है ग्रोर इस पर पहली थप्रेल, 982 
से प्रतिवर्ष 73 प्रतिशत की दर प्ले ब्याज दिया जाता है | इससे पहले प्राप्त अशदानों 
का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों मे किया जाता था । 
लाभ--किसी कर्मचारी की, जो कर्मचारी भविष्य निधि या छूट प्राप्त 
अविष्य निधि का सदस्य है, सेदा मे मृत्यु हो जाने पर भविष्य दिधि में उमा राधि 
को प्राप्त करते के हकदार व्यक्तियों को मृत व्यक्ति के भविष्य निधि लेखे में पिदलते 
तीन वर्षों के दीरान या विधि के सदस्य होने की अवधि के दौराब, जो भी कम 
हो, ग्रौसत शेप के वरावर ब्तिरिक्त राशि अदा की जाएगी वशर्ते कि यह झौसत 
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शेष राशि उबत अवधि के दौरान किसी भी समय ,000 झुपये से कम नही थी | 
इस योजना के पश्रन्तगंत देय अधिकतम लाभ की राशि 0,000 रुपये है । 


(5) कर्मंचारो जमा सम्बद्ध (लिदड) बीसा योजना, 4976 


प्रयोज्यता--कर्मंचारी जमा सम्बद्ध (लिक्ड) बीमा योजना, 976 ऐसे 
सभी कारखानो/प्रतिप्ठानो पर लागू होतो है जिन पर कर्मचारो भविष्य निधि श्र 
प्रकीण उपबन्ध अधिनियम, 2952 लागू होता है। यह योजना ] झगस्त, 976 
से लागू हुई । 

योजना का सीमा क्षेत्र--ऐसे सभी कमेचारी, जो छूट प्राप्त तया छुट न 
प्राप्त दोनों प्रकार के प्रतिष्ठानों मे भत्रिष्य निधि के सदस्य है, इस योजना के 
अन्तगंत ग्राते है । 

बीमा निधि में श्रशदान--कर्मंचारी सदस्यों को बीमा निधि में अशदान 
नही देना पडता । केवल नियोजकों को कुल परिलब्धियों (प्र्थाव मूल मजदूरी, 
महेँगाई भत्ता तथा किसी खाद्यान्न रियायत का नकद मूल्य भर प्रतिधारण भत्ता, 
यदि कोई हो) के 0 5% की दर से बीमा निधि में झशदान देना अपेक्षित है । 
केन्द्रीय सरकार भी कुल परिलब्धियों के 0:25 प्रतिशत की दर ले बीमा निधि में 
अणद्ान देती है । 

प्रशासतिक व्यय---इस योजना के अन्तर्गत ग्राने वाले सभी प्रतिष्ठानों के 
नियोजको को प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए कमंचारी सदस्यों की कुल 
परिलब्धियों के 0 प्रतिशत की दर से बीमा निधि मे प्रद्यासनिक व्यय का मुगतान 
करना अपेक्षित है । केन्द्रीय सरकार भी कर्मचारी सदस्यों की कुल परिलब्धियों के 
0-05 प्रतिशत की दर से घनराशि का बीमा निधि मे भुगतान करके बीमा योजना 
के प्रशासन के सम्बन्ध में व्यय वहन करती है । 

योजना के ग्रन्तगत भामॉकन--कर्मंच्रारी भविष्य निधि योजना, 952 के 
प्रन्तर्गत या छूट प्राप्त भविष्य निधियो मे किसी सदस्य द्वारा किया गया तामाडेन 
इस योजना के लिए भी साना जाएगा । 


देय लाभ--किसी कर्मचारी को, जो कर्मचारी भविष्य निधि या छूट प्राप्त 
भविष्य निधि का संदस्य है, सेवा में मृत्यु हो जाने पर भत्रिष्य निधि में जमा 
राशि को प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को मृत व्यक्ति के भविष्य निधि लेखे 
मे विछले तोन वर्षों के दौरात झौसत शेप राशि के बराबर अतिरिक्त राशि गअ्रदा 
की जाएगी, बशततें कि यह ग्ौसत शेष राशि उक्त अवधि के दोरान किसी भी समय 
,000 रुपये से कम नहीं थी । $स योजना के अन्तर्गत देय अधिकतम लाभ की 
राशि 0,000 रु. है । 

योजना से छूट--ऐसे कारखानों/प्रतिष्ठानो को, जिनमे इस योजना के 
अन्तर्गेत दिए जाने वाले लाभो से प्रधिक लाम देने ब्रायौ कोई बीमा योजना है, 
कुछ शर्तों के त्ञाय छूट दी जा सकती है यदि अधिकांश कर्मचारी ऐसी छूट के हक 
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मे हो । व्यक्तिगत था कर्मेंचारियों के वर्ग को सामूहिक छूट भी कुछ शर्तों के साथ 
दी जा सकती है । 

कर्मचारी जमा-सम्बद्ध बीमा देव राशि-30 सितम्बर, 980 को कर्मचारी 
जमा-सम्बद्ध बीमा देय राशि 86 73 लाख रुपया थी 

निवेश पोर बेकिंग व्यवस्था--बीमा निधि अशदानो का निवेश भारतीय 
रिजर्व बैंक वम्बई के माध्यम से, जिसके पास प्रतिभूतियाँ सुरक्षित है, केन्द्रीय 
सरकार द्वारा समय-समय पर निर्षारित निवेश के प्टने के अतुसार किया जाता है । 


(6) उपदान भुगतान अधिनियम, 9727 
(76 ए३१शथा ० छाब्राणाए छ, 972 ) 

जिन उद्योगों से श्रोविडेण्ट फ़ण्ड श्रथवा पेन्शन योजनाएँ नहीं हैं, उनमे 
उपदान या प्रानुतोपिक (ग्रेच्युटी) की माँग की जाने लगी ह्नौर उदार मियोजितो 
ते श्रम सघो से समभौता करके इस प्रकार की योजना चालू करने पर सहमति प्रकट 
की । सर्वप्रथम 97] में केरल ओर प्रश्चिम् बंगाल की राज्य-सरकारों ने उपदान 
अधिनियम पास किए जिनके भ्रन्तर्गत कारखातो, बागानो, दुकानो शौर प्रन्य सस्थातो 
को शामिल किया गया । शीघ्र ही एक केन्द्रीय ग्रधिनियम की झ्रावश्यकता महसूस 
की गई झ्रोौर दिसम्बर, 97। में उपदान मुगतात विधेयक लोकसभा में पेश कर 
दिया गया जो पारित होकर 972 में ग्रधिनियम बत गया। 

सौमा क्षेत्र--यह झधिनियम प्रत्येक का रखना, खात, तेल क्षेत्र, बागगात, पत्तन, 
रेलवे कम्पनी तथा दुकान या प्रतिष्ठान जिसमे 0 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित 
है, पर लागू होदा है। इस अधिनियम के ऋघीत केख््रीय सरकार को इस प्रधितियम 
के उपबन्धों को किसी भ्रन्य प्रतिध्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्य, जिसमे 20 या उससे 
ऋधिक व्यक्ति नियोजित हैँ, पर लागू करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने इस झषिनियम के उपबन्धो ४ ग्र्व 
तक मोटर परिवहत उपक्मो, धन्तर्देशी जल परिवहन प्रतिष्ठानों, स्थानीय निकायों, 
वजबो, वाशिज्य और उद्योग चैम्बर वारिज्य गौर उद्योग चैंम्बर के एसोसिएशन/ 
फैडरेशन, सालीसौटरो के कार्यालयों कम्पनियों, सोसाइटियों प्रोर एसोसिएडनों या 
मण्डल जो किसी प्र्ाडे मे सरकस का काम करते हैं या ऐसे तमाशे के लिए दर्शकों 
या जनता से प्रवेश के लिए रकम अदा करनी पड़ती है, पर लागू किया है । इस 
समय यह प्रधिनियम प्रति माह १,600 रु से अ्रनधिक बेतन पाने वाले व्यक्तियों 

मम (| ि रे 
5 पध्य जिनके पश्रल्तगगंत उपदान देय है-+इस 48078 रे ता 

नि स्यागपत्र देने या मुत्यु या प्रपंगः 

की आयु प्राप्त होते, सेवानिद्वत्ति या त्यागपः व्यवस्था, ई बशरतें कि कर्मचारी ने 


सेवा समाप्त होने पर उपदान के भुगतान की हे 
कम से कमर पाँच वर्ष की सतत्‌ सेवा पूरी कर ली हो । मृत्यु या अपगता के मामलों 


में पाँच वर्षो की सतत्‌ सेवा को शर्ते लागू नही होती है । 


4. श्नम मनद्वालय रिपोर्ट 4986-87, व्‌ 8. कद 
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डउपदान की राशि--इस अभ्रधिनियम में सेगा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष 
मियमित श्रमिको को 5 दियो की मजदूरी की दर से और मौसमो श्रमिकों को 
7 दिन की मजदूरी की दर से उपदान के भुगतान की व्यवस्था है । उपदान भुगतान 
की भ्रधिकृतम सीमा 20 माह की मजदूरी है । 

अधिनियम का कार्पास्वयरू--केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों 
का केन्द्रीय नियन्त्रशाधीन प्रतिष्ठानो, एक से अधिक राज्यों में शाखाओं वाले 
प्रतिष्ठानों प्रमुख पत्तनो, खानो, तेल क्षेत्रों या रेलवे कम्पनी में कार्यान्वयव के लिए 
उत्तरदायी है । शेण सभी मामलो में कार्यासवयन का दायित्व सम्बन्धित राज्य 
सरकारों का है । जहाँ तक केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के ग्रन्तर्गत आने बाले प्रतिष्ठानों का 
सम्बन्ध है, इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन का दायित्व केन्द्रीय औद्योगिक 
सम्बन्धतन्त्र का है । 

तबम्बर, 985 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में इस सुझाव पर विचार 
किया गया कि उपदान सदाय श्रधिनियम में उपयुक्त व्यवस्था की जाए ताकि 
अनिवार्य बीमा नियोजको का दायित्व हो। उपदान की श्रदायग्री के लिए पृथक्‌ 
ट्रस्ट निधि गठित की जाए और इस सुझाव को सामान्‍्यत स्वीकार किया गया । 
सदनुसार सरकार उपदान संदाय प्रधिनियम के अधीव उपदान बीमे की व्यवस्था 
करने के प्रश्न पर विचार कर रही है । 

सामाजिक सुरक्षा की एकीकृत योजना 
(र/९१्क्वाटते 50ाशा€ ० 50घं| 58९0७: ) 

औद्योगिक श्रमिको को श्रदान की जाने दाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा 
योजनाञ्ो मे एकरूपता लाने तथा प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए एक 
एकीकृत योजना पर शुरू से ही विचार किया ग्रया है । इसी उद्देश्य हेतु श्री वी के. 
भ्रार मेनन की अ्रध्यक्षता में एक श्रध्ययन दल नियुक्त किया गया । इस झध्ययत 
दल ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी-- 
]. कमंचारी वीसा व ॒प्रोविडेण्ट फण्ड ग्रधिनियमों का प्रशासन एक होना 
चाहिए । 

2. बीमा ग्रधिनियम में मालिकों के हिस्से को 45% से बढाया जाए तथा 
राज्य सरकारो के चिकित्मा व्यय को घटाकर > कर दिया जाए 

3. प्रोविडेण्ट फण्ड के तहत मालिकों भौर श्रमिकों के अशदान को बढ्ाकर 
89% कर दिया जाए। साथ ही 20 या इससे अधिक कार्यरत वाले सस्थानों पर 
भी यह अधिनियम लागू किया जाए । 

4. प्रोविडेण्ट फण्ड को दृद्धावस्था पेशन तथा ग्रेच्युटी मे बदल दिया जाएं । 

कर्मचारी राज्य बीमा रिव्यू समिति ने भी सिफारिश की क्रि प्रशासनिक 
व्यय को कम करने हेतु दोनों अधिनियमों का प्रशासन एक कर देना चाहिए। 
अल्पकालीन लाभ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 948 क्े अन्तर्गत दिए जाने 


चाहिए तथा दीर्घेकालीम लाभ कर्मचारी श्रोविडेण्ट फण्ड अधिनियम, 952 के 
अन्तर्गत दिए जाने चाहिए । 
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अभी तक सामाजिक बीमा योजना की प्रगति काफी नही हुई है। बीमारी, 
स्वास्थ्य, प्रसूति झौर क्षतिपूर्ति बीमा के क्षेत्र में कुछ प्रच्छी अग्रति हुई है । 
जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा की सामान्य योजना का प्रश्न है, वर्तमान 
परिस्थितियों मे यह हमारे देश में सम्भव नही है। भ्रतः सामाजिक सुरक्षा योजवामो 
के अन्तर्गत सभी ग्रौद्योगिक श्रमिकों को लाना होगा श्ौर बाद में धीरे-धीरे अन्य 
श्रमिकों को भी इसके भ्न्तगंत लाया जा सकता है । 
राष्ट्रीय श्रम भायोग, 969 ([रांगाब एग्यरांओश्ंंजा था 0) 
का सुझाव था कि एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तँयार की जानी घाहिए 
जिसमें सभी धन एक ही कोप में एकत्रित किया जाए प्रौर इसी कोप मे से 
जरूरतमन्द व्यक्तियों को मुगतान किया जा सके | श्रशदानों में वृद्धि करके एक 
श्रलग से कोप बनाया जाए जो कि सरकार के पास रहेया । इस कोप में से श्रमिको 
को अन्य श्राकस्मिकतांग्रो के शिकार होने पर सहायता मिल सकेगी । गरीबी, 
बेरोजगादी श्रौर बीमारी को समाप्त करने के लिए साम्राजिक सुरक्षा योजता 
श्रपताना आवश्यक है । झतः सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता को मिल्राकर 
एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करना झावश्यक है | 
विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाग्रो की प्रगति और क्रियास्थयन से भी हमे 
अब पता चला है कि हमारे देश मे श्रौद्योगिक श्रमिकों हेतु एक व्यापक सामाजिक 
स॒रक्षा योजना तैयार की जाए। लेकिन इस प्रकार की व्यापक योजवा तैयार करने 
व लागू करने मे कई कठिनाइया प्राएंगी, जैसे चिकित्सा सृविधाग्रों की कमी वित्तीय 
प्रौर प्रशासनिक कठिनाइयाँ, कृषि श्रमिकों प्रौर जनसंल्या के श्रस्य वर्गों को शामिल 
करने मे फठिमाइयाँ श्रादि । भत' वर्तेमात परिस्थितियों में मौजूदा प्रधिनियमो के 
क्षेत्रों को व्यापक करना होगा झौर उनका क्रियात्वयन भी प्रभावपूर्ण करना होगा । 
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(85%॥९0६ #९<>(प्राए७ एज 7९5९६ ए8ट207फ 
[,९६४॥5७80095 408 759495 ) 





सबसे पहले सूती वस्त्र मिल बम्बई के स्थानीय वस्त्र व्यापारी श्री सी. एस. 
डावर ने सन्‌ 85] में स्थापित की । इस उद्योग का तीव्र विकास हुमा और सन्‌ 
872-73 में 8 सूती वस्त्र मिलें हो गई जिनमे 0 हजार श्रमिक कार्य करते थे। 
इन मिलों में बच्चों और महिलाओं के कार्य की दशाएँ प्रमानवीय थी । मेजर मूरे 
()४४०7 ॥(0076) ने बम्बई सूती वस्त्र विभाग के प्रशासन (8क्रातंधक्षाणा 
रण 80004) (१००४ /08एथ्चध7७7६) पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की । इस रिपोर्ट 
के प्रनुसार इन मिलो मे कार्य के लम्बे घण्टे, महिलाग्ो भर छोटी उम्र के बच्चो की 
कार्य दशाओं का विवरण देखने को मिलता है |? 

भ्राधुनिक उद्योगो के विकास के बाद भारतीय नियोजक विभा किसी का रखाना 
प्रधिनियम की बाघा के श्रमिकों से किसी भी प्रकार से कार्य लेने में पूर्ण रूप से 
स्वतन्त्र थे 2 

सन्‌ 88 के पूर्व श्रम मामलों में सरकारी नीति एक स्वतन्त्र नीति थी ! 
भ्रधिकाश कारखानो मे कार्य के घण्टे सूर्योदिय से सूर्यास्त तक थे । महिला और बच्चे 
श्रमिकों को अधिक रोजगार दिया जाता था । श्रमिकों को न तो किसी भ्रवधि के 
प्रनुसार और न ही साप्ताहिक छुट्टियाँ दी जाती थी 

हमारे देश में कारखाना श्रमिकों की दशाझ्ों की ओर ध्यान हमारे उदार- 
वादी नियोजको, राजनोतिज्ञों का नहीं गया बल्कि लकाशायर झोर मंनचेस्टर सूती 
वस्त्र उद्योगों के मालिकों ने यह महसूस किया कि भारत मे सूती वस्त्र उद्योग तेजी 
3 #ढंव, & 2४. + 53६ ६६ [39007 77 ]7673, 9. 34. 


2 उक्कशाव, #९, (, * [39007 छाएएस्‍८फड ब0ण6 5009 पटल, 9. 674. 
3. 60, 7. 9. ; 7.8७०७ए३४ ?2700]005 ३9 [08440 [9955४५, 9. 27. 
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से विकास की शोर बढ़ रहा है । इसका कारण यह था कि यहाँ पर कार्य के घण्टे 
सू दिय से सूर्यास्त तक के ये तया श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, साथ 
ही यहाँ पर किसी प्रकार का कारखाना कानून नही था । इस कारण थम लागठ 
विदेशी श्रम लागत की तुलना में बहुत कम थी । वहाँ के मिल मालिको ने भारत के 
सेक्रेटरी ऑफ स्टेंट से इसके विषय में निवेदन किया । सन्‌ 875 में इसकी जाँच 
हेतु एक ब्रायोग का गठत किया गया । झ्ायोग ने बताया कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक 
श्रमिकों से कार्य लिया जाता है साप्त!हिक छुट्टी का ग्रभाव तया घोटे बच्चों ने 
कार्य लेना (8 वर्ष की झ्रायु तदा कभी-कभी इससे भी कम श्रायु वाले बच्चों से 
कार्य) प्रादि के वियय मे जानकारी दी गई। प्रायोग ने एक साधारणए ग्रधितियम 
जिसमे कार्य के घण्ट, साप्ताहिक छुट्टी, वच्चो की झाग्ु निश्चित करना आदि 
नियमित किए जाएं, पास करने की प्विफारिश की । इस जानकारी के पश्चात्‌ श्रमिको 
में भी जागृति उत्पन्न हुई शोर कई जगह धरमिको ने विरोध प्रकट किया, हृढतालें 
हुई । परिणामस्व्ररूप कारखाता अधिनियम, 88] पास क्रिया गया | इसके बाद 
क्रमश 89], 9]], 922, 934 एवं !946 में कारखाना झधिनियम बनाए 
गए । फिर पहले के सभी कारखाना प्रधिनियम समाप्त करके 948 में कारखाना 
श्रम में सम्बन्धित एक व्यापक कानून प्रास किया गया । 
कारखाना अधिनियम, 88॥ 
(हब्तगज #|4 ण॑4884) 

यह ग्रधिनियम एक साथारणे अधिनियम था जिसके प्रन्तगंत बच्चो की 
सुरक्षा तथा स्वास्थ्य एवं युरक्षा सम्बन्धी उपायों का प्रावधान किया गया था । यह 
झधितियम उन सभी सस्थानों पर लागू किया गया जितमें 00 या इससे प्रधिक 
श्रभिक शक्ति से कार्ये करते ये श्रोर जो चार माह से प्रधिक चलते थे। 

अधिनियम मे व्यवस्था की गई कि 7 बपं से कम ग्रायु के बच्चे को कार्य 
पर नहीं लगाया जा सकेगा तथा 7 से 2 वर्ष की प्रायु वाले बर्च्चा से 9 घण्टे 
अतिदित से श्रधिक कार्य नहीं लिया जा सकेगा । प्रतिदिन बीच में एक धण्टे का रेस्ट 
दिया जाएगा तथा साप्ताहिक छुट्टी भी दी जाएगी । 

खतरनाक मशीनों को टकने तथा कारणाता निरीक्षकों की नियुक्ति इम 
ग्रधितियम के वियान्वयन हेतु सिफ्रारिश की गई। स्थानीय सरका रोको इम॑ 
अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने के श्रधिकार प्रदान किए गए झौर ज़िला 
अधिका रियो को इसके प्रद्मासन के लिए अधिकार दिए गए । हि 

इस प्रधिनियम के झ्न्तगंत पुस्ष महिला श्रमिकों के सरक्षण हेतु कोई प्रावधन 
नहीं था । यही कारण या कि श्रमिकों के हितेपी तया लकाशायर व मँनचेस्टर मिनों 
के मालिक इस ग्रधितियम से प्रसन्तुष्ट नही हुए । बस्वई सरकार ते सनू 884 में 
कारखाना आ्रायोग [क्घ्रताण) 00प्ाएांड्डणा) नियुक्त किया । इस ग्रायोग ने बाल 
व महिला श्रम्तिको को संरक्षण प्रदान करने हेतु अधितियम पास करने की प्तिफारिध 
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को, लेकिन इसे क्रियान्वित नही किया जा सका । सम्‌ 890 में बलिन में अन्त- 
राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन मे वाल तथा महिला श्रमिकों की दशा सुधारने की सिफारिश 
की गई । ब्रिटेन ने इन सिफारिशों को भारतीय कारखानों पर लागू करने के लिए 
कहा परिणामस्वरूप कारखाना अधिनियम, 89] पास किया गया। 


कारखाना शभ्रधिनियम, 489॥ 
(एम्रल0ाज 80 ० 89) 
यह प्रधिनियम उन कारखानों पर, जिनमें 50 या इससे प्रधिक श्रधिक जो 
शक्ति से कार्य करते हों, लागू किया गया । स्थानीय सरकारें यदि चाहे तो 20 या 
उसके अधिक दार्य करने वाले थ्रमिको पर भी अधिनियम लागू किया जा सकता था। 
भ्रधितियम में व्यवस्था की गई कि 9 वर्ष से कम आायु वाले श्रमिकों को रोजगार 
न दिया जाए तथा 9 से 4 वर्ष की आयु वाले बाल श्रमिकों से 7 धण्ठ से अधिक 
कार्य नहों लिया जाए। बाल झौर महिला श्रमिकों को रात को, 8 वजे साय से 
$ बजे प्रात* तक कार्य न कराने का प्रावधान रखा गया । महिला श्रमिकों हेतु प्रति 
दिन ]] घण्टे तथा 5 घण्टे का वीच मे रेस्ट का प्रावधान रखा गया। सभी 
श्रमिको हेतु साप्ताहिक प्रवकाश का प्रावधान भी था । इस अधिनियम में निरीक्षण, 
सफाई और उजालदानो की व्यवस्थाद्रो हेतु भी नियम बनाए गए । 
इस प्रधिनियम मे प्रोढ श्रमिकों के कार्य के घण्ठों मे कमी नही की गई। 
इसका विरोध किया गया । परिणामस्वकूप सन्‌ 906 मे सूती वस्त्र समिति 
(प७0॥6 ए०फ्राश्मा0००, 906) और सन्‌ 907 में कारखाना आयोग की नियुक्ति 
की गई | इनकी सिफारिशों के प्राधार पर सन्‌ 9 में कारखाना अधिनियम 
पाप्त किया गया । 
कारखाना झ्रधिनियम, 9] 
(छ॒लगाड़ 80८ ० 9) 
सन्‌ 905 में वम्बई की मिलो में विजली श्रा जाने से, रात को श्रधिक कार्य 
के घण्टे काम लिया जाने लगा । कलकत्ता की जूट मिलों मे भी अधिक कार्य के घण्टे 
हो गए । इस ग्रधिनियम के श्रस्तगंत प्रथम बार वयस्क पुरुष श्रमिकों के लिए कार्ये 
के धण्टे प्रतिदिग ।2 रखे गए । बीच मे एक घण्टे का रेस्ट भी दिया जाने लगा। 
किसी भी कारखाने मे कोई भी श्रमिक सायकाल 7 बजे से प्रात- 5 बजे के बीच 
कार्य नही कर सकता था । बाल श्रमिको के प्रतिदिन के कार्य के घण्टे धटाकर 6 
कर दिए तथा रात को कायें पर लगादा मना कर दिया। मौसमी कारखानो पर 
भी इस अधिनियम को लागू कर दिया गया | बाल श्रमिक्रों हेतु प्रमाण-पत्र 
भरावश्यक कर दिया गया। स्वास्थ्य शौर सुरक्षा तथा निरीक्षण सम्बन्धी प्रावधानों को 
ढग से लागू करते की सिफारिश की गई। 
कारखाना अधिनियम,-922 
(छडलगर #५ ण॑ 3922 है। 
« " सन्‌ 94 मे प्रथम महायुद्ध छिड़ गया । तोतब्र ओद्योगिक विकास से श्रमिकों 
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में भपने भ्रधिकारों के प्रति जागरुकता उत्पन्न हुई। लाभ मे डृद्धि हुई, लेकिन बढती 
हुई कीमतो के कारण श्रमिको की मजदूरी कम बढी । 9व9 मे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
संगठन (7.[. 0, की स्थापना होने से भी कारणावा प्रघिनियम में परिवर्तत लाना 
प्रावश्यक हो गया था। यह झविनियम उन सभी कारखानो पर लागू कर दिया गया 
जहाँ पर शक्ति से 20 श्रमिकों से कम काम नहीं करते थे | राज्य सरकारें 0 था 
0 से श्रधिक श्रमिकों वाले संस्थानों पर भी इस अधिनियम को लागू कर सकती 
थी | वयस्क श्रमिकों के लिए प्रतिदित और अति सप्ताह क्रमश" 77 और 60 घण्टे 
निश्चित किए गए । बाल श्रमिको के कार्य के घण्टे सभी प्रकार के कारखानो मे 
6 घण्टे प्रतिदिन नियत किए गए । बाल श्रमिको हेतु न्यूनतम श्रायु प्लौर अधिकतम 
आयु क्रमश' ]2 वर्ष और 5 वर्ष रखी गई । 
यह प्रधिनियम 923 और [926 में संशोधित किया गया। 928 
में शाही श्रम आयोग (0 ट०प्राउइशण्ा था ॥.20००, 928) की 
नियुक्ति की गई जिसने अ्यनी रिपोर्ट 793] में पेश की । रिपोर्ट के प्राघार पर 
3934 का कारखाना ग्रधिनियम पात्त किया गया । 
- कारखाना श्रधिनियम, 934 
८ (फ्रतणाड़ 4 ण॑ 934) 
इस ग्रधिनियम के प्रस्तगगंत कारखानों को मौसमी और साल भर चलने 
बाले कारखानों को दो वर्गों मे दिभाजित किया गया। मौसमी कारखाते वे कारखते 
माने गए जो कि वर्ष मे 80 दिन कायें करते थे । वर्ष भर चलने वाले कारखातों 
मे वे कारखाने रखे गए जो साल पे 6 माह से अधिक चलते हो । 
वर्ष भर चलने वाले कारखानो में ग्रधिकतम कार्य के धण्टे दयस्‍क श्रमिको 
हेतु !0 प्रतिदिन भौर 54 प्रति सप्ताह रखे गए । मौसमी कारजानों [इव्2४गाश 
ए8००४०७) में ये क्रमशः ]! प्रतिदिन और 60 श्रति सप्ताह रखे गए। बाल 
श्रमिक्र के कार्य के धण्टे घटाकर 5 कर दिए गए। कार्य का फंलाव (5झ्ञाध्26 
0५7) प्रथम बार इस झधिनियम मे रखा गया । इसमे वयस्क श्रमिको भोर बाल 
श्रमिक्रीं हेतु यह कार्य फेलाब क्रमशः 43 ग्रीर 6हे घण्टे ग्रतिदिन रखा गया। 
ग्रतिरिक्त काये करने पर सामान्य दर का ।3 ग्रुता का भुगतान श्रमिकों को किया 
जाएगा । इसमे प्रथम बार किशोर (४0005:८०/5) का नया वर्ग रखा गया। 
!5 बर्षे से 47 दर्ष की झ्ाझु वाले इसमे रखे गए । मशीनों को ढकने, सुरक्षा उपाय, 
कल्याणकारी कार्य तथा कृत्रिम नमी बनाए रखने श्रादि के सम्बन्ध मे भी अधिनियम 
में प्रावधान रखे । इस झधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व प्र/न्तीय सरकारों 
पर रखा गया । इसके लिए मुख्य कारखाना तिरीक्षकु और कारखाता विरीक्षकों की 
नियुक्तियाँ की गई । 
संशोधित कारखाना अ्रधिनियम, $946 
(&7९एव९त एंउ०णा३ 8९6 जे 946) 
934 का कारखाना धधिनियम 936, 940, 94, 944, 946 
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तथा 947 में संशोधित किया गया और गन्‍्त में इसका स्थान वर्तमान कारखाना 
आधिनियम, 948 ने लिया ॥ 

सातवें श्रम सम्मेलन, ।945 ने 48 घण्टे प्रति सप्ताह के भिद्धान्त को 
स्वीकार किया । इस संशोधित अधिनियम के अनुसार वर्ष भर चलने वाले कारखातों 
में कार्य के घण्टे 9 प्रतिदिन तथा 48 प्रठि सप्ताह रखे गट तथा मौसमी कारखानों 
मे घटाकर [0 प्रतिदित और 54 प्रति सप्ताह रखे यए। कार्य का फंलाब (57०5 
0५८) घ्ष भर वाले कारखापों ग्ोर मौतमी कारखानों मे घटाकर क्रमश. 0 /2 
और 4] घण्टे कर दिए गए । अतिरिक्त का हेतु साधारण दर का दुगुना भुगतान 
करने का प्रावधात रखा गया । 947 के संशोधन द्वारा जिन कारखानो में 250 
श्रमिकों से भ्रधिक कार्य करते है, वहाँ केन्टीन का प्रावधान रखा गया । 

कारखाना अधिनियम, 948 
(#ऋब्ल०ांट5 80 ० 7948 ) 

934 के ग्रधिनिग्रम मे कई दोप थे। सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण 
सम्बन्धी प्रावधान समुचित तथा सन्‍्तोपप्रद नही थे । इस ग्रधिनियम के अल्तर्गत 
छोटे सस्थानों तथा कारखानो मे कार्य करने वाले श्षमिको को शामिल नही किया 
गया था । 


कारखाना अधितियम, 948 का उद्देश्य कारखानो में काम करने वाले 
श्रभिको के रक्षा, स्वास्थ्य और कल्याराक्रारी कार्यो को प्रोत्साहित करना है । यह 
जम्मू-कश्मीर को छोडकर सभी राज्यो पर लागू होता है। वे कारखाने जहाँ 0 या 
0 से प्रधिक श्रमिक शक्ति से कार्य करते हैं तवा 20 या 20 से अधिक श्रमिक 
बिना शक्ति से कार्य करते हैं, इस भ्रविनियम के गन्तगंत ग्राते हैं ।॥ इसके अन्तर्गत 
राज्य सरकारो को यह ग्रधिकार है कि वे किसी भी रोजगार पर यह अधिनियम 
लागू कर सकती हैं । इस भ्रधिनियम के अन्तर्गत मौसमी तथा वर्ष भर चलते वाली 
सभी एंक्ट्रीज के अन्तर को समाप्त कर दिया गया है । 

इस अधिनियम में विभिन्न बातें सम्मिलित की गई है । वे निम्मलिखित हैं- 

. कार्य के घण्टे (स्र०एा५ ०७४०१) --कम कार्य के घण्टे श्रमिक की कारये 
कुशलता पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं ॥ श्रत. इस ग्रधिनियम में वयस्क श्रमिकों हेतु 
प्रधिकतम कार्य के घण्डं प्रत्ञि सप्ताह 48 झोर प्रतिदिन 9 निश्चित किए गए हैं त 
5 घण्टे के कार्य के बाद ३ धण्ट का मध्यान्तर दिया जाएगा। कार्य का फंलाब 
(5फ़ाध्यत ०एटा) ॥02 घण्टे से भ्रधिक नहीं होगा। राज्य सरकारों को 
भ्रधिकार दिया गया है कि वे कुछ व्यक्तियों के कार्य के घण्टे, साप्ताहिक छुट्टी 
आदि छूट दे सकती हैं । फिर भी कुल काये के घण्टो 0 किसी भी दिन कार्य का 


फंलाव 2 घण्ट, भ्रतिरिक्त कार्य हेतु दुगुनी मजदूरी दर आदि का पालन क्रिया 
जाएगा। 


2. सदेतन छुट्टी (7.९४7९ ज्वा0 ६४४९९५) --प्रत्येक शमिक को सवेतन 
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साध्ताहिक छुट्टी दो जाएगी। इसके झतिक्ति निम्न दरो पर सवेतन वापिक 
छुट्टियाँ (870० ]९३४९ जाता ७७४१९५) दी जाएँगी-- 

() एक प्रौढ श्रमिक को 20 दिन कायें करने पर ] दिन सवेतन छुट्टी 
दी जाएगी, परन्तु वर्ष मे स्यूततम 0 दिन की सवेतन छुटटी मिलगी । 

(७) एक बालक क्रो 45 दिन कार्य करने पर 7 दिन सवेतन छुट्टी 
मिलेंगी प्रोर वर्ष भे न्यूनतम ]4 दिन की सवेतन छुट्टी मिल सकेगी। 

(7) यदि किसी थ्रम्तिक को बिना प्रजित छुट्टियों का उपभोग किए ही 
सेवा से मुक्त कर दिया जाता है प्रथवा स्वय नौकरी छोड देता है तो तियोजक का 
कत्तंव्य है कि उन दिनो का वेतन उसे दिया जाए। 

3. नवपुवकों को रोजगार (2एछ्का0) एथा। ण॑ (कतशा )--4 बर्ष से 
कम आयु वाले नवयुवकों को रोजगार नही दिया जाएगा । 25 और 8 वर्ष की 
श्रायु के बीच बालें थमिक को श्रौड (200८४८८४/) माना गैया है ॥ इत नवयुवकों 
को आयु सम्बन्धी डॉक्टरी प्रपाए-पत्र प्राप्त करता ग्रावश्यक है । उन्हे कार्य करते 
समय टोकन रखना पडेगा। यह्‌ प्रमारा-पत्र |2 महीने तक बेध होगा। 

4. महिला श्रमिकों को रोजगार (टगरए/०३ए९॥/ ० १४०४०) --कोई 
भी महिला श्रमिक मशीव चालू करते समय सफाई, तेल डालने प्रादि का कार्य 
नही करेगी । कथास की घुवाई वाले यन्त्र का उपयोग करने पर वहाँ महिला 
श्रमिक को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा । जहाँ 50 गा इससे प्रधिक महिला 
अमिक कार्य करते है वहाँ छोटे बच्चो को प्रालनो ((7०८॥०४) की सुविधा दी 
जानी चाहिए । 

कोई भी सहिला श्रम्रिक 7? बजे साय से 6 बजे प्रात: के बीच कस नहीं 
करेंगी । इसी भ्रवधि में बाल श्रमिकों से भी कार्य नहीं लिया जा सकेगा। 

महिल्ना श्रमिक के कार्य के अ्रधिकतभ घण्टे सप्ताह में 48 झौर प्रदिदित 9 
से प्रधिक तही होगे ) 

खतरनाक छिया में महिला श्रमिको को कार्य पर नहीं लगाबा जाएगा। 
पतिरिक्त काय्ये हेतु सामान्य दर का दुगुना मुगदान किया जाएगा। हि 

5. स्वास्थ्य. एबं सुरक्षा (सत्मेत जाते $्नश७)--इस प्रघिनियम 
के अन्तगंत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ग्रादेशों का प्रावधान है 
जिससे श्रमिक का स्वास्थ्य ग्रोर सुरक्षा का पूरा-पूरा ध्याव रखा जा सके । 

स्वास्थ्य सम्बन्धी मिम्म झ्रदेश इस अधितिय्रस में शामिल किए गए हैं-< 

(0) प्रत्येक कारखावे को पूर्ण रूप से साफ़ किया जाएगा और किसी तरह 
का कूडा-करकट कारखाने के किसी भी भाग में नही डाला जाएगा । 

(४) प्रत्येक कारखाने में शुद्ध वायु लाने तथा अशुद्ध चाय जामे हेतु पर्याप्त 
भरोखे होने भ्रावश्यक है । 
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(मं) यदि किसी निर्माण क्रिया से घूल इत्यादि उड़ती है तो उसकी 
सफाई की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए । 

(४४) कारखानों में अधिक छुष्कता अथवा नप्ती नही होनी चाहिए । कृत्रिम 
नमी करने वाले कारखानों में इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नही पडे । 

(५४) इस अधिनियम के वाद बनाए गए कारखातो मे प्रत्येक थमिक हेतु 
500 क्यूबिक फीट स्थान तथा पूर्व के कारखातो में 350 क्यूबिक फीट स्थान होना 
जरूरी है। इससे अत्यधिक भीड को कम किया जा सकेगा । 


(श) कारजातो में कार्यरत श्रमिको हेतु पर्याप्त प्राकृतिक अ्रथव्रा ग्रप्राकृतिक 
प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए | जहाँ होकर श्रमिक झाति जाते हैं वहाँ पर 
भा इसकी व्यवस्था होनी चाहिए । 


(शा) प्रत्येक कारखाने मे श्रमिकों हेतु पीने के ठण्डे पाती की व्यवस्था की 
जानी चाहिए। जहाँ श्रमिक 250 या इसमे ग्रधिक है वहाँ पर रेफ्रीजरेटर की 
व्यवस्था होनी चाहिए । 

(५॥) प्रत्येक कारखाने मे पर्याप्त संख्यां में पुरुषों व महिला श्रमिकों हेतु 
अलग-प्रलग शोचालय तथा पेशाव-घरो की व्यत्रस्था की जानी चाहिए । 

(७४) प्रत्येक कारखाने में थूकने के लिए थूकदानों की पूरा व्यवस्था की 
जानी चाहिए । 

इस ग्रधिनियम के अन्तगेत सुरक्षा सम्बन्धी तिम्नलिवित उपायो का प्रावधान 
किया गया है-- 

($) मशीनों को ढक कर रखा जाए तथा खतरनाक मशीनरी की देखभाल 
प्रशिक्षित प्रोट व्यक्ति द्वारा ही की जानी चाहिए । 


(0) बाल तथा महिला श्रमिकों को खतरनाक भसशीनों पर नही लगाया 
जाएगा । 

(॥) याम्त्रिक शक्ति द्वारा चलाई जाने वाली मशीन को अच्छी तरह 
से कारखाने मे फिट किया जाना चाहिए। भार उठने दाली मशीनों तथा 
लिफ्ट आदि की भी समय-समय पर देखभाल करनी चाहिए । इससे दुघंटनाएँ 
कम होंगी । 

(९) इस भ्रधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को प्रथिकार है कि 
वह बाल, पुरुष व महिला श्रमिकों द्वारा उठाए जाने वाले बोफ को निश्चित करे । 
इससे अधिक भार नहीं उठापा जाए क्योकि यह श्रमिक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 
डालता है । 


6. कह्याशकारी उपाय (शेशंत्रि८ उध९्व्रध्मा०६)--इस अधिनियम के 
झ्रग्तगंत श्रमिकों के कल्याण में इंद्धि करने हेतु अग्रलिखित प्रादेशों का प्रावधान 
किया गया है-- 
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() अत्येक् कारखाने में श्रमिकों को प्रपने हाथ मूँह धोने की सुविधाएँ 
होनी चाहिए । 

(४) कपड़े धोने, उन्हे सुखाने और टाँगने को व्यदस्था होती चाहिए। 

(४) अत्येक कारखाने में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा (सा 6 
2ए9॥87८८) प्रदान की जानी चाहिए ॥ 
हर (7५) जिन कारखातो में 250 या इससे अधिक श्रमिक कारये करते हैं उनमे 
कैन्टीन की व्यवस्था को जानी चाहिए । 

(५) जहाँ पर 50 या इससे भ्रधिक श्रमिक काये करते हैं वहाँ पर भाझर 
कमरो (!.07०॥ [२००७७७) कौ भी व्यवस्था की जानो चाहिए । 

(५श) जिन कारखानों मे 50 या श्रधिक महिला श्रमिक कार्य करती 
हैं वहाँ उनके बच्चों के पालमों ((४००७८४) की व्यवस्था की जानी चाहिए । 

(५४) जिन कारखानों में 500 या इससे प्रधिक श्रमिक कार्य करते हैं वहां 
कह्याणए प्रधिकारी (9०४7८ 0८८०) की नियुक्ति की जानी चाहिए । 

सभी कारबाता भालिको का यह दायित्व है कि रोजगार के कारए उत्पन्न 
किसी बीमारी प्थवा दुर्घटना के विषय में सूचना वे तत्काल सरकार तथा कारखाने 
हेतु नियुक्त चिकित्सकों को दे । नियुक्त चिकित्सकों को भी व्यावसायिक बीमारियों 
वाले श्रमिकों के सम्बन्ध मे प्रपनी रिपोर्ट मुख्य कारखाना निरीक्षक ((क्ार्श 
पगञाड9००४०४ ० &8९007/25) को दे देनी चाहिए । 

इस श्रधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। 
मुख्य कारणामा निरीक्षक सबसे बडा प्रधिकारी होता है स्‍्ौर उत्तके ग्रन्तगंत 
वरिष्ठ कारपाना निरीक्षक और कारखाता निरीक्षक पाते हैंजो प्रपते-अपने 
क्ैत्र मे इस अ्रधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को क्रियल्वित करते का कार्य 
करते हैं । | 
भारतीय का रखाता प्रधिनियम, 948 के दोष 
(फटा ०6 धा8 वादाबए0 कंह(0765 शैल भर 948) 

श्रम जाँच समिति, 946 [स्‍.8000 व7ए6॥82070 (7077॥/66, 
946) मे विभिन्न कारखाना प्रधिनियमों मे पाएं जाते वाले दोषों का 
उल्लेख क्रिया था। यह अविवियम विछने कुछ बर्षों मरे प्रवेक दोषी का शिकार 
रहा है -- 
] यह अधिनियम बड़े झ्रौद्योगिक सस्थासों में सन्‍्तोप्रद ढंग से क्रियान्वित 
किया जा रहा है, लेकित छोटे और मौसमी कारखानो में यह अधिनियम सल्तोषप्रद 
ठग से लागू नहीं क्रिया जा सका है। इन कारखानो मे कार्य के चघण्टो, अ्रतिरिक्त 
कार्य, बालकों की नियुक्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य श्रौर सकाई से सम्वस्धित श्रादेशों को 
पूर्ण रूप से लागू नहीं छिंय्य जा सकता है। नियोजकों द्वारा श्रमिकों के भूँढे 
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प्रमाण-पत्र, प्रतिरिक्त कार्य हेतु दोहरे रजिस्टर आदि रखकर तिरीक्षको को घोखा 
दिया जाता है । 

2 निरीक्षकों की सस्या कम होने से ओर वारखानों की सख्या अधिक होने 
से कई कारखाने साल भर में एक बार भी नही देख सकते हैं। निरीक्षक भी 
तकनीकी बातो की ओर ज्यादा ध्यान रखते है जबकि मानवीय समस्याग्रो की प्रायः 
उपेक्षा करते हैं। अतः निरीक्षको को संख्या में दृद्धि की जानी चाहिए जिससे इस 
अधिनियम का क्रियान्वयन प्रभावपूर्ण ढंग से हो सके ॥ 


3. कुशल एवं ईमानदार कारखाना निरीक्षकों की कमी है। भ्रधिकाँश 
निरीक्षक कारखाने का पूर्ण निरीक्षण किए बिना ही निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर 
लेते हैं तथा मालिकों से रिश्वत लेकर उनके दोषों को रिपोर्ट मे नही दिखाते हैं । 


4 अधिनियम का बार-बार उल्लंघन करने का प्रमुख कारण यह भी है कि 
दोषियों पर दण्ड कम किया जाता है। एक मालिक पर 00-50 रु. का जुर्माता 
किया जाता है जबकि उसकी पैरवी के लिए निरीक्षक के आने-जाने में ही हजारो 
रुपये व्यय हो जाते हैं। भ्रतः दोपी व्यक्तियों को दण्डित समय पर श्रौर पर्याप्त रूप 
में किया जाना चाहिए । 

5 यह अधिनियम अनियन्त्रित कारखानों (ए7०8०॥४/९१ ॥7४०007९8) 
पर लागू नही होता है । इन कारखानों मे श्रमिको का शोषण किया जाता है तथा 
श्रमानवीय दशाझ्ो मे उनको काये करना पड़ता है। झ्रत. इस अधिनियम को विस्तृत 
करके अतियन्त्रित कारखानों पर लागू किया जाना चाहिए । 

इस प्रधिनियम के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हेतु कारखाना निरीक्षकों की सझ्या 
बढाया जाना आवश्यक है। उनके अधिकारों और स्तर में भी दृद्धि की जानी 
चाहिए। ईमानदार और कार्यकुशन निरीक्षको की नियुक्ति अपेक्षित है। विभिन्न 
प्रास्तो मे पाई जाने बाली भ्रसमानता को समाप्त किया जाना चाहिए । श्रमिकों को 
भी इस भ्धिनियम के विभिन्न आदेशों के बारे मे बताया जाना चाहिए । 


भारत में श्रपिकों का ग्रावास; 
नियोजक व श्रप-संघों तथा 
सरकार द्ञारा दी गई 
श्रम कल्याण सुविधाएँ 


(सण्रञ्ञाएं ्॑ [39007 ता; ],490०0 
एशरांबार कब ला९5५ 7: 0चंतर्व 997 
&7379707९75५, 7: व९ तंफ्राणा5 दावे 

छण्ए्थ्बागला।) 








भारत में श्रमिकों का श्रावास : समस्या का स्वरूप 

(्र०05ांग्रड्ट ण।,०च व0 पाता : २७७८ ० 8 ए7कफाशा ) 

झ्रावास का वित्त प्रबन्धन और क्रियास्खयन निजी उद्यमियों द्वारा किया 
जाता थां। लेकिन यह नीति उस समय ही उचितत है जब अधिकाँश जतसस्या कृषि 
में लेगी हुई हो । स्वतन्त्रता की नीति के कारण से ब्रौद्योगीकररा हुग्रा श्रौर तीम्र 
श्रौद्योगीक रण स्थानीय केन्द्रों पर प्रधिक होने से प्राबादी बढ़ने लगी ! इससे श्रावास 
की समस्या उत्पन्न हुईं । बिना योजना के ही भावास-व्यवस्था की जाने लगी। 
इससे भुग्गी कोपडियो का विकास हुआ |! 

प्रौद्योगिक श्रायोग सन्‌ !98 (व॥0057ंथ] (०णा5500) ने इस 
समस्या फी श्लोर ध्यान आकपित किया । लेकिन इस सिफारिश की ध्रोर अधिक 
ध्यान नहीं दिया गया । 

रौटी, कपडा धौर मकान मानव की तीन झाधारभूव झावश्यकरताएँ है जिनमे 
मकान महत्वपूर्ण ग्रावश्यकता है। देश में भ्रावास व्यवस्था बढ़ती हुई प्रौद्योगिक 
जनसंख्या की तुलना में कमर रही । जगह की कमी, भूमि की ऊँची लागत प्रादि के 
कारण श्वास व्यवस्था धरुर्ण रूप से बढती हुई जनसख्या के लिए पर्याप्त नही रही । 
धीरे-घीरे आवास-दशशा्रो की स्थिति बिगड़ती गईं। 


3 007, #, 74, :॥,800ए7 77एएक्षणड 7 व0ढ/680 704एजच5, # 303- 
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शाही श्रम आयोग ने प्रमुख श्रौद्योगिक केख्रों की झावास व्यवस्था का 
विवरण देते हुए बताया कि मकान एक-दूसरे से सटे हुए थे। उनमे कोई रोशनदान 
की तथा सफाई की व्यवस्था नहीं थी । एक ही कमरे में कई व्यक्ति रहते थे | सूर्य 
का प्रकाश भी नही झ्राता था । पानी की भी समुचित व्यवस्था नही थी । रात को 
इन बस्तियों में कोई भी झआ-जा सही सकता था | 


आवास व्यवस्था के अन्तग्गंत न केवल चारदीवारी शामिल की जाती है, 
बल्कि श्रावास के प्रास-पास के वातावरण को भी शामिल किया जाता है। आवास 
व्यवस्था का अर्थ ऐसे आवास से है जहाँ श्रमिक आराम से रह क्षकें, एक ऐसे 
वातावरण से है जो श्रमिकरो हेतु स्वास्थ्यप्रद हो तथा ऐसी सुविधाम्रों से है जो कि 
श्रमिक के स्वास्थ्य व कार्य-क्षमता पर भ्रच्छा प्रभाव डाले । श्रमिकों का निवास 
ऐसी जगह होना चाहिए, जहाँ स्वच्छ वायु, प्रकाश व जल आसानी से मिलते हों । 
चिकित्सा शिक्षा, मनोरंजन, खेलकूद आदि की सुविधाएँ भी श्रमिकों को मिलनी 
चाहिएँ । 

बुरी आ्रावास व्यव्रस्था से औद्योगिक श्रमिक कई वुराइयों का शिकार बन 
जाता है, जैसे शराब पीना, बीमारी, झ्नैतिकता, अपराध, झनुपस्थितता प्रादि। 
इससे भ्णिक प्रस्पदालो झौर जेज्नों की व्यवस्था करनी पड़ेगी । 


आवास व्यवस्था एक सानवीय आवश्यकता है जिसे राष्ट्रीय योजना में 
शामिल करना पग्रावश्यक है । 


झावास की समस्या त्रिमुखी है-- 

4 सामाजिक समस्या (502८ंश 770०0)९७8)--यह ग्रन्दी बस्तियो की 
समस्‍या से सम्बन्धित है। प्रमुख झौद्योगिक केन्द्रों मे अधिक भीड-भाड़ से झावास 
समुचित रूप से न मिलने के कारए इन निस्‍्नत वर्य के लोगों द्वारा परदी वस्तियाँ 
बना ली गई हैं। मद्रास की चेरी, कातपुर के झरहाता, कलकत्ता की बस्ती, बम्बई 
और प्रहमदाबाद की चाल बस्तियाँ, गन्दी बस्तियो के महत्त्वपूर्णा उदाहरण हैं । 
विश्व के सम्भवत किसी भी औद्योगिक क्षेत्र मे इस प्रकार की गन्दी बध्ततियाँ देखने 
को नही मिलती हैं । 

2. भ्रार्थिक्ष समस्या (००४०णांट ?7०ा«ण)--गझ्रादास व्यवस्था का 
श्रमिक के स्वास्थ्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। खराब भावास से कई प्रकार की 
बीमारियो को प्रोत्साहन मिचता है। इसका श्रमिक के स्वास्थ्य पर दुरा असर 
पडता है । कार्य-कुयलता घटती है भ्रौर उत्पादन मे गिरावट ग्रा जाती है । 


3. नागरिक समस्या ((/प्त८ 770८7 )--शहरी क्षेत्रों मे ग्रधिक जनभार 


से बागरिकों के झावास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है । श्रमिक भी एक तागरिक हैँ 
और इस समस्या का समाधान होना झावश्यक है| 
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खराव आवास व्यवस्था के दोप 
(0९९९४ ०६ 8३४ पछू००७०४) 

प्रो. आर. सी सकक्‍तेना के ग्रनुसार, “अ्रच्छे घरोका ग्र्थ ग्रह-जीवन की 
सम्नावना, सुख भ्रोर स्वास्थ्य है तथा थुरे घरो का श्र्य है गन्दगी, शरावखोरी, 
बीमारी, व्यभिचार और झ्पराध |”! 

], खराब ग्रावास व्यवस्या का स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पढ़ता है 
प्रावास झौर स्वास्थ्य एक दूसरे से जुडे हुए हैं तथा ये दोनों प्रौद्योगिक श्रमिक 
की कार्ये-कुशलता पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इससे कई प्रकार की वीमाशियाँ पल 
जाप्ती हैं । 

2. खराब गृह-व्यवस्था के कारण ही श्रमिकों में प्रवास की प्रवृत्ति 
((झबण/ एगाबलथ ण॑ (7००) को प्रोत्माहव मिलता है। भारतीए 
श्रमिक्र ग्रामीण क्षेत्रों से झाकर औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। लेकिन 
प्रामीण और शहरी श्रावास मे रात दिव का अन्तर देखने को मिलता है। 
खुती हवा, प्रकाश, शुद्ध जल तथा अच्छा वाताबरख ग्रादि का शहरी क्षेत्री मे 
अभाव होने के कारण वे कुछ दिन कार्य करते हैं श्रोर फिर वापिस अपने पांव को 
चले जाते हैं । 

3. ख़राब झावास व्यवस्था के कारएा कई सामाजिक बुराइयाँ (500०ंग 
€शो$) उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरणाये--शराबखोरी, प्रतैतिकता, अ्रपराघ, सुम्रा 
सेलना झाईि । श्रौद्योगिक वस्तियों में स्मी-पुरुप का अनुपात भ्रसमाव होने के कारण 
ग्रनैतिकता को बढावा मिलता है। श्रेप्तिक विना परिवार के रहने के कारश 
जुप्राघोरी, शरावखोरी, अपराध ग्रादि बुराइयो का शिक्रार हो जाता है । 

अपर्याप्त और खराब प्रावास व्यवस्था के कारणा ही ग्रौद्योगिक अग्यार्ति, 
अनुपस्थिति झौर श्रम परिवर्तन आदि को प्रोत्याहन मिलता हैं। ये सभी 
ओ्रौद्योगिक उत्पादन को कम करते हैं, लिप्तका राष्ट्रीय अर्थन्यवस्था पर प्रतिकूर्त 


प्रभाव पह़्ता है । 
आ्रावास॒ व्यवस्था की इन अ्रभाग्यशाली परिस्थितियों से विवश होकर 


डॉ, राधाकमत मुखर्जी मे ठीक ही लिखा है कि “भारतीय प्रौद्योगिक बर्तियो की 
दशा इतनी भयकर है हि वहाँ मानवता को निर्देदवा के साथ अभिशावित किया 
जाता है। महिजाग्री के संतीत्व का अपमाव किया जाता है एवं देश के भावी 
श्राधार-स्तम्म शिशुघों को आरम्भ से विप से सिचित क्रिया जाता है ।/* 

आवास की इन खराब दशाप्नो का चित्रा करते हुए श्री मीतू मसानी ने 
कहा था कि, “भगवान ने विश्व को बनाया, मनुष्य ने शहरों को और राक्षसों ने 
गन्दी बस्तियों को बनाया (!! 

952 मै स्वर्गीय नेहरूने कानपुर की आवास व्यवस्था को देखकर 
गुस्से मे कहा था, “इन गन्दी वस्तियों को जला दिया जाएं ।" 
व. डब्हराब है (0. :7480०ण ?70फॉटय5 < 5002] छला7०, 2. 246 
2. - ##. 2९, #. उ:(श/2० ३ परगट 706097 '/गतएड 2३5, 9. 20 
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अ्रावास : किसका उत्तरदायित्व ? 
[प्र०णक्राइ. शाए5० छ९४एणाओं॥5 ? ) 


खराब झ्ावास व्यवस्था के कारण श्रमिको को कार्यकुशलता पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है। श्रमिक्रो मे प्रबासिता, औद्योगिक अश्चान्ति, श्रमिक परिवतेन, 
ग्रमुपस्थिति आदि सभी तत्तवों के लिए खराब आवास व्यवस्था जिम्मेदार है । कई 
सामाजिक बुराइयाँ उदाहरणार्थ शराबखोरी, जुप्नालोरी, वेश्यागमन, अपराध झादि 
खराब भ्रावाम व्यवस्था के ही परिणाम हैं कं 

इन सभी बुरे प्रभावी को समाप्त करने हेतु एक अच्छी प्रावास व्यवस्था का 
होना प्रावश्यक है । हम यह चाहते है कि प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छे मकान में सपरिवार 
सुखी ओर प्रसन्न रहे । एक अच्छी ग्रावास व्यवस्था हेतु किसे जिम्मेदार बनाया 
जाए, यह एक महत्त्वपूर्ो प्रश्न है । 

श्रमिकों का कहना है कि झ्ावास व्यवस्था करना मालिकों का उत्तरदायित्व 
है | सरकार को इसके लिए कारखाना अधितियम, 948 में संशोधन कर इसे 
शामिल किया जाए । जहाँ मालिक यह नही कर सकता है वहाँ श्रमिकों को ग्रावास 
भत्ता दिया जाना चाहिए । 

मालिकों का कथन है कि आवास व्यवस्था राज्य और स्थातीय निकायो 
द्वारा प्रदान की जाटी चाहिए क्योंकि ग्रावास॒ व्यवस्था के लिए भूमि प्राप्त करना 
ओर मछान बनाना एक महूँगी व्यवस्था है जो क्षि मालिक द्वारा वहत नही की जा 
सकती है ! 

सरकार के कथनानुसार आवास व्यवस्था का उत्तरदायित्व मालिको का है 
क्योकि अच्छी आवास व्यवस्था से प्राप्त लाभ मालिकों को ही प्राप्त होगे । श्रच्छी 
झावास व्यवस्था से श्रमिकों को प्रवासिता, प्रनुपस्थिति,श्रमिर परिवर्तन, शरावखोरी, 
जुप्राखो री, वेश्यागमत ग्रादि दोप कम हो जाएँगे। श्रम्रिको की कार्यक्रुशलतता 
बढ़ेगी, उत्पादन अधिक होगा झोर इससे मालिकों के लाभ में बृद्धि होगी । कई 
समितियों व पभायोगो ने भी ग्रावास के उत्तरदायित्व के वारे में अपने प्रलग-झलग 
विचार दिए हैं । 


शाही श्रम प्रायोग के अनुसार आवास का उत्तरदायित्व सरकार और 
स्थानीय निकायो का है । राष्ट्रीय योजना समिति ने कहा था कि इसका उत्तर- 
दायित्व भ्रनिवार्य रूप से मालिकों पर डाला जाना चाहिए । स्थ्रास्थ्य सर्वेक्षण एवं 
विकास समिति 946 ने भी ब्ावास का दापित्व सरकार पर ही डाला है । श्रम 
भनुसन्धान समिति ने सुझाव दिया है कि ग्रावास हेतु आ्रावास मण्डलों ([0एआ०8 
04705) की स्थापना की जानी चाहिए । आवात्त हेतु पूँजी वित्त का प्रबन्ध राज्यो 
द्वारा किया जाना चाहिए प्रौर क्रियाशोल व्यय वहन करने का दायित्व मालिकों और 
श्रमिकों पर होना चाहिए । 


आवाध्त व्यवस्था का उत्तरदायित्व क्सी एक पक्ष पर नहीं डाला जा सकता 
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क्योकि यह समस्‍या एक जटिल समध्या है तथा इसमे भूमि प्राप्त करता और मकान 
बनाने हेतु माल तथा वित्त का प्रबन्ध करना भादि कठिनाइयां आती हैं, जिन्हे किसी 
एक पक्ष द्वारा हूल करना आ्ासान नही है। अत श्रावास व्यवस्था हेतु न केवल 
राज्य सरकारों को हो उत्तरदायी बनाया जाए बल्कि स्थानीय सरकारों और 
मालिकों को भी इस हेतु तंयार किया जाना चाहिए । यह एक सयुक्त उत्तरदायित्व 
है जिसमे सार्वेजदिक तथा निजी क्षेत्रों की सस्थाओं, भालिको तथा सरकारों का 
सहयोग अपेक्षित है । 
गन्दी बस्तियों को समस्या 
(एणाश॥ ० 8]9ग्रा5) 


भारतीय ग्रौद्योगिक श्रमिको की झावास्न व्यवस्था ग्रच्छी नही है। वे गन्दी 
चस्तियों मे रहते हैं । इन ग्रन्दी बस्तियों को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों मे अलग-अलग 
नामों से पुकारा जाता है। बम्वई मे चाल (0॥39/) , मद्रास में चेरी (08०79) 
कलकत्ता में बस्ती (8350) श्रौर कानपुर में अ्रहाता (8॥995) के नाम से जानी 
जाती हैं। इन प्रौद्योगिक क्षेत्रों मे गन्दी बस्तियों को प्रोत्साहन निर्मारा नियमों 
में ढिलाई, थमिकों की उदासीनता, भूमि का ऊँचा मुल्य आदि के कारण मिला 
है। गन्दी बम्तियाँ हमारे देश की दरिद्रता को निशानी हैं। शिक्षा की कभी, 
अधिक जनभार और योजना के भ्रभाव के परिरशमस्वरूप मन्दी बस्तियों का 
विकास हुम्रा है । 

गन्दी वस्तियाँ एक राष्ट्रीय समस्या बन गई हैं क्योकि श्रावास मानव की 
एक प्रमुख प्रावश्यकता है जिसे पूरा करना प्रत्येक कल्याणकारी सरकार का दायित्व 
हो जाता है । इन गन्दी बस्तियो के कारण कार्य-कुशलता में कमी, प्रन॑तिकता, 
शंराबजोरी, जुप्राझोरी, श्रौद्योगिक प्रशान्ति ग्रादि रूपो में हमे भारी कीमत चुकानी 
पहती है । इसलिए गन्दी बस्तियो का उन्मूलन अत्यन्त प्रावश्यक है। 952 मे 
स्वर्गीय नेहरूजी ने कानपुर की गन्दी बस्तियों को समाप्त करने अथवा उन्हे जला 
देते के लिए कहा था । ससद्‌ सदस्य श्री बी. शिवाराव ने भी इन गन्दी बस्तियों को 
समाप्त करने के लिए युद्ध-स्तर पर कार्य करने को कहा था । 

गन्दी बस्तियों की समस्या का हल तीन इष्टिकोणो द्वारा किया जा सकता 
है | प्रथम, गन्दी वस्तियों की सफाई (काया छ्थाथ7००) करना । यह एक दीघं- 
कालीन समस्या है । थोजनाबद्ध तरीके से इस समस्या को हल करना होया। 
दूसरा, गन्दी बस्तियों का सुधार (अ्य गरफ्राएश्क्माधा) करना । जहौ गन्दी 
बस्तियों को साफ करना सम्भव नही है तथा सुधार सम्भव है, वहाँ यह कार्य किया 
जाता चाहिए । इसे वर्तमान समय से ही शुरू करता चाहिए ॥ इसके लिए झावश्यक 
सुविधाएँ, उदाहरणार्थ सडके, चिकित्सा और जिक्षा ब्रादि अदाव करनी चाहिए + 
तीसरी, गन्दी बस्तियों को रोकने (3[07) .ा०एथ्शाए०0) का सरकार को कानून 
बनाता चाहिए जिससे गन्दी वस्तियों को प्रोत्साहन वही मिले । योजनाबद्ध ठरीके 


भारत में श्रमिको का आवास 337 


से ग्रादास्त व्यवस्था की जानी चाहिए । ग्रह-तिर्माण सम्बन्धी नियमों को प्रभावपूर्ण 
ढंग से लागू किया जाना चाहिए । 

गन्दी वस्तियों की सफाई हेतु विभिन्न पंचवर्दोय योजनाग्रो मे निश्चित 
कार्यक्रम रखे गए है और उन पर व्यय किया गया है । 


प्रथम पचवर्यीय योजना में गन्दी बस्तियो की सफाई को प्रावास सम्बन्धी 
जतीति का श्रावश्यक अग माना गया । इसके लिए ग्ृह-निर्माण की राशि 38 5 
करोड रुपयो मे से योजना बनाकर व्यय करने का प्रावधात रखा गया था । दूसरी 
मोजना में गन्दी बसघ्तिघों की सफाई हेतु 20 करोड रुपये का प्रावधान रखा 
गया था जिसे बाद में घटाकर 3 करीड रुपये कर दिया गया। तीसरी 
पंचवर्षीय योजना भे गन्दी बस्तियों के उन्मूलन और सुधार हेतु 286 करोड रुपये 
रखें गए थे । चौथी पचवर्षीय योजना मे इस कार्य हेतु 60 करोड़ रुपये का प्रावधान 
था। पाँचवी पचवर्षीय योजना में भी गन्दी बस्तियो के उन्मूलन तथा सुधार हेतु 
पर्याप्त धन दिया गया । 

]958 में गन्दी बल्तियों की सफ़ाई पर सलाहकार समिति (40ए$079 
(0०शप्रंध९६ ०४ 500. (॥६७४६७०७) द्वारा दी गई रिपोर्ट मे निम्न सिफारिश 
की गई थी-- 

] गन्दी बस्तियों की सफाई समस्या को नागरिक विकास समस्या का एक 

अभिन्न अग माना जाए । 

2 सुगमतापूर्वक कार्य चलाने हेतु केन्द्रीय मन्त्रालय को यह कार्य-भार सौप 

दिया जाए । 

3. कांय॑ं प्रारम्भ करने हेतु बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्‍ली, कानपुर प्रौर 

अहमदाबाद की गन्दी बस्तियों को सुधारा जाए। 

4 वर्तेमान गन्दी अस्तियों में प्राधारभूत सुविधाएँ--सड़क, प्रकाश, जल, 

चिकित्सालय, पाठशाला ग्रादि की व्यवस्था की जाए । 

5. ग्रधिक गन्दी बस्तियों वाले औद्योगिक क्षेत्र मे अधिक घतराशि का 

उपयोग किया जाए । 


भारत में श्रमिकों तथा भ्रन्य वर्गों के श्रावास पर 
भारत सरकार का विवरण 985-86 
भारत में झकानो की कमी के दो पहलू हैं--कम संख्या और ग्रमन्तोपजनक 
स्तर । ग्रावास की यह समस्या कई वर्षों से लगातार जटिल होनी रही है । इसके 
मुख्यत तीन कारण रहे हैं--() जवसंख्या मे तेजी से इद्धि, (2) तीव गति से 
शहरीकरण प्रौर (3) मकानो की सख्या में अपेक्षाकृत कम बृद्धि। गाँवों और 
शहरों की आवास समस्‍या में भी बहुत वडा अन्तर है। शहरी इलाकों मे भीड- 
भाड, तंग बस्तियो और अनधिकृत बस्तियों को समस्या है ओर ग्रामीण क्षेत्रों में 
पर्यविरण की स्थिति सही नही है तथा आवश्यक सेवाड्रो का अभाव है । भारत में 
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श्रावास समस्या का कोई भी व्यापक हल दूंढते समय इन कटिमाइयों की प्रवहेलना 
नहीं की जा सकती । 

स्वाधीनता के पश्चात्‌ भारत में काफी परिवर्तन आए हैं । स्वाधीनता के 
बाद लोगो को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने श्रौर स्वास्थ्य 
की बेहत्तर देखभाल की नीतियाँ अपनाई गईं। इनसे श्रधिकाँश लोगों की आयु 
बढ़ गई | दूसरी ओर जनसल्या में वृद्धि के साथ-साथ लोगों की श्रौसत प्रागु मे 
भी बढोत्तरी हुईं। इन परिवततंनों की स्पष्ट भलक इस बात से मिलती है कि 
मकानों की माँग करने वाले नए परिवारों की सख्या लगातार बढ रहो है तथा वे 
वैहतर मकानों मे रहने की इच्छा करने लगे है। ग्रतः भारत मे श्रावास नीति में 
जहाँ एक भोर मकानो की सख्या बढाने पर बल दिया जाता है, वही लोगो को 
श्रपने निजी मकान बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। हालाँकि भारी 
संस्या मे लोगो का जीवन घ्तर बेहतर हुमा है लेकिन यह बात भी स्पष्ट रूप से 
सामने ग्राई है कि मूलभूत ग्रसमातताप्रो मे कोई परिवर्तन नही हुग्रा है । 


आवास श्रावश्यकताएँ 

संयुक्त राष्ट्र के एक भ्रनुमात के प्रनुस्रार भारत ज॑से विकासशील देशो मे 
श्रावास की स्थिति को श्रोर बिगडने से रोकने के लिए भ्रगले दो-तीन दशको में 
प्रतिवर्ष एक हजार की ग्रावादी के लिए झ्राठ से दस मकान बनाए जाने चाहिए । 
यह झनुमात लगाया गया है कि 97! तक प्रति हजार जनसख्या के लिए केवल 
दो से तीन मकातो क्री वृद्धि हुई, जबकि जनसंलछ्या की वृद्धि को देखते हुए प्रति 
हजार ग्राबादी के लिए पाँच मकानों की ग्रावश्यकता थी। 97! से 98 के 
बीच यह्‌ वृद्धि दर बढकर प्रतिवर्ष चार मकानों की प्रति हजार हो गई । मकावों के 
मौजूदा स्तर मे सुधार तथा पुराने मकानों के स्थान पर नए मकानों के निर्माण 
की भ्रावश्यक्रता के कारण मकानो की कमी की समस्या और गहरी हुई है । 

संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 987 का वर्ष प्रस्तर्राष्ट्रीय रूप से 
'ग्रावासहीनो के लिए आश्रय वर्ध! के रूप में मनाने का निश्चय किया है है इसके 
मुस्य उद्देश्य है--() 987 तक समीपवर्ती स्थानों पर रहने वाले निर्धती व 
सुविधाहीन लोगो की स्थिति मे सुधार लाने का प्रयास करना । (2) सब्‌ 2000 तक 
निध्धनो व सृविधाहीन व्यक्तियो के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करने से सम्बन्धित 
विभिन्न साधनों और ससाघवों मे सम्बन्धित उन्नत जानकारियों का प्रदर्शद करता । 
अन्तरच्द्रीय रूप से मनाए जा रहे '“ब्रादातहीनों के लिए आश्रय कप के विर्घारित 
उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सरकार वचनबद्ध है । 
पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आ्रावास योजनाएँ स्‍ 

झावास-निर्माएण एक ऐसी गतिविधि है जिसमे विशेषतया अ्रत्यविक श्रम 
की झावश्यकता पडती है। प्रतत इससे उसी प्रकार का विकास होता है जिसकी 
परिकत्पना भारत की दिभिन्न प्रचवर्षीय योजनाओं में की गई है। साथ ही झावास- 
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हिर्माण मे अकुशस श्रमिकों को रोजगार मिलता है और अपेक्षाकृत निर्घन लोगों 
को प्राय होती है । 


सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान वंनाने के अतिरिक्त आवास-निर्माण 
में चौथी पंचवर्षीय योजना तक सावेजनिक क्षेत्र की भूमिका कम रही है । समाज के 
कुछ चुने हुए झ्राधिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती मकान दिए गए हैं । पाँचवी 
पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार शहरी क्षेत्र मे चलाई जा रही योजनाग्रो 
के साथ-साथ ग्रामीण भूमिहीनों को भी आवास स्थल देते का प्रावधान किया 
गया । 


छूटी योजना में यह स्पष्ट कहा गया है कि आवास एक बुनियादी यावश्यकता 
है और इसे अ्रवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए। आवास के सन्दर्भ मे योजना 
के लक्ष्य इस प्रकार थे--() ग्रामीण भूमिहीत श्रमिकों को आवास स्थल प्रदान 
करना झ्ौर निर्माण के लिए सहायता देना, (2) साधनों की प्रत्यधिक कमी को 
देजते हुए, सावेजविक क्षेत्र की सामाजिक झावास योजनाप्रो को इस प्रकार तैयार 
किया जाएगा कि इनसे झधिकाधिक लोगो को लाभान्वित किया जा सके, विशेषकर 
आधिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए जिससे वे मुगतान करने मे स्वय 
को समर्थ पा सकें, शोर (3) स्तरो की समीक्षा करते हुए सस्ती वैकत्पिक निर्माण 
सामग्री का प्रयोग करके सार्वेजनिक आवास योजनामो में लागत को कम करने के 
विशेष प्रयास किए जाएँगे । 
सामाजिक आवास योजनाएँ 


झ्ावास समस्या केन्द्र तथा राज्य सरकारो के लिए चिन्ता का विपय रही है, 
क्योकि लोगो की व्यक्तिगत तया सामाजिक भलाई के लिए इसका चहुत महत्त्व है | 
स्वाधीनता के पश्चात्‌ सरकार ने यह स्वीकार क्या। कि लोगो को आवास सुविधाएँ 
प्रदान करने के लिए राज्य की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है। परिणामस्वरूप, 
राज्य/केद्ध सरकार की यह भूमिका उत्तरोत्तर बढती रही है कि श्रावास के लिए 
सरकारी व्यय म बराबर दृद्धि की जाती रही है । 

देश मे चल रही सामाजिक झावास योजना्ों के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार 
की भूमिका, इस विषय मे, मोटे तौर पर सिद्धान्त तिर्घारित करने, झ्रावश्यक्र 
परामर्श देने, राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को ऋण झौर अनुदान के 
रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने झौर इन योजनाओं की प्रगति पर नजर रखने 
तक ही सोमित रही है । राज्य सरकारों और केन्द्र शामित प्रदेशों के प्रशासनों 
को इन योजनाभ्रो के भ्रन्तगेंठ परियोजनाएँ तेयार करने, स्वीकृति देने और इन्हें 
कार्य रूप देने तथा सम्बन्धित निर्माण एजेन्सियो को वित्तीय सहायता जारी करने 
के पूरे अधिकार दिए गए हैं। चतुर्थ पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से राज्य को 
आवास सहित राज्य क्षेत्र को सभो योजनाप्रों के लिए 'एक मुश्त झनुदान! और 
“एक मुइ्त ऋण॒' के रूप मे परी केन्द्रीय सहायता दी जाती रही है। परन्तु इस 


334 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


विधय मे राज्यों के लिए ऐसी कोई झर्त नहीं तगाई जाती कि वे विकास के किसी 
विशेष कार्यक्रम अथवा योजना पर कितना धत खर्च करे। आवास और निर्माण 
मन्ताजय बीस सूत्री कार्यक्रम के भ्रन्तर्गंत चल रही योजवाओ्रो की प्रगति पर भी 
नणर रख्लता है । 

जून, 982 तक देश मे जो सामाजिक आवास योजनाएँ चल रही थी 
उनका विवरण (योजना शुरू होते के वर्ष सहित) इस प्रकार है-- 

() ग्रौद्योगिक श्रभिको और समाज के प्राथिक रूप से कमजोर वर्गों के 
लिए समन्वित रिग्रायती प्रावास बोजना (952), (2) क्रम ग्रायु वाले वर्ग के 
लिए आवास योजना (954) , (3) दागान मजदूरों के लिए रियायती वात 
योजना (956), (4) भध्यम आय वर्ग आवास योजना (959), (5) राज्य 
सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना (959), (6) तग 
बस्तियों की सफाई/सुधार योजना (956), (7) ग्रामोण आवास परियोजना 
(957), (8) भूमि प्रधिग्रहरा तथा विकास योजना (959) तथा ग्रामीरः 
क्षेत्रों मे भूमिहीन श्रमिको के लिए ग्रावातीय स्वलो का प्रावधान (974) । 

बागान मजदूरो के लिए रियायती झ्रावास योजना को छोडकर, जो केन्द्रीय 
क्षेत्र में ही है, जुलाई, 982 से सामाजिक प्रावास योजमाप्रो श्र मूमिहीन 
मजदूरों के लिए झ्रावासीय स्थलों के प्रावधान की योजना का झ्ाय के प्राधार पर 
पुन वर्गीकरण करके इलकी चार श्रेण्टियाँ बता दी गई हैं। ये है--(!) आधिक 
हूप से कमजोर बर्गो के लिए ग्रावास योजना, (2) कम थाय वर्ग के लिए आवास 
योजना, (3) मध्यम ग्राय वर्ग के लिए झावास योजना और (3) राज्य सरकारों 
के कमंचारियो के लिए किराया आवाप योजना । 
आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना 

गाँवों के भूमिहीत श्षमिकों के लिए झ्रावास स्थल तथा विर्माण महंयता 
योजना 8 राज्यों और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों मे चलाई जा रही है । छठी योजता 
में इसके लिए लगभग 354 करोड़ रुपये रखे गए थे। इनमे से 70 करोड़ स्पये 
प्रावास स्थल प्रदान करने के लिए रखे गए थे और लगभग 84 करोड रुपये 
निर्माण सहायता के रूप से देने का प्रावधान था। योजना के अनुसार विकसित 
आवास स्थलो, सम्पर्क सडको और एक पयका कुझाँ बनाने पर प्रति परिवार 
250 रुपये के हिसाब से खर्च किया गया । पत्येक परिवार को 500 रुपये विर्माण 
सहायता के रूप में दिए जाएँगे ५ मकानों के निर्माण का खूब योजना से लाभान्वित 
होमे वाले परिवार स्व॒य करेगे । 

झतुमान है कि मार्च, 985 तक ग्रावास सहायता पाने योग्य परिवारों 
की संख्या लगभग ?45 लाख होगी | 277 लाख परिवारों को छठी योजना क्के 
आरम्भ होते से पहले ही प्रावासीय प्लाट प्राप्त हो गए है और 68 लाख परिवार 
ऐसे बचे है जिन्हे ग्रावास स्थल दिए जाने हैं । छठी योजना मे शेप सभी भूमिहीत 
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परिवारों को ब्रावासीय प्लाट प्रदान करने का भ्रस्ताव है। मार्च, 7985 तक 
]30*72 लाख परिवारों को झावास स्थल प्रदान कर दिए गए हैं। छठी योजना 
मे सहायता पाते योग्य 25 प्रतिशत परिवारों प्र्यातु 36 लाख परिवारों को 
निर्माण सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। राज्य सरकारें और लोगों 
द्वारा अपने प्रयासों से मकानों अथवा मकोपड़ो का निर्माण किया जा रहा है। 
इन सभी प्रयासों से माचें, 9985 तक 3 35 लाख घर बनाए जा चुके हैं । 


आवास वित्त 


आवास तथा अन्य निर्माण गतिदिधियों मे आवास के लिए घन जुटाना 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू है। आवास के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की मूमिका 
उत्साहुजतक होते हुए भी बहुत कम रही है । श्रावास के लिए भ्धिकतर पूंजी निजी 
क्षेत्र मे ही लगने की आशा है । 

हालाँकि आ्रावास वित के लिए देश मे हाल ही में अ्रवेक विशेषज्ञ एजेस्सियाँ 
बन गई हैं, लेकिन श्रव भी अधिकाँश घन कुछ चुनी हुई वित्तीय सस्थाग्रो से ही 
प्राप्त होता है। इन सह्थाओ्रों मे भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा 
निगम, भ्रावास और शहरी विकास निगम (हुडको), कर्मचारी भविष्य निधि 
संगठन, इत्यादि शामिल हैं। राज्य झ्रावास बोर्डो, आवास तथा शहरी विकास 
अधिक रणुों, शी सहकारी झ्रावाघ विच्त समितियों और राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक 
बैको के जरिए भी धन प्राप्त होता है । 
शहरी विकास 

छठी योजना मे छोटे और मझोले शहरों तथा कस्बों के विकास पर बल 
दिया गया है | शहरी विकास को ग्रामीण विकास का पूरक मात्रा गया है ताकि 
शहरीकरण् की प्रक्रिया को श्रभावित करने वाली नीतियों से नगरो ओर उनके 
झास-पास के इलाकों के बीच सम्बन्ध सुदृढ हो सकें । छठी योजना का उद्देश्य है 
कि छोटे और मकोले नगरो को इस प्रकार विकसित किया जाएं कि आवास, 
जल-आपूर्ति, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य भौर मनोरंजन झादि पर अधिक घन लगाया 
जा सके । इन शहरी में नए उद्योग स्थावित करने तथा अन्य ग्रतिविधियों के लिए 
रचनात्मक प्रोत्साहुत दिए जाएंगे भ्रोर बिजली की सप्लाई तथा दूर सचार सुविधाग्रो 
मे सुधार किया जाएगा इन लक्ष्यो को ध्यान मे रखते हुए एक लाख से कम 
ज़नसख्या वाले छोटे और मक्कोले नगरो के विकास के लिए दिसम्बर, 2979 से एक 
केन्द्रीय योजना चलाई जा रही है 3 

छुडी योजना अवधि के दौरान 23( छोटे और मभझ्कोले नगरी के समन्वित 
विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र मे 96 करोड रुपये रखे गए हैं। केन्द्र सरकार आश्रय, 
परिवहन तथा ग्न्य प्राथिक गतिविधियों से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए उनकी 
लागत का पचास प्रतिशत झ्घवा चालीस लाख स्पये, जो भी कम हो देगी | यह 
राशि देते समय इस वात का ध्यान रखा जाएगा कि राज्य की एजेन्सियों ने 
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परियोजना के लिए इतना ही धन दिया है। राज्य सरक्षारं प्रवती शोर से भी इस 
समम्वित परियोजना के एक श्रग के रूप मे जल आपूति, सकाई, तग बस्तियों के 
सुधार तथा सामाजिक सुविधाभो पर घन खर्च करेगी । योजना के अन्तर्गत केग्ट्रीय 
सहाध्ता से कम लागत में सफाई का श्रगन्ध करते का मंद भी शामिल किया यया 
है । कम लागत पर सफाई की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें 40 लाख रपये 
के अलावा (5 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने की भी अधिकारी हैं, 
बशतें कि वे अपने कोष से कम से कम 82 लाख रुपये की घन राशि कम लागत 
की सफाई योजनाओं पर खर्च करें। मगर भर ग्राम प्रायोजत सगठन द्वारा 
परियोजना ऊा मूल्यांकन किया जा चुका है। इस प्रकार 237 नगरो में से 235 
नग़रों का चयन किया गया है और 3] मार्च, 4985 तक 63:44 करोड़ रुपये की 
केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा चुकी थी । 

श्रम मन्त्रालय, वापिक रिपोर्ट 985-86 का विवरण 

खान भौर बीडो श्रमिकों को श्रावास सुविधाएँ प्रदाव करने के लिए निम्न- 
लिखित योजनाएँ बनाई गई हैं-- 

() टाइप -! श्रावास योजना--इस योजना के झन्तगंत खान अबन्धों को 
मकान निर्माण हेंतु प्रति मकान 7,500 रू या मकान की वास्तविक लागत का 
75 प्रतिशत जो भी कम हो, की दर से ग्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त 
खान प्रबन्धकों को साधारण क्षेत्रों में ।000 रु भ्रौर काली मिट्टी तथा उभरी हुई 
मिट्टी वाले क्षेत्रो में ,500 प्रति मकान की दर से विकास खच भी देय है 
ताकि खात स्थलों में मकानों को निम्तित किया जा सके और उन्हे पात्र क्मंचारियों 
को प्राबटित किया जा सके 

(8) हाइप-ाा आवास योजवा--इस योजना के श्रन्तर्गत खात स्थलों पर 
श्रमिकों के लिए मकात निर्माण हेतु प्रति मकान 5,000 रु या मकात की 
वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, अअक से भिन्न खान प्रवन्धतल्री 
को प्रतिपू्ति की जाती है। इसके श्रतिरिक्त साधारण क्षेत्रों मे 4,500 प्रौर 
काली मिट्टी तथा उभरी हुई मिट्टी बाले क्षेत्रों मे 2.250 रु प्रति मकान की दर 
से विकास खर्च भी दिया जाता है । 

(॥) ह्ृपता सकान स्वयं बनाझो--इस योजवा के अन्तर्गत खनों श्रौद 
बीडी उद्योग तियोजित श्रमिक अपनी मूमि या राज्य सरकार के प्राधिका रियो द्वारा 
दी गई भूमि पर झपना मकान स्वय बनाने के लिए 4,000 5. की दर से वित्तीय 
सहायता भौर 4,000 ह, का व्यय मुक्त ऋए पाने के हकदार हैं । 

(४) श्राथिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रावास ब्रोजवा--यह योजना 
बीडी उद्योग मे कार्यरत झ्राथिक रूप से कमजोर वर्यों पर लागू होतो है।इस 
योजना के प्रम्तर्गंत भूमि की व्यवस्था की जाती हैं और राज्य सरकार हारा 
मकान निर्मित किए जाते हैं ताकि उन्हे ग्राथिक रूप से कमजोर बीड़ी श्रमिकों 
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को आवंटित किया जा सके । राज्य सरकार को प्रति मकान के लिए 3000 झ. 
या वाह्तविक लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की दर से प्रतिपूत्ति की 
जाती है । 

(५) गोदाम और वर्क शेड--यह योजना विशेषकर उन बीड़ी श्रमिकों 
को सहायता देने के लिए तेयार की गई है जो बोडी कारखानो में नियोजित 
नही हैं श्लौर जिनके पास काम्त करने की कोई जगह नहीं है । ऐसे कर्मकारो को 
सहकारी समितियों के रूप मे सगठित करने के उद्देश्य से उन्हें ग्रोदाम/वर्क शेड 
की लागत का 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता के रूप मे दिया जाता है बचें 
कि ऐसी सोसाइटियो में सदस्थो की सेख्या कम से कम 400 हो और उनकी अपनी 
जमीन हो । 

आवास समस्या के हल के लिए निर्माण 
एजेन्सियाँ श्रौर सरकारी योजनाएँ 

झावाम! राज्य का जिपय है । केन्द्र सरकार की भूमिका इस क्षेत्र मे राज्प 
सरकारों के क्रियाकलापों के समन्वय, आँकड़ें एकत्र करने झौर उनकी जाँच-पडताल 
करने, अनुसधान को वढाने और कम लागत के मकानों तथा परम्परागत सामग्री जो 
महंगी श्रौर दुर्लभ हो गई है, के स्थान पर नई सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में, उसके 
परिणामों का प्रचार करने ओर आवास तथा शहरी विक्रास निगम लिमिटेड 

(हुडको ), जीवन बीमा निगम (एल. झ्राई सी.) तथा सामान्य बीमा विग्रम 
(जी. आई सी.) के माध्यम से राज्य सरकारो तथा अन्‍य आवास अझमिकरणों के 
लिए ऋण) की व्यवस्था करने तक सीमित रही है । 


सरकार का यह प्रयास रहा है कि () मौजुदा आवासों की सझ्या को 
सुरक्षित रखा ऊाए प्लोर इस सख्या मे दृद्धि की जाए, (2) भूमिहीन भजदूरो के 
लिए पग्रावास त्तथा स्थलो की व्यवस्था की जाए, (3) आवास तथा नगर विक्रास 
निगम झ्लौर आवास बोर्डो जेसे सस्यागत झभिकरणो का समर्थन दिया जाए ताकि ये 
मिम्न ग्राय और मध्यम आय वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था कर श्षकें, 
(4) समाज के आर्थिक ईप्टि से कमजोर वर्यों के लिए ब्ावास-निर्माण को प्रोत्साहन 
दिपा जाए, (5) समाऊ के ग्राथिक रष्टि से कमजोर वर्गों के लिए सावेजनिक 
निधियो के उपयोग पर बल दिया जाए, और (6) सस्ती भवन-निर्माण सामग्री का 
गहन असुसधान एवं विकास किया जाए। 

निर्माण एजेन्सियाँ 


राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड--राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम 
लिपिटेड की स्थापना 960 में एक विशिष्ट उद्देश्य से की गई थी कि अच्छे स्तर के 
प्रति रुचि का विकास हो, निर्माण लागत को कम किया जाए और दुर्गंम तथा कठिन 
इलाकों मे निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सके ॥ राष्ट्रीय भवन निर्माण निग्रम 
विशेष तथा जदिल निर्माण कार्यों को हाथ मे खेता है प्रौर उन्हें पूरो तरह तैयार 
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करके देता है । निर्माण के भाथ-साथ भवन को योजना झ्ौर डियाइन भी निगम ही 
बनाता है। निगम ने लोबिया तथा ईराक मे विभिन्न कार्य हाथ ग्रे निए हैं जिनमे 
हवाई अड्डे, रिहायशी मकान बर्तियाँ, छात्रावास, होस्टल, विश्वविद्यालय तथा जत+ 
मल निकास प्रस्यालियों का निर्माण शामिल है । 

श्रावास और शहरी विकाल सिगस--आ्रवास और शहरी विकास निगम 
(हुडको) केन्द्र सरकार का एक उपक्रम है | इसे 970 से निर्माण और आवास 
मन्त्रालय के श्रन्तर्गत स्थापित किया गया था । यह एक शी संगठन है जिसका मुख्य 
काम देश मे श्रावास-निर्माण तथा शहरी विकास कार्यक्रम के लिए ऋण प्रदान 
करना है। ऐसा करते हुए यह निम्भ निम्न ग्राय वर्ग और झाधिक रूप से कमजोर 
बगे के लोगो के लिए आवास-निर्माश को प्राथमिकता देता है। 

यह निगम मुख्य तौर पर सरकार के शेयरों के माध्यम से भारतीय जीवन 
बीमा निगम से ऋण लेकर झौर प्रत्पफालीत ऋरा पत्र जारी करके अपने घ्िए धन 
जुटाता है । छठी योजना मे हुडको द्वारा 600 करोड़ रुपये के ऋण श्रौर 7,050 
करोड रुपये के ख्चे का प्रावधात था । 

34 मई, 985 तक कुल स्वीकृत ऋणो की राशि और वितरित राशि 
क्रमश ,73] 74 करोड रुपये तथा 2,002 24 क़रोड रुपये है। प्रव तक स्वीकृत 
कार्यक्रों की योजना लागत 2,642 38 करोड रुपये है। इससे 20:20 लाख 
मकानो के निर्माण में सहायता मिलेगी । इसके ग्रतिरिक्त 'हुडको' से प्राप्त ऋण का 
उपयोग | 78 लाख प्लादों को विकसित करने के लिए क्या जा सकेगा। इनमे से 
लगभग 88 प्रतिशत प्लाट समाज के कमजोर वर्गों और कम आय वर्ग के लोगो के 
लिए होगे । 
हिन्दुस्तान प्री-फंब लिफिटेड--हिन्दुस्तान प्री-फैव लिमिटेड, नई हिल्ली 
(जो पहले हिन्दुस्तान हाऊरसिंग फैक्ट्री लि के नाम से जानी जाती थी) सरकार दा 
एक उपक्रम है। यह कम्पनी पूर्व सरचित ग्रहों के निर्माण के ग्रतिरिक्त पूर्व सरचित 
प्रवलित सीमेट कक्रीट के हिस्से, पूर्व प्रवलिट मीमेट कक्रीट के बिजली के सम्भे, 
फोम कक्नीट के पैनय तथा विभाजन और विसवाहन खण्ड आदि विभिन्न प्रकार की 
निर्मास्स सामग्री बनाती है। इसमे लकडी की जुडाई का काम होता है प्रौर यहाँ 
इमारती लकडी को पकाने की उत्तर भारत की सबसे बडी भदटी है। इसने 
व्यक्तिगत भवन निर्मातायों और निर्माण एजेन्सियो के इस्तेमाल के लिए भवनों क्के कु 
यूर्वनिरभित हिस्सो का सानकीकरराः किया है। ग्रौद्योगिक ढाँचो के लिए जो 5 
निर्भित हिस्से इस कारखाने ने बनाए हैं उनसे इस्पात की बचत के साथ-साथ निर्माण 
लागत में कमी और निर्माश कार्यों के पूरा होने मे तेजी भाई है । 

बेप्द्रीय लोक निर्माण विभाग--केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी परी. 
डब्ल्यू. डी.) रेलवे, संचार, रक्षा सेवाग्रो, परमाणु ऊर्जा और पझ्ाकाशवाणी से 
निर्माण कार्यों को छोडकर, केन्द्र सरकार की यभी इमारतों के डिजाइन बताने, 
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निर्माण, रख-रखाव तथा सरस्मत करने का काम करता है! यह दिल्दी में राष्ट्रीय 
राजमार्गों के स्व-रखाव का काम करता है और केंद्र शाप्तित प्रदेशों के लोक निर्माण 
विभागों पर तकनीकी नियन्त्रण रखता है | सावेजनिक क्षेत्र के जिन प्रतिष्ठानो के 
पांस लोक निर्माण इजीनियरी सगठन नहीं हैं वे अपने निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक 
जिर्मादं विभाग प्रथवा सा्वेजनिक क्षेत्र के निर्माण सगठनों ओर सलाहकार सगठनों 
को ही सौपते है । केंद्रोय लोक तिर्माण विभाग अर्व-स रकारी संगठनों के निर्माण 
और कार्य ग्रनुवन्ध अपने हाथ में लेता है 
केस्रीय लोक निर्माण विभाग ने वास्तुकला, सौन्दर्य और बागवानी के साथ- 
साथ तिर्माण कार्य तथा विभिन्न सेवाग्रो की व्यवस्था करने में उल्लेखनीय विशेषज्ञता 
प्राप्त कर दी है। विभाग में सक्षम, वास्तु शाखा, डिजाइत तैयार करने के लिए एक 
केन्द्रीय डिजाइन-सेंगठन, परियोजनाएँ चलाने के लिए क्षेत्रोय एकॉश ओर विभिन्न 
सेवाप्ों की व्यवस्था करने के लिए एक विद्युत्‌ तथा यांत्रिक शाखा है । 
औद्योगिक आवास से सम्बन्धित विधान 
(€झंडाशाणा रिशश्यंपड (0 त/वे।॥एं90  पि०एरडंच्ट ) 
स्वतन्त्रता से पूर्व हमारे देश मे औद्योगिक झ्ावास से सम्बन्धित एक हो 
अधिनियम था । वह भूमि ग्रधिप्रहण ग्रधिनियम, ]933 ([.894 4०वुप्राइाणा 
8००0 933) था । इसके झन्तर्गत श्रमिकों हेतु मकान बनाने के लिए मालिकों 
को भूमि प्राप्त करने मे सहायता मिलती थी। ग्रश्बक खान श्रम कल्याण कोप 
अधिनियम, 946 (४०७ (४०2४ .300ए0 एए८(6 #ए56 8०५०946), 
कोयला खान श्रम कल्याण अधिनियम, 947 ((००9। (३९६ ].800ण0 १श९श्थि० 
एणा॥0 8०४ ०। 947) और लोहा खान श्रम कल्याण कोप अधिनियम, 96] 
(07-०6 )(॥965 7.99०पा श/९[विद फपठत0 8०६ ०। 96]) आदि के प्रन्तर्गत 
विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण का प्रावधान रखा गया है। इसके 
अतिरिक्त कई राज्यो द्वारः भी प्रादास व्यवस्था के लिए अधिनिवम पास क्रिए गए 
है । उदाहरणाथं--धम्बई ग्रादास मण्डल अधिनियम 948, मध्य प्रदेश आवास 
मण्डन अधिनियम 950, 955 का मंसूर आवास मण्डल अधिनियम, 952 
का हैदराबाद श्रम आवास अधितियम, !956 का पजाब श्रौद्योगिक आवास 
ग्रधिनियम, 955 का उत्तर प्रदेश औद्योगिक आवास श्रधिनियम, आदि | इन 
प्रधिनियमों के ग्रन्तगंत विभिन्न श्रमिक बर्गो के लिए झावास व्यवस्या के प्रावधाद 
रखें गए है । 
आवास योजनाओं की घोमी प्रगति के कारण 
((श5९5 ० 5]0क्‍ ए4९९ ० प्ला6्ण्जाड $साशा०) 
आवास व्यवस्था का दायित्व सरकार, मालिक, श्रम संघो तथा अन्य सगठमों 
पर सपुक्त रूप से है। इसी मयुक्त उत्तरदागित्व को ध्यान मे रखते हुए देश की 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इन वर्गों द्वारा विभिन्न आवास योजनाएँ चलाई गई हैं । इन 
प्रावास योजनाप्रो द्वारा श्रमिकों की बढती हुई आवास व्यवस्था की माँग की दुलना 
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में पूत्ति कम हुई है। ब्रावास् योजनाएँ धीमी गति से चली हैं। इसके कुछ प्रमुख" 
कारण मे है-- 

? सरकारी योजनाएँ लाल-फोताशाही का शिकार रही हैं । सरकारी कार्य 
घीरे-धीरे होने से श्रावास योजनाओं की प्रगति भी घीमी दर से हुई है । 

2. मकान निर्माण हेतु कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा और समय पर मिलने 
में कठिताई के कारण से भो धीमी प्रगति हुई है सीमेण्ट, लोहा ग्रादि माल पर्याप्त 
भात्रा में और समय पर नही मिल सका है। ' 

3. कुछ भ्रौद्योगिक क्षेत्रो भें श्रमिक 0 रुपये माहवार भी मकान किराया 
देते मे प्रश्ममर्थ होते से सरकार अधिक मकान बनाने भे असमर्थ रही है । 

4. मालिकों को सहायता तथा ऋण के रूप मे मिलने बाली राशि के 
अतिरिक्त राशि प्राप्त करने से कठिनाई होती है । 

5 भूमि झधिग्रहरा करना, कच्चा मान प्राप्त करता आ्रादि कठिनाइयों के 
कारण मालिको द्वारा आवास योजना की प्रगति धीमी रही है! 

6 श्रमिक ग्रशिक्षित तथा अज्ञानी होने के कारण श्रम सहकारी समितियाँ 
बनाने में प्रसमर्थ है श्रौर इसके अ्रभाव में निर्माण की गति को बढाया नहीं 
जा सकता । 

7 श्रम सहकारी समितियों को भी मकानों के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने 
तथा कच्चा माल--सीमेण्ट, लोहा आ्रादि प्राप्त करने मे कठिनाई श्राती है। इससे 
श्रम सहकारी समितियों द्वारा बाएं जमे वाले मकानों की सल्या प्रधिक नहीं 
बढ़ सकी है । 

सहायता प्राप्त औद्योगिक भ्रावास की सफलता हेतु उपाय 

(९३३९५ गण 800९९5५७।] ॥॥6॥509) प॒०एडाह छइत्लाध्गा०) 

राज्य सरकारो, मालिकों भर श्रम सहकारिताग्रो द्वारा सहायता प्राप्त 
श्रौद्योगिक प्रावास योजना मे अधिक रुचि नहीं दिखाई है। इसकी सहायता हेतु 
श्री वी. दी गिरि (५ ७४ (आए) ने जो सुझाव दिए थे, वे प्रनुकरणीय हैं!-- 

, जो स्थान काम करने के क्षेत्रों से टूर हैं और उनमें श्रमिको की बस्तियाँ 
बस जाती हैं वहाँ से श्रमिक्रों के ग्राते-जाने के तिए राज्य सरकारों प्लौर स्थानीय 
शाहधाग्रों को यातायात की सुविधाएँ उपलब्ध करनी चाहिए | है 

2. श्रमिकों की बस्ती में सार्वजनिक सेत्राग्रों तथा प्रन्य दूसरी सुविधाशों 
को उपलब्ध किया जाता चाहिए, उदाहरणार्थ बाजार, डाकघर और स्कूल 


का प्रबन्ध । म 
3, जहाँ तक सम्भव हो सके प्रत्येक श्रमिक को एक श्रलग भ्रूम की टुकड़ा 


दिया जाए, जिसमे सभी प्रकार की सुविधाएँ हो । श्रमिकों को वहां अपमे श्रम से 
सकामो का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहिस किया जाता चाहिए। 


व. दाम की #. १7.6777 काएेव्यान स्क एव 7एहैगजाओ 79% 7 32.3 
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पु 4. मजदूरी मुगतान भ्रधिनियम, 936 में इस प्रकार संशोधन किया जाता 
चाहिए कि राज्य सरकारें सीधे श्रमिक्रों के वेतत से ऋण की राशि प्राप्त कर सके। 

5. यह योजना उन औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी काम में लाई जानी 
चाहिए जो राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के नोकर हैं । 

6. जिन श्रमिकों के लिए मकान की व्यवस्था. नही हो सकी है उनमे से 
कम से कम 20% के लिए भी यदि मालिक मकान बनवाना चाहें तो उन्हे वढी हुई 
दर पर 3 से 5 साल तक के लिए वित्तीय सहायवा और ऋण देने की व्यवस्था की 
जानी चाहिए 

7. दंघानिक रूप से बाध्य करने की नीति को काम में लाया जाना चाहिए 
तथा राज्य सरकारो को चाहिए कि वे मालिकों को उचित दर पर भूमि देने की 
व्यवस्था करें | वित्तीय सहायता औ्ौर ऋण देने की दिशा में भी ग्रागे कदम बढया 
जाना चाहिए । 

8. यदि कोई झ्रन्य योजना बनाई जाती है ती उसके लिए भी वित्तीय 
सहायतः देने की व्यवस्था होनी चाहिए । 

9. वित्तीय सहायता और ऋणा में वृद्धि करके श्रमिकों की सहकारी 
समितियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। राज्य सरकार इन समितियों को 
'न लाभ न हानि! के भ्राधार पर अच्छी भूमि देने की व्यवस्था कर सकती है । 

0. ऋरा वापस लेने की किस्तों मे रियायत की जानी चाहिए, विशेष रूप 
से श्रमिकों की नहकारी समितियों के लिए । 

श्रम कल्याण को परिभाषा और क्षेत्र 
(ए0व०॥ल्‍स्‍607 & 5९०९ ० 7,20०४४ १४शशि०) 

विभिन्न समितियों, सम्मेलनों, आयोगों द्वारा श्रम कल्याण को परिभाषा 
भ्रोर क्षेत्र के विषय में भिन्न-भिन्न विचार दिए गए हैं 

शाही श्रम आयोग, 93] (२०४० ए०फरणाइ॥०॥ 07 7.97007,93] ) 
के प्रनुसार श्रम कल्याण एक लचोला शब्द है जिसके एक देश से दूसरे देश में 
अलग-अलग ग्रर्थ निकलते हैं। यह विभिन्न सामाजिक रीति-रिवाज, औद्योगीकरएण 

की मात्रा श्लौर श्रमिक का शैक्षणिक विकास श्रादि के अनुसार बदलता रहता है ।”7 

श्रम कल्याण कार्य के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए कृषि जाँच समिति 

(887007079 पणी7/ ९००४७०७7/६६) ने अपने अ्विवेदन में लिखा है कि 
श्रम कल्याण क्ियाड्रो के भ्रन्तगंत श्रमिकों के दोड्िक, शारीरिक, नंतिक एवं झाथिक 
विकास के कार्यो को शामिल किया जावा चाहिए । ये कार्य चाहे सरकार, नियोक्ता 
या प्रन्य संस्थानों द्वारा ही क्यो न किए जाएँ। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संध की एशियाई 
प्रादेशिक सम्मेश्नन की द्वितीय रिपोर्ट के अनुसार, “श्रम कल्याण से ऐसी सेवाग्रो भौर 
सुग्धिम्ी को समझा जादा चाहिए, जो कारखावो के प्रन्दर या निकटवर्ती स्थानों 


१ छ८ए०5६ ७६ ४४६ 8०)» (0छ७ए550७ 90 [39०७ 393), 9. 263. 
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मे स्थापित की गई हो ताकि उनमे काम करने काले अपिकर स्वस्थ और शान्तिपूर्ण 
परिस्थितियों में पता काम कर सके तया अपने स्वास्थ्य भौर नैतिक स्तर को ऊँचा 
उठाते वाली सुविधाओं का लाभ उठा सके ।3 


जून, 956 में धन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की 39वीं बँंठक के अनुसार 
निम्नलिखित पवाप्रो गौर सुविवाश्रों को श्रम कल्याण क्रियाओं के अन्तर्गत रक़ा 
गया हैल्‍- 

2 सस्थान मे ग्रथवा पास में भोजन की व्यवस्था । 

2 आराम ओर मनोरंजन की सुदिधघाएँ | 

3. जहाँ सावंजनिक यावायात ग्रसमुचित प्रथवा व्यावहारिक है वहाँ श्रमिक्रो 
के; प्रानेन्‍्जाने के लिए यातायात की सुविधा | 

श्रम कल्याण क्रियाड्रो के क्षेत्र का सबसे अच्छा विवरण थम सनुसंवान 
समिति, 946 ([00ए वाएट्शाहम/0 (०छ्रता(०6, )946) द्वारा दिया 
गया है! इसके अनुसार, “श्रम क्श्याण क्रियाप्रो में वे सभी क्रियाएँ शामित की 
जाती हैं जो श्रमिक्रो की वौद्धिक, शारीरिक, नंतिक प्रौर झा्थिक उत्नात के लिए 
की जाती हैं । ये कार्य चाहे नियोक्ता सरकार या अन्य सस्थानों द्वारा किया जाए 
तथा साधारण शभ्रनुबन्ध या विधान के अन्तर्गत श्रमिकों को जो मिलना चाहिए 
उसके ग्रलादा किए गए हो ( इस परिभाया के प्रस्तगगंत हम प्रावास, विकित्सा और 
शिक्षा सुविधाएँ पोपाहार (केण्टीन की व्यवस्था), आराम प्लौर मनोरजव की 
सुविधाएँ, सहकारी समप्रितियाँ, नर्सरी झ्लौर पालने, सफाई की सुविधाएँ, सवेत्न 
छुट्टियाँ, सामाजिक बीमा, ऐच्छिक रूप से ग्रकेले प्रथवा सयुक्त रूप से श्रमिक्रो के 
साथ में मालिक द्वारा बीमारी ओर मातृत्व लाभ योजनाएं, प्रोविडेण्ट फण्ड प्रेच्चुटी 
और पेन्शन ग्रादि का समावेश कर सकते हैं |”? 

श्रम कल्याण के सिद्धाग्त 
( शात्रलंफ९5 ० 7,30900७7 १४९४७7९ ) 

श्रम कल्याण कार्य निम्नलिबित के ग्राधार पर किया जाता है-- 

() उद्योग के सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धास्त, (2) प्रजातान्त्रिक 
मूल्य का सिद्धान्त, (3) उचित मजदूरी का सिद्दास्त, (4) कार्यकुशलता का 
घ्िद्धारत, (5) व्यक्तिगत विकास का सिद्धान्त, (6) सामूद्धिक उत्तरशयित्व का 
धिद्वान्व, (7) सम्पूर्ों कल्याण का सिद्धान्त । 

इस सछिद्धान्तों का सक्षिप्त वर्णोन लब्ध अतिष्ठ विद्वान डॉ. देवेख 
प्रतापनारायण सिह ने इस अकार किया है-- 

(7) उद्योग के सामाजिक उत्तरदायित्व--उद्योग में कार्य करने वाले 
कर्मचारियों के कल्याण की व्यवस्था का उत्तरदायित्व उद्योगपतियों पर है।यह 


4 रबकणगं या ज॑ कल ।, 4., 0. 4$449 [रट्ट्वा०037 (०7/८7/20८6, 9. 3. 
2 ए<एछा ता (,बएठए7 777८३0डबॉस्०्घ (एतणाह८ट, 9. 345. 
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सामाजिक मान्यता का एक अंग है । समाज कल्याएं का झ्राघार हो दो बातो पर 
निर्मर है--() दूसरो के दु खो को जानने की क्षमता और उनको मदद करने की 
इच्छा तथा (2) वास्तविकता की खोज करने की क्षमता । 

इन्ही दो स्तम्भों पर सामाजिक नीति की नीव डाली गई है । कमंचारी वर्ग 
कमजोर है; भूखा है, दीमार है ओर उसमे अपने परिदार एवं समाज को उठाने की 
क्षमता नहीं है । इसलिए उद्योग की नीति सामाजिक दृष्टिकोण से दूसरों की मदद 
करने की क्षमता के रूप में होनी चाहिए। इसी ग्रावश्यकता की पूर्ति के लिए 
सामाशिक एवं श्रमिक अश्रधितियमों का सुजन हुम्ना । गरीबो की रक्षा करना, 
नियोक्ताओं का सामाजिक घर्मे है। श्रमिकों का संगठित होना, संघों का निर्माण 
करना एवं क्रान्तिकारों भावना की जाशति के परिणामस्वरूप ही सामाजिक नीति 
के तिर्माण की झ्रावश्यक्ृता पडी और उसमे शीघ्रता से सुधार होने लगा । राज्य, 
घम्म के ग्राधार पर भी श्रौद्योगिक श्रमिकों के विकास के लिए आवास, शिक्षा एव 
शारीरिक गठन झ्रादि पर ध्यान देता आवश्यक माना गया है। इस प्रकार के कार्य 
अच्छे सम्बन्धों और शान्ति स्थापना में सहायक माने जाते हैं। 

(2) प्रणातास्त्रिक मुल्य--श्रमिकों के केल्याण के लिए प्रजातान्त्रिक 
व्यवस्था होनी चाहिए जिसमे श्रमिकों को यह अधिकार हो कि वे झपने कार्यो को 
स्वाभाविक ढंग से पूरा करें| उन पर अनायास वन्धन न हो, जिम्मेदार व्यक्ति के 
रूप में अ्रपने कार्यो को करने की उन्हे स्वतन्त्रता हो । कठोर बन्धन उद्योग की प्रगति 
के हित में नही होता इसलिए प्रजातान्त्रिक मूल्यों के आधार पर ही श्रमिक कल्याण 
की ब्यवस्था हो सकती है । 

(3) उचित मजदूरों का सिद्धा्त--यह मान्यता है कि श्रमिकों को 
उनकी न्यूनतम झावश्यकताम्ो की पूर्ति के लिए वेतन दिया जाए। यह तक क्रि 
श्रमिकों को अ्रमेक प्रकार की अल्याणकारी सुविधाएँ दी जाती हैं, इसलिए वेतन 
कम दिया जाए, उचित नही है। उद्योगपतियों का यह कथन कि वे श्रमिकों को 
वेतत के ऊपर बोनस, भत्ता; लाभाँश भ्रादि देते है इसलिए प्रधिक वेतन की कोई 
विशेष प्रावश्यकता नहीं, तर्कंसंगत नहीं है । इसके विपरीत, अच्छे उद्योगों मे, 
जहाँ मजदूरी प्रधिक है, श्रम कल्याण की व्यवस्था भी उतनी है। यह सिद्धान्त 
श्रमिकों में आत्म-विश्वास को बढावा देता है और ग्रच्छे सम्बन्धो को बनाए रखने 
में सहायक होता है। 

(4) कार्यक्षमता का सिद्धान्त--अच्छे श्रमिक कल्याणा का भ्रथ॑ ही है कि 
श्रमिकों की कार्यक्षमता को वढाया जाए। अर्थंकारी शिक्षा, पौष्टिक भोजन एव 
सुन्दर ग्रावास कार्यक्षमता को बढाने मे सहायक रहा है और रहेगा, उदाहरणार्थ 
जवान श्रमिकों के विकास के लिए सलाहकारी व्यवस्था उनके बच्चों के लिए शिक्षा 
एवं उनकी दैनिक ग्रावश्यकता की आपूर्ति आदि । 

(5) व्यक्तित्व विकास का सिद्धान्त--ओऔ्ौद्योश्कि संस्थानों में श्रमिकों का 
मे हत्व एकमात्र व्यक्तिगत का से ही सम्बन्धित है। उद्योग में थ्रमित्नो के व्यक्तित्व 
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विकास का प्रयास कैसे हो, वया हो, यह वही उद्योगपति सोच सकता है जो मानव 
कल्याए के प्रति उदार हो । यह समभता है कि अच्छा कमंचारी वही हो जो स्वय 
सोचने समभने, कार्य करने श्र उद्योग की प्रगति में सहायक बने की क्षमता 
रखता हो। व्यक्तित्व के विकास के लिए श्षमिको के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा 
करना झौर उसके सोचने झोर कार्य मे रुचि लेने के लिए जितना भी प्रयास सम्भव 
हो करना श्रावश्यक हो जाता है । 

(6) सहउत्तरदायित्व--श्रम कल्याझ के लिए श्रमिकों एव नियोक्ताओो का 
सहउत्तरदायित्व है। एकमात्र नियोक्ता अथवा श्रमिक ही समस्याप्रो का तिराझरण 
नहीं कर सकता। नियोक्ता श्रम्तिक-कल्याण के साधनों को प्रदान करा सकता है, 
पर उसका उपयोग करने वाले श्रमिकों का यह उत्तरदायित्व है कि वे उन कल्याण 
की सुविधाओ्नों का सदुपधयोग कर सके | 

(7) सम्पूर्ण श्रम कल्याश--सम्पूर्णा कल्याता उसी समय पूर्ण माना जा 
सकता है जब उद्योग के प्रारम्भ से ही नियोक्ता एवं श्रमिक उसका लाभ उठाएँ। 
यदि यह क्षणिक दिखादा मात्र हो तो उत्ते श्रम कल्पाण की सज्ञा नहीं दी जा 
सकती | श्रम कल्पाएं अधिकारी मात्र ही श्रम कल्याश नहीं कर सकता | इसके 
लिए सभी विभागो में सभी स्तर पर सभी अधिकारियी द्वारा पूर्राह्पेण प्रयास 
किया जाना चाहिए । इन्ही प्राधार-विम्दुप्नो पर लक्ष्यों को पूरा करने की परिकल्पता 
बनाई जाती है जिससे देश का « कल्यारा हो, श्रमिक एवं निमोक्ताओं में सौहाद हो 
(अच्छे सम्बन्ध हो) भ्रोर वे परिवर्तत की दिशा की औ्रोर अग्रसर हो । 

श्रम कल्याण कार्य का वर्गोकरण 
(८25४6९४४०७ रण [,॥0०च7 'ए९(३४९ छष्णछ) 

श्रम कल्याण शब्द का एक व्यापक प्र में प्रयोग क्रिया जाता है। श्रम 
कल्याण कार्यों को तीन वर्गों मे रखा ज़ा सकता है-- 

4, बेघानिक कल्याण कार्य (5क्वापाणाज १2४7० १४०7४)--वे कल्याण 
कार्य है जो मालिकों द्वारा श्रमिकों को कानूनी तौर पर भ्रदान किए जाते हैं। 
विधान में श्रमिकों के कल्याण हेतु भ्मूनतम' स्तर निश्चित कर दिए जाते हैं 
ग्रौर इनका उल्लधन करने वाले मालिकों को दण्डित किया जा सकता है । 
इनमें कार्य की दशाएँ कायें धण्डे, अकाश, सक्राई झोर स्वास्थ्य से सम्बन्बित विपधय 
आते हैं। ही 
2. ऐच्छिक कल्याण कार्य (फणेणांबाज फेशेशिर १णा )ैनचे वें 
कल्याण कार्य हैं जो मालिको द्वारा स्वेच्छा से किए जाते हैं। ये उदारवादी 
हष्टिकोर! पर प्लाधारित हैं । यदि हम इन्हें गहराई से देखें तो इस हर के कार्यों 
से त केवल श्रमिकों की कुशलता में इंडि होती हैं बल्कि मलिक व श्रमिकों के वीच 
मधुर सम्बन्ध स्थावित होने से ग्रौद्योधिक भगड़ो मे कमी आती है। इस धकार | 
कार्य ऐच्छिक सम्धाओों जँसे वाई. एम. सी. ए. (४. कं, 0. 6 ) द्वारा भी अदान 
किए जाते हैं। ४; द 
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3 पारस्परिक प्रथवा संयुक्त कल्याण कार्य (भरप्ाएशआ एछ९ा2 ७०7) - 
ये कल्याण कार्य सयुक्त रूप से मातिको और श्रमिकों द्वारा किए जाते हैं। इसमे 
श्रम सघो द्वारा श्रम कल्याण हेतु किए गए कार्य शामिल किए जाते है। 
' श्रम कल्याण कार्य का दूसरा वर्गीकरण भी दो कर्गो मे विभाजित किया जा 
सकता है-- 

() कारखाने के भ्रस्दर प्रदान किए जाने वाले कल्याए कार्प (7्राव8- 
प्राण» ॥५ीशंप९5)--इसके प्रन्तगंत सम्मिलित किए जाते है जैसे पीने का पानी, 
क्रेण्टीन, पालने, चिक्रित्सा सुविधा और विश्रामालय ग्रादि । 

() कारखाने के बाहर के कल्याण कार्य (४इ/फ्बयाप्राश ॥लाशा०६)-- 
ये कारखानों के बाहर प्रदान किए जाते हैं और इनके भअन्तगंत शेक्षरिषक श्रौर 
मनोरजन की सुविधाएँ, खेलकूद झौर चिक्रित्सा सुविधाप्रो आदि का समावेश किया 
जाता है। बीमारी, बेरोजगारी, बृद्धावस्था भ्रादि के समय दी जाने वाली वित्तीय 
सुविधाएँ भी इसके प्रनस्तयेंत झाती हैं । 

श्रम कल्याण कार्य के उद्देश्य 
(#षांण$ ० [,980ए ए/शॉ८ छ०ा:) 

कल्याणकारी क्रिपाओ का उद्देश्य मानवीय, आशिक और नागरिक ग्राधार 
माता गया है ।* 

, मानवीय श्राधार (सण्याक्षां।शआ)--श्रम एक उत्पादन का मानवीय 
साधन है। श्रमिक कुछ सुविधाएँ अपने झाप प्राप्त नही कर पाता है क्योकि उसकी 
निम्न श्राय है। वह निर्धत है भ्त्त: इन सुविधाप्रो को मानवीय आधार पर प्रदात 
किया जाता है । 

2, प्राथिक झाघार [7४८०००एणा८ छ॥७5$)--श्रम कन्याण क्रियाग्रों से 
श्रमिकों की ायंक्रुशलता में इद्धि होती है। इससे उत्पादन मे वृद्धि होती है तथा 

श्रम भौर पूंजी के बीच मधुर सम्बन्ध होने से श्रौद्योगिक विवाद भी कम हो जाते 
है। भ्रधिक उत्पादन से न केवल मालिक को ही लाभ प्राप्त होता है बल्कि समूचे 
राष्ट्र और प्रत्येक समाज के बर्गों को भी होता है । 

3, नागरिफ प्राधार (८ांघ८ 84&5)--थ्रम कल्याण कार्यों से श्रमिकों के 
उत्तरदाधित्व और इज्जत मे बृद्धि होती है । वह भ्रपने आपको एक ग्रच्छा नागरिक 
सममभने लगता है । 

भारत में कल्याण कार्य को श्रावश्यकता 
([९९९5ञं( रण शा गए क्‍9 वश) 

भारतीय श्रमिक किन दशाझ्रो में कार्य करते हैं और उनमें कौनसी 
विशेषताएँ पाई जाती हैं--इन बातों पर विचार करते हुए कल्याण कार्य की 
श्रावश्यकता का अग्रलिख्षित आधारों पर ग्रध्ययत किया जा सकता है-- 


3 उक्च्छाण, के. 6. 2 .0०ण ए/फीश्ए ढ: 5००० शा, 9 299. 
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मन _भारतीय श्रमिक की कार्य दशाएँ खराब है । यहाँ श्रमिको को कार के 
अधके धण्ट, अ्स्वस्थ वातावरण झ्रादि के ग्रन्तग्रेत काये करता पहता है। इन 
दक्शात्रो में कार्य करने के पश्चात्‌ श्रसिक अपनी थक्रान को दूर नहीं कर सकता । बहु 
बई सामाडिक बुराइयों का शिकार बन जाता है। उदाहरणार्थ शरातखोरी, 
जुप्नाखोरी, वेश्यागमन, अन्य प्रपराध प्रादि । भ्रत इन बुराइयों को समा“्त करते का 
एक मात्र साधन श्रम कल्याण क्रियाएँ अदाव करना है । 

द् 2. श्रम कल्याण काये के ग्रन्तगंत शिक्षा, चिकित्सा, खेलकुद, मनोरंजन, 
प्रादि सुविधाएँ प्रदान की जाती है। इससे श्रमिको व मानिकों के बीच मधुर 
सम्बन्धों को प्रोत्साहन मिल सकेगा । परिशामस्वरूप झ्ौद्योगिक शान्ति की स्थापना 
की जा सकेगी । 

3. विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी क्रियादों से श्रमिक विभिन्न कारखानो 
की शोर ग्राकपित होगे । वे रुच्ति लेकर कार्य करेंगे और इसके परिणामस्वरूप एक 
स्थायो एवं स्थिर धम शक्ति (उशाफ्ाकशथका! & आक्क० व.व00०/ 7०72०) का 
उदय होगा । 

4« प्रच्छी आवास व्यवस्था, केण्टीन, बीमारी और अ्रन्य लाभो के रूप मे 
कल्पाणकारी कार्य करने के फलस्वरूप श्रमिकों की मानसिक दशा मे परिवतेत होगा। 
वे कारखाने में प्रपता योगदान समझ सकेंगे। इससे श्रमिकों की झनुपर्थिति, श्रमिक 
परिवर्तन प्रादि मे कमी होगी झ्ौर श्रमिको की कार्यकुशलता मे बृद्धि होगी । 

5 करेष्टीन, मनोरंजन, चिकित्सा, मातृत्व प्रोर बाल कल्याण सुविधाएँ ग्रोर 
शैक्षणिक सुविधाधो से समाज को कई दाभ अआप्त होगे। क्रेण्टीत से श्रम्तिकों को 
सस्ता और अ्रच्छा भोजन, मनोरजन से रिश्वतखोरी, शरावघोरी, जुम्राखोरी प्रादि 
की समाप्ति, बीमारियों की समाप्ति और मानप्तिक दक्षता तथा प्राथिक उत्पादकता 
आदि रूपों से सामाजिक लाभ (502८४ /४१५०॥98८७) प्राप्त होते हैं । 

6 हमारे देश ने तीब्र प्राथिक विकास हेतु प्राथिक नियोजन का मार्ग 
अपनाया है ! भ्रत विभिन्न १चवर्षोव योजवाप्मों के लक्ष्यों की ब्राध्ति हेतु एक सन्ठुषट 
श्रम शक्ति (007(६7060 [.,8:007 700८) का होना आझ्रावृश्यक है श्लौर इसके 
लिए श्रम कल्याए कार्य की झ्रावश्यकता है । 

भारत में कल्याण कार्य 
(फ्ल्वागिर ५/णाआं। ॥09 ३ 

हमारे देश मे कल्यारप कार्यों पर द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ ही ध्यान दिया 
जाने लगा । निर्मित वस्तुओं की साँग में इृद्धि, कीमतो से निरन्तर इंद्धि, श्रौद्योगिक 
क्ेजो में ग्रावास समस्या, ग्रौद्योगिक ग्रशान्ति श्रादि तत्वों ने सरकार मालिकों, 
श्रमिकों झौर झत्य सामाजिक कायकर्त्ताओ तथा सस्थाग्रो का घ्याव आ्राकपित क्रिया । 
श्रम कल्यारा कार्य करने का श्रेय मुख्यत- निम्नलिखिल सस्थाम्रो को है- हि 

() केन्द्रीय सरकार, (2) राज्य सरकार, (3) उद्योगपति ९ मालिक, 
(4) श्रमिक सघ, (5) समाज सेवी सस्थाएँ तथा (6) नगरपालिकाएँ । 
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. केच्रीय सरकार द्वारा ञ्रायोजित कल्याण कार्य 
(भ्रतर्िन 40शांढ ण वार एशापशो 009 ) 
दूसरे महायुद्ध तक श्रम कल्याण क्षेत्र मे भारत सरकार द्वारा बहुत कम 

कार्य किया गया | सन्‌ 922 में अखिल भारतीय कत्याश सम्मेलन (शी ह्ात% 
'एए०१६ (0०एश्िला०2, ]922) में कल्याण समस्याग्रो पर विचार किया गया 
तथा देश मे कल्याण कार्य के समत्वय पर अ्रधिक जोर दिया गया। अप्रस्तर्राष्ट्रीय 
श्रम सम्मेलन के प्रस्ताव के कारश सन्‌ 926 में कत्पार कार्य के सम्बन्ध में ऑकड़े 
एकत्रित करने हेतु प्रात्तीय सरकारों को आदेश दिए गए । द्वितीय महायुद्ध तथा 
संवतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ श्रम कल्याए कार्य की ओर सरकार ने अधिक ध्याव 
देना शुहू क्रिया । कोयला और अश्रकू खानो मे क्षण कत्याणय कोपो की स्थापना 
तथा प्रमुख उद्योगों मे प्रोविडेण्ट फण्ड झ्रादि के शुरू करने से इस क्षेत्र में कल्याण 
कार्यो की प्रोत्माहन मिला। भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की 
का्यदएएको के लियणन और कल्यागुकाएरी खेवाएँ प्रदान करने के लिए कई फ्िनियण 
पास किए। सन्‌ !944 और सन्‌ 946 में क्रमश कीयला और प्रश्नक खातों 
में श्रम कल्याण कोधो की स्थापना की गई जिनके ग्रस्तगंत मनोरजन, शिक्षा श्रौर 
चिरित्सा पब्रादि सुविधाएँ प्रदान की जाती है| कारखाना अधिनियम, 948, 

खान अधिनियम, 952, बागान श्रम अ्रधिनिय्रम, 952, मोटर परिवहत 
बर्मचारी प्रधिनियम, 96]; लोहा खान श्रम कल्यारा अधिनियम, )96], श्रादि 
के अन्तर्गत केण्टीन, पालनो, विश्वामालय, धोने की सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधा प्रौर 
श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त करना, कार्य की दशाओ्रो का नियमत झादि प्रावधान 
हैं। इनसे भ्रमिको के कल्याण मे इंद्धि होती है तथा उनकी कार्यकुशलता बढती है । 
उपरोक्त सभी कल्याण कार्य कानूनन है जिनको श्रमिकों को प्रदान करना भ्रत्येकझ 
मालिक का दापित्व है । 

कल्याण कार्यो के सम्बन्ध मे वेघानिक प्रावधानों के ग्रतिरिक्त श्रम कल्यारा 

कोषों के निर्माण मे भी एक महत्त्वपूर्ण योजना का मार्ग प्रशस्त किया गया है । 
इसे कोपो में भ्रेंशदान स्वेच्छिक ग्राधार पर श्रमिको, सरकारों प्रनुदान, ग्रथंदण्ड की 
प्राप्तिषाँ, ठेकेदारों से छूट, केण्टीन के लाभ, सिनेमाओ से प्राप्त आय आदि से प्राप्त 

होता है । यह योजना सन्‌ 946 में बनाई गई | इस प्रकार के कोप कई सरकारी 
संस्थानों में स्थापित कर दिए गए हैं। इनसे ग्यान्तरिक श्रौर बाह्य खेल, पुस्तकालय 
और वाचतालय, रेडियो, शिक्षा और मनोरंजन आदि सुत्रिघाएँ प्रदान की जाती हैं 

विभिन्न संस्थानों और श्रम संधों द्वारा प्रसूति केन्द्रो, शालाप्रो श्ौर सामाजिक सेवा 

केसदरो को चलाने के तिए अनुदान भी दिए जाते हैं । 


भारत सरकार के श्रम कल्याणकारी कार्यों और व्यवस्थाओं तथा काम 
की शर्तों का सुर्दर विवरण वापिक सन्दर्म ग्रन्य भारत 985' प्रे ग्मग्न प्रकार 
दिया गया है-- 
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काम की शर्ते श्रीर कल्याण ; रू 
कारखानो में काम की शर्ते फंक्टरी प्रधिनियम, 948 के हारा वियमित 
की जाती हैं । इस अधिनियम के अनुसार प्रौढ श्रमिको के लिए सप्ताह मे 48 घण्टे 
काम के लिए निश्चित हैं एव किमी भी कारखाने में 4 साल से कम उम्र के 
बच्चो को काम पर लगाने की मताही है। ग्रधितियम के अन्तर्गत रोशनी, साफ़ 
हवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण सेवा के म्यूनतम मानक भी निश्चित हैं, 
जिनका पालन मालिकों को अपने कारखानों मे करना पड़ता है। जिन कारघानों 
में 30 से अधिक महिला श्रमिक्ष काम करती हैं, वहाँ उनके बच्चों के लिए वाव- 
ग़हों की व्यवस्था करनी पड़ती है । जिन कारखानो से 50 से ग्रविक व्यक्ति काम 
करते हैं, वहाँ कारखाने के मालिको को उनके लिए आश्रय स्थल, विधाम-गृह तथा 
भोजन के लिए कप्रयों की भी व्यवस्था करमी पड़ती है। जित कारखानो भे 
250 से ग्रधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहां श्रम्िकों के लिए फावश्यक हुविधाप्रों 
से युक्त कंण्टीनों की भी व्यवस्था उन्हे करनी पड़ती है। जिन कारखानों में 
500 या इससे प्रधिक कर्मचारी काम करते हैं उतमे कल्याण अ्रधिकारी की निधुक्ति 
करना प्रावश्यक है । धान अधिनियम, 7952, बयान मजदूर ग्रधिनियम, 9<, 
बीड़ी श्रौर सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्ते) अधिनियम, 966, ठेका मजदूर 
मियमन और उन्मूलन झधितियम, 970, मोटर परिवहन कर्मचारी झ्रधिनियम, 
96। ग्रादि के भन्तगंत खातों और बागातो के कमंचारियों के लिए भी सुविधाएँ 


प्रदान की गई हैं । 

कोयला, प्रश्नक, लोह अ्यस्क, मैगनीज अयस्क, चूर्ण प्रस्तर झौर डोलोमाइद 
सानों प्रौर वीडी उद्योग मे कार्य करने वाले श्रम्रिको हेतु आवास, चिक्त्सा, 
मनोरंजन प्ौर प्रन्प कल्याण सुविधाएँ नियोजित झ्ाघार पर भ्रदान करने के लिए 
साँविधिक कल्याण निधि का घृजन किया गया है । 

निधि के लिए धनराशि ग्रअक निर्यात पर लगे सीमा शुल्क पर उपकर। 
लोहा भौर मैगनीज पअयस्‍्क निर्यात के सीमा शुल्क पर उपकर, आन्तरिक खपत 
पर लगे उत्पादन शल्क और लोहा अयस्क, इस्पात संयस्त्र और सीमेण्ट तथा पत्य 
कारखानो मे इस्तेमाल होने वाले चुना पत्थर और डोलोमाइट के उत्पादन 
पर उपकर लगाकर श्राप्त की जाती है। बीडी श्रमिकों की कल्याएं निधि 
के लिए धनराशि तंयार दीडी पर लगे शुल्क पर उपकर लगाकर आध्त कीजा 
रही है ! 
वे ग्रधिनियम जिनमें निधि स्थापित की गई है इस प्रकार 8340 हा 
खान और मैंगनीड अयस्क खान श्रमिक कल्याश उपकर अधिनियम, 976, 
लौह अ्यस्क खान, मैपपरीज अ्रयस्क्त खान तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कि 
निधि ग्रधिनियम, 976, चूर्ण प्रस्तर श्रौर डोज्योमाइट खान श्रम कल्पार ति| 
अधिनियम, !972, कोयला स्वान खम कल्याण विधि अविनियम, प्रश्नक खान श्रम 
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कल्याण निर्धि अधितियम, 946 और वीड़ी कर्मचारी कल्याण उपकर (सशोघत) 
अधितियम, ]98] । 

बागान मजदू र--बागान मजदूर अधिनियम, 95व में बागान मजदूरों के 
कल्याण तथा बागानों मे कार्य करने की शर्तों को नियमित करने क्रा प्रावधान है । 
अधिनियम राज्य सरकारो द्वारा लागू किया जाता है। यद्यपि अधिनियम को 
95] में पारित किया गया था परन्तु यह । श्रप्रेज, 954 से लागू किया गया। 
इस दित से भी केवल वही अनच्छेद लागू किए गए जो बगेर किसी नियम निर्धारण 
के लागू किए जा सकते थे | सम्बन्धित राज्य सरकारों ने श्रम मन्त्रालय के निर्देशों 
का ग्रनुमरण करते हुए अपने कानूनों का निर्माण सितम्बर, 955 से श्रप्रेल, 959 
तक की झ्वधि के दौरान किया | 

बागान मजदूर अधिनियम, 95। के कार्यान्वयन के दौरान ग्रनुभव की गई 
कुछ कठिनाइयो को दूर करने के लिए तथा अधिनियम का क्षेत्र बढाने के लिए 
बागान मजदूर (सशोघन) विधेयक, 98] संसद द्वारा पारित किया गया और 
26 जनवरी, 982 से लागू कर दिया गया । 

यह श्रधिनियम जम्मू श्रोर कश्मीर को छोडकर पूरे भारत मे लागू है 
तथा इसके ग्रन्तगंत ऐसे समस्त चाय, काफी, रंबड, सिनकोता, इलायची बागान 
गाते हैं जो 5 हैक्ठेयर या प्रधिक क्षेत्रफल के हैं और जिनमे 5 या भ्रधिक श्रमिक 
नियोजित है । प्रधिनियम के अन्तगंत ऐसे श्रमिक जिनका मासिक वेतन 750 रुपये 
प्रतिमाह तक है, ग्राते है । प्रधिनियम मे श्रव बायानों के अतिवार्य पंजीकरण का 
प्रावधान है । 

ग्रधिनियप्न के अन्तर्गत, समस्त बागानो में आ्रावासीय, मजदूरों क्‍ग्लौर उनके 
परिवारों तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए, जो कि बाहर निवास करते है परन्तु 
बागान में रहते की श्रपनी इच्छा लिखित में प्रकट कर चुके है बशर्ते क्रि वह 
6 महीने की नौकरी कर चुके हो, निवास स्थान की व्यवस्था करने का प्रावधान है। 
बागानों में मजदूरों के लिए $स्पताल और झोपघालय की भी व्यवस्था करता 
जहरी है। कुछ बागानों मे मजदूरी के वच्चो की शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूलो 
की भी व्यवस्था है। चाय बोर्ड की सहायता से कुछ बायानो मे लाभदायक हस्तकला 
जैसे--सिल्लाई, घुताई झौर टोकरी बताने का भी अशिक्षण दिया जाता है। यहाँ 
पर मनोरंजन की सुविधाएँ भी प्रदान की जाती है । 

खशरल सुरक्ष---फैकटरी ऋधिलिएण, १948 कत्रिको की सुरक्षा वी गारफ्टी 
और स्वास्थ्य सुधार ग्रौर समाज कल्याण की व्यवस्था का प्रावधान रखता है । 
यह उत फैक्टरियों में, जिनमे ।000 या इससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं 
और शारोरिक चोट, जहर या राज्य सरकारो द्वारा सूचीबद्ध बीमारियों के 
जोखिमों से सम्बन्ध रखने वाली फंक्टरियों में सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति 
का प्राववान भी करता है। उनके अधी। तैयार अधितियम और कानुनो को राज्य 
,परकार उनके फेक्टरी तिरीक्षणालय के द्वारा प्रशासित करती है । 
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गोदी मजदूर (रोजगार का नियमन) अधिनियम, 948 के अधीन गोदी 
मजदूरों के स्वास्थ्य प्रौर कच्याए के उपाय सुनिश्चित करने तथा 'जो कर्मचारों 
योदी मजदूर वितियम, 948 की परिधि के ग्रस्तगंत भहीं प्राते, उनकी सुरक्षा 
करने के लिए गोदी मजदूर (सुरक्षा, स्वास्थ्य भौर कल्याण) योजना 96] तैयार 
री गई थी । 
फैक्टरी सलाह सेवा महानिदेशालय और श्रम संस्थान, बम्बई झ्रौद्योगिक 
कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कस्याण से सम्यन्धित मासन्रो पर सरकार, 
उद्योग और अन्य सस्थाप्नो को सलाह देने का सम्पूर्ं सिकाय है । 
जोखिम पर नियन्त्रण और व्यावसायिक स्वास्थ्य के बचाव तथा खतरनाक 
उत्पादन प्रतिक्रियाओ्ों में कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 
समन्द्रित कार्रवाई योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया है। इस कार्रबाई योजना 
में काम के वातावरण में सुरक्षा तया स्वास्थ्य के लिए सरकार, प्रवन्ध तथा श्रम्रिक 
संगठनों की जिम्मेदारियाँ निश्चित की जाती हैं । 
वाधिक रिपोर्ट 985-86 का विवरण 
अश्नक, लोहा प्रयस्क, मैंगनीज प्रयस्क झौर क्रोम पश्रयस्क, चूना पत्थर 
तथा डोलोमाइट खानो प्रौर बीडी उद्योग में नियोजित श्रमिकों को कल्याण 
सुदिधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजकों ग्रौर राज्य सरकारे के श्रयात्तों को 
ग्रनुपूरित करने के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिलित से सम्बन्धित काबूनो के 
अन्तगंत कैल्याण तिधियाँ स्थापित की गई हैं-- 
(क) श्रभ्नक्त खान श्रम कल्याए निधि प्धितियम, 946, 
(ख) चूना पत्थर ग्रौर डोलोमाइट खाते श्रम कह्याएा तिथि 
प्रधिनियम, 972, 
(ग) लोहे प्रयस्क/मैगनीज ग्रवस्‍्क ओर त्रोम प्रयस्क खान श्रम कन्याण 
निधि भ्धिनियम, 976: 
(घ) दीडी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम,976 । 
इन निधियों की स्थापना खनिज भ्रदार्थे के उत्पादन या खपत या निर्यात 
पर और बीडी के मामले मे निभित बीडियो पर उपकर लगा कर की गई है। 
इन निधियों से चवाए जा रहे कल्यारा उपाय चिकित्सा सुविधाम्रों के विकास, 
गवास, पेयजल की आपूर्ति, ऋश्षितों को शिक्षा देने के लिए सहायता, सरतोरजन 
श्रादि से सम्बन्धित है। हालाँकि प्रधिकाँश कार्यक्रलापों का संचालन कस्याक्ष 
संगठन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता हैं, लेकिन राज्य सरकारों, स्थावीय 
अ्रधिकरणों, निवोजकों को झठुमोदित योजनाझों के कार्याल्ववन के लिए ऋण 


और श्रथिक सहायता भी दी जाती है ॥ 
विभिन्न कल्याण विधियों के प्रन्तर्गंत अनेक योजनाओं को लागू करने के 


लिए देश मे नौ क्षेत्र बचाए 'गए है, अर्थात्‌ इलाहाबाद, बगलोौर, भुवनेश्वर, 
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भीलवाड़ा, गोवा, जबलपुर, नागपुर, करमा झोर हैदराबाद । प्रत्येक क्षेत्र का 
समग्र प्रभारी, कल्याण आयुक्त होता है और उसकी सहायता करने के लिए सहायक 
स्टाफ की भी व्यवस्था की गई है । 

विभिन्न निधियो के भ्रन्तगंत कार्यक्रम और नीति तंयार करने के प्रयोजन 

हेतु त्रिपक्षीय केन्द्रीय और राज्य सलाहकार विकायो के गठन के लिए भी व्यवस्था 
की गई है। विभिन्न कल्याण निधियों के ग्न्तगंत सभी समितियों का गठन हो 
चुका है और इन समितियों क्री नियमित बेठकें प्रायोजित की जा रही है + 

कल्याण उपाधों के लिए खर्च मे निम्नलिखित शामिल हैं-- 

(3) जन-स्वास्थ्य और सफाई में सुधार, रोगों की रोकथाम और चिकित्सा 
सुविधाओं की व्यवस्था तथा उनमे सुधार, 

(॥) शेक्षएिक सुविधाओ्ों की व्यवस्था तथा उनमे सुधार, 

(7) जल ग्रापूर्ति की व्यवस्था तथा उसमे सुधार झौर घुलाई की सुविधाएं, 

(५) रहन-सहन के स्तर में सधार जिसमे झ्रावास औ्लौर पोषण, सामाजिक 
दशाप्रों मे सुधार तथा मनोरजन सुविधाश्रो की व्यवस्था शामित्र है, 

(५) ऐसी प्रन्य कल्याण सुविधाप्रों तथा उपायो की जो निर्धारित किए 
जाएँ, व्यवस्था तथा उनमें सुधार, और 

(५) राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों या नियोजको को केन्द्रीय 
सरकार द्वारा प्रनुमोदित किसी मोजना की मदद के लिए अनुदान या झाथिक 
सहायता देना । 
चिकित्सा एवं देखरेख 

विभिन्न कल्याण निधियों के भ्रस्त्गंत चिकित्सा एव देखरेख की व्यवस्था करमे 
प्रौर उसमे सुधार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अस्पातल, प्लौषधालय 
(एलोप॑थिक झौर बआ्रामुर्वेदिक) निम्नानुसार स्थापित किए गए हैं-- 

(क) भ्रस्पताल--अभश्रक खान श्रम कत्याण निधि के अन्तर्गत सात 
अस्पताल दो करमा मे (50 पलगो वाला एक तपेदिक अस्पताल और 00 पलंगो 
वात्ना एक सामान्य अस्पताल), तिसरी, गंगापुर और कालिचेड (30 पलगो के) में 
एक-एक और तालपुर तथा साइदेपुरम में (0 पलगो के) दो क्षेत्रीय प्रस्पताल 
स्थापित किए गए है। लौह अयस्क, मैगसीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रम 
कल्यास निधि के अन्तर्गत चार केन्द्रीय अस्पताल जोडा, टिसका, बाराजमदा 
(50 पलगो के) और करोगानूर मे (60 पलगो का) एक-एक स्थापित किए 
गए हैं। बीडी श्रमिक कल्याण निधि के झत्तगंत मेसूर (कर्माटक) मे 0 पलगो 
वाला एक अस्पताल झौर निनतिता (पश्चिमी णगाल) में एक चेंस्ट क्‍्लीमिक कार्य 
कर रहे हैं। लौह अ्रयस्क, मैगनीज अयस्क/क्रोम झ्यस्क श्रमिक कल्याण निधि के 
प्रन्तगंत 50 पलगो बाले तीन अस्पतानो--मंसूर (कर्नाटक), सुधियावा, (पश्चिम 
बंगाल) झोर मुक्‍्काडाल (तमिलनाडु) मे एक-एक की स्थापना के लिए प्रशासनिक 
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प्रमुमति जारी कर दी गई है। वीडी श्रमिक कल्याण निधि के प्रन्तमंत गरतगज 
(उत्तर श्रदेश) में 30 पलगो बाला एक श्रस्पताल प्रौर ग्रुरशागंज (उत्तर प्रदेश) 
में 30 पलगो वाला एक ग्रस्पताल स्थापित करने के श्रस्ताव पर विचार किया जा 
रहा है। 

प प्रौषयालब--फ्रव तक विभिन्न वर्गों के कुल 2[ चिकित्सा सस्‍्यान 
स्शावित क्रिए जा चुके है। इनमें वीडो श्रमिक कल्पाए निधि एवं चूना पत्थर 
झौर डोलोमाइट खान श्रमिक कल्वाण निधि के प्रन्त्गंत 985-86 के दौरान 
मंजूर किए गए क्रमश. 2 ग्रर 2 झयधालयो को संझ्या भी शामिल है। 

(ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यकलापों के प्नन्तरगंत निम्नेलिबिद योजनाग्रो 
में स्गोघद किया गया है-- 

() कैंसर के मरीज (खान श्रमिको) का इलाज करवाने के लिए 
ड्स्पतालों में पलगो को प्रारक्षित करने की योजना यह योजना बीडो श्रामको 
पर भी लागू कर दी गई है । प्रस्पतालो में मल्यो को ग्रारक्षित करने की अवेक्षा, 
कसर से पीड़ित खान भौर बीडी कमंक्रारो का इलाज करने पर खर्च हुई बाध्तविक 
लागत की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है । 

(2) तपेदिक से पीडित लौह / मैगनीज / क्रोम प्रयस्क और प्रभ्रक खान 
श्रप्रिकों के गृहोप॒नार सम्बन्धी योजना “ तपेदिक से पीडित खान और बीडी श्रमिको 
के भृहोपचार सम्बन्धी योजता के अन्तर्गत उपलब्ध फायदों को चूना पत्थर ग्रौर 
डोलोमाइट खान शौर बीडी श्रमिको को भी देने की व्यवस्था की गई है। 

(3) खश्ात और बीडी श्रमिकों के लिए तपेदिक घस्पतालों मे पलंग 
श्रारक्षित कराने की योजना * इस योजना में निम्नलिखित उंपबन्ध किए गए हैं: 

(0) झारक्ष प्रभार 3,600 ह प्रढ़ि वर्ष से बढाकर 0,000 ह प्रति वर्ष 
कर दिए गए हैं। 

(7) पहले 9 महीनों की श्रवधि के लिए 50 ₹ प्रति माह की दर से 
दिए जाने वाले निर्वाह भत्ते की दर को बढ़ा कर झब उसे 2 महीतो की अवधि 
दक 50 रु. प्रतिमाह कर दिया गया है। 

(9) बहिरेग प्लोर प्रंतरग मरीजों के लिए खाने के खर्च को प्रति 
दिन 2 रु, से बढाकर प्रति मरीज के लिए 7 रु प्रति दिन कर दिया गया है । 

(ल्‍४) पात्रता : पात्रता के लिए मजदूरी की ग्रभिकतम सोमा को 500 ह 
प्रतिमाह से बढाकर ]2<50 रु. प्रतिमाह कर दिया गया है । 

(4) खान प्रबन्धकों को एम्बुलेस्स वाहन की पूर्ति नम्बन्धी योजना ड्म 
योजता के अस्तर्गत चूना पत्थर भौर डोलोमबाइट खात प्रवन्धकरों के सम्बन्ध में. 
एम्बुलेंस वाहन की खरीद के लिए विद्यमान व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रनुद्ान 
सहायता की 30,000 रु, की राशि को बढाकर 55,000 रु कर दिया गया है ! 
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शिक्षा--खान और बीडी श्रमिकों के बच्चों को छात्रदृत्तियाँ प्रदाव करते 
के लिए 975-76 से एक योजना चल रही है। यह योज्ना उन श्रमिरोके 
बच्चो पर लागू होती है जिनकी मासिक ग्राय ।,250 रु से अधिक नहीं है। 
छात्रशृत्तियो की दर 5 रु से 25 रु प्रतिमाह तक है। पात्रवा की सीमा को 
],250 रु. से बढ़ाकर ],600 रु करने के प्रस्ताव पर यह मन्त्रालय सक्रितर रूप 
से विचार कर रहा है । वर्ष !983-85 के दौरान 22,789 विद्याधियों की 
65,60,879 रु. की राशि छात्रद्ृत्तियों के रूप में वितरित की गई। आन्भ्र प्रदेश 
मे प्रभ्रक खान श्रम कल्याण सम्रठन द्वारा चलाए गए स्कूलों में बच्चों को दोपहर 
का भोजन व स्टेशनरी प्रदान क्री जाती है । निधि सगठन के गआ्राव्रास / छात्रावास 
भी स्थापित करिए है। चूना पत्थर और डोनोमाइट खान तथा लौह प्रयस्क / 
मैंगनीज ग्रयस्क / क्रोम ग्रयस्क श्रमिकों के सकूत जाने वाले बच्चों को परिवहन 
सुविधा प्रदान करने के लिए प्रवन्धतन्त्र को बल की वास्तविक लागत का 
50 प्रतिशत था सामान्य बस के लिए एक लाख रुपये और मिनी बस के लिए 
50,000 रु. जो 'भी कम हो, की सहायता देने हेतु एक योजना झारम्भ की गई 
है। इसके प्ररिरिक्त जिन वीडी श्रमिकों की मासिक परिलब्धियाँ 600 रु से 
ग्रधिक नहीं हैं उनके बच्चों को एक जोड़ा डूस देने की योजना भी लागू 
की गई है । 

जलपूर्ति--खान प्रबन्धतन्त्रों को ग्रश्बरक खान श्रम निधि के प्रलर्गत 
जलपूर्ति योजनाग्रो के लिए झ्नुमावित या वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत जो 
भी कम हो, ग्रौर प्रन्य निधियों के सम्बन्ध मे 50 प्रतिशत की दर से राशि दी 
जाती है । 


भनोरंजन--भ्रमिको को मनोरंजन सुविधाएँ प्रदान करने के लिए बहुद्देश्यीय 
सस्थान, चलते-फिरते मिनेमा, यूनिट कल्याण केन्द्र तवा उप कल्याण केन्द्र व 
पुस्तकालय स्थापित किए गए है। इसके ग्मतिरिक्त सास्कृतिक और मतोरजन 
समारोह, टूर्नामेट भी नियमित ग्रन्तराल पर आयोजित किए जा रहे हैं। रेडियो 
संद भ्रोर प्रोजेक्टरो की खरीद के लिए खान प्रवन्वतन्त्रो को सहायता अनुदान 
भो मणूर किया जा रहा है। खान श्षमिको के लिए भ्रमण एवं प्रध्ययन दौरे को भी 
योजना बनाई गई है जो उन्हे महत्त्वपूर्ण घामिक व अन्य स्थ नो को देखने का 
अवसर प्रदान करती है। प्रति दौरे के लिए 0,000 रु की वित्तीय महायता 
दी जाती है। बोडी श्रमिक्रों के लिए (जिनमें घर खाता बीडी श्रमिक भी झाते 
हैं) खेल-कुद, सामाजिक और संांह्कृतिक कार्यक्लाप झ्रायोजित करने के लिए 
एक योजना प्रारम्भ की गई है । अश्रक / लोह ग्रयस्क / चुना पत्थर और 
डोलोमाइट खानों में नियोजित कर्मकारों के लिए भअ्रनणा एवं अध्ययन दौरे की 
एक भ्रस्य योजना लागू कर दी गई है । 


बोड़ो श्रमिकों को सहकारी संधों में संगठित करना--गरीद बीडी श्रमिकों 
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को (जिनकी सख्या श्रनुमानत 35 लाख है) मुनाफाखोरों के चगुन से और उनकी 
शोपगात्मक क्रियाओं से बचाने के उद्देश्य से सरकार उन्हे सहकारी सघोमे 
सगठित करने पर विचार कर रही है। वोडी श्रमिको को सहकारी सधो को 
संगठित करने के लिए एक अवेतनिक सलाहकार की नियुक्ति की गई, जिम्होंने 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और श्रम मम्त्रालय सम्बन्धित राज्य सरहारों से 
परामर्श करके इप्त पर विचार कर रहा है। इस बीच, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठव से 
“बोड़ी श्रमिकों में प्रौद्योगिक सहकारिता को बढ़ावा देगा” नामक परियोजना 
सम्बन्धी एक विचार प्राप्त हुआ है, मन्त्रालय जिसकी जाँच कर रहा है । 
परिवार फल्याण--श्रम मनन्‍्त्रालय अपने कल्याण प्रभाग से स्थावित 
जनसख्या सेल के तहत परिवार कल्याण कार्यक्ररों को समन्वित कर रहा है । 
यह कार्यक्रम जनसख्या शिक्षा और परिवार कत्याण के बारे मे यू. एन डी. पी. / 
आई एल प्रो से सहायता प्राप्त परियोजनाम्रो की तहत चलाया जाता है। 
भ्रब तक नो परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं । चल रही परियोजनाग्रो 
की सूची निम्न प्रकार से है-- 
(9) संगठित क्षेत्र भे परिवार कल्यारा कार्यकलापों को बढावा देने के लिए 
द्विपक्षीप सहयोग टंक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इलाहाबाद ॥ 
(॥) ओ्ौद्योगिक बागानों में परिवार कल्याएा शिक्षा-भारतीय चाय 
एसोसिएशन । 
(7) वध्याप्क परिवार कल्याए शिक्षा कार्यक्रम प्रान्ध्र प्रदेश सरकार । 
(7५) संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए परिवार कल्याण शिक्षा 
महाराष्ट्र सरकार । 
(५) भारतीय चाय एसोसिएशन परिवार कल्याण परियोजना की ग्रसम 
शाखा (ए बी. आई. टी. ए ) । कि 
(९) कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिवार कल्याण परियोजना । 
(५४) ए. प्राई. पी. ई परिवार कल्यारा परियोजवा (फेज-ात) प्राल 
इडिया ग्रार्गनाइजेशन ग्रॉफ एम्पलायस। 
(शा) ई एफ आई परिवार कल्याझा परियोजना (फेज-) भारतीय 
तियोजक सध । 
इस तरह की निम्नलिखित परियोजनागों पर विचार किया जर रहा है“ 
(3) ग्रामीण श्रमिकों की परिवार कल्याण शिक्षा के लिए केंद्रीय श्रमिक 
शिक्षा बोर्ड की परियोजना-केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड । ह ५ 
(0) बोडी श्रमिकों के लिए प्रसिवार कल्याश शिक्षा परियोजना-- 


श्रम मन्त्रालय । ५ सा न्‍ 
श्रादिस्पीण (प्रोटोटाइप) योजना--साँविधिक कल्याण निधि अधिनियम 
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के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अश्रक/दीडी श्रमिकों और उनके परिवार के 
सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 
आदिरूपीय (प्रोटोटाइप) योजनाएँ ग्रप्ताई गई हैं-- 
तपेदिक के अ्रस्पतालों में पलंगो को ग्रारक्षित करना 
चलते-फिरते चिकित्सा यूनिद | 
कृत्रिम अगो की सप्लाई। 
कैंसर के इलाज के लिए पलगो को आरक्षित करना । 
मानसिक बीमारियो से पीडित श्रमिको का इलाज । 
सरकारी अस्पतालों मे पलगो को आरक्षित करना । 
खनिकों के लिए चश्मो की व्यवस्था । 
खान प्रबन्धो के लिए एम्बुलेंस गाडियो की व्यवस्था । 
ओऔपधालय का रख-रखाव करने के लिए प्रबन्धतन्त्रों को सहायता 
अनुदान । 
0. प्रौपधालय सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता । 
. घातक और गम्भीर दुर्घटना लाभ योजना । 
2, कुष्ठ रोग की दशा में सहायता । 
3. तपेदिक के मरीजों का गहोपचार । 
राज्य सरकारों द्वारा किए गए श्रम कल्याण कार्य 
(जा 3००5 ० 6 84९ 507शपएशा5) 


क्जालाणरे लक: 


हा 


क्रेन्द्रीय सरकार के ग्रतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारो द्वारा भी कल्याणकारी 
कार्य किए गए हैं । महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान में श्रम कल्यारा केर्र (7.०० 
४९६४८ (८77०७) चलाए जाते हैं । इन श्रम कल्याण केन्द्रो पर महिला विभाग 
झ्रौर पुरुष विभाग हैं। महिला विभाग में महिजा दर्जी तथा महिला सुपरवाइजर 
होती है । महिला दर्जी श्रमिकों की स्त्रियों को सिलाई सम्बन्धी कार्य सिखाती हैं 
जबकि महिला सुपरवाइजर छोटे-छोटे वच्चो तथा महिलाग्रो को पढाने का कार्य 
करती हैं। ये श्रमिको के परिवारों मे जाती है और इस प्रकार की क्ियाग्रों के 
विषय में जानकारी देती हैं। पुरुष विभाग मे गेम्स सुपरदाइजर, सगीत शिक्षक, वेद्य 
या कम्पाउण्डर होते है । भझ्रान्‍्तरिक व बाह्य खेलकूद, वाचनालय, पुस्तकालय, 
चिकित्सा सुविधा, रेडियो, फिल्म दिखाना आदि सुविधाएं पुरुष विशाग द्वारा प्रदान 
की जाती है । इसके ऊपर श्रम कल्याण निरीक्षक होता है जिसका कार्य सम्बन्धित 
कल्याण केन्द्रो की विभिन्न गतिविधियों को देखना तया उनमे समन्वय स्थापित 
करना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्य सरकारों 
ने भी श्रम कल्याण केन्द्रों को स्थापना की है । इन केन्द्रों पर सगीत शिक्षक द्वारा 
सगीत की शिक्षा भी दो जाती है। इन केन्द्रों की सस्या ग्रौद्योगिक श्रमिकों कीं 
सस्या की तुलना मे कम है | इन केन्द्रो की विभिन्न गतिविधियों को सुचारु छप से 
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चलाने के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था होनी चाहिए। महिला विभाग के प्रन्तगंत 
महिला दर्जी हारा चलाए जाने वाले कार्य मे वृद्धि करने हेतु प्रधिक घिलाई 
मशीनें खरोदनी चाहिए तथा उनको समय-समय पर मरम्मत भी की जानी 
चाहिए । श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु भी अधिक सुविधा प्रदात छरनी 
चाहिए। इसके अतिरिक्त इन कल्याण केन्द्रो की श्रवत्ध व्यवस्था में श्रमिकों को 
भी हिस्सा दिया जाना चाहिए । प्रशिक्षित व्यक्तिपरो द्वारा केद्रो को चलाया जाता 
चाहिए। सरकार को कोई ऐसा विधान बताना चाहिए जिससे मालिक भी कल्याए 
कार्यों मे प्रषता योगदान दे सके । 
नियोजकों या मालिकों द्वारा कल्यारा काय 
(ज़त्चाभ८ छ४०फ ॥९ प्गाफ़ाणला$) 
नियोजको द्वारा कल्याण कार्य स्वेच्छा से न करके विधान के ग्रन्तगंत प्रदान 
किए गए हैं। केण्टीन, पालने, विश्रामालय, स्नान घर, धोने की सुविधाएँ, चिवित्सा 
सुविधाएँ ग्रादि विभिन्न प्रधिनियमों के अन्तर्गत दी जाती हैं। कल्याएं कार्य प्र 
किए गए व्यय को मालिकों ने “प्रपव्यव' (५४/७०४४५) माना है जबकि प्रव अध्ययन 
से पता चला है कि इसमे श्रप्रिकों की कार्यकुशलता में दृद्धि होती है गौर इसे 
प्रपव्यवय न मानकर विनियोग (47५८४४७८३॥ै) माना जाता है | प्रधिकाँश उद्योगपति 
कल्याण कार्यों के प्रति अमुदार भावता रखते हैं। फ़िर भी अब प्रगतिशील तथा 
उदारवादी विचारधारा वाले मालिको ने विभिन्न प्रकार के उद्योगों में श्रम कल्माण 
कार्य किए हैं, जो मुख्यत निम्न प्रकार हैं-- 
() सूती दत्त उद्योगर-बम्बई की सूती वस्त्र मित्रों में चिकिततालण, प्रालने, 
बेण्दीन, भ्रताज की दूकातो की सुविधाएँ झ्रादि प्रदात की जाती हैं । 
नागपुर की एम्प्रेस मिल्स ने इस क्षेत्र में प्रशंसदीय कार्य किया है । चि७हित्सा 
सुविधाएँ सम्तोपप्रद हैं ॥ एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है। बीमारी ता 
कोप की भी स्थापना की गई है । 
देहली क्वोथ एवं जनरल मिल्स ने कर्मचारी लाभ कोप दृस्ट दता 
रखा है| यह श्रमिकरो और प्रवन्वको के चुने व्यक्तियों द्वारा चलाया दाता है 
लम्बी दीमारी, शादी, दाह संस्कार और अच्छे विशेषज्ञों के इल्राज ग्रादि के लिए 
वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हायर संफेण्डरी, मिदिल तथा तकतीरी 
पाठगाचाएँ चलाई जाती हैं। एक साप्ताहिक डी. सी. एम ग्रजंट भी प्रकाशित 
किया जाता है । 
मद्रास की वर्किचम एवं कर्नाटक मिल्स द्वारा भ्रच्छा चिकित्सालय चलाया 
जाता है। सहिलाओों को सफाई, बच्चों के पालन-पोषण, रोगो को रोकने मादि 
का ज्ञान देने हेतु विशेष कक्षाएँ चलाई जाती हैं। 
बगतौर में ऊनी, सूती और रेशम मिन्स्त द्वारा 
समन्वय किया गया है । चिकित्सालय, प्रयूति श्रौर दाल कल्याण केन्द्र आदि की 
सन्व्रोषप्रद सुविधाएँ उपलब्ध हैं । 


7 भी कल्याण कार्यों का प्रच्छा 
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झत प्रधिकाँश सूती वस्त्र मिलों में श्रम कल्याण कार्य सन्तोपप्रद है। फिर 
भी इन कार्यों मे विभिन्न केन्द्रो पर समानता नही पाई जाती है । 


(४) जूट उद्योग (जम कया ए0४५४७ )--इस उद्योग में श्रम कल्याण 
कार्य करने वाली एक मात्र सस्था भारतीय जूट मिल्‍्स सघ (ता ॥ए8 'शा।$ 
5802400 ) हैँ । यह्‌ मालिको की सस्था है। इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों मे 
कल्याण केन्द्र चलाए जाते हैं। इसके द्वारा आन्‍्तरिक व बाह्य खेल, मनोरजन 
सुविधाएँ, पुस्तकालय, वाचनालय, प्राथमिक शालाएँ, श्रमिकों के बच्चो को छात्र- 
वृत्तियाँ देना ग्रादि कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं । 

(गा) इन्जीनिर्यारण उद्योग (सशराष्टॉएशगाए़ 7059) ---कई मिलो में 
चिक्रित्पालय, केण्टीन, शैक्षएक और मनोरंजन सुविधाएं प्रदान की जाती है। 
शाद्य ग्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा 8 चिकित्सालयो और अच्छी साज-सज्जा 


वाने अ्रस्पताल की व्यवस्था की गई है । प्रसुति और वाल कल्याण केन्द्र भी चलाए 
जाते हैं । 


कागज, चीनी, सीमेण्ट, चप्रडा, रासायनिक, पदार्थ तेल ग्रादि उद्योगों मे 
प्रस्पताल, चिकित्सालय, शिक्षा और भनोरजन सुविधाएँ श्रादि मालिको द्वारा प्रदान 
की जाती हैं । 

(0) बागान (?27(06०7$) --इस उद्योग में श्रम कल्याण कार्यों हेतु 
बागात श्रम प्रधेतियम, 95] (ए]आश्रा075 4.80007 6०७ 6 ]95 ) के 
प्रतध्षान रखे गए हैं। गम्भीर बीमारी हेतु बागानों मे अ्रस्पतालो की व्यवस्था है । 
प्र्मम में 9 अस्पताल और 6 चिकित्सालय खोले गए हैं. जहाँ पर बागान श्रमिक्रो 
का इलाज क्रिया जाता है | कल्याण कार्यों हेतु असम वागान श्रमिकों हेतु असम 
चाय बागान कर्मचारी कल्याण कोप अधिनियम, 959 (4&5४४0॥ ॥6७ ?]8- 
(8008 छ99009९०४ फलि० एए३१ ७० ०0 959) पास किया गया है । 
इस कोप का निर्माण राज्य था केन्द्रीय सरकार के अ्नुद।न, मालिकों से प्राप्त दण्ड 
राशियाँ, ऐच्छिक दात तथा अन्य उधार घन से दिया गया है। 

कोयला, लोहा और श्रश्नक की खानो में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण 
के लिए श्रम कल्यारा कोयो की स्थापना की गई है । इन कोपो की सहायता से 
चिकित्सा सुविधाएँ, ग्रान्तरिक एवं बाह्य खेलकूद, मनोरजन, वाचनालय, पुस्तकालय 
ग्रादि को सृब्रियाएँ अ्रद्यत को जाती हैं? 

श्रम संघों द्वारा कल्याण कार्य 
(.करणपा शिशलि० 99 47902 घज्ज॑०४5) 

भारतीय श्रम संघो का कार्य अपने सदस्यों के वेतन तथा उनकी कार्य दशाग्रों 
में सुधार हेतु मालिकों से संघर्ध करते तक ही सीमित रहा है। श्रमिकों के लिए 
रचनात्मक कार्य करने मे उनका योगदान बहुत कम रहा है। श्रमिक सघ निर्धन 
होने से इस क्षेत्र मे अपना योगदान देने में समर्थे नही रहे हैं ॥ फिर भी कुछ सुदृढ 
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भ्रम सघो ने अपने सोमित कोपों से श्रम कल्यार कार्यों के क्षेत्र में अपना महत्वपर्ण 
योगदान दिया है । 
अहमदादाद सूती वम्त्र श्रम संघ (#|ाणव्त4७३१त प्र७ूत6 [७०0 
455०८०७०ा ) ने कल्याण कार्य के क्षेत्र में प्रशसनीय कार्य किया है।यह सथ 
अपनी ब्राय का 75% कल्याण कार्यों पर व्यय करता है । इसके प्रन्तगेत 25 कर 
चलते हैं जहाँ पर मॉँस्क्रतिक कार्यक्रम, वाचतालय, पुस्तकालय, आन्तरिक व बाह्य 
खेलकूद, मनोरजन, चिकित्सा ग्रादि सुविधाएँ उपलब्ध हैं। संघ द्वारा 9 शिक् 
सम्धाएँ चलाई जाती हैं, जिनमे 6 स्कूल, 2 प्रध्ययन भवन तथा ! बालिका 
छात्रावास है। संघ द्वारा श्रमिकों के बच्चो को उच्च शिक्षा हेतु छात्रदृत्तियाँ भी दी 
जाती हैं। इस संघ द्वारा 'मन्जुर सन्देश" (#शशाण 520280) नाम का पत्र भी 
निकाना जाता है । 
कानपुर की मजदूर सभा ()4820007 546॥9) द्वारा भी श्रमिक्रो के 
कल्याण के लिए वाचतालय, पुस्तकालय श्र चिक्रित्सालय की सुविधाएं प्रदान की 
गई हैं। 
रेल कर्मचारी सघो ने भी प्रयने सदस्यो हेतु क्लब खोलना, सहकारों 
मममितियाँ, मुकदमे की पैरवी ग्रादि रूपी में कल्याणकारी कार्य किए हैं। 
इन्दोर की मिल मजदूर यूनियन ()॥॥ |(७20007 एगञा00, 002) द्वारा 
एक श्रम कल्पारा केन्द्र चलाया जाता है। यह केन्द्र तीन विभागों के अन्तर्गत चलाया 
जाता है--बाल मन्दिर, प्रुरुष केद्ध और महिला मन्दिर । इन केद्धों पर शिक्षा, 
स्वस्थ्य, सिलाई, शरीरिक प्रशिक्षण प्रादि की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं ! 
अधिकांश श्रमिकरी के सगठन ने श्रम कल्याण कार्य में ग्रधिक रूचि नही नी 
है । इसका सबसे प्रमुष काररा वित्तीय कठिनाई का होना है । 
समाजसेवी संत्थाओ्रों द्वारा कल्यारा कार्य 
(५शा॥६ एण्ड 99 59त6॑ग इशछंए९ 4एधासं०५) 
कुछ समाज सेवी सस्थाग्रो द्वारा भी श्रम कल्यारा कार क्षेत्र में उल्लेखनीय 
कार्य किया गया है । इन संस्थाग्रो मे 'बम्बई समाज सेवी लीग”, 'सेवा सदत समिति", 
ववम्बई श्रेसीडेन्सी महिला मण्डल", 'वाई- एम सी- ए” आदि प्रमुख हैं वम्बई की 
समाज सेवा लीग द्वारा टात्रिकालीत शिक्षण सस्थाएँ चन्नाई जाती हैं । इसमे शमिको 
में शिक्षा का प्रसार होगा । पुस्तकालय, वाचनालय, स्क्राउटिग, मनोरजन व बैल दुद 
को व्यवस्था, सहकारी समितिप्रों की स्थापना आदि सुविधाएँ प्रदान को के हैँ 
घना झौर बम्वई की सेवा सदन समितियों द्वारा बाल व महिलाओ्रों को सामाजिक, 
बरक्षशिक और चिंकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं । ये हामाजिक कार्य 
कर्ताओं को तैयार करते का कार्य भी करती हैं। पश्चिम बंगाल में महिला 
समित्तियो द्वारा गाँव-याँव म जाकर शिक्षा प्रसार और सार्वेजतिक स्वास्थ्य सेवा 
के कार्य किए जाते हैं । इस श्रकार श्रम कल्याण कार्यों के खतेत्र मे इन सामानिक 
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सेवा संस्थाप्रो का योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण और सराहवीय रहा है । इसके प्रचार, 
प्रयार और प्रोत्साहन के कारग्प हमारे देश में श्रमिक कल्याण कार्य के क्षेत्र मे 
कई कासून बनाए जा सके हैं । 


नगरपालिकाओं द्वारा श्रम कल्याण कार्य 
(,करणार जशुत्रिर १एण $छ फिपांशंएथ॥725) 

नगर तिगमों और नगरपालिकाप्रों द्वारा भी श्रम कल्याण कायें के क्षेत्र मे 
प्रपना योगदान दिया गया है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर, भद्रास और झ्रजमेर 
के नगर निगमो द्वारा सहकारी साख समितियों की व्यवस्था को गई है । वम्बई नगर 
निगम द्वारा एक अलग से कल्याण विभाग (शशथ० ॥0)०ए07076॥/) चलाया 
जाता है। कानपुर व अजमेर से नगर नियमों द्वारा प्राथमिक शानाएँ चलाई जाती है। 
केलकत्ता नगर तिगम द्वारा रात्रि शालाएँ, शिशु सदन तथा केण्टीन ध्रादि चलाने की 
अवस्था है। दिल्ली और तमिलनाडु मे प्रौड़ शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जाती है। 
कई नगरपालिका मे प्रोविडेप्ट फण्ड योजना भी चलाई जाती है। बम्बई की 
ग्रोद्योगिक बस्तियाँ जिन्हे 'चाल” कहा जाता है, वहाँ श्रमिकों हेतु प्रान्तरिक तथा 
बाह्य खेलो, वाचचातयों तथा मतोरजन सुविधामो का प्रबन्ध किया जाता है। 

श्रम कल्याण कार्य के विभिन्न पहलू 
(एश्रां००5 8५०९५ ० ॥,कणण १/शॉश० १५०7) 

श्रप कल्याए कार्थ के पहलू उद्योग की प्रकृति, उसकी स्थिति, काम मे प्रगति 
एवं मगठन के ढंग और उसके परिणाम पर निर्मेर करते हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण श्रम 
कल्याण कार्य के पहलू नीचे दिए गए हैं-- 

. केष्टीन ((आ॥९९॥5)--किसी भी ग्रोद्योगिक संस्थान मे केण्टीन के 
भहृत्त्त को स्वीकार किया गया है। इसका संस्थान के श्रमिको के स्वास्थ्य, कुधलता 
प्रोर कक्याए पर प्रभाव पडता है। इसका उद्देश्य सस्ता और पोपाहारयुक्त भौजन 
पुलभ कराना है । इससे श्रमिक एक-दूसरे के अधिक निकट आते हैं शोर प्रसन्नता का 
अनुभव करते हैं । 

किसी भी सस्थान मरे केण्टीन की सफलता के लिए यह ग्रावश्यक है कि इसमे 
पर्याप्त बस्तुएँ हो, साफ-सुयरी जगह हो और अच्छे वातावरण में कारखाने मे इसे 
स्थापित किया जाए। यह न लाभ न हानि [प० 07० ० 7.055) के ब्राधार 
पर चलाया जाना चाहिए । प्रबन्धको द्वारा इसे श्रनुदान दिया जाना चाहिए । टाटा 
आयरन एण्ड स्टोल कम्पनी, डी सी. एम.-, लिवर ब्रादर्स झ्रादि द्वारा बहुत ही सुन्दर 
केण्टीन सुविधाएँ प्रदान की गई हैं । कारखाना अधिनियम, 948, खान अधिनियम, 
952 के अन्तगंत 250 या इससे अधिक श्रमिक होने पर कारखाने तथा खानो में 
मालिक द्वारा केप्टीन की व्यवस्था करनी पडती है | बागान श्रम अधिनियम, 95[ 


अन्तर्गत ]50 था इससे झ्धिक्त श्रमिक होने पर केण्टीन की व्यवस्था करना 
प्रावश्यक है । 


360 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


ह 04 ((धलो८5)--छोटे बच्चों के लिए पासनों की व्यवस्था करना 
प्रावश्यक है बयोकि महिला श्रमिक कार्य करती रहती है तया बच्चों को मिद्री शराब 
आने, गर्दे होने श्रादि से बचाने के लिए इसकी व्यवस्था प्रावश्यक है। जज कार 
ने विभिन्न राज्य सरकारो हे कानून द्वारा पालनो की व्यवस्था हेतु कानूत बने का. 
निर्देश दिया है । कारखानों मे जहाँ 50 या इससे प्रधिक महिजा श्रमिक कार्य करती 
हैँ गा पर पाजनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। खान प्रधिनियम व बागान 
प्रधितियम में भी पालने की व्यवस्था करने का प्रावघान है । 
हक दर 58%, 6 कह था कि ग्रधिकांश कारखानं मे पॉकनों 
जानी है जी पर अत हे स्थान से बह व्यवस्था दूसरे कोने पर की 

है जह नकी देखभाव के लिए कुछ भी प्रबन्ध नही किया जाता है ्रौर 
न ही बच्चो को खेलने के लिए सिदौने ध्रादि की व्यवस्था की जातो है। 

पालने की अच्छी व्यवस्था होने पर बच्चे की मां अपने बच्चे की सुरक्षा भर 
झाराम से दसि लेकर कार्य करती है जिससे उसकी कार्य-कुशलता बढती है। मदुरा 
मिल्स, वकिघम झ्ौर कर्वाटक मिल्‍्स तथा डो सी, एम में पालतों की व्यवस्था 
सन्तोपप्रद है । 

3. ममोर॑जन सुविधाएँ (ए्टाध्ब्रगणाश ए3लंधरा)--श्रम प्रभुसघात 
समिति (.98०0॥ ॥75९5५0890॥ (07॥0/८०) ने मनोरंजन सुजिवाशों पर 
जोर दिया है| सारे दित का षका हुप्ना श्रमिक कार्य की थकावट, तीरसता श्रादि 
कौ स्वयं के साधनों से दुर नहीं कर सकता । इस थकावट, नीरसता आदि को दूर 
करने हेतु माटक, धाद-विवाद, सिनेमा, रेडियो, संगीव, वाचनालय, पुस्तकालय व 
पार्क ग्रादि की सुविधाएँ प्रदाव की जानी चाहिएँ। मतोरणजन को सुविधा्रों के 

प्रभाव में श्रमिक कई सामाजिक बुराइयो ($००श ४॥००४$) उदाहरणार्थ-- 
शराबखोरी, जुप्राखोरी, वेश्यागमन श्रादि का शिक्षार बन जाता है। ममोरजब 
सुविधाओं की ग्रोर मालिकों व सरकारों द्वारए कोई विशेष ध्यान नही दिया गया 
या। श्रम ब्रनुसधात समिति मे बुझाव दिया है कि मतोर॑जन की सुविधाएं प्रदान 
करना मालिको का ऐच्छिक् उत्तरदायित्व होता चाहिए। उन पर किस्ती प्रकार का 


बंधानिक दाप्रित्व नही होना चाहिए । 
व, चिकित्सा सुविधाएँ (स्वास्थ फथल॥8०६)-अ्रमिकों की कयबकुशतता 


पर उनके स्वास्थ्य का प्रभाव पडता है; प्रच्छे स्वास्थ्य हेतु विडित्सा सुविधाएँ शदाव 
जी। जाने चरण, ५ औीपणएी कर स्वर स्वास्थ्य के कारण श्रमिकों में पनूपस्थिति, 
श्रमिक परिवर्तत, श्रम प्रवासिता तथा औद्योगिक श्रद्गुशलता तथा ब्शानि क्को 
प्रोत्साहन मिलता है । 

समूचे देश मे ही चिकित्सा युविधाएँ प्रसमुचित तय अपर्याप्त हैं। मातिती 
द्वारा प्रदात की गईये सुविधाएँ भी असन्तोपजनक हैं। श्रम अनुसधान समिति ते 
कहा है कि चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने का असुख दायित्व सरकार का है फिर 
भो इन सुविधाश्रो हेछु सालिको और श्रम्रिको का सहयोग भी अपेक्षित है | 


भारत मे श्रमिकों का आवास 367! 
है । 


कारखाना अधितियम, 946 के अन्तर्गत कुछ राज्यों मे चिकित्सा 
सुविधाओं की देख-रेव हेतु चिकित्सा निष्नीक्षको की नियुक्ति की गई है। - 

- 5, धोने और नहाने को सुविधाएँ (श०5घा०2 & ठशधावट्ट एकलीत९६)- 
कारखाना अ्रधिनियम, 948 के अन्तर्गत कपड़े धोने तथा गन्दे हाथ पैर धोने तथा 
नहाने की पूर्ण व्यवस्था का प्रावबान है। श्रमिको को अपने गन्दे कपड़े घोकर 
सुखाने तथा टाँकने की व्यवस्था भी की गई है । कारखाना प्र्धिनियम के अ्रतिरिक्त 
खान अधिनियम, सोटर यातायात कर्मचारी अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम, 
श्रादि के अन्तर्गत धोने श्रौर नहाने की सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रावधात किए 
गए. हैं । 

6. शैक्षिएक सुविधाएँ (20प्रट्॑णात्र 780॥005)--श्रमिको में प्रशिक्षा 
कई बुराइयो की जनती है। भ्रत श्रमिक्रों में शिक्षा का प्रसार करना ग्रौर इसकी 
सुविधाएँ प्रदान करना प्रत्येक करयाशकारी राज्य का उत्तरदायित्व हो जाता है । 
शिक्षा से श्रमिको की मानप्तिक दक्षता और आशिक उत्पादकता में बृद्धि होती है । 
झ्ौद्योगिक विकास के कारण तीतव़ गति से उत्पादत के विभिन्न तरीको में परिवर्तन 
हो रहा है। इसमें वही श्रमिक अधिक सफल हो सकता है जिसमे कुशलता प्राप्त 
करने की क्षमता है। श्रम अनुसधान समिति (7.00 वाएद्आाइक्षाणा 
(००0९४) ने शिक्षा के सम्बन्ध मे राज्यों पर जिम्मेदारी डाली है। यही कारण 
है कि सन्‌ 958 मे श्रमिकों की शिक्षा हेतु एक केन्द्रीय मण्डल ((थ्ाधर् छ0श0 
कि 'ण६४5६ ए00०७॥07 ) की स्थापता की गई । इस बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों 
की शिक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम लिया गया है। इस बोड के भरन्तर्गत 
सरकार द्वारा शिक्षा अधिकारियों (500८४४०7 0०९३5) की नियुक्ति की जाती 
है। ये शिक्षा अधिकारी प्रादेशिक कार्यालयों में चुने हुए श्रमिकों को श्रम कानून 
तया ग्रन्य विषयो पर शिक्षा देते हैं। उन्हे श्रमिकों के श्रध्यापक (ए०णा६५' 
पर्वणाथ5) कहा जाता है। ये बाद मे अपने सस्थातो में वापत्त जाकर श्रमिक्रों में 
शिक्षा के प्रसार का कार्य करते हैं । 


, उपरोक्त श्रम कल्याण कार्य के विभिन्न पहलुओं का प्रध्ययन करने पर हम 
यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इत विभिन्न पहलुग्रों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने 
पर श्रमिक्रों की कार्य-कुशलता पर भ्नुकूल प्रभाव पड़ता है । इन पर जो व्यय किया 
जाता है वह अपव्यय न होकर विनियोग माना जाता है क्योकि इससे श्रमिक के 
स्वास्थ्य, कार्य-कुृशलता तथा जीदन-स्तर पर प्ननुकुल प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय 
उत्पादन बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढती है श्रौर लोगो का जीवन-स्तर उन्नत होता 
है । इन सब लाभो को ध्यान में रखते हुए सरकार, मालिको, श्रम संघों तथा समाज 
सेवी सस्याग्रो का यह दायित्व हो जाता है कि वे संयुक्त रूप से मिलकर इन विभिन्न 

पहलुप्रो को प्रोत्साहित करें। सरकार को न्यूनतम स्तर निर्धारित करके उनके 
प्रभापूर्ण क्रियान्वयन हेतु मशीनरी को सुहृद करना चाहिए। मालिकों को इस 
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वेधानिक दांवित्व को पूरी तरह निभाना चाहिए | मालिकों को इस दिशा मे एक 
उद्दरवादी और प्रगतिशील विचारधादा को अभ्पनाना होगा। उन्हे इस व्यय को 
अ्रपव्यय न समभकर विवेकपूर्ण विनियोग [२७॥0086 ]0ए<#पा०त५) समझता 
चाहिए वयोकि इससे श्रमिकों की कार्य-कुशलता बढती है प्रौर इसके परिणामस्वरूप 
उसके लाभो मे दृद्धि होती है। ४ 

श्रम कल्याण कार्य को सरकार, मालिक और श्रम संघो द्वारा एक संयुक्त 
उत्तरदायित्व (उज। ॥८४१०॥5४७॥॥५) समभना चाहिए । कोई भो प्रकेला पक्ष 
इस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है क्योकि इस पर वित्तीय श्लागत प्रविक 
आ्राती है, जिसे भकेला पक्ष वहन नही कर सकता है। ध 

हमारे देश'में श्रम कल्याण कार्य के क्षेत्र में अच्छी शुरूप्रात कर दी गई 
है। फिर भी इस कार्य के मार्ग मे कई वाधाएँ आती है जैसे श्रमिक्रों को प्रवासिता 
की विशेषता, श्रम संबों में प्रभावपूर्ण सगठन की ढमी, श्रम सधो के पास कोषो 
की कमी, श्रमिकों की अ्शिक्षा तथा प्रस्य सामाजिक औ्रोर प्राथिक दशाएँ जो 
वर्तेमात समय में हमारे देश में हैं, लेकिन इन बाधाप्रो के बावजूद भी सभी पक्षौ- 
सरकार, थ्रम सघो झौर मालिकों को समुक्त रूप से मिलकर यह करना चाहिएं। 
इसे एक सुनियोजित योजना बताकर तैजी से लागू किया थावा चाहिए, सफलता 
अवश्य मिलेगी । 
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श्रम मम्त्रालय का सम्बन्ध मुख्यतः ग्रोद्योगिक सम्बन्ध, मजदूरी, रोजगार, 
कर्मकारों के कल्याण तथा, सामाजिक सुरक्षा आदि विषयो से है जिनका उल्लेख 
भारत के सविधान की 7वी झनुसूची की सघीय और समवर्ती सूचियों मे किया 
गया है भर यह मन्त्रालय इन मामलों के सम्बन्ध मे राष्ट्रीय नीतियाँ निर्धारित 
करता है । रेलवे, खानों, तेल क्षेत्रो, मुख्य पत्तों, बैंकों, बीमा कम्पनियों (जितकों 
शाखाएँ एक से अ्रधिकर राज्यो मे हैं) तथा ऐसे अस्य उपक्रमों जिनका उल्लेख 
सघीय सूची मे किया गया है और जिनके श्रम सम्बन्धों के लिए केन्द्रीय सरकार 
सीधे जिम्मेदार है, को छोडकर श्रम नीति के कार्यान्‍्वय्रत के लिए राज्य स्तरकारें 
सामान्यतः शिम्मेदार हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार समम्बय कार्य करती है । यह 
भन्त्रालय कर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 948; कर्मचारी भविष्य निधि तथा 
प्रकीर.उपबन्ध भ्रधितियम, 952 के कार्यावयत और खातों तथा बीडी उद्योग 
में श्रमिकों के सम्बन्ध मे कल्याण निधि की व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी है। 
यह मन्भ्रालय व्यक्तियों के कौशल को बढाने के लिए उन्हे प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान 
करता है, ताकि उनकी नियोज्यता बेहतर हो सके । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय समाज सुरक्षा सघ से सम्बन्धित सभी कार्यकलापो के लिए यह मन्त्रालय 
नोडल सगठन के रूप में कार्य करता है । यह मन्त्रालय इम संगठनों की बैठकों और 
सम्मेलनों में प्रतिनिधियों के भाग लेने सम्बन्धी समल्वयन कार्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम मानकों और इन निकायों की ग्रन्य सिफारिशों के कार्यात्वयन का कार्य करता 
है । श्रम मन्त्रालय को हाल ही में बदाए गए उत्प्रवास अधिनियम, 2983 के झ्धीन 
भारतीय श्रमिकों को विदेशों मे मौकरी पर जाने तथा उनकी वापसी सम्बन्धी कार्य 
भी सोपा गया है । इस नए काये को सम्भालने के लिए उत्प्रवास प्रोटेक्टर के सात 
कार्यालयों सहित एक पूर्ण उत्प्रवासी प्रभाग जिम्मेदार है । 
श्रम मन्त्रालय विभिन्न त्रिपक्षीय सम्मेलनो और समितियों, श्रम मन्त्रियों 
तथा सचिवो के सम्मेलनो के लिए सचिवालय की भी व्यवस्था करता है। श्रम 
मन्त्राउय का एक सगठनात्मक चार्टे परिशिष्ट--- पर दिया गया है । 


] श्रम मम्न्नालय, बाबिक सपोर्ट, 2985-86. 
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इस मन्तासय के चार सम्बद्ध कार्यालय, 2[ प्रधीरस्थ कायतिय प्रौर 
50 स्वायत्त संगठन हैं । 

सम्बद्ध कार्यालयों के महत्त्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं-- 

() रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय सारे देश मे नौतियाँ, प्रक्रियाग्रो 
तथा मानक निर्धारित करने और रोजगार सेवा प्रक्रियाग्रो एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों के सम्रग्र समस्दय के लिए उत्तरदायी है । 

(2) मुख्य अ्मायुक्त (केर्द्रीय) कार्यालय ऐसे उद्योगों शरौर प्रतिप्ठानों मे 
श्र 52:24 कार्यात्वयन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार 
रूमुचित प्राधिकरए है । यह कार्यालय कैस्ट्रीय श्रमिक संगठनों से सम्बद्ध यूनियनों 
की संदस्यता के सत्यापन के लिए भी जिम्मेदार है । 

(3) कारपाना सलाह सेवा धौर श्रम विज्ञान केद महानिवेशालय 
ब्रारतानों प्रौर गोदियो में थ्रमिकों की छुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याएं से सम्बन्धित 
है। यह महानिदेशालय राज्य सरकारों द्वारा कारखाना श्रधिनियम, 948 के 
कार्यान्वयन का समखय करने तथा इस अधिनियम के भ्रधीन आदर्श नियम बनाने 
के लिए जिम्मेदार है । यह भारतीय गोदी श्रमिक ग्रधिनियम, 934 प्रौर उसके 
अ्रधीन बनाए गए वितियमों तथा ग्रोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याए) 
योजना, 96] को भी लागू करता है। यह ग्रौद्योगिक-ब्यावसायिक वीमारियो, 
प्लौद्यो ग्रिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और भ्रौद्योगिक फ़िजियालोजी में अनुसन्धान 'करता है । 
यह उत्पादिता, औद्योगिक इजीलियारिंग, तकतवीकी ओर प्रबन्धकोप सेवाश्रों मे 
प्रशिक्षण भी देता है और औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा 
पादुयक्रम भी श्रायोजित करता है । 

(4) श्रम ब्यूरों निदेशालय रोजगार, मजदूरी दरो, प्राय, झौद्योगिक विवादों, 
कामकाज की दग्ाग्रो प्रादि के बारे मे साँस्यिकीय तथा भ्रत्य सूचना एकत्र और 
प्रकाशित करने के लिए जिस्फेदार है । यह भ्रौद्योगिक तेथा कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध 
में उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक सकलित झ्लौर ध्रकाशित भी करता है । 

अधीनस्थ कार्यालयों भे से अधिक महत्त्वपूर्णा कार्यालय श्लौर उनके कार्य 
इस प्रकार हँ-- * 

-(4) खान-सुरक्षा महानिवेशलय को लात अधितियम, 2252 के उपबन्धो 
तथा उसके श्रधौन बताएं गए नियमों, और वितियमों'को लागू करने का काम सौंपा 
गया है ! इसके प्रतिरिक्त यह निदेशालय गैर-कोयला खातों सम्बन्धी प्रसुति प्रसुविधा 
अधिनियम, 7964 के अ्रधीत बनाए ,मए खान प्रयूति प्रसृविधा नियमों को लागू 
करता है। श्रह निदेशालय खानोःश्रौर तेल क्षेत्रों को लागू भारतीय बिजली 
झधिनियम, 90 के उपबन्धो का प्रवर्त्तत भी करता है । 
टेट (2) कल्याण र्िघि संगठन लौह अमस्क, मैगनीज और क्रोम अ्रयरक, 

४ अभ्रक, चूना पत्थर 'तथा डोलोमाइट सखादो और बीडी उद्योग मे विद्यमान है जे 
सम्बन्धित उद्योग मे नियुक्त श्रमिको के कल्याण को वढ़ावा देदे हैं । 
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श्रम मन्त्रालय के छः स्वायत्त सगठनों द्वारा किए जाने वाले कार्य 
निम्नलिखित है-- 

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 948 
के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, जिसमे बीमारी, प्रसुति ओर रोजगार के 
दौरान सभी चोट के मामलों में चिकित्सा सुविधा और नकद लाभ की व्यवस्था है । 

(४) कमंचारी भविष्य निधि और भ्रकीर्णा उपबन्ध अधिनियम, !952 के 
अधीन स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि सेग्रठन, भविष्य निधि, परिवार वेन्शन तथा 
जमा सम्बद्ध बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है । 

(४१) राष्ट्रीय खाब सुरक्षा परिषद्‌ एक पंजीकृत सस्था है । इस परिषद्‌ 
का उद्देश्य प्रत्येक खनिज को खान सुरक्षा सन्देश देना और उसे सभी प्रकार के 
सुरक्षा कार्यों के साथ सहयोजित कराना है । 

(९) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ एक पंजीकृत सस्था है, जो प्रचार और प्रसार 
के विभिन्न साधनों प्रमुखत श्रव्य-दश्य साधनों से सान श्रमिकों मे सुरक्षा जागरूकता 
को बढा देती है । 

(४) केन्द्रीय धमिक शिक्षा दोई एक पंजीकृत सस्था है, जो श्रमिको को 
ट्रेड सघवाद के तकनीको मे प्रशिक्षण देने सम्बन्धी योजना सचालित करता है । 
श्रमिकों को उनके अधिकारों और कर्त्तव्धो का बोध कराना भी इस बोडे का कार्य 
है। बोर्ड ने ग्रामीण श्रमिक शिक्षा तथा क्रियात्मक प्रौढ शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम 
भी शुरू किए हैं । 

(श) राष्ट्रीय श्रम संस्थान एक पंजीकृत सस्‍्था है, जो कार्योन्मुत्र 
अनुसन्धान करती है और ग्रामीरा तथा शहरी दोनो क्षेत्रो मे ट्रेड यूनियन झ्रान्दोलन 
में मूलभूत श्रमिकों को और श्रौद्योगिक सम्बन्धो, कामिक प्रवन्ध, श्रमिक कल्याण 
आदि से सम्बन्धित अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करती है । 
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द प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ सन्‌ 299 मे राष्ट्रसव की स्थापना 
हुई जिसका एक लक्ष्य महान्‌ उद्योगों मे श्रमिकों की दिशा में सुधार करना भीया। 
इसी उद्देश्य के लिए. प्रन्तर्राप्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई प्रौर यह विश्व के 
विशाल जनसमूह के कल्याण का अतीक मावा जाने लगा । 
श्रमिक कल्याण के लिए सुझाव 

श्रप्तिक कल्याण के लिए इसमे विम्तलिखित सुझाव दिए गए जिनका 
उल्लेख श्रमिक चार्टर मे है-- 

() श्रमिकों को मात्र बाशिज्य की वस्तु न समझा जाए; उनका क्रय 
विक्रय न किया जाएं, उन्हें उतना ही महत्त्व दिया जाए जितना देश के किसी वरिष्ठ 
नागरिक को दिया जाता है । 

(2) नियोक्ता एवं श्रमिकों को सगठन वनाने के पूर्ण प्रधिकार दिए जाएँ 
जिससे वे प्रपने प्रधिकारो एवं कर्रव्यों का सुचाह हप से पालव कर सकें | इस सघ 
का उद्देश्य वंघ लक्ष्यों की प्राप्ति मे सहायक होना है । 

(3) श्रमिकों को देश एवं काल के झनुरूप उचित मजे 
प्रदान किया जाए जिससे राष्ट्रीय जीवन-स्तर मे गिरावट न प्राने पाए ॥ 

(4) प्राठ अण्टे से अधिक किसी श्रमिक से कार्य न लिया जाए श्रौर कार्ये 
की अवधि सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक न हो । 

(5) प्रत्येक श्रमिक को 48 घण्टे साप्ताहिक कार्य के बाद 24 घण्टे का 
श्रवकाश साप्ताहिक भी मिलमा चाहिए। इसमे साप्ताहिक भ्रवकाश की व्यवस्था 


दूरी श्रथवा वेतन 


भीहो। 
(6) बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास मे श्रवरोध उत्पन्न न हो, 


इसके लिए बच्चो से श्रम लेने पर रोक लगाने की व्यवस्था की जाएं। 
(7) स्त्री ओर पुष्प श्रम्तिको को संमाने कीर्य के लिए समात मजदूरी की 


व्यवस्था की जाएं । 


दृष्ठ 440-48 


४ प्रौद्योगिक सम्बन्ध एवं श्रम समस्याएँ, 
५ का साररोश । 


] डॉ. देवेन्द्र अत्ाप नारायख घिह 
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(8) देशी अथवा विदेशी श्रमिकों के आथिक क्रिया-कनापो में कोई अन्तर 
न किया जाए । 

(9) प्रत्येक देश अपने श्रमिकों के लिए ऐसी व्यवस्था करे जिससे उतको 
श्रपते कार्यों के सम्पादन मे किसी प्रकार का अवरोध महसूस ते हो । दूसरे शब्दो मे, 
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जित्षसे श्रमिक अपने कार्यों को उचित 
ढंग से आगे बढा सके । 
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अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय जैनेवा भें स्थित है। इसकी शाखाएँ अन्य नौ 
देशो में भी हैं। इसका प्रमुख कार्य विषय-सामग्री इकट्ठी करवा तथा अनुसंघाव के 
कार्यों को सचालित करने में सहायता प्रदान करना है। यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
ग्रोष्ठी के कार्य संचालन में भी मदत्त्पपू्ों भूमिका अदा करता है। सामाजिक 
एवं प्रौद्योगिक व्यवस्था भी इसके कार्ये-क्षेत्र में आती है। यहाँ से कई महत्त्वपूर्ण 
पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होती हैं, जेसे-(! ) अन्तर्राष्ट्रीय धमिक समीक्षा (मासिक), 
(2) उद्योग एवं श्रम (पाक्षिक) | अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय में विभिन्न देशों के 
विशेषज्ञ कार्यरत हैं. जो भ्रपते देश के योजना-कार्यों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण 
परामर्श देते हैं। कार्यालय का मुख्य श्रधिशासी महानिदेशक कहलाता है। इस 
कायलिय की एक शाखा सन्‌ 928 से ही भारत मे कार्यरत है। भारत में यह 
सामाजिक एवं आर्थिक विकास विपयक सूचना प्रसारित करता है । 
भारत और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 

भारत पर इस संगठन का उत्तरदायित्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि 
भारत इस संगठन के साथ सहयोग करके अपने देश में सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों 
को कार्पान्वित्त करा रहा है। पिछले 56 चर्षों से इस संगठत ने देश मे शान्ति 
स्थापना मे एवं उद्योगों में श्रापत्ती तताव को दूर करने में सहायता प्रदान की है । 
भारतीय सविधान ते भी इस तथ्य पर जोर दिया है कि वह अपने नागरिकों के 
लिए सामाजिक, श्राथिक एवं राजतीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा ! संविधान 
का यह प्रमुष उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का प्रमुख ध्येय है और यह तभी सम्भव 
है जब देश मे जन-कल्याणा द्वारा व्यक्तिगत स्वातन्त्य और सामाजिक न्याय की 
स्थापना की जा सके । 

नागरिकों के मोलिक अ्रविकारों की सुरक्षा परम ग्रावश्यक है। मौलिक 
भ्रधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में ऐसे मार्गंदर्णक सिद्धा्तों की परिकल्पना 
की गई जो सभी समुदायों को स्वतस्त्रवा देती है । 
कार्यक्रम, 

भ्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यक्लापो पर विचार व्यक्त करते हुए श्रम 


ग्रायोग ने यह सुझाव दिया है कि यदि भारत अन्तरॉष्ट्रीय श्रम कार्यक्रमों मे 
सहयोग करता है तो उसके लिए यह झावश्यक हो जांता है कि वह उन कार्यक्रमों 
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ट्वारा अपने यहाँ की श्रम व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करे। प्रन्तर्राष्ट्रीय 
अम सगठन ने सन्‌ 950 के बाद ऐसे कार्यक्रमों को प्रीत्साहित किग्रा है जिनके 
हारा किसी देश के श्राथिक विकास्त में सहायता मिल सके । भारतवंप भी इससे 
अनेक रूपो मे लाभान्वित हुआ्ा है, उद्यहरणस्वरूप, सब्‌ 95व में श्रम संगठन 
से का समभोौने के प्रन्तगंत तकनीकी सहायता, विशेषत विज्लेपज्ञों के रूप में तथा 
प्रशिक्षण छात्रश्षत्ति के रूप मे मिली है । इन विशेषज्ञों ने निम्नलिखित क्षेत्रो में कार्य 
किए हैं--() सामाजिक सुरक्षा, (2) उत्पादकता, (3) प्रौद्योगिक प्रशिक्षण, 
(4) रोजगार सूचना, (5) सलाह, (6) दस्तकारी प्रशिक्षण, (7) ल्षु उद्योगों 
सम्बन्धी प्रशिक्षण, (8) झोथ्योगिक सम्बन्ध प्रशिक्षण, (9) श्रमिक शिक्षा, 
(0) झोद्योगिक स्वास्थ्य, (!) खदानों की सुरक्षा, (2) श्रबन्ध में विकास, 
(3) ओदयोगिक मनोविज्ञान तथा (4) आ्ौद्योगिक तकनीक प्रादि ॥ इसके 
श्रतिरिक्त अस्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन ने नी विशेष वित्त कोप कार्यक्रम भी दिए हैं। 
इन सभी कार्यक्रमों का,मुख्य उद्देश्य भारत के श्रोद्योगिक विकास की गति को 
तीन्र करना है। ल्‍ 
प्रन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन का श्रमिक झान्दोलन से सम्बन्ध 

भआरतदप के श्रमिक आन्दोलन को गति देने में ध्रम्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन ने 
भी महत्त्वपूर्७ों योगदान दिया है। सगठन के उद्देश्य इस बात का स्पष्टीकरण करते 
हैं कि श्रमिक उत लक्ष्यों के ग्राधार पर झ्पने भौर अपनी सस्थाझ्ों को आगे बढाएँ 
और अपने अधिकारों एवं कार्यों के प्रति जागरूक हो। श्रमिकों की ज्ञानइड्धि के 
लिए प्रन्तर्राप्ट्रीय श्रमिक सगठन ने महत्त्वपूर्णो कार्य किए है | समय-समय पर 
भारतीय प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलमों मे सम्मिलित होते रहे हैं और पन्य राष्ट्रो 
के श्रमिकों से सम्बद्ध विचारों का आदान-प्रदान करते है जिससे जागरण की तब- 
भावनाओं का उदय होता है । 
अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन का श्रम मधितियम पर प्रभाव 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षम सगठन ने भारतीय अझधिनियम के विकास में भी सहायता 
प्रदान की हैं ; श्रब तक भारत मे अनेक महत्त्वपूर्ण श्रम भ्रधिनियम बनाए जा 
चुके हैं। इस प्रधिनियमो के निर्माण मे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी महत्त्वपूर्णो 
योगदान रहा है। विद्वानों का यह मत है कि भझन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिकों 
की समस्याझ्रो मे जनता की रुचि को बढाने का कार्य करता है । इसने ऐसे कदम 
भी उठाए हैं जिनसे श्रमिकों को प्रोत्साहन मिला है । ऐसे समय में यदि श्रमिक 
सगठत नरहा होता तो भारतीय श्रम के कार्यों मे उतना सुधार भी नहीं हो 
पाता जितना हुआ है | प्रत्यक्ष रूप में भारतीय श्रम सुधार कार्यों मे जो भी प्रगति 
हुई है वह प्रत्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के सहयोग से ही हो सको है। इस वब्य 
को रायल श्रम प्रायोग (929-3) तथा राष्ट्रीय श्रम आयोग (969) ते 
भी स्वीकारा है ! 
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अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भारतीय औद्योगिक 
सम्बन्ध पर प्रभाव 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रमिक, नियोक्ता एवं सरकार इन तीनों को 
एक साथ कायें करने के लिए प्रेरित किया है । भारत में भी विशेष रूप से द्वितीय 
विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ से प्रबन्ध एवं श्रमिक आपसी विवादों के निवारण के लिए 
जिदलीय समझोता का रुद्दारा लेने लगे हैं । संगठन के प्रमुख उद्देश्यों में औौोगिक 
शान्ति और व्यवस्थित प्रबन्ध विशेष उल्लेखनीय है । इसने भारत की श्रम व्यवस्था 
को सुधारने मे काफी सहायता प्रदान की है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी संघर्ष 
मिटाने मे और राष्ट्रीय भावनादो को जाइत करने में श्रमिक संगठनों ने महत्त्वपूर्ण 
योगदान दिया है। इस स गठन के भावी कांयंत्रमों के आधार पर भारत के श्रौद्योगिक 
सम्बन्ध प्रगतिशील हैं । 
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वर्त ८ - लि पे काली 
प्रात श्र नो में संग्रोधन 


(करम्त स्वल्त्यात्छय व्छी रिप्तोल्ड 7985-86) 





बोनस सदाय (संशोधन) अधिनियम, 985 

मई, 985 में बोनस अधिनियम, 965 में सशोधन किया गया था। 
इस सशोधत द्वारा इस प्रधिनियम की घारा 22 का लोप कर दिया गया था 
जिमके अनुप्तार ,600 रुपये प्रतिमाह मजदुरी/वेतन पाते वाले कर्मचारी बोतस 
की गणना के लिए पहले से विद्यमान सीमा के किसी प्रतिबन्ध के बिना अपनी 
वाहतमिक मजदूरी/वेतन पर झाधारित बोनस के पात्र होगे। 

प्रितम्बर, 985 को एक श्रध्यादेश जारी किया गया था और 984 
के दौरान किसो भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष और उसके बाद के अस्येक 
लैस़ा वर्ष के लिए बोनस के मुगताव के सम्बन्ध में इस संशोधन को पूर्वप्रभावी 
कर दिया गया ॥ 

7 नवम्बर, 985 को दूघतरा प्रध्यादेश जारी किया गया जिसके द्वारा 
बोनस की पात्रता स्रीमा !,600 रुपये प्रतिमाह से बढाकर 2,500 रुपये कर दी 
गई थी । तथापि बे कर्मचारी जो ,600 हपये से 2,500 रपये प्रतिमाह तक 
मजदूरी/वेतन प्र रहे हैं उनके बोनस का निर्धारण उसी प्रकार होगा मानों उनकी 
मजदूरी/बेतत ,600 रुपये प्रतिमाह है। इस सशोघन को भी 984 मे किसी 
भी दित से शुरू होने वाले लेखा वर्ष से लागू किया गया। इन दो प्रध्यादेशो 
को बदलने के लिए ससद्‌ के शीतकालीन अधिवेशन में एक विधेयक दोतो सदनों 
द्वारा पारित कियां गया ओर 9 दिसम्बर, 4985 को राष्ट्रपति जी द्वारा 
मंजूरी दिए जाने के पश्चात्‌ यह एक झधितियम बन गया (985 का 67वाँ 
अधितियम ) । 
बालक नियोजन अधिनियम, 938 

वर्ष 4985 के दौरान बालक नियोजन प्रधिनियमर, 938 में सशोधत किया 
गया । इस सशोधन के अनुसार कुछ नियोजनों में 4/ वर्ष से कम प्रायु के 
बालकों के तियोजन के सम्बन्ध मे इस अधिनियम की घारा 3 के प्रावधानों का पहली 
बार और उसके बाद उल्लघन करने के झ्पराधों के लिए निर्धारित दण्ड बढ़ा दिया 
गया है ! इस सशोधित झधिनियम को शीघ्र ही लाग कर दिया जाएगा। 
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बन्धित श्रम पद्धति (सेवा की शर्तें) सशोघन अधिनियम, 985 

बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) सशोघन विधेयक, 984 ससद्‌ के दोनों 
सदनो द्वारा पारित किया गया था और इसे 24 दिसम्बर, 985 की राष्ट्रपति 
की मंजूरी मिल गई थी। इस संशोघन्त से ठेकाश्रम और अन्तर्राज्यिक प्रवासी 
श्रमिकों को भी बन्धित श्रम पद्धति (उत्सोदन) अधितियम, 976 में परिभाषित 
बंधुप श्रमिकों के समान हो माता जाएगा । 


ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 970 

राष्ट्रपति जी ने 28-]-86 को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) 
प्रधितियम, 970 का सशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया जिसके झ्नुसार 
इस झधिनियम मे उपयुक्त सरकार की परिभाषा को इस प्रकार बदला गया है 
कि किसी भी प्रतिष्ठान के लिए श्रौद्योगिक विवाद झधिनियम, 947 और ठेका 
श्रम (विनियमन प्रौर उत्सादन) भ्रधिनियम, 970 के अधीव उपयुक्त सरकार 
एक ही होगी । इस पभ्रध्यादेश को बदलने के लिए ससद्‌ के बजट अधिवेशन में एक 
विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा । 
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